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अंतर-ससंवीय संघ ( आईपीयू) कौ 125वीं सभा a भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे 

में प्रतिवेदन 

मत्री दारा वक्तव्य 

पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों कौ मांगों (2010-11) & बारे मे परिहवन, पर्यटन ओर संस्कृति 

संबंधी स्थायी समिति के 164d प्रतिवेदन में अतिर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन कौ स्थिति 

श्री जी.के. वासन. 

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध ओर उनका पुनर्वास विधेयक, 2012.............. 
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(एक) मध्य प्रदेश के were संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे जिला अस्पताल, राजगद में चिकित्सकों ओर fasta 

के रिक्त vel को भरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने कौ आवश्यकता 
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(दो) देश 4 बाघ अभ्यारण्यं के आसपास गश्त मे तेजी लाए जाने तथा चौकसी बढाए जाने की आवश्यकता 
श्री गोपाल सिंह 
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विषय 

हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मेँ ग्रामीण सड़कों के निर्माण ओर उन्हें चोडा करने 

के कार्य को आरभ करिए जाने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत इसकी अवसरंचना कों 

मजबूत बनाए जाने कौ आवश्यकता 

श्रीमती ए तं | श्रुति ते चौ I धरी री 12. 1.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111। 

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय ओर दिल्ली विश्वविद्यालय A मलयालम भाषा के शिक्षण के लिए एक केन्द्र 

स्थापित किए जाने कौ आवश्यकता 

बिहार स्थित स्थानीय ओद्योगिक इकाइयों को बरौनी पेट्रोलियम रिफाइनरी, से प्राथमिकता के आधार पर 

पेट्रोलियम कोक कौ आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता 

डो भोला सिंह ec cec cccccsssessssccsseccsssccssssecsssccsssccsssecsssscssuscsssscsessrcessscessuscesnsessavecsssecsnnseesseeses 

गुजरात में नर्मदा बांध कौ ऊंचाई ae के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता 

श्री महेन्रसिंह पी. RTO ccc cssssessesssscscsssssssssssssssssscssensessssssessssssecsensenssssssssseeeeeceesesensnssseres 

देश में साफ-सफाई के कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को विशेष पैकेज उपलब्ध 

कराए जाने कौ आवश्यकता 

श्री अर्जुन राम मेघवाल... 

गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को आयकर का भुगतान करने से ge प्रदान किए जाने की 

आवश्यकता 

षि सोलंकी 
डो. किरीर प्रेमजीभाई सोलंकी essseessecsssscscsnessneecsnesssvsssnesssvcssvscssssssssesavesssscseeseeseessssessessessesees 

उत्तर प्रदेश के रोबटर्सगंज संसदीय निर्वचन क्षेत्र के जिला अस्पतालों मे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं मे 

सुधार किए जाने की आवश्यकता 

देश में मुस्लिम समुदाय कौ सामाजिक, आर्थिक ओर शैक्षणिक स्थिति पर प्रतिवेदन देने के लिए गठित कौ 
गई विभिन समितियों कौ सिफारिशो के संबंध में कौ गई अनुवर्ती कारवाई के क्रियान्वयनं की स्थिति कौ 

समीक्षा किए जाने कौ आवश्यकता 
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बिहार के सहरसा रेलवे aa पर अतिरिक्त wena का निर्माण किए जाने तथा सहरसा, मानसी 

ओर खगडिया-हसनपुर रोड-समस्तीपुर vel पर wen की ऊंचाई aed जाने कौ आवश्यकता 
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पश्चिम बंगाल मे राष्ट्रीय राजमार्गो कौ मरम्मत ओर अनुरक्षण का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता 

डो. रत्ना डे „ रत्ना उ. १११ 
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(तेरह) आध्र प्रदेश के गुंटूर जिले मेँ उन किसानों, जिनकौ भूमि का अधिग्रहण सीमेंट कपिनयों द्वारा किया गया 

है, की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता 

श्री एम. वेणुगोपाल Tey cee ecccscssssessssccsssssssccsssssssscsecasssvecscssssnvsscssssasssecessssssvscsssssnvesessssasecss 

(चौदह) सुवर्णरेखा बैराज परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता 

श्री प्रबोध पाठा aac cccesssscsssssesscccnnssvsveceesssssvessessssssssessssssssssssssssesassessssssessassssseesacenasevecegnaneveesens 

(पन्द्रह) महाराष्ट के कोल्हापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैक द्वारा हातकणगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों से 

ऋण कौ वूसली को रोके जामे की आवश्यकता 

संशोधन 
पूर्वोत्तर क्षत्र ( पुनर्गठन ) संशोधन विधेयक, 2011 

विचार करने के लिए प्रस्ताव ec cceeccceescscsscsssccsssvscsssvcsssscssnsscessvecennsecsnesecsussessvscesereesnucassussssvesssucessaseesess 

खंड 2 ओर् 1... 

लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव. 

महिलाओं का कार्यस्थल पर afi उत्पीडन से सरक्षण विधेयक, 2010 
1 , 

लिए प्रस्ताव विचार करने के लिए प्रस्ताव ances cccccssesscucssscssccccuccssscsssccsvessscssuccnsecsusssussasessucssecssusssuecsucesasssseessesssucenaens 

खंड 2 से 29 ओर 1... 

लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव once ceccsecsscssessvessesssvssvessvssvssecssscsuccaresuesusssucsnsesasssarssucsucssucsuessassrassaveneesseesees 

भारतीय राष्टीय राजमार्गं प्राधिकरण ८ संशोधन ) विधेयक, 2011 भारतीय राष्टोय राजमा | + 

लिए प्रस्ताव विचार करने के लिए प्रस्ताव onc cccceccccssccssscssvessvcssccssvccenscsnccnsccssecsuecsuccssccsuecsusssasessecssssueecueesscsssssnsesuees 

खंड 2 ओर Lecce वि 

लिए प्रस्ताव पारिते करने के लिए प्रस्ताव eee ccccsccccsssssscsssssssscssscsavccscssvcsuecsuecasessssucsuessessussscsasesavesucssscsusssessussussaeen 

अनुबध-ा 

तारकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका... 

अताराकित प्रश्नों कौ सदस्य-वार अनुक्रमणिका... 
, 

अनुबध-ा 

तारकित प्रश्नों को मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका occ esssesesssesssssessssecsssssssssessssscsssssssssscssscssssessssssssussssessssvesssessenss 

अतारांकित प्रश्नों कौ म॑त्रालय-वार अनुक्रमणिका oes cceccsssssssescsseccssssesssseccuseccsuccsssscssseessuvcsssavecssesscsneceuseceenave 

कलप 

652-653 

653 

654 

654 

655 

655-656 

656-666 

657-666 

656-676 

667-668 

667-668 

667-668 

677 

678-681 

689-690 

690-692





लोक सभा के पदाधिकारी 

अध्यक्ष 

श्रीमती मीरा कुमार 

उपाध्यक्ष 

श्री कड्या मुंडा 

सभापति तालिका 

श्री बसुदेव आचार्य 

श्री पी.सी. चाको 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 

श्री इन्दर सिंह नामधारी 

श्री फ़्रासिस्को कोज्मी सारदीना 

श्री अर्जुन चरण सेठी 

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 

डो. एम. तम्बिदुरई 

ड. गिरिजा व्यास 

श्री सततपाल महाराज 

महासचिव 

श्री tia. विश्वानाथन 

(1)



लोक सभा वाद-विवाद 

लोक सभा 

सोमवार, 3 सितम्बर, 2012/12 भाद्रपद, 1934 (शशक) 

लोक सभा valet ग्यारह बजे समवेत gel 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हर] 

... (व्यवधान) 

( अनुकाद) 

निधन-संबंधी उल्लेख 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, मद्ये सभा को अपने पूरव 

सहयोगी श्री काशीराम राणा के दुःखद निधन कौ सूचना देनी है। 

श्री काशीराम राणा 1989 से 2009 तक नौवी लोक सभा से 

चोदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे ओर उन्होने गुजरात के सूरत 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 

श्री काशीराम राणा 1975 से 1980 तक गुजरात विधान सभा 

के सदस्य भी रहे। 

श्री रणा एक प्रख्यात सांसद थे, वह 1998 से 2003 तक 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल मेँ कपड़ा मंत्री ओर 2003 से 2004 तक ग्रामीण 

विकास मत्री रहे। उन्होने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति ओर 

सार्वजनिक उपक्रमो संबंधी समिति के सदस्य के रूपमे भी कार्य 

किया। 

श्री राणा ने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया) उन्होने विभिन 

अंतर्सष्टीय सम्मेलनों मे देशं का प्रतिनिधित्वं किया। वह चिली ओर 

संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ के 

सम्मेलनों मेँ भाग लेने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य 

wi 

श्री काशीराम राणा का निधन 74 वर्षं कौ आयु मेँ 31 अगस्त, 

2012 को अहमदाबाद H हुआ। 

हम अपने sa मित्र के निधन पर गहरा शोकं व्यक्त करते 

है ओर पै अपनी तथा खभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के 

ग्रति संवेदना व्यक्त करती हू 

अब सदस्यगण दिवगंत आत्मा के सम्मान में थोडी देर मौन 

खड् होगे। 

Geter 11.01 बजे 

तत्पश्चात् सदस्यगण थोडी देर मौन खड़े Bi 

{अनुकाद)] 

अध्यक्ष महोदयाः अब प्रशन काल। 

प्रश्न संख्या 305-श्री Baga गगांराम आवले। 

... (व्यवधान) 

पूर्वाहन 11.02 बजे 

इस समय, श्री गणेश fae ओर कुक अम्य माननीय सदस्य 

आगे आकर सभा पटल कै निकट wet पर खड हो 7! 

...व्यकधान) 

श्री टी.आर. बालू (श्री परेरुम्बुदूर) : महोदया, श्रीलंका कौ 

सेना को देश में प्रशिक्षण नही दिया जाना चाहिए ...(व्यकधान) 

पूर्वाह्न 11.02% बजे 

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 305 श्री जयवंत गंगाराम 

आवते। 

नदियों की सफाई 

+ 

_/*305, श्री जयवंत गंगाराम आवलेः 
श्री संजय दिना पाटीलः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख नदियों कौ सफाई के कार्य 

में हई प्रगति कौ समीक्षा कौ है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणामं निकले तथा इसके लिए 

क्या कार्ययोजना तैयार की गई है एवं इन नदियों at सफाई के 

कार्य हेतु अब तक नदी-वार कितना व्यय किया गया है;
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(ग) क्या सरकार 4 इन नदियों कौ सफाई के लिए विश्व 

वैक /अतिर्यष्टीय एजेन्सियों/गैर-सरकारी संगठनों से मदद मांगी है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इन wil 
से एजेन्सी-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; ओर 

(ङ) खरकार द्वारा नदियों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए 

गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्यं मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (ङ) विवरण सभा परल पर रख 

दिया गया 2) 

विवरण 

(क) ओर (ख) गंगा नदी के अभिज्ञात प्रदूषित भागों 4 
प्रदूषण उपशमन कार्यो के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1985 गंगा कायं 
योजना कौ शुरुआत की we ओर बाद मेँ इसमे राष्टरीय नदी सरक्षण 
योजना (एनआरसीपी) कौ अन्य प्रमुख नदियों को शामिल कर् 
लिया गया। राष्टीय नदी सरक्षण योजना A इस समय 20 राज्यों 

के 190 wet की 40 नदियां शामिल 21 इस योजना के अंतर्गत 
कार्यान्वित प्रदूषण उपशमन स्कौमों में सीवेज का अंतरावरोधन, 
अपवर्तन ओर शोधन; नदी del पर अल्प लागत साफ-सफाई कार्य; 
विद्युत्/उननत काष्ठ के बने शवदागृहों का निर्माण आदि शामिल हे। 
इस योजना के अतिर्गत 4664 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) 
की Was क्षमता सृजित कौ गर्ह है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन 
प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रम सहित अब तक एनआरसीपी 

के अतर्गत 5343.06 करोड vay खर्च किए जा चुके हैँ ओर इसके 
नदी-वार व्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए है। 

प्रतिष्ठित संस्थानां द्वारा को गई स्वतंत्र मोनीटरिग के आधार 
पर, प्रमुख नदियों के लिए बीओडी (बायो-कैमिकल आक्सीजन 
डिमांड) मान के संदर्भ मे जल गुणवत्ता A प्रदूषण उपशमन कार्यो 
के any होने सै पूर्वं की जल गुणवत्ता की तुलना से सुधार होने 
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की सूचना रै। तथापि, कोलीफार्म के सदर्भं में बैक्टीरियल संदूषण 
का स्तर विभिन मोँनीटरिग स्थलों पर अधिकतम aq सीमा से 
अधिक पाए जाने कौ सूचना ZI 

वर्षं 1985 से नदी कार्यं योजनाओं के कार्यान्वयन मं प्राप्त 
अनुभव के आलोक में सरकार द्वारा नदी संरक्षण कार्यनीति को 
समीक्षा कौ Ag तदनुसार समग्र नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए 
गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन ओर इसके संरक्षण को 
सुनिश्चित करने के उद्य से फरवरी, 2009 मेँ एक अधिकार 
संपन, आयोजना, वित्तपोषण, मोनीटरन ओर समन्वयन प्राधिकरण 
के रूपं में एनजीआरबीए का गठन किया गया। 

(ग) ओर (घ) सरकार द्वारा नदियों के संरक्षण के लिए 
समय-समय पर द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से बाहा सहायता प्राप्त 
की जाती है। इस समय जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजैसी 
(जेआईसीए) ने यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए चालू कार्य 
योजना के चरण- हेतु 13.33 बिलियन येन कौ ओर चरणा 
हेतु 32.571 बिलियन येने की ऋण सहायता दी हे। 

जेआईसीए वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिषए 
11.184 बिलियन येन की ऋण सहायता प्रदान कर रहा ZI विश्व 

बैक भी एनजीआरबीए कार्यक्रम के अतिर्गत गंगा नदी के प्रदूषण 
उपशमन के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डालर कौ ऋण सहायता 

भी प्रदान कर रहा Zl । 

(ङ) नदियों का संरक्षण ae सरकार ओर राज्य सरकारों का 
सतत् ओर सामूहिक प्रयास है ओर यह मंत्रालय एनआरसीपी के 

अंतर्गत राज्य सरकारों के नदियों के प्रदूषण उपशन के प्रयासों को 
संपूरित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, केद्रीय प्रदूषण बोड ओर 
संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहि स्त्रावों के निस्सारण मानक 
के अनुपालन की दृष्टि से उद्योगों का मानीटरन करते ह ओर 
अनुपालन न किए जाने की स्थिति मे जल (प्रदूषण निवारण ओर 
fram) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम, 

1986 के अंतर्गत कारवाई करते हे। 

अनुक्थ 

रष्टरीये गगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय नदी सरक्षण 

योजना के stata किए me ख्यो के नदी-कर aR 

क्र.सं नदी का नामं राज्य का नाम करोड रुपए में 

1 2 4 

1.2 अडयार, कूयम तमिलनाडु 396.42 

34 व्यासं ओर सतलुज पंजाब 424.17 



प्रश्नों के 12 भाद्रपद, 1934 (शक) मौखिक उत्तर 

1 2 3 4 

5. बीहर मध्य प्रदेश 1.69 

6. बेतवा मध्य प्रदेश 5.63 

7. भाद्र कर्नाटक 4.14 

8. ब्राहमणी ओडिशा 2.51 

9, कावेरी कर्नाटक ओर तमिलनाडु 262.39 

10. चंबल मध्य प्रदेश ओर राजस्थान 25.98 

11. दामोदर ads ओर पश्चिम बंगाल 4.29 

12. ap ओर धनश्री नागालैंड 0.00 

13. गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, was ओर 1302.89 

पश्चिम बगाल 

14. गोदावरी आंध्र प्रदेश ओर महाराष्ट 112.61 

15. गोमती उत्तर प्रदेश 468.40 

16. खान मध्य प्रदेश 39.56 

17. कृष्णा महाराष्ट 21.95 

18. क्षिप्रा मध्य प्रदेश 17.32 

19. महानदी ओडिशा 8.04 

20. महानदी पश्चिम बगाल 44,32 

21. मंदाकिनी मध्य प्रदेश 0.00 

22. मांडोवी गोवा 13.50 

23. मूसी आंध्र प्रदेश 336.85 

24. नर्मदा मध्य प्रदेश 3.31 

25. Tal केरलं 1.47 

26. रामगंगा उत्तर प्रदेश 30.92 

27. पजगंगा महाराष्ट 0.00 

28. पेन्नार कर्नाटक 35.94 

29. रानी चू सिक्किम 67.47 

30. साबरमती गुजरात 95.08 
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1 2 4 

31. gat रेखा इारखंड 0.98 

32. तामरवरनीं तमिलनाडु 54.26 

33. तापी महाराष्ट 0.00 

34. ताप्ती मध्य प्रदेश 3.88 

35. तुगा कर्नाटक 2.60 

36. तुगभद्रा कर्नाटक 6.22 

37. वेगई तमिलनाडु 111.84 

38. वैनार तमिलनाडु 63.31 

39, वैनगंगा मध्य प्रदेश 0.94 

40. यमुना हरियाणाए दिल्ली ओर उत्तर प्रदेश 1341.50 

तटीय क्षेत्र (पुरी) ओडिशा 40.68 

कूल योग 5343.06 

[fet] (क) क्या गत तीन वर्षो ओर चालू af के दौरान विभिन 

श्री Wada गंगाराम आवलेः माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्ष 
1985 4 नदियों कौ कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन मेँ सरकार द्वारा 

नदी संरक्षण कार्यनीति हेतु मानिटरिग ओर समन्वय प्राधिकारण का 

गठन किया गया था मै पूना चाहता हूं कि इस प्राधिकरण ने 
अब तक क्या कार्य किया है तथा इसका प्रारूप क्या है 
(व्यवधान) समस्त नदियों कौ सफाई हेतु सरकार ने 5343 करोड 
रुपये खर्च किए हैँ लेकिन the स्थिति नहीं बताई है। मेरा प्रश्न 
है कि अब aed की स्थिति क्या है ओर भविष्य मेँ कितना खर्चा 
होगा? ... (व्यवधान) यह कार्य कब तक पूरा होगा ओर इसकी 
समय सीमा क्या है2...(व्यवधान) 

(अनुवाद) 

श्रीमती जयंती नटराजनः क्या आप प्रश्न दोहरा सकते है? 
... व्यवधान) 

——$— 

प्रश्नों के लिखित उत्तर 

Wat द्वारा अपशिष्ट की डंपिंग 

(अनुवाद) 

*306. St. एम. तम्निदुरईः क्य पोत-परिवहन मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

कारणों से भारतीय पत्तनों पर आने वाले विदेशी पोतीं द्वारा अपशिष्ट 

कौ ङपिग करने कौ घटनाएं हुई 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार व्यौरा क्या है ओर उक्त 

अवधि के दौरान एेसे दोषियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है; 

(ग) क्या इस संबंध में कोई कड़ा विनियामक तंत्र बनाने पर 

विचार किया जा रहा है; ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रै ओर सरकार द्वार 

इस समस्या से निपटने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे 

है? 

पोत परिवहन मंत्री ( श्री जी.के. वासन ): (क) महापत्तनों 
से प्राप्त सूचना के अनुसार, fred तीन वर्षो ओर dhe वर्षं के 
दौरान महापत्तनों मेँ विदेशी पोतो द्वारा कचरा ha जाने की किसी 

घटना कौ सूचना नहीं मिली है। 

(ख) प्रश्न नहीं saa 

(ग) ओर (घ) भारत पोतो से प्रदूषण के बचाव के लिए 

अंतरराष्ट्रीय HIM (CAMA), 1973/78, पर हस्ताक्षर करने वाला 

देश है जो संचालनात्मक ओर दुर्घटनात्मक स्थितियों में पोतों द्वारा
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समुद्रीय पर्यावरण के प्रदूषण कौ रोकथाम से संबधित है। इस 
aa के प्रावधानों के अनुरूप, वाणिज्यिक पोत परिवहन 

अधिनियम 1958 के अंतर्गत नियम बनाए गए ZI 

राष्टीय इस्पात नीति 

*307, श्री नलिन कुमार कटीलः 

श्री रवनीत सिंहः 

क्या इस्पात मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने विद्यमान राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 कौ 

समीक्षा करने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया है; 

(ख) यदि हां, तो sa कृतिक बल के विचारार्थं विषय ak 

संरचना क्या दै तथा प्रस्तावित नीति कौ घोषणा कब तक किए 

जाने की संभावना है; 

(ग) विद्यमान ओर प्रस्तावित राष्ट्रीय इस्पात नीति A अनुमानित 

कुल इस्पात उत्पादन का व्योरा क्या है ओर इसके लिए अनुमानतः 
कितनी मात्रा में लौह-अयस्क की जरूरत है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा नई नीति में दर्शाई गई लोह-अयस्क कौ 
भावी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद ant): (क) ओर (ख) 

राष्ट्रीय इस्पात नीति वर्ष 2005 में तैयार कौ गई थी। तबसे इस्पात 

aa मे काफौ परिवर्तन हुआ है। तदनुसार, एक नई wey नीति 

तैयार करने का निर्णय किया गया है। इस संबंध मे अध्ययन, 

विश्लेषण करने ओर इस विषय पर विभिन्न पहलुओं को शामिल 

करते हुए नीति दस्तावेज का प्रारूप da करने के लिए विख्यात 

विशेषन्ञो कौ अध्यक्षता में चार टास्क wid गठित किए गए zi 

प्रत्येक टास्क फोर्स का गठन ओर उसके विचारार्थं विषय संलग्न 

विवरण 4 दिए गए है। चूंकि इस मामले मेँ विभिन हितधारकों 
ओर विभिन्न मत्रालयो/विभागों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमशं 

करना अपेक्षित दै, इसलिए यह बताना कठिन है कि ae नीति कब 

तक घोषित कर दी जाएगी। 

(ग) ओर (घ) वर्तमान राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 मेँ वर्ष 

2019-20 तक 110 मिलियन टन प्रति वर्ष घरेलू इस्पात का उत्पादन 

होने का अनुमान लगाया गयखा था जिसके लिए 190 मिलियन टन 

लौह अयस्क की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है। 
चकि नई usta इस्पात नीति तैयार करने कौ प्रक्रिया अभी चल 
रही है, इसलिए इस्पात के कुल उत्पादन आदि के अनुमानों का 
व्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है। 
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वर्ष 2011-12 के दौरान देश में कुल 169.66 मिलियन रन 
लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था जबकि इस वर्ष के दौरान घरेलू 
लोहा ओर इस्पात उद्योग द्वारा इसको अनुमानतः 116.3 मिलियन 

टन खपत कौ गर्ह थी। लौह अयस्क के निर्यातं को निरुत्साहित 

करके घरेलू इस्पात उत्पादकं के लिए gaat उपलब्धता मेँ ओर 

अधिक वृद्धि करने के उदेश्य से सरकार ने 30 दिसम्बर, 2011 

से लौह अयस्क की सभी किस्मों (पेलेट्स को छोडकर) निर्याति 
शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत से बदाकर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर 

दिया है। 

विवरण 

नई राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने के सध मे गठित चार 

टास्क thet की सरचना ओर विचारार्थं विषय 

टास्क wid 1: अर्थव्यवस्था ओर समन्वय 

कार्यः देश में इस्पात क्षेत्र में संबंधित आर्थिक ओर वित्तीय 

पहलू तैयार करना। वर्ष प्रति वर्षं आधार पर ओर प्रौद्योगिकौ के 
आधार पर भी क्षमता, उत्पादन, खपत पर अगले 15 वर्षो के लिए 

अनुमान तैयार करना। 15 वर्षो, 25 वर्षो ओर 50 वर्षो के लक्ष्यो 

के साथ इस्पात aa का विजन दस्तावेज तैयार करना। रिपोर्ट को 

एकीकृत करने ओर अंतिम रूप देने में समन्वय करना। 

Wat: 

1. अध्यक्षः प्रो. बी.बी. भर्टाचार्य, भूतपूर्वं उप-कुलपति, 

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय 

2. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय 

3. आर्थिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय 

4. मुख्य अर्थशास्त्री - आर्थिक अनुसंधान gfe, इस्पात 

मंत्रालय - सदस्य सचिव एवं समन्वयकर्ता 

5. भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधि 

6. सेल का प्रतिनिधि 

7. ओर 8. निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि (2) - टार स्टील ओर 

जेएसडनब्लयू 

9. एसोसियेशन का प्रतिनिधि - फिक्की/सीआरईआई 

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि
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टास्क wld 2: प्रौद्योगिकी, पर्यावरण ओर जनशक्ति 

कार्यः प्रोद्योगिकौ आवश्यकताओं, भावी प्रौद्योगिकी के लिए 
अनुमानों ओर आवश्यकता, पर्यावरणीय मानक, अनुसंधान ओर 
विकास नीतियों, जनशक्ति कौ आवश्यकता ओर प्रशिक्षण की तैयारी 
का व्यौरा तैयार करना। 

TW: 

1. अध्यक्षः डा. एस.के. गुप्ता, सेवा-निवृत्त अध्यक्ष एवं yay 

निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 

2. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय 

3. सेल का प्रतिनिधि 

4. आरआईएनएल का प्रतिनिधि 

5. टाटा स्टील का प्रतिनिधि 

6. Tar स्टील का प्रतिनिधि 

7. जेएसडनल्ल्यू स्टील का प्रतिनिधि 

8. राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला का प्रतिनिधि 

9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण até का प्रतिनिधि 

10. ओद्योगिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय - सदस्य सचिव 

टास्क फोर्स-3: कच्चा पाल 

कार्यः राष्ट्रीय खनिज नीति, एमएमडीआर अधिनियम ओर 
कोयला नीति के अनुरूप कच्चे माल संब॑धी नीति कौ आवश्यकताओं 
का अनुमान लगाना। निम्न ग्रेड के खनिज संसाधनों का वैनीफिशिएशन 
ओर उपयोग। अन्य कच्चे माल ओर फैसे-एलय क्षेत्र के लिए 
योजना कौ रूपरेखा भी तैयार करना। 

Wd: 

1. अध्यक्षः श्री पी.सी गुप्ता, सेवा-निवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबध 

निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड 

2. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय 

3. खान मंत्रालय का प्रतिनिधि 

4. कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधि 

5. पयविरण ओर वन मंत्रालय का प्रतिनिधि 

6. एनएमडीसी का प्रतिनिधि 
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7 से 10. ओडिशा, ares, कर्नाटक ओर छत्तीसगढ़ की सरकारों 
के प्रतिनिधि 

11. जेएसपीएल८टाय स्टील का प्रतिनिधि 

12. भारतीय भू_ वैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधि 

13. भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ का प्रतिनिधि 

14. मुख्य अर्थशास्त्री, ईआरयू 

15. निदेशक, इस्पात मंत्रालय - समन्वयकंर्ता ओर सदस्य-सचिव 

टास्क wre 4: अवसंरचना ओर सुविधाएं 

कार्यः दुलाई अवसंरचना, भूमि, जल, बन ओर पर्यावरणीय 

स्वीकृति के लिए नीति तैयार करना। भूमि, अवसंरचना, जल, विद्युत 
जैसे विभिन पैरामीररो के लिए मानदंड भी तैयार करना। 

TS: 

1, अध्यक्षः श्री SRW. आगा, सेवा-निवृत्त सदस्य (यातायात), 

रेलवे ae 

2. Wan सचिव, इस्पात Aaa 

3. कार्यकारी निदेशक (यातायात परिवहन-इस्पात) -रेल मंत्रालय 

4 से 7. ओडिशा, areas, छत्तीसगढ़ ओर कर्नाटक की सरकारों 
के प्रतिनिधि 

8. निदेशक, इस्पात मंत्रालय - समन्वयकर्ता ओर सदस्य-सचिव 

9. सडक परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय का प्रतिनिधि 

10. जहाजरानी विभाग का प्रतिनिधि 

11. पर्यावरणं विभाग का प्रतिनिधि 

12. योजना आयोग का प्रतिनिधि 

13. जल संसाधन मत्रालय का प्रतिनिधि 

14. सयुक्त सयत्र समिति का प्रतिनिधि/परामर्शदाता 

( हिन्दी) 

हथकरघा ओर साडी उद्योग 

J *308, श्री भूदेव चौधरीः 
_/ श्री एन. चेलुवरया vari: 

क्या वस्त्र मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या देश में हथकरघा ओर सादी उद्योग az होने के 

कगार पर 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए 

हैः 

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन उद्योगों के बुनकरों तथा कामगारों 

को प्रदान को जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता ओर कच्चे माल 

का ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने हथकरघा aa पर आर्थिक मंदी के 

प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए ae अध्ययन कराया है 

ओर यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा देश में grad की स्थिति को बेहतर बनाने 

के लिए क्या ठोस उपाय feu गए हैकिए् जा रहे है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मत्री ( श्री आनन्द 

wat): (क) ओर (ख) जी, aati हथकरघा क्षेत्र 43.3 लाख 

बुनकरों को आजीविका प्रदान कर रहा है जो 23.77 लाख wet 
पर देश के कुल वेस्त्र उत्पादन का लगभग 10% का उत्पादन करते 

है हथकरघा aa कौ संपोषणीयता कौ सहायता ओर विकास करने 
के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार हथकरघा 

बुनकरों को सहयता प्रदान करने ओर उनकी स्थिति में सुधार करने 

के लिए निम्नलिखित मुख्य योजनाएं कार्यान्वितं कर रही है अर्थात 
(1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना (2) विपणन एवं निर्यात 

संवर्धन योजना (3) हथकरधा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (4) 

मिल te कौमत योजना एवं (5) विविधीकृत हथकरघा विकास 

योजना। 

(ग) हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज सहित योजना 

स्कोमों में चालू वर्षं 2012-13 के लिए 3553 करोड़ रुपये at 

राशि का आवंटन किया गया है ओर हैक यार्न at आपूर्ति के 
लिए. जो हथकरघा के लिए बुनियादी कच्चा माल है, ad 

2012-13 & लिए 2000 लाख किलोग्राम का लक्षय रखा गया 21 

(घ) ओर (ङ) हथकरघा क्षेत्र में आर्थिक मंदी के प्रतिकूल 

प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया 

है लेकिन आर्थिक मंदी के कारण संकट के आनुभाविक संकेत के 
आधार पर भारत सरकार ने दिसम्बर, 2011 में हथकरघा शीर्ष ओर 
सहकारी समितियों के दिनांक 31.3.2010 (apt मूलधन ओर व्याज 
का 25%) कौ स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणो को माफ करने 

के लिए हथकरघा बुनकर के पुनरुद्धार, सुधार ओर पुनर्गठन पैकेज 
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ओर मार्जिन राशि में सहायता तथा ऋण गास्टी कवर के प्रावधान 

के साथ रियायती दरों पर नए ऋण प्रदान करने ओर करन तथा 

सिल्क पर हैक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी प्रदान करने के लिए 

व्यापक पैकेज नामक योजनाओं कौ घोषणा at है। 

( अनुवाद] 

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 

. *309, श्रीमती विजया चक्रवतीः क्या श्रम ओर रोजगार 

मत्री यह बताने st कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-तकनीकी व्यवसायियों मे 

बढती हुई बेरोजगारी पर ध्यान दिया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार कां विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 

दौरान देश में विभिन्न तकनीकी, कौशल विकास पादूयक्रमों को शुरू 

कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का है; ओर 

(घ) af a, तो इस aaa में तैयार किए गए प्रस्तावीं का 

aint क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन weit): (क) 
ओर (ख) भारत सरकार देश में गैर-तकनीकी व्यावसायिकों के 
मध्य बेरोजगारी की समस्या के आकार से पूर्णतया परिचित है। 
uty प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय SRI 2004-05 तथा 2009-10 के 

दौरान किये गये श्रम बल सर्वेक्षणों के पिछले दो पंचवार्षिक चक्रों 
के परिणामों के अनुसार देश मेँ समान्य प्रमुख स्थिति के आधार 

पर 15-59 के आयु वर्गं मेँ सहयोगी व्यावसायिक सहित गेर-तकनीकी 

बेरोजगार व्यावसायिकों कौ अनुमानित संख्या 2004-05 के 1.76 

मिलियन से मामूली सी धटकर 2009-10 में 1.75 मिलियन रह 

गई इसी अवधि के दौरान देश मेँ बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 
2004-05 के 12.68 मिलियन से year 2009-10 में 10.40 
मिलियन रह गह। 

(ग) ओर (घ) बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र 

मे इस बात पर बल दिया गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक 

रुपांतरण के लिए शिक्षा ही एकमात्र अति महत्वपूर्णं तंत्र है। पर्याप्त 

ज्ञान ओर कौशल से लैस बेहतर शिक्षित जनसंख्या न केवल 

आर्थिक विकास में सहयोग के लिए आवश्यक है, बल्कि विकास 

के समग्र होने के लिए यह एक पूर्व शर्तं भी हे, क्योकि शिक्षित 
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ओर कुशल व्यक्ति ही विकास द्वारा उपलबध करवाए गए रोजगार 

अवसरो से सबसे अधिक लाभान्वित होते ti बढती हुए युवा 
जनसंख्या को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्न 

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास बडे काम का है ओर उच्च विकास 
गति को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। तदनुसार, सरकार ने 

ay 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के 

उदेश्य के साथ एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना कौ 

है। इस लक्ष्य को विभिन मंत्रालयों तथा विभागों मेँ बांटा गया ZI 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 1500 नए ओद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थान (आईटीआरईज) तथा 500 कौशल विकास केद्र स्थापित किए 

जा रहे है जिनमें अर्थव्यवस्था के विभिन क्षत्रं कौ आवश्यकता 

के अनुसार नए तकनीकी पादूयक्रम आसंभ करने का प्रस्ताव हे। 

वर्तमान में 10.009 सरकारी तथा निजी प्रशिक्षण संस्थान हैँ जिनमें 

127 पाटूयक्रम चलाए जा रहे है, जिन्हे जारी रखा जाएगा ओर 

आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाएगा। 

art विरासत art 

| #310, श्रीमती afar जरदोशः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग wit यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने दांडी विरासत मार्गं कां संपकं राष्ट्रीय 

राजमार्ग संख्या 228 से समाप्त करने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) दांडी विरासत मार्ग संबधी विकास कार्यो al वर्तमान 

स्थिति क्या है; ओर 

(घ) वर्ष 2012-13 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ प्राप्त प्राक्कलनं 

तथा निर्धारित/आबंटित धनराशि का व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री (डो. सी.पी. जोशी ); 

(क) ओर (ख) जी हां सरकार ने दांडी विरासत मार्ग के मूल 
परिवेश ओर विरासत प्रकृति को ated करने ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 

कौ विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 

सं. 228 के विकास से अलग करने का निर्णय लिया है। 

(ग) ओर (घ) विरासत मार्गं के लगभग 121 किमी के 

विकास के लिए जुन, 2012 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा 

संस्कृति मत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव उच्च स्तरीय दांडी मेमोरियल 

समिति (एचएलडीएमसी) की सिफारिश के अनुसार नहीं em उच्च 

स्तरीय दांडी मेमारियल समिति (एचएलडीएमसी) कौ सिफारिश के 

अनुसार, दांडी विरासत मार्ग कौ संशोधित योजना ओर वित्तीय 
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प्राक्कलनों को गुजरात सरकार द्वारा अभी अंतिम रुप नहीं दिया 

गया है ओर इस विरासत मार्गं पर विकास कार्य शुरु करना संभव 

नहीं हुआ हे। 

( हिन्दी] 

राजीव गाधी meta अध्येतावृत्ति योजना 

*311, श्री पकौडी लालः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) राजीव गांधी रष्टय अध्येतावृत्ति योजना कौ प्रमुख 

विशेषताएं क्या 2; 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान इस योजना से वर्ष-वार तथा 
राज्य-वार कितने छात्र लाभान्वित हुए है; ओर 

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अतर्गत राज्य-वार 

कितनी धनराशि जारी की गई ओर वास्तव 4 कितनी धनराशि का 

उपयोग किया गया? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री (श्री aac 
वासनिक ): (क) सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय ने 

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए “राजीव गाधी wea 

अध्येतावृत्ति"" (आर जी एन एफ) योजना शुरु की हैँ इस योजना 
के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एम.फिल.. पी एच. 

डी तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं एवं वैज्ञानिक संस्थाओं 

मे समतुल्य डिग्री वाले शोध अध्ययन करने के लिए अध्येतावृत्ति 

प्रदान कौ जाती है। इस योजना कौ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार 

हैः 

(1) वर्ष 2010-11 से प्रत्येक वर्षं 2000 नई अध्येतावृत्ति 

प्रदान की जाती है। 

(2) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय 

अनुदान आयोग (यू जी सी) नोडल एजेंसी है। 

(3) पात्रता के लिए कोई आय मापदण्ड नहीं है। 

(4) प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 

अनुसूचित जाति आबादी के अनुपात में अलग-अलग 

राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अध्येतावृत्ति 

वितरित कौ जाती 2 

(5) स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंक के संबंध में कोई 

प्रतिबंध नहीं है आर जी एन एफ कौ पात्रता के 

लिए अनुसूचित जाति अभ्यर्थी को केवल स्नातकोत्तर 

परीक्षा उत्तीर्णं होना पर्याप्त होगा। 
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(6) अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय पात्रता (रुपए करोड में) 

ee सवा पा । न सि ई क्र.सं वर्ष युजीसी को यूजीसी द्वारा 
) परीक्षाएं ना आवश्यक नहीं है। जारी रशि उपयोग कौ 

(ख) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, जिन्हें 2009-10 से गई राशि 

2011-2012 के दौरान योजना के अतिर्गत ag अध्येतावृत्ति प्रदान । 2009-1 105.00 265 

की गई है, की रज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में | , 
दी me 21 2. 2010-11 144.00 141.71 

(ग) इस योजना के अतिर्गत निधियां, राज्य सरकार को नहीं 3 2011-12 105.69 59.37 
बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान (यू vit सी) को जारी कौ जाती है। 
इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विगत तीन 

वषो के दौरान जारी at गई एवं इसके द्वारा उपयोग कौ गर्ह निधियों 

का AR इस प्रकार हैः 

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों जिन्हें अनुसूचित जातियों के 

लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतरावृत्ति योजना कै sain नई 

अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या 

विवरण 

क्र.सं राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश 97 188 200 

2. असम 36 24 24 

3. बिहार 88 143 68 

4. dere 0 2 3 

5. छनत्तीसगदं 25 17 30 

6. दिल्ली 25 30 37 

7. गुजरात 29 46 43 

8. हरियाणा 34 54 57 

9. हिमाचल प्रदेश 12 22 23 

10. जम्मू ओर कश्मीर 11 10 10 

11. आरखंड 19 14 17 

12. कर्मारक 67 118 134 

13. केरल 26 40 46 

14. मध्य प्रदेश 74 117 127 

15. महाराष्ट 78 135 148 

16. भणिपुर 36 3 8 
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1 2 3 4 5 

17 मेघालय 2 0 0 

18 मिजोरम 5 0 0 

19 ओडिशा 47 75 74 

20. Yat 1 5 3 

21. पंजाब 54 84 84 

22. राजस्थान 78 120 118 

23. सिक्किम 2 1 0 

24. तमिलनाडु 97 188 241 

25. त्रिपुर 3 4 5 

26. उत्तर प्रदेश 297 436 371 

27. उत्तराखंड 13 19 20 

28. पश्चिम बंगाल 119 105 109 

कुल 1375* 2000 2000 

+स्वीकार्य 1333 स्लाटों के अतिरिक्त 2009-10 के दौरान प्रदान कौ गई 42 अतिरिक्त अध्येतावृक्ति पुरस्कारों को 2010-11 के दौरान समायोजित किया गया। 

[ अनुकाद् 1 

हिन्द महासागर aa ये चीन की नौसेना की उपस्थिति 

*312, श्री एस. Ames: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर ओर इसके आस-पास 

के क्षेत्र मेँ चीन कौ नौसेना कौ बढती उपस्थित्ति का संज्ञान लिया 

2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया रै; ओर 

(ग) हिन्द महासागर क्षेत्र में उभरते सुरक्षा खतरों को रोकने 

के लिए क्या उपाय किए जा रहे है/किए जाने का प्रस्ताव 2? 

Tar Wat (श्रीषए. के. एटनी): (क) से (ग) सरकार को 

हिन्द महासागर aa में पत्तन विकास तथा गहरे समुद्र मे खनन 

इत्यादि जेसी परियोजनाओं मे चीन की भागीदारी की जानकारी है। 

विश्व के अधिकांश तेल तथा गैस व्यापार को स्त्रोत खाडी 

तथा पश्चिमी अषफएटीकी देश हँ तथा यह हिन्द महासागर से होकर 

गुजरता है। समुद्र मे अनुशासन तथा सुरक्षित यात्रा के लिए समुद्री 

परिवहन संचार संबंधी समुद्री लाइनों का इस्तेमाल करता है जो 
संयुक्त राष्ट संबंधी काननां हेतु अभिसमय (युएनसीएलओएस) तथा 

aida समुद्र कानून दवारा शासित होते है। 

सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वाणिन्यिक हितों से संबध 

रखने वाली सभी गतिविधियों पर॒ लगातार नजर रखती दै ak 
मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा रणनीतिक मानकं के अनुसार उनकी 
सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय करती है। 

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामाज कल्याण योजनाएं 

॥ 3, St, रतन fee अजनालाः 

Si, भोला सिंहः 

क्या सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः
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(क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयनाधीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं 

का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या एेसी योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की 

गर है ओर यदि हां, तो aati oho क्या है; 

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही केन्द्र 

प्रोयाजित योजनाओं का व्यौरा क्या है; 

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान सरकार द्वारा उन योजनाओं के 

कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार कितनी 

धनराशि स्वीकृत ओर जारी at गई रहै; ओर 

(डः) सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं कौ बेहतर निगरानी करने 

तथा इनमें पारदर्शिता लाने एवं इनकौ जवाबदेही ae के लिए 

उपाय करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे 2? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री (श्री पुकूल 

वासनिक): (क) सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय 

निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वितं कर रहा 

हैः 

0) अनुसूचित जातियों के लिए मैटरिकोत्तर छात्रवृत्ति 

Gi) ^“ अस्वच्छ व्यवसाय " मे लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 

मैदरिक पूर्व छात्रवृत्ति 

Gi) कक्षा} एवं X में ued वाले अनुसूचित जाति के 

विद्यार्थियों हेतु मेटरिक-पूर्व छात्रवृ्ति 

0५) We जगजीवन राम छात्रावास योजना 

(क) अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावास 

(इ) अनुसूचित जाति कौ बालिकाओं के लिए sree 

(४) राज्यों के अनुसूचित जाति विकास निगमो को इकविरी 

सहायता 

(vi) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 ओर अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

(vil) प्रधानमंत्री आदर्शं ग्राम योजना 

(viii) अन्य पिडा वर्गं के विद्यार्थियों हेतु मैटरिकोत्तर छात्रवृत्ति 

(x) अन्य free वर्गं के विद्यार्थियों हेतु मैररिक-पूर्व छात्रवृत्ति 
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(x) अन्य पिडा वर्ग के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास 

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रगति 

कौ निगरानी करने हेतुं मत्रालय द्वारा कौ गई fafa पलों में 

निम्नलिखित शामिल टैः 

(1) राज्य Were राज्य क्षेत्र wie द्वारा प्रस्तुत की 

Te तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 

0) मंत्रालय कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों के समुचित 

उपयोग की जाच करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, 

समय-सखमय पर स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों के माध्यम 

से मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है। 

Gi) कार्यान्वयन अधिकरणों को किसी वर्ष के दौरान नई^अनुवरती 

अनुदानों कौ निर्मुक्तियां पिछले वर्षं के अनुदान जो देय 

हो गये हैँ, के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने 

पर ही at जाती 2 

(iv) मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य सामाजिक कल्याण मंत्रियों 

का अरद्ध-वार्षिक सम्मेलन ओर राज्य कल्याण सचिवों का 

वार्षिक सम्मेलन। 

(४) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा रान्यों८संघ राज्य क्षेत्रों के 

अपने दौरा कार्यक्रमों के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों की 

समीक्षा 

(ग) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से कोई 
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(घ) प्रश्न नहीं soa 

(ङ) सरकार ने विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमो^योजनाओं के 

Tada मूल्यांकन हेतु योजना आयोग के तत्वावधान में एक संबद्ध 

कार्यालय के रूप में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित करमे का 

अनुमोदन किया है। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय एक स्वतंत्र निकाय 
होगा जो भारत सरकार द्वारा पूर्णं रूप से वित पोषित होगा ओर 

इसे अपने कार्य निष्पादित करने के लिए कार्यात्मक स्वायत्त प्राप्त 

होगी। 

( हिन्दी) 

अरावली पहाडियों मे पर्यावरण संबंधी 

कानूनों का उल्लंघन 

*314, श्री अवतार सिंह भडानाः क्या पर्यावरण ओर वन 

Wat यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने अतिक्रमण, शहरीकरण ओर अन्य 
पर्यावरण संब॑धी कानून के उल्लंघनं सहित अनधिकृत विकास 

संबंधी गतिविधियों कौ ओर ध्यान दिया है जो अरावली पहाडियों 
में क्षरीय पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित कर रही रहै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या इस संब॑ध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के 

बावजूद भी कामा पहाड़ी, तिजारा पाटन फरीदाबाद, सूरजकूंड, 
बड़कल, गुडगांव, wees, dag ओर भिवानी सहित अरावली 

पहाडियों के विभिन्न क्षत्रं में बोरिंग ओर रियल wee निर्माण कार्य 

अभी भी चल रहा है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ङ) सरकार द्वार पर्यावरणरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए 

क्या कदम उठाए गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य पत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (ङ) पर्यावरण विभाग, हरियाणा 

सरकार द्वारा प्रदान कौ गई सूचना के अनुसार पर्यावरण प्रभाव 

मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत गठित किया गया 

राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) 

पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए 20000 वर्ग मीरर से अधिक 

निर्मित क्षेत्र वाली निर्माण परियोजनाओं सहित प्रस्तावों पर कारवाई 

करता है। दिनांक 7.5.1992 कौ अरावली अधिसूचना के उपबंधों 
के अधीन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति 

का गठन किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के भिन-भिनन 

प्राधिकारणों द्वारा अवैध/अप्राधिकृत कार्यकलापों के विरुद्ध की गई 

कारवारईयों मे निम्नलिखित शामिल हैः 

(1) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण sig को गुडगांव 

जिले में अरावली अधिसूचना के 310 उल्लंघनं का 

पता चला ओर ate ने उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध 

पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम की धारा 19 के साथ 

पठित धारा 15 के sata विशेष पर्यावरण न्यायालय, 

फरीदाबाद में शिकायत दर्ज की tt 

(2) राज्य नगर ओर ग्राम योजना विभाग द्वारा फरीदाबाद 

में अरावली पहादियों में अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण 

के 515 मामलों की पहचान की गर्ह है। इनमें से 

आज कौ तारीख तक 82 निर्मित ad गिराए जा 

चुके Zi 
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(3) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (gst) ने 

14.05 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाए हँ ओर 4 
मामलों में प्रथम सूचना fad दर्ज करवायी 21 

(4) नगर निगम, फरीदाबाद ने वर्ष 2011-12 मेँ सूरजकुड 

रोड पर अरावली पहाडियों के क्षेत्र मेँ विभिन 

कालोनियों मे 20 स्थानों पर अप्राधिकृत निर्माण। 

अतिक्रमण हराया/गिराया है। 

(5) Wena जिले में 626 अवैध टुयुबवैलो को सील कर 
दिया गया है ओर अवैध बोरिंग के विरुद्ध 93 प्रथम 
सूचना रिपोर दर्ज करवायी गयी है। 

(6) नगर निगम, फरीदाबाद ने 10 अवैध ट्यूबबेलों को 
ats दिया है। 

पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना 

के अनुसार राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य 

सरकार द्वारा दो माह का विशेष अभियान चलाया गया था। 

सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की योजना 

. 5. श्री सैयद शाहनवाज Ee: 
श्री एम. वेणुगोपाल teat: 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने तीनों सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकौकरण 

के लिए पंचवर्षीय ओर पन्द्रह वर्षीय योजनाएं तैयार कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए बारहवीं 

पंचवर्षीय योजना के दौरान के प्रस्तावों सहित तत्संब॑धी व्यौरा क्या 

है, 

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीनों सेनाओं के 
आधुनिकौकरण तथा रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सेना-वार 

रक्षा व्यय का कितने प्रतिशत खर्च किया गया 2; 

(घ) क्या आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग किया गया 

है ओर यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैः; 

(ङ) वायुसेना सहित सेनाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से 

लैस करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव 2: ओर 

(च) खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम 

उठाए जा रहे है?
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रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटनी) (क) से (च) खतरे कौ 

अवधारणा, सक्रियात्मक waa, प्रोद्योगिकीय परिवर्तनं तथा उपलब्ध 

संसाधनों के आधार पर सशस्् सेनाओं का आधुनिकौकरण एक 

निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 15 वर्षीय दीर्घावधिक 
एकीकृत संदर्शा योजना, पंचवर्षीय सेना पूंजीगतं अधिग्रहण योजना 

तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना पर आधारित है। सशस्त्र सेनाओं के 

लिए दीर्घावधिक एकौकृत Bex योजना 2012-27 तथा बारहवीं 
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पंचवर्षीय योजना 2012-17 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अनुमोदन 

प्रदान कर दिया 2 सशस्त्र सेनाओं के लिए बारहवीं पंचवर्षीय 

योजना के AR राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण प्रकट नहीं किए जा सकते 

Zl 

वर्षं 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान कुल रक्षा व्यय 

कौ प्रतिशतता के रूप में asia अधिग्रहण के जरिए सशस्त्र 

Sat के आधुनिकीकरण पर व्यय इस प्रकार हैः 

वर्ष 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

सेना 7.30% 4.71% 5.75% 4.68% 3.10% 

नौसेना 9.17% 7.73% 8.93% 10.45% 10.47% 

वायुसेना 13.79% 13.71% 12.30% 14.39% 15.89% 

संयुक्त स्यफ 0.17% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12% 

जोड 30.43% 26.26% 27.10% 29.64% 29.67% 

वायुसेना सहित aa सेनाओं को अत्याधुनिक उपस्करो से 

सुसज्जित करने के लिए निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया 

a ae सेनाओं (सेना, नौसेना, वायुसेना तथा संयुक्त स्टाफ) 

के आधुनिकौकरण के लिए पूंजीगत अधिग्रहण से संबंधित बजट 

अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय इस प्रकार भाः 

वर्ष बजट अनुमान संशोधित अनुमान वास्तविक व्यय 

2007-08 32826.80 28110.01 27903.42 

2008-09 37482.77 30614.64 30000.42 

2009-10 40367.72 35146.88 38427.00 

2010-11 43799.21 44440.63 45686.77 

2011-12 52998.02 47409.45 * 50723.97 

“ae रक्षा सेना aq कै पूजीणत भाग A वित्त area द्वारा 2011-12 के संशोधित अनुमानं मे उपलब्ध कराई गई धनराशि पर आधारित है तथापि, आयुष निर्माणियों 

से wine उपस्क कौ आपूर्ति सहित सेना कौ अन्य पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए 2585 करोड रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। 

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में प्रचालन में स्तर कौ सत्यनिष्ठ, 

लोक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता प्राप्त करने कौ अपेक्षा कौ गई 

है। पारदर्शिता को बढावा देने के लिए अग्रिम सूचना देने तथा 
व्यापक विक्रेता आधार को प्रोत्साहित करने हेतु सूचना हेतु अनुरोध 

जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है इसके अलावा, प्रक्रिया के 

अनुसार 100 करोड रुपए से अधिक के अनुमानित मूल्य के 

अधिप्राप्ति संबंधी मामलों मं संविदा-पूर्वं सत्यनिष्ठा अनुर्बधं पर 

हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। 

[ अनुकाद। 

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 

%#316. श्री sata अडसुलः 

श्री गजानन ध. बाबरः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने को कृषा 

करेगे किः



27 प्रश्नो के 

(क) क्या सरकार नै age देश में ग्रीनफौल्ड एक्सप्रूसवे के 

निर्माण कौ महत्वाकाक्षी योजना तैयार की है; 

(ख) यदि हां, तो इस संबध में बनाए गए प्रस्ताव का व्यौरा 

क्या है; 

(ग) क्या इन गलियारों के निर्माण के लिए तकनीकी 

दिशा-निर्देशों के तैयार कर लिया गया 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इन एक्सप्रेसवे 

के निर्माण के लिए किन-किन गलियारों का चयन किया गया है; 

ओर 

(ङ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के निष्पादन ओर 

निगरानी के लिए किसी निगम कौ स्थापना करने का है ओर यदि 

हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्गं मत्री (डो. सी.पी. जोशी ): 

(क) जी at 

(ख) सरकार ने दिनांक 2.11.2006 को कूल 16,680 करोड 

रुपए की लागत पर fend, निर्माण, वित्त ओर प्रचालन पैटर्न 

पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1000 किमी एक्सप्रेसवे 

के निर्माण को अनुमोदित किया था। पहले वडोदरा-मुम्बई महामार्गं 

(400 किमी) को शुरु किया जाना है ओर शेष 600 किमी का 

चयन यातायात मात्रा के आधार निम्नलिखित Gel से किया 

जाएगाः- 

0 दिल्ली -चंडीगद 

Gi) ange 

) दिल्ली -जयपुर 

(iv) दिल्ली -मेरठ 

(४) कोलकता-धनबाद 

(vi) दिल्ली -आगरा 

(vii) 40.000 पीसीयू से अधिक यातायातं बाले खंड। 

(ग) जी a 

(घ) तकनीकी मार्गं निर्देश तैयार कर लिए गए है ओर उनको 

“एक्सप्रेसवे, भाग-। ओर ॥ के लिए मार्गं निर्देश शीर्षक दिया गया 

है। जिसे भारतीय सडक काग्रेस द्वारा अप्रैल, 2010 में प्रकाशित 
किया गया है। चुनिन्दा महामार्गं उक्त पैर (ख) में किए गए 

उल्लेख के अनुरूप है सिवाए (vi) ओर (vii) के। 
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(ङ) एक्सप्रेस कोप्रोरेशन गठित किए जाने कौ आवश्यकता 

तभी होगी जब कार्यक्रम को वृहत् किया जाएगा। 

(हिन्दी) 

सेना में भीं 

*317. श्री जितेन्द्र सिंह मलिकः क्या रक्षा मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सेना मेँ अधिकारी रैक से नीचे के कार्मिकों कौ 

ad किसी विशेष राज्य कौ भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार 

पर की जाती है; 

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के कारण सेना में सक्षम 

कार्मिकों कौ उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ध) क्या उक्त नीति सेना मे भर्ती होने वाले अन्य राज्यों 

के अधिक योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करती है; 

ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इस संबंध में सरकार EM क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी)ः (क) जी, al 

(ख) जी, नहीं। 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

(घ) ओर (ङ) मौजुदा प्रणाली उचित है ओर यह सभी राज्यों 
के पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करती है। 

‘ava अभयारण्य 

*318, श्री प्रदीप कुमार सिंहः 

श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में राज्य-वार कितने बाघ अभयारण्य है ओर इनमें 

कितने बाघ 2; 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार देश 
के वन क्षेत्रों में बाघ सहित कितने जानवरों को मारा गया/उनका 

शिकार किया गया 2;
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(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान बाघ सहित अन्य 
वन्य जीवों के संरक्षण के लिए धनराशि प्रदान कौ ठै; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार sh क्या है ओर 
सरकार द्वारा देश के वन क्षेत्रों मे बाघ सहित अन्य जानवरों के 
सरक्षण के लिए क्या रणनीति अपनाईं गई है? 

पयविरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 
जयंती नटराजन ): (क) देश मे 41 बाघ रिजर्व है। देश के स्तर 
पर बाघों कौ संख्या, जिसका आकलन संशोधित पद्धति का प्रयोग 
करके प्रत्येक चार वर्षं के अंतराल मेँ भू-दुश्य स्तर पर एक बार 
किया जाता है, से बढ़ोतरी कौ प्रवृति का पता चला है। उनकी 
संख्या हाल ही के अखिल भारतीय आकलन (2010) के अनुसार 
क्रमशः 1520 कौ निम्नतर ओर 1909 कौ उच्चतर सीमा के साथ 
1706 हो जाने का अनुमान है जबकि 2006 के विगत देश स्तर 
के आकलन के अनुसार यह संख्या अनुमानतः 1411 थी, जिसकी 
निम्नतर ओर उच्चतर सीमा क्रमशः 1165 ओर 1657 eh वर्ष 
2006 ओर 2010 मेँ देश मे बाघ आकलन के भू-दृश्य-वार व्यौरे 
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संलग्न विवरण-। में दिए गए हे। 

(ख) wa द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षो 
ओर वर्तमान वर्ष के लिए बाघों की मृत्युद्र के ot संलग्न 
विवरण-।। मे दिए गए है। अन्य वन्य प्राणियों कौ मृत्युदर कौ सूचना 
भारत सरकार के स्तर पर एकत्र नहीं कौ जाती है। 

(ग) ओर (घ) बाघ परियोजना कौ जारी केन्द्रीय प्रायोजित 
स्कोम के अन्तर्गत, बाघ रिजवों कौ सुरक्षा ओर प्रबधन के लिए 
राज्यों को निधियन सहायता उपलब्ध कराई जाती 21 श्ावीं 
योजना अवधि ओर वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई 
निधियन सहायता के व्यौरे संलग्न विवरण-ाा में दिए गए है हाथी 
परियोजना ओर वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास कौ केन्द्रीय 
प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियन सहायता 
क्रमशः संलग्न विवरण Iv एवं विवरण-\ में दी गई है। 
बाघ सरक्षण सहित वन्य प्राणियों कौ सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु 
भारत सरकार द्वारा कौ गई महत्वपूर्ण पहले विवबरण-¶ मेँ दी गई 
है। 

विवरण J 

वर्षे 2006 ओर 2010 मेँ बाघों की सख्या 

राज्य बाध सख्या 

2006 2010 वद्धिकमी,स्थिर 

अनुमान सं्या कौ संख्या कौ अनुमान wer कौ संख्या की दृष्टि 
(संख्या) दृष्टि से दृष्टि से (संख्या) दृष्टि से से उच्चतर 

निम्नतर उच्चतर निम्नतर् सीमा 
सीमा सीमा सीमा 

1 2 3 4 5 6 7 8 

शिवालिक-गागेय पैदान भू-दुश्य परिसर 

उत्तराखंड 178 161 195 227 199 256 वृद्धि 

उत्तर प्रदेश 109 91 127 118 113 124 स्थिर 

बिहार 10 7 13 -8(-)*** (-)*** (-)*** स्थिर 

शिवालिक-गांगेय भू-दुश्य 297 259 335 353 320 388 स्थिर 

मध्य भारतीय भू-दुश्य परिसर ओर पूवी घाट yaya परिसर 

आंध्र प्रदेश 95 84 107 72 65 79 कमी 

छत्तीसगद् 26 23 28 26 24 27 स्थिर 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

मध्य प्रदेश 300 236 364 257 213 301 स्थिर 

महाराष्ट 103 76 131 169 155 183 वद्धि 

ओडिशा 45 37 53 32 20 44 स्थिर 

राजस्थान 32 30 35 36 35 37 स्थिर 

ज्ञारखण्ड आकलन 10 6 14 चकि इसे 2006 मं 

नहीं किया आकलित नहीं किया 

गया गया था इसलिए तुलना 

नहीं की जा सकी। 

मध्य भारतीय भू-दृश्य 601 486 718 601 518 685 स्थिर 

पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर 

कंर्नारक 290 241 339 300 280 320 स्थिर 

केरल 46 39 53 71 67 75 वृद्धि 

तमिलनाडु 16 56 95 163 153 173 वृद्धि 

पश्चिमी घाट भू-दश्य 402 336 487 534 500 568 वृद्धि 

पूर्वोत्तर पहाडियां ओर ब्रहापुत्र arg मैदान 

असम 70 60 80 143 113 173 वृद्धि 

अरुणाचल प्रदेश 14 12 18 आकलन आकलन आकलन चूंकि इसे 2010 में 

नहीं नहीं नहीं आकलित नहीं किया 

किया गया किया गया कियागया गया था इसलिए तुलना 

नहीं कौ जा Gat! 

मिजोरम 6 4 8  5(-)*** (-)*** (-)*** स्थिर 

उत्तरी पश्चिमी बंगाल 10 8 12 आकलन आकलन आकलन SFA 2010 में 

महीं नहीं नहीं आकलितं नहीं किया 

किया गया किया गया किया गया गया धा इसलिए तुलना 

नहीं कौ जा सकी। 

पूर्वोत्तर पहादियों ओर 100 84 118 148 118 178 वृद्धि 

ब्रहापुत्र भू-दृश्य 

सुंदरवन आकलन आकलन आकलन 70 64 90 चूंकि इसे 2006 में 

नहीं नहीं नहीं आकलित नहीं किया 

किया गया किया गया किया गया गया था इसलिए तुलना 

नहीं कौ जा सकौ। 

कुल 1411 1165 1657 1706 1520 1909 

ton संख्या होने के कारण निम्नत/उच्चतर सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सका।
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विकरण 7 

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा दी गई Rule के अनुसार अवैध शिकार, aad प्राकृतिक 
ओर अन्य कारणो सहित weal की मृत्युर के व्यौरे 

क्र.सं राज्य 2009 2010 2011 2012 

(28.8.2012 

के अनुसार) 

wet प्राकृतिक wet प्राकृतिक weit प्राकृतिक जन्ती प्राकृतिक 
सहित ओर afer ओर सहित ओर सहित ओर 
अवैध अन्य अवैध अन्य अवैध अन्य अवैध अन्य 
शिकार कारण शिकार कारण शिकार कारण शिकार कारण 

1. आश्र प्रदेश 2 0 0 0 0 0 0 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. असम 1 9 2 6 3 3 1 3 

4. बिहार 0 0 1 0 0 1 0 | 1 

5. छत्तीसगढ़ 0 0 2 0 2 0 1 0 

6. meas 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. कर्नाटक 2 9 5 2 3 3 5 4 

8. केरल 0 1 2 ] 1 3 2 0 

9. मध्य प्रदेश 4 11 3 5 0 5 4 5 

10. महाराष्ट 4 1 5 3 4 2 7 4 

11. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. ओडिशा 1 0 0 0 0 ॥ 0 0 

13. राजस्थान 0 3 3 1 0 1 0 0 

14. तमिलनाडु 1 0 2 2 0 3 2 2 

15. उत्तराखंड 1 8 1 4 2 6 6 

16. उत्तर प्रदेश 1 2 1 1 1 15 5 1 

17. पश्चिम बंगाल 1 1 1 0 0 0 1 2 

18. हरियाणा 0 0 0 0 0 3 1 0 

19. दिल्ली 2 0 0 0 0 0 0 0 

20. गोवा 1 0 0 0 0 0 0 0 

कुल 21 45 28 25 16 40 35 28 
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विवरण LI 

xrat योजना अवधि ओर 2012-13 के दौरान बाघ परियोजना कौ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के 

अन्तर्गत राज्यों को जारी कौ गर्ह निधिया 

(रुपये लाख मे) 

क्र.सं राज्य रिलीज रिलीज रिलीज रिलीज रिलीज रिलीज 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

(29.8.2012 

के अनुसार) 

1. अन्ध्र प्रदेश 73.9175 56.9830 138.2540 155.6450 154.4060 208.68 

2. अरुणाचल प्रदेश 110.2542 246.1710 64.7100 226.7020 236.7857 405.9748 

3. असम 95.6140 1092.3790 194.2900 = 1509.4720 947.5088 101.208 

4. बिहार 98.3205 49.6730 8.8560 158.3550 172.1930 247.792 

5. छत्तीसगढ 35.2250 169.8700 = 1383.5020  1813.7250 702.7260 425.5284 

6. wigs 45.1600 115.3770 117.1386 130.6160 156.3465 78.38783 

7. कर्नाटक 1159.7149 689.8390 657.0620 16600500 1830.6500 698.0085 

8. केरल 153.2449 267.0900 311.4200 323.4600 429.7700 411.868 

9. मध्य प्रदेश 2975.9411 = 6998.5420 = 2582.4762 3962.730 5352.710 4951.222 

10. महाराष्ट 295.7191 411.1250 373.5170 = 2789.0600 = 2622.3420 513.941 

11. मिजोरम 82.9000 241.4500 2171.00 187.6900 225.2880 192.9848 

12. ओडिशा 43.2800 625.9900 221.7400 815.2900 555.0761 142.956 

13. राजस्थान 410.6800 2708.9500 10694.1700 2368.925 67.210 132.028 

14. तमिलनादु 45.0000 690.8060 258.3540 520.9450 605.9640 323.4878 

15. उत्तराखण्ड 202.0050 462.8500 246.2050 339.9450 399.7600 89.435 

16. उत्तर प्रदेश 134.8900 417.5130 431.5170 407.4600 446.1258 234.508 

17. पश्चिम बंगाल 308.6741 228.3940 298.7850 502.4800 157.6600 404.916 

कुल 6270.5403 = 15473.002 20,152.997 17872.391  16,062.522 = 9.562.92613 



37 प्रश्नों के 12 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 38 

| विवरण IV 

शाकी योजना अवधि ai 2012-13 के दौरान हाथी परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के 

sata राज्यो को जारी कौ गहं निधियां 

(लाख रुपए मे) 

क्र.सं बाघ रिजर्व रेज वाले 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

राज्यों के नाम (28.8.2012 

के अनुसार) 

1. आन्ध्र प्रदेश 60.00 45.00 17.85 15.00 00.00 00.00 

2. अरुणाचले प्रदेश 54.50 65.00 60.00 10.00 55.00 00.00 

3. असम 144.00 175.19 160.26 139.55 200.00 250.00 

4. विहार 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

5. Daas 83.77 60.43 111.22 75.00 145.57 00.00 

6. हरियाणा 00.00 00.00 00.00 100.00 00.00 00.00 

7. was 132.17 80.00 80.00 80.00 105.87 59.512 

8. कर्नारक 212.65 249.00 247.16 300.76 261.83 192.00 

9. केरल 147.70 356.80 286.70 256.39 282.55 236.00 

10. महाराष्ट 56.86 77.76 49.18 29.00 20.29 00.00 

11. मणिपुर 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

12. मेघालय 68.39 50.00 80.483 103.838 128.52 00.00 

13. मिजोरम 1.33 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

14. नागालैंड 26.60 17.45 50.00 41.30 25.00 00.00 

15. ओडिशा 148.50 180.60 100.00 113.50 214.60 168.00 

16. तमिलनाडु 124.978 269.163 358.58 226.879 228.49 200.00 

17. त्रिपुरा 12.00 28.96 14.80 00.00 6.00 00.00 

18. उत्तर प्रदेश 55.33 58.24 38.45 80.15 49.30 00.00 

19. उत्तराखंड 126.46 209.45 221.55 206.82 141.99 125.98 

20. पश्चिम बंगाल 185.725 176.096 207.06 410.406 224.50 66.455 

कूल 1640.963 2099.139 2083.239 2197.593 2089.51 1297.947 
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विवरण V 

वी योजना अवधि ओर 2012-13 के दौरान वन्यजीव valara के एकीकृत विकास की केन्रीय 

प्रायोजित स्कीम के अतर्गत राज्यों को जारी की गह fafa के विवरण 

(लाख रुपए में) 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

क्षेत्रों के नाम (28.8.2012 

के अनुसार) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. अण्डमान ओर निकोबार 82.86 73.48 85.9] 87.872 127.06 91.96 

द्वीपसमृह 

2. आन्ध्र प्रदेश 168.0553 92.378 102.02 64.341 71.50 0.00 

3. अरुणाचल प्रदेश 125.05 193.31 193.14 213.197 168.11 0.00 

4. असम 81.775 161.095 114.79 186.63 234.17 0.00 

5. बिहार 4.00 37.558 42.29 19.889 0.00 0.00 

6. छत्तीसगढ़ 379.197 323.235 851.15 281.996 241.783 348.63 

7. avers 0.00 0.00 0.00 12.29 19.98 0.00 

8. दादरा ओर नगर हवेली 11.78 15.62 14.88 0.00 0.00 0.00 

9. गोवा 31.59 41.94 71.03 32.879 21.458 0.00 

10. गुजरात 332.084 318.52 426.10 1106.749 1126.589 0.00 

11. हरियाणा 70.03 86.02 17.22 15.114 28.70 0.00 

12. हिमाचल प्रदेश 233.319 241.983 265.92 253.80 242.1104 247.4788 

13. जम्मू ओर कश्मीर 221.54 470.87 357.397 537.336 445.085 0.00 

14. आरखंड 98.128 99.753 80.267 63.64 64.2615 0.00 

15. कर्नाटक 630.643 625.1501 566.71 412.252 335.851 0.00 

16. केरल 493.574 864.96 432.48 366.786 941.79 0.00 

17. मध्य प्रदेश 800.915 613.34 541.98 635.366 506.164 0.00 

18. महाराष्ट 331.32564 390.22 273.679 343.32 322.391 353.601 

19. मणिपुर 105.8948 100.095 118.31 88.316 86.65 22.41 

20. मेघालय 64.88 58.007 59.75 58.03 43.80 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21. मिजोरम 169.46 289.09 186.85 707.763 153.445 0.00 

22. नागालैंड 19.11 28.415 34.115 33.595 30.333 0.00 

23. ओडिशा 357.081 576.88 390.95 315.331 331.2651 0.00 

24. पंजाब 0.00 40.29 36.26 25.12 0.00 0.00 

25. राजस्थान 347.24 414.58 496.746 348.068 291.387 334.33 

26. सिक्किम 159,22 187.73 240.93 183.78 131.793 0.00 

27. तमिलनाडु 274.64 727.91 518.67 334.449 256.027 0.00 

28. त्रिपुर 36.00 0.00 13.00 2.84 0.00 0.00 

29. उत्तर प्रदेश 332.362 307.173 274.45 296.179 204.37] 0.00 

30. उत्तराखंड 76.671 216.09 145.08 134.90 201.144 0.00 

31. पश्चिम कंगाल 356.215 345.78 381.318 276.385 246.425 0.00 

32. दिल्ली 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

33. दमन ओर दीव 4.721 6.12 6.05 0.00 0.00 0.00 

कुल 6399.36074 79475921 7357.442 7438.183 6873.643 1398.4098 

विकरण VI गतिविधियों का सुदृदरीकरण सूचना“बेतार सुविधाओं का 

वाघ सरक्षण सहित वन्य जीवों की सुरक्षा ओर अनुरक्षण हेतु 

भारत सरकार दारा की गई महत्वपूर्ण पहलं 

वैधानिक कदम 

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन 

करके Usa बाघ संरक्षण प्राधिकरण ओर बाघ एवं 

अन्य संकटापनन प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन 

के लिए प्रावधान किए mI 

> बाघ आरक्षितं क्षेत्र अथवा इसके कोर aa में अपराध 

के मामलों में दण्ड को बदाना। 

प्रशासनिक कदम 

23 बाघ रिजर्व रान्यों को उनके द्वारा यथा-प्रस्तावित वित्तीय 

सहायता के द्वारा वर्षा ऋतु मे wa के लिए विशेष 

कार्यनीति सहित चोरी fad शिकार को रोकने की 

सुदुदीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल 

सहित भूतपूर्व सैनिकोहोमगाडो को शामिल करके अवेध 
शिकार रोधी दोस्तों कौ तैनाती। 

बाध संरक्षण के सुदुदीकरण हेतु राष्टीय बाघ सरक्षण 

प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया हे, जिसके द्वारा 

अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिजर्व प्रबंधन मे मानकं 

कौ सुनिश्चतता रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार 

करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, 

Tema की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन 

समितियों का गठन करना ओर बाघ सरक्षण प्रतिष्ठान 

की स्थापना के द्वारा बाघ सरक्षण को Ase किया जाना 

है। 

वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 

दिनांक 6.6.2007 से बहुविध बाघ ओर अन्य संकटापन्न 

प्रजाति अपराध नियत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण 

ब्यूरो) का गठन।
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. रष्टरीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पांच नए बाघ रिजवाँ 

के सृजन हेतु सेद्धातिक अनुमोदन प्रदान किया गया है 

ओर ये स्थल है; पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी 

(मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा) ओर मुकन्दा हिल्स 

(ale, जवाहर सागर चंबल वन्यजीव अभयारण्य सहित) 

(राजस्थान) ओर सत्यमंगलम (तमिलनाडु)। कुदरेमुख 

(कर्नारक) को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने के 

लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया हे। इसके 
अतिरिक्त, इन राज्यों को निम्नलिखित कषेत्रं को बाघ 

रिजिवां के रूप मेँ घोषित करने के लिए प्रस्तावों को 

भेजने कौ सलाह दी गर्ह हैः (1) बोर (महाराष्ट) (2) 

सुलेहवा (उत्तर प्रदेश), (3) नागजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र) , 

(4) गुरू घसीदास राष्ट्रीय उद्यान (ode), (5) 

FERS अभयारण्य (गोवा) ओर (6) श्रीविलीपुथुर fice 
IR? स्क्विरल/मेगमलई asia अभयारण्य/वरुशानाङु 

घाटी (तमिलनाडु) 

. बाघ संरक्षण को age करने के लिए राज्यों को संशोधित 

बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैँ, जिनमें 

अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा 

कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों मे निवास कर रहे 

लोगों के लिए ग्राम पुनस्थापना,पुनर्वास पैकेज बढाने के 

लिए राज्यों को निधिकेरण सहायता (1 लाख रु प्रति 

परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार तक) पेरपरागते 

शिकार मे लगे समुदायो का पुनर्वास/पुनस्थापना, पर्यावास 

विखंडन को रोकने के लिए आश्रय-नीति द्वारा बनों के 

बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र ओर प्रोत्साहन क्षेत्र को आजीविका 

हेतु मुख्य धारा मेँ लाने के लिए उसका सरक्षण करना 

शामिल हेै। 

. बाघों के (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले wad 

ओर पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने सहित) आकलन 

के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली कार्य प्रणाली 

विकसित at गई है ओर उसे मुख्य धारा मे लाया गया 

है। इस आकलन।मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य कौ बाघ 

सरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशचिन्ह 2 

. 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 

1972, कौ धारा 38५ के अंतर्गत 17 बाध राज्यों 
द्वारा 35123.9547 वर्गं किलोमीटर का क्षत्र अथवा संवेदनशील 

बाघ पर्यावास के रूप में अधिसुचित किया गया है। 
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वित्तीय कदम 

10. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की 
क्षमता ओर अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्यों को 
विभिन केन्द्रीय प्रायोजित स्कोमों अर्थात् बाघ परियोजना 

ओर वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत 

विन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत वित्तीय 

ओर तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। 

अंतर्राष्टीय सहयोग 

11 भारत का चीनं के साथ बाघ संरक्षण पर प्रोरोकोल के 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

अलावा वन्य जीव ओर सरक्षण मे सीमा पर अवैध 

व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक 

द्विपक्षीय aaa विद्यमान है। 

सुंदरवन के रोयाल बंगाल टाइगर के सरक्षण हेतु सितम्बर, 

2011 में एक प्रोरो्कोल पर हस्ताक्षर किए गए है। 

रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ,तैदुआ सरक्षण 

संबंधी एक उप-समूह का गठन किया गया है। 

बाघ सरक्षण से संबंधित अतररष्टीय मुद्दों का निकारण 

करने के लिए बाघ बहुल देशों का एक वैश्विक बाघ 

मंच सृजित किया गया है। 

साइटस (सीआरईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की 
aed बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक 
आयोजित ee थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल ओर 
रूसी फडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया हे, 
जिसमें केवल जंगली बाघों के संरक्षण के लिए समर्थन 

स्तर एक एेसी बधक संख्या को प्रतिबोधित करने के लिए 

वाणिन्यिक पमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया सहित 

पक्षकारों को दिशा-निर्देश दिए है। इस संकल्प को 

किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके 

अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की 

कि बाघ फार्मिग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया 

जाए ओर एशियाई बाघों के ant ओर व्युत्पन्नं के 
भंडार को समाप्त किया जाए्। बाघों के शरीर के aint 

के व्यापार रोक जारी रखने पर बल दिया गया। 

दिनांक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 2009 तक जेनेवा में 

आयोजित साइद्स (सीआईरटीईएस) कौ स्थायी समिति की 

ssa बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप 
के आधार पर साइटस सचिवालय ने सभी पक्षकारों को
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अधिसूचना जारी कौ है कि वे 20.10.2009 से 90 दिनं 
के भीतर 14.69 ओर 14.65 निर्णयो के अनुपालन (बाघ 

आदि के केष्टिवि ब्रीडिग आप्रेशन्स को रोकने पर हुई 

प्रगति) के बरे में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। 

बाघों का छोड़ा जाना 

7, 

18. 

सरिस्का ओर wet बाघ frat, जहां से बाघ स्थानीय 

रूप से विलुप्त हो गए है, के पुननिर्माण के सक्रिय 

प्रबधन के भागके रूप A नए बाघो/बाधिनों को छोडने 

का कार्य किया गया है। 

बाघों ओर उनके जानवरों की कम संख्या वाले fort 

मे सक्रिय प्रबंधन द्वारा शिकार आधार ओर बाघों की 

संख्या कौ स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष निर्देशिका जारी 

की गई है। 

विशेष वाध सुरक्षा बल (एसटीपीएफ ) का सृजन 

19. 

20. 

वित्त मत्री द्वारा 29.2.2008 के अपने बजट अभिभाषण 

में घोषित की गई नीतिगत पहलों मेँ अन्य बातों के 

साथ-साथ, बाध सुरक्षा से संबंधित कार्य fas भी शामिलं 

है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनसीरीए) को एक 

विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन करने, उसे हथियारों से 

लैस करने ओर saat तैनाती के लिए 50.00 ade 

र. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था, उक्त बल 

से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी दवारा 13 बाघ 
रिजर्व के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गर्ह है। वर्ष 
2008-09 के दौरान एसरीफौएफ के सृजन के लिए 

ara, रणथम्भोर ओर दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक 
को 93 लाख रु जारी किए गए हैँ तब से वन गुर्जरों 
जैसे स्थानीय लोगों को शामिल करने की संभावना सहित, 

विकल्पा के रूप में पुलिस के स्थान पर वन कार्मिक 

को तैनात करने के लिए एसरीपीएफ के दिशानिर्देशो को 

संशोधित किया गया है। वर्षं 2010-11 ओर 2011-12 

के दौरान, एसरीपीएफ का गठन करने, उसे हथियार से 

लैस करने ओर उसकी तैनाती के लिए सिमलीपाल बाघ 

रिजर्व को 270 लाख रुपये की धनराशि प्रदान at गई 

है। कर्नाटक ओर महाराष्ट राज्यों ने पहले ही एसटीपीएफ 

कौ तैनाती कर दी। 

दैफिक-इंडिया के सहयोग से आनलाइन टाइगर क्राइम 

डारबेस शुरू किया गया है ओर रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा 
योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निरदेश 

aan किए गए Zz 
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हाल हीमे की गई पहले 

1. 

10. 

11. 

बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निधि 

प्रवाहां से सहबद्ध॒ बाघ बहुल weal के साथ त्रिपक्षीय 

waa ज्ञापन का कार्यान्बियन। 

बाघ रिजर्व का त्वरित मूल्यांकन किया गया। 

वामपंथ उग्रवाद् प्रभावित बाघ रिजर्वो मे तथा बाघ ओर 

उनके शिकार जानवरों को कम सख्या वाले क्षेत्रों में 

विशेष छापा दल भेजे गए थे। 

वाम पंथ उग्रवाद प्र॑भावित तथा बाघ ओर उनके शिकार 

जानवरों कौ कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों राज्यों के मुख्य 

मत्रियों को विशेष उपाय करने के लिए संबोधित किया 

गया। 

प्रभावी क्षेत्रीय गश्त ओर मोनीटरिग हेतु 'M-STriPES' 

शुरु करने के साथ-साथ, अवसंरचना के आधुनिकीकरण 

ओर क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए Zi 

वर्तमान में feu जा रहे अखिल भारतीय बाघ अनुमान 

में गैर सरकारी विशेषं की भागीदारी के लिए कदम 

उठाए ATI 

प्रोत्साहन देने के अलावा, tics अधिकारियों की क्षमता 

को age के द्वारा wies डिलीवरी मेँ सुधारात्मक 

कारवाई कौ TEI 

बाघ रिजर्व में निगरानी को gee बनाने के लिए सूचना 

प्रोद्योगिकौ का प्रयोग करते हुए कारवाई प्रारंभ की गई। 

देश व्यापी बाघ स्थिति आकलन का दूसरा चरण 2010 

में पूरा किया गया जिसके निष्कर्षो से पता चलता है 
fe बाघों कौ अनुमानित संख्या बढ़कर 1706 हुई है 
जिसकी न्यूनतम ओर अधिकतम सीमा क्रमशः 1520 

ओर 1909 है जबकि 2006 के पिछले देशव्यापी अनुमान 
1411 का था जिसकौ न्यूनतम ओर अधिकतम सीमा 
क्रमशः 1165 ओर 1657 थी। 

ad 2010-11 में 39 बाघ feral हेतु किए गए बाघ 

रिजर्वो के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का स्वतंत्र 

आकलन का दूसरा दौर वैश्विक रूप स उपयोग में लाया 

गया फ़ेमवकं था। 

बाघ परियोजना के आवंटन में अतिरिक्त घरकों में 

अभिवृद्धि कौ गई।
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12. समस्याग्रस्त क्षेत्रों मे मानव-बाघ भिंडतों के उपशमन हेतु 

विशेष सहायता प्रदान करना। 

13. नईं दिल्ली मे हुई सीमा-पार परामर्शं दल कौ चौथी 
aon के परिणामस्वरूपं जेव विविधता/बाघ संरक्षण देतु 
नेपाल के साथ एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए 

गए tI 

14. नागपुर, dae ओर गुवाहारी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 
प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मंजूरी प्रदान की 

Te! 

15. बाघ-आरक्षित क्षेत्र स्तर निगरानी के चरण-6 कौ शुरूआत। 

सार्वजनिक उपयोग वाले स्थलों पर पथकर 

केन्द्र की स्थापना 

+319. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 

श्रीमती रमा देवीः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मत्री यह बताने कौ कृषा 

करेगे किः 

(क) क्या ae निजी कपनियो/ठेकेदारों न सार्वजनिक उपयोग 

वाले स्थलों पर पथकर dal कौ स्थापना की है? 

(ख) यदि a, तो क्या ये कपनियां स्थानीय किसानों सहित 

यात्रियों से अधिक पथकर वसूल रही है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या इन पथकर केन्द्रौ के समीप एेसी सडको,क्ेत्रों को 

az कर दिया गया है। जहां से स्थानीय लोग आते जाते थे; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या क्या प्रतिक्रिया 

है ओर सरकार द्वार इन कपनियो/ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कारवाई 
की गई है/किए जाने का प्रस्ताव 2? 

सडक परिवहन ओर राजमार्गं मत्री (Stadia. जोशी): 

(क) जी नहीं। रिआयतग्रादी^ठकेदार, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र 

मे अधिसूचित विशिष्ट अवस्थानों पर शुल्क प्लाजा स्थापित कर 

सकते हैँ। प्लाजा केवल waar पर स्थापित feu जाते है। 

(ख) ओर (ग) जी aati बीओटी परियोजनाओं के लिए 

Rare een, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग 

(शुल्क) नियमावली, 1997 ओर राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली, 
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2008 जैसा भी मामला हो, के अनुसार, सट्क प्रयोक्ताओं से 
पथकर् संग्रहीत कर रहे ZI 

(घ) ओर (ङ) waar नियमावली पशु द्वारा चलाए जाने 

वाले वाहनों, दुपहिया, तिपहिया ओर daet को छूट की अनुमति 
देती है। रियत द्र पर स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए 

मासिक पास के लिए भी प्रावधान है। 

[ अनुवाद] 

प्रयुक्त Gaal ओर मशीनरी के आयात पर प्रतिवध 

*390, श्री सवाशिवराव दादोवा मंडलिकः 

श्री stagger ओवेसीः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले पेनल ने प्रयुक्त 

aaa ओर मशीनरी के आयात के संबंध मे कतिपय सिफारिश को 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संकधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 

एेसे आयातं पर प्रतिबध लगाने सहित इन सिफारिश के कार्यान्वयन 

के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैः; 

(ग) क्या अनेक ओद्योगिक निकायो ने भी सरकार से पुरानी 

मशीनरी के आयात हेतु कतिपय आधारो पर प्रतिबंध लगाने का 

अनुरोध किया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय विनिर्माता्ओं की उत्पादकता ओर 

प्रतिस्पर्धात्मकता कौ सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है? 

वाणिज्य ओर उद्योग Wat तथा वस्त्र dat (श्री आनन्द 

शर्मा ): (क) स्वदेशी Bibra माल संबंधी उद्योग को बदावा देने 

के day में मंत्रिमंडल सचिव कौ अध्यक्षता मेँ दिनांक 23.05.2012 

को सम्पन सचिवों की समिति (सीओएस) कौ dom में पुराने 

पूजीगत माल के आयात के wae मेँ निम्नलिखित सिफारिश कौ 
TT :- 

6) रीयूएफएस, ईपीसीजी, सीएलसीएसएस जैसी स्कौमों में 
प्रत्यक्ष सन्सिडी के साथ पुराने पूंजीगत माल के आयात 

को पूर्ण रूप से निषिद्ध किया जा सकता हे।
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Gi) पुराने पंजीगत माल का मूल्य उनकी मूल कीमत का 

75% निर्धारित किया जा सकता है। यह मूल्यांकन आयात 

शुल्क निर्धारित करने के प्रयोजनार्थं होगा न कि किसी 

अन्य प्रयोजन के लिए, यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया 

हे। 

Gi) यदि संबंधित मंत्रालय/विभाग ओर एनएमसीसी के परमर्शं 

से वाणिज्य विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं 

को ध्यान में रखते हुए एक fa अधिकतम काल 

विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो 5 वर्षो से अधिक पुरानी 

मशीनरी के आयात कौ अनुमति नहीं होगी। 

(iv) एनएमसीसी स्वदेशी उद्योगों के aaa में विदेश व्यापार 

wag के प्रभाव की अलग से जांच कर सकती है 

ओर उसके बाद इसके निष्कर्ष पर अन्तर-मंत्रालयी 

परामर्शं आरंभ किए जा सकते है। 

(५) एनएमसीसी पुराने पूंजीगत माल के आयात के संबंध में 

सही ओर विश्वसनीय आंकड़ा संकलन के मुदे कौ जांच 

कर सकती है ओर इसके लिए एक उपयुक्त तत्र का 
Gea दे सकती 21 

(ख) सिफारिशों पर कारवाई करने के लिए संबंधित 

मंत्रालयों/विभागों से रोक लगाने ओर न्यूनतम काल मानदंड निर्धारित 

करने हेतु अपने हित वाली मदों के विशिष्ट आईटीसी (एचएस) 

कोड प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया 2 

(ग) से (ङ) स्वदेशी विनिर्माण/उद्योग कौ रक्षा किए जाने 

के आधार पर पुरानी पशीनरी के आयात पर रोक लगाने का 

अनुरोध करते हुए विनिर्माता संघो/ओद्योगिक संघों से sender 

प्राप्त हुए ei जीडीपी में विनिर्माण का अश वर्षं 2022 तक 22% 

तक बढाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने अक्तूबर, 2011 में राष्ट 

विनिर्माण नीति (एनएमपी) अनुमोदित कौ थी। ओद्योगिक निवेश 

को सरल बनाने के अन्य उपयो मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढावा 

देना, उद्योग संगत कौशलों का विकास करना तथा ओद्योगिक 

परियोजनाओं के कार्यान्वयन मेँ तेजी लाने के लिए उद्योग संघों ओर 

हितधारियों के साथ नियमित dedi आयोजित करना शामिल है। 

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय नै योजना आयोग के लिए 

area रिपोर्ट तैयार की है। उत्पादकता ओर प्रतिस्मर्धात्मकता बढाने 

के लिए वाणिज्य विभाग में निर्यात संवर्धन पुंजीगत माल (ईपीसीजी) 

स्कीम ओर वस्त्र मंत्रालय में प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष स्कीम 

(रीयूएफएस) है। 
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मजदूरों८कामगारों की सुरक्षा 

+321. श्री किसनभाईं बी. पटेलः 

श्री प्रवीप uri: 

क्या sa ओर रोजगार मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 ओर खान 
अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कामगारों कौ सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर 

कल्याण के लिए पर्याप्त कानूनी उपबंध तथां नियम तैयार किए 
है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या देश के विभिन भागों मे कार्यस्थलों पर हन 

अधिनियमों के ta उपब॑धों के कार्यान्वयन की निगरानी की कोई 

प्रणाली है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी aig क्या है; ओर 

(S) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश मेँ कार्यस्थल 

पर ध्यान मे आए व्यवसायजनित रोगों का राज्य-वार a क्या 

है? 

श्रम ओर रोजगार wat (श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
ओर (ख) जी हां, खान अधिनियम, 1952 ओर इसके sata 

बनाए गए नियमों ओर विनियमो मे खानों में नियोजित व्यक्तियों 

कौ सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर कल्याण संबंधी पर्याप्त कानूनी उपबंधों का 

प्रावधान किया गया है। खान अधिनियम, 1952 के अतिर्गत कोयला, 

गैर-कोयला, तेल ओर गैस ast के लिए अलग से क्रमशः कोयला 

खान विनियम, 1957, धातुमय खान विनियम, 1961 ओर तेल खान 

विनियम, 1984 बनाए गए है! 

कारखाना अधिनियम, 1948 के अतर्गत कारखानोँ में नियोजित 

कामगारों कौ सुरक्षा, स्वास्थ्य ओर कल्याण संबंधी पर्याप्त कानूनी 

उपबधों का प्रावधान किया गया है। अधिनियम को केन्द्रीय सरकार 

द्वारा अधिनियमित किया जाता है जबकि नियम संबंधित राज्य 

सरकारों द्वारा बनाए जाते है। 

(ग) ओर (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 के विभिन 

उपबधों को संबंधित राज्य सरकारो/संघ राज्य sal द्वारा नियुक्त किए 

गए मुख्य कारखाना निरीक्षक के माध्यम से राज्य सरकारो८संघ राज्य 

क्षेत्रं द्वारा प्रवर्तित किया जाता 21 

सुरक्षा संबंधी विधानों के क्रियान्वेयन कौ निगरानी खान सुरक्षा 

महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा कौ जाती है। सुरक्षा स्वास्थ्य ओर
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कल्याण संब॑धी उपब॑धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 

खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जा 

रही हैः- 

0 खानों का निरीक्षण तथा दुर्घटनाओं कौ जाच-पडताल 

करना; 

Gi) सुधार संब॑धी नोटिस ओर प्रतिषेधात्मक आदेश जारी 

करना; 

(i) कार्य का निलंबन अथवा बंद करना, अनुमति वापस 
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(iv) उल्लंघनं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध 

अभियोजन चलाना। 

(ङ) देश में विगत तीन वर्षो के दौरान पंजीकृत eran 

मे सूचित किए गए व्यवसायजनति रोगों के राज्य-वार व्यौरे संलग्न 

विवरण- में दिए गए है। 

कारखाना अधिनियम, 1948 के ala पंजीकृत कारखाना में 

सूचित किए गए व्यवसायजनित रोगों कौ संख्या के बारे मेँ राज्य 

सरकारों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों से प्राप्त सूचना संलग्न 

लेना; ओर विवरण-ा मेदी गई है। 

वितरण 7 

वर्ष 2009, 2010 ओर 2011 के दौरान खान अधिनियम, 1952 के अतिर्गत सूचित 

किए गए व्यवसायजनित रोगों का राज्य-वार न्यौरा 

वर्ष राज्य कोयला कामगारों को फफ का पेट सिलिकोसिस 

न्यूमोकोनिओसिस कसर का 
कसर - 

2009 आंध्र प्रदेश 0 2 1 0 

2010 ओडिशा 1 0 0 0 

आंध्र प्रदेश 0 1 0 0 

2011 ओडिशा 4 0 0 1 

ज्ञारखंड 1 0 0 0 

विवरण II 

a¥ 2008, 2009 ओर 2010 के दौरान कारखाना अधितियम, 1948 के अतिर्गत सूचित 
किए me व्यवसायजनित रोगो का राज्य-वार SIRT 

राज्य व्यवसायजनित रोग 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 

गुजरात बायसिनिओसिसि शून्य शून्य 2 

गुजरात शोर के कारण श्रवण शक्ति कौ क्षति शून्य शून्य 14 

गुजरात एस्वेस्योसिस शून्य शून्य 21 

गुजरात सिलिकोसिस शून्य शून्य 14 

महाराष्ट शोर के कारण श्रवण शक्ति की क्षति 1 शून्य शून्य 
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1 2 3 4 5 

केरल सीसी संबधी विशाक्ता 1 शून्य शून्य 

महाराष्ट व्यवसायजनित अथवा कटेक्ट डर्मटाइरिस 11 शून्य शून्य 

महाराष्ट नाक के पदं मेँ छेद होना शून्य 5 शून्य 

पश्चिम बगाल बायसिनिओसिस शून्य 5 - 

पश्चिम बगाल सिलिकोसिस शून्य 23 - 

योग 13 33 51 

स्त्रोतः डीजीफासली द्वारा wales सन्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक के साथ पत्राचार के द्वारा संग्रहीत sins) 

Patt wate wate 

_/ sa श्री पूर्णमासी रामः क्या sm ओर रोजगार मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने बेईमान Wade Wie, जो देश में 

भोले-भाले बेरोजगार युवाओं को ठग रही है, द्वारा दिए गए भ्रामक 
विज्ञापनों पर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन a ओर चालू वर्षं के दौरान 
tet एजेन्सियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली है; ओर 

(ग) सरकार द्वार इनके विरुद्ध क्या कारवाई की गई 2? 

श्रम ओर रोजगार wat ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

से (ग) मीडिया के कुक वर्गो कौ रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई 

है। फिर भी, शिकायतें, यदि कोई हो, तो संबंधित राज्य सरकार/संघ 
राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राप्त कौ जाती है तथा उनके द्वारा निजी 
प्लेसमेट एजेन्सियों के विरुद्ध संगत art के विभिन प्रावधानों 

के तहत कारवाई की जाती है। बेहमानं निजी wade एजेन्सियों, 
जो अनाचार ओर कपरपूर्णं गतिविधियों मे लिप्त है, के बारे मेँ 
केद्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती है। 

तथापि, रोजगार चाहने वालों के हितों कौ सुरक्षा के लिए, 

श्रम ओर रोजगार मंत्रालय नै राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों को, 

उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निजी प्लेसमेर एजेसियों 

के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने के लिए 30.10.2003 

को दिशा-निर्देश जारी किए थे। निजी प्लेसमेट एजेंसियों तथा विभिन्न 

प्रकार के रोजगार अवसरों के ध्यानाकंर्षकभ्रामक faa के 

प्रकाशन से संबंधित मुदे की जांच के लिए 31.10.2011 को एक 

त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। घरेलू कामगार प्रदान करने 

वाली wade एजेन्सियों के पंजीकरण हेतु भी राज्य सरकारों को 

आवश्यक कदम उठाने का परामर्शं दिया गया है। 

उत्तर-पूर्व क्षेत्र मे सड़क विकास 

*323. डो. पी. बेणुगोपालः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजपार्ग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राष्टरीय राजमार्गो ओर 

राज्य राजमार्गो में सुधार करने के लिए उस aa के लिए कोई 

विशेष त्वरित सडक विकास कार्यक्रम (एसएआर्डीपी-एनई) तैयार 

किया है; 

(ख) यदि हां, तो इस aay में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित 

किए गए है ओर उक्त प्रयोजनार्थं कितनी धनराशि निर्धारित/आबंरित 

की me 2; 

(ग) क्या एसएआरडीपी-एनई के stata fared परियोजनाओं 

को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कौ गई 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्षं 2017 तक पूरे होने वाले 

उक्त विकास कार्यक्रम के अलावा 700 किलोमीटर कौ ओर wee 

बनाने का है, यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं पत्री (डो. सी.पी. जोशी ): 

(क) जी हा। 

(ख) कार्यक्रम के अतर्गत सुधार के लिए लक्षित सकं कौ 

राज्यवार लंबाई संलगन विवरण- मेदी गई है। इस कार्यक्रम के 

लिए समग्र रूप में निधियों का आबंटन किया गया है ओर कोई



55 प्रश्नों के 3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 56 

राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। गत पांच वर्षो के दौरान (ग) ओर (घ) कार्यक्रम के अरतर्गत कार्यान्वयन के लिए 

6629.95 करोड रुपए की धनराशि कार्यक्रम के लिए आवंटित की अनुमोदित सभी सड़कों का कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य संलग्न 

गईं है ओर चालू वित्त वर्ष के दौरान 2000 करोड रुपए कौ धनराशि विवरण-ए़ मेँ दिए गए है 
आबंटित कौ गर्ह है। नही 

(ङ) जी नही। 

विवरण 7 

एसए्आरडीपी-एनई के तहत राज्यवार सड़क की mas का वितरण 

(लंबाई किमी में) 

र्य एसणएजारदीपी-एई चरण "ए! अरुणाचल प्रदेश कौ सडक एसएाषदीपौ-एई चरण "बी! कलु योग 
ओर Ta के taba 

Hn र्य योग रण ण््यजैएम येग uw wa येग ग्ण Tim योग 
सट्क! (समगिक PAR (सापर्कि 

जए ५ ५ सङ्क 
सक्र 

अरुणाचल प्रदेश 52 212 264 1346 835 2181 0 931 931 1398 1978 3376 

असम 1179 177 1356 126 12 138 0 285 285 1305 474 1779 

मणिपुर 39 166 205 0 0 0 0 202 202 39 368 407 

मेघालय 259 526 785 = 0 0 0 € 201 362 420 727 1147 

मिजोरम 221 100 321 0 0 0 416 272 688 67 372 1009 

नागालैंड 81 350 431 0 0 0 622 169 791 703 519 1222 

सिविकम 80 505 585 0 0 0 0 6 68 80 573 653 

त्रिपुरा 130 22 152 0 0 0 8 310 396 216 332 548 

योग 2041 2058 4099 1472 847 2319 1285 2438 3723 4798 5343 10141 

वितरण I 

yan क्षत्र के लिए विशेष त्वरित ase विकास काग्रक्रम के चरण ‘ae’ के aad सीमा सड़क संगठन को सौपी गहं 
कायन्कियन के लिए अनुमोदित परियोजनाओ की सूची 

करसं परियोजना का नाप सडक लंबाई स्स्वीकृत कार्थं पूरा हे टिप्पणियां 
(किमी) लागत (Hig रुपए) कौ प्रस्तावित तारीख 

1 2 3 4 5 6 

1. Gate से रानीपुल तक रारा-31ए का दो लेन 

मानकं के अनुरूप सुधार ) 

0 एसएञआरडीपी-एनईं के चरण “क ' रारा- 0 6.77 मार्च, 2014 
31ए (सीवोक-गंगरोक रोड) के किमी 
60.75 पर बरदग स्लादृड aa मेँ 
80.0 मी का कट एंड कवर aM का 
निर्माण (सिक्किम में एक स्थान) 
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(u) 

(iil) 

(iv) 

(४) 

(vi) 

(vil) 

(Vil) 

(ix) 

रारा-31ए के किमी 0.0 से 14.32 ओर 

किमी 16.75 से 20.00 मेँ कुछ 

संकरपूर्णं wet का दो लेन में सुधार 

(पश्चिम बंगाल में 8 स्थान) 

रारा-31ए के किमी 22.650 से 22.800 

ओर 29.500 से 52.100 में कुछ 
संकरपूर्णं खंडों का दो लेन मे सुधार 

(पश्चिम बंगाल में 33 स्थान) 

एसणएआरडीपी-एनई के चरण "क! के 

अंतर्गत सिक्किम मेँ किमी 52.10 से 

81.10 के बीच weet स्थानों मे विद्यमान रारा-31ए 

(सीवोक-गंगटोक सडक) का दोहरी लेन मे सुधार 

(सिक्किम में 27 स्थान) 

सिक्किम में रारा-31ए का किमी 54.00 से 80.60 

(लंबाई = 20.80 किमी) में दो लेन चौडीकरण 

एवं सुदृदीकरण 

पश्चिम ama A रारा-३1ए पर किमी 

20.00 से 27.700 के बीच खंड के 

पुनसरिखण के लिए दोहने लेम के राष्ट्रीय 

राजमार्गं का निर्माण 

(पश्चिम बंगाल मँ 2 स्थान) 

पश्चिम बंगाल मे रार 31ए के किमी 

4.475 से 14.075 (सीवोक-गंगरोक 

सडक) में दो लेन चौडीकरण एवं 

सुद्दीकरण - एसएआरडीपी-एनई के चरण 

"क" के अंतर्गत निवल लंबाई = 8.80 किमी 

सिक्किम में रारा-31ए के सिवीक-गंगटोक खंड 

ओर किमी 69.900 से 72.075 

(कपूर मोड़) के बीच सड़क 

का निर्माण 

पश्चिम बंगाल राज्य मेँ रारा 31ए को किमी 

0.00 से किमी 4.475 ओर किमी 27.7 ओर 

कि.मी. 52.60 के नीच दो लेन का बनाया जाना 

21 

16 

7.42 

19.1 

12.66 

73.90 

110.31 

51.11 

10.48 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2017 

उप योग 78 292 
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1 2 3 4 5 6 

2. रारा-52 के विद्यमान एकल लेन सड़क खंडं को tes शोल्डर के साथ दोहरी लेन में सुधार 

0) असम में रारा-52 के किमी 345.00 से 15 42.04 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 
360.00 में पेव्ड west के साथ दो लेन 
बनाया जाना 

Gi) असम में किमी 360.00 से 365.00 में 5 9.85 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 
पेव्ड शोल्डर के साथ विद्यमान दो लेन 

का सुदुदीकरण 

Gi) असम A रारा 52 के किमी 365.00 a 17 42.55 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 
382.00 H Yes शोल्डर के साथ दो लेन 
बनाया जाना 

Gv) असम मे रारा-52 के किमी 382.00 से 18 74.61 मार्च, 2013 
400.00 में dee west के साथ दो लेन 
बानया जाना 

(v) में tes शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना 20 69.75 मार्च, 2013 
ओर असम में रारा-52 के किमी 400.00 से 420.00 
में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना 

(vi) असम में किमी 420 से 440 मेँ te 20 47.38 मार्च, 2013 
West के साथ दो लेन बनाया जाना 

(ण) असम में किमी 440.000 से 455.000 15 28.18 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 
में tee west के साथ दो लेन बनाया जाना 

(vii) असम में किमी 4550 से 475/0 में 20 68.85 मार्च, 2013 
पेव्ड शोल्डर के साथ विद्यमान एकल लेन 
सडक का चौडीकरण एवं 

सुदृदीकरण 

0) असम में किमी 475/0 से 495/0 में 20 34.69 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 
tes शोल्डर के साथ विद्यमान एकल लेन 

सडक का चौढीकरण एवं सुदुदढीकरण 

(x) असम मे रारा-52 के किमी 495 से 15 34ए63 मार्च. 2009 कार्य पूर्ण 
510 मे tes शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना 

(xi) असम मेँ किमी 845.000 से 855.000 10 18.31 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 
में tes शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना 

(श) असम में किमी 855.000 से 876.000 21 42 ard, 2009 कार्य पूर्ण 
मं पेव्ड west के साथ दो लेन बनाया जाना 

उप योग 196 513.81 
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3. असम में रारा-ऽ3 पर विद्यमान एकल लेन खंडो को सिलचर बाईपासं सहित tes शोल्डर के साथ दोहरी लेन का बनाया 
जाना 

0) असम में रारा-53 के सिलचर-बदरपुर 9 19.13 fea, 2012 
खंड के किमी 10.40 से 16.671 ओर 
किमी 20.272 से 22.900 (8.9 किमी) 
में tes शोल्डर के साथ दो लेन 
चोडीकरण एवं सतह उत्थापन 

Gi) असम में रारा-53 के सिलचर-बदरपुर 5 6.16 दिस, 2013 
खंड के किमी 16.610 से 22.240 के 
बीच कथकल WET का 

Wes शोल्डर के 

साथ सुदृदीकरण 

Gi) असम में सिलचर-जिरीबाम खंड के किमी 6 17.45 दिस, 2013 
2.650 से 8.540 में tee शोल्डर के 
साथ सतह का उठाव/2लेन 

चौडीकरण 

Gv) असम में सिलचर-जिरीबाम खंड के किमी 22 61.58 दिस, 2013 
8.50 से 30.580 में Ges शोल्डर के 
साथ दो लेन बनाया जाना 

उप we 42 104 

4, मणिपुर में रारा-ऽ3 पर विद्यमान एकल लेन wel का वो लेन मानकों के अनुरूप सुधार 

0) किमी 166.00 से 186.475 (जिरीबाम- 20 55.57 दिस, 2013 
बराक खंड) 4 विद्यमान सडक का 
सुद्दीकरण एवं चौडीकरण 

0) एसपएरडीपी-एनर्ई के moa’ के 19 80.56 दिस, 2013 
अंतर्गत मणिपुर मेँ रारा-53 के किमी 
147.000 से 166.000 (जरीबाम-बराक 
खंड) दोहरी लेन चौडीकरण एवं 
सुददीकरण तथा पहाड़ी प्रदेश में 2 लेन 
रारा के अनुरुप 12 मी चौडाई में निर्माण 

Gn) मणिपुर में रारा-53 के किमी 147.700, 10.7 दिस, 2013 
150.700, 152.500, 155.500 ओर 
155.700 (बराक - जिरीबाम खंड) मे 5 
छोटे yo का निर्माण 

उप योग 39 146.83 
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5. असम में रारा-ऽ५ पर विद्यमान एकल लेन खंडं का Yee शोल्डर के साथ दोहरी लेन में सुधार 

6) असम में रारा-54 के किमी 8.00 से 12 32.1 मार्च, 2013 

20.00 में tes शोल्डर के साथ दो लेन 

बनाया जाना 

Gi) असम में किमी 20.00 से 40.22 मं 20 65.57 मार्च, 2013 

पेव्ड Mest के साथ सतह का 

उठाव/2लेन चौडीकरण 

उप जोड , ॐ 97.67 

6. मिजोरम मे रारा-ऽ4 पर विद्यमान एकल लेन Gel का दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार 

(¢ मिजोरम में रारा-54 के किमी 95.000 23 22.11 मार्च, कार्य पूर्ण 

से 118.000 में विद्यमान एकल लेन 2010 

सडक खंडं का दो लेन मानकं के 

अनुरुप सुधार 

उप जोड 23 22.11 

7. मणिपुर राज्य को नगालैंड राज्य से सड़क से जोड़ने के लिए मारम से पेरेन तक राज्यीय सडक को दो लेन का बनाया 

जाना 

6) किमी 0.00 से 20.00 में मारम-पेरेन 20 36.03 मार्च, 2013 

सडक को दोहरी लेन का बनाया जाना 

Gi) किमी 20.00 से 40.00 में मारम-पेरेन 20 30.92 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 

सडक को दोहरी लेन का बनाया जाना 

Gi) मणिपुर में मारम-पेरेन सडक के किमी 19 33.48 मार्च, 2009 कार्य पूर्ण 

40/0 से 60/0 मेँ द लेन चौदीकरण 

Gv) मणिपुर मेँ मारम-पेरेन सडक के किमी 24 39.80 मार्च, 2009 कार्यं पूर्ण 

60/0 से 35/0 A दो लेन चौडीकरण 

(४) मारम-पेरेन सडक के किमी 85.020 से 22 49.35 मार्च, 2013 

107.650 मेँ दो लेन सुधार 

(vi), नगलैँड मे सीएल-9 से एनएचडीएल 6 20.45 मार्च, 2013 

(दोहरी लेन) तक किमी 107.650 से 

117.000 में मारम से WA तक सडक 

का सुधार 

उप जो 111 210.03 
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8. गंगटोट agua सहित गंगटोक से ager तक विद्यमान एकल की सीमा सडक को at लेन का बनाया जाना 

0) गंगरोक-नथुला सडक के किमी 24.250 27 232.72 मार्च, 2013 
से 51.385 में दोहरी लेन का बनाया जाना 

Gi) गंगयोक-नथुला सडक के किमी 0.00 से 10 30.88 मार्च, 2013 
6.80 में दोहरी लेन का बनाया जाना 

0) सिक्किम मेँ गंगटोक से नथुला तक 6 47.00 मार्च, 2013 
जीएस सडक के मिकी 47/0 से 51/0 

(किमी 0.00 से 5.666 तक जो कि नई 

दोहरी लेन कौ सडक पर किमी 51.385 
के समनुरूप है, faa लंबाई = 5.67 

किमी) 4 विद्यमान एकल लेन की सडक 
का दो लेन चौडीकरण 

(iv) सिक्किम मेँ गंगरोक- नथुला सडक के 19 122.41 मार्च, 2013 
किमी 0.0 (विद्यमान किमी 6.8) से 

19.35 H दो लेन मानकों के अनुरूप 
सुधार 

(५) सिक्किम मेँ गंगटोक-नथुला सडक के 4 27.15 मई, 2013 
किमी 19.35 से 24.25 मेदो लेन 
anal के अनुरूप सुधार 

उप जोड 67 460 

9. दुदुनघर ( भारत-भूटान सड़क) से होते हुए लुमला से ताशिगांग तक दो लेन बनाया जाना 

0) अरुणाचल प्रदेश मेँ किमी 0.0 से 27 39.93 मार्च, 2014 
26.800 में लुमला- ताशिगांग सडक का 

दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण।/सुधार 

0) अरुणाचल प्रदेश मे किमी 26.800 से 21 41.46 मार्च, 2014 
47.850 4 लुमला-ताशिगांग सड़क का 

दो लेन anal के अनुरूप निर्माण 

उप जोड 48 81 

10. भिगिंग-लिले सड़क ओर तलिहा-टाटो सड़क को दो लेन का बनाया जाना 

क. बिले-पिगिंग सड़क (76 किमी) 

0) किमी 0/00 - 15/00 (बिले छोर) में 15 47.40 मार्च, 2016 
विले-मिगिंग सडक का दो लेन मानकं 
के अनुरूप निर्माण 
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(i) 

(iii) 

(iv) 

किमी 000 - 10/00 (सिर्गिंग छोर) मं 

विले-मिगिंग सडक का दो लेन मानकं 

के अनुरूप निर्माण 

किमी 38.00 अरुणाचल प्रदेश में किमी 

10.00 (मिगिंग छोर) से किमी 38.00 

मे बिले-मिगिंग सड़क का दो लेन मानकां 

के अनुरूप निर्माण 

किमी 15/00 - 38/00 (बिले छोर) मं 

बिले-मिगिंग सडक का दो लेन मानकं 

के अनुरूप निर्माण 

उप योग 

ख. तलिहा-टाटो सड़क (100 किमी ) 

0) 

(i) 

(uti) 

(iv) 

(४) 

(vi) 

किमी 0/00 - 15/00 (eet BR) A 

तलिहा - रारो सड़क का दो लेन मानकं 

के अनुरूप निर्माण 

किमी 0/00 - 15/00 (तलिहा छोर) में 

तलिहा ~ रायो सडक का दो लेन मानकं 

के अनुरूप निर्माण 

किमी 15/00 - किमी 30/00 (तलिहा छोर) A 

तलिहा - रारो सदक का दो लेन मानकं 

के अनुरूप निर्माण 

किमी 30/00 - किमी 50/00 (तलिहा छोर) में 

तलिहा - टारो सडक का दो लेन मानकं 

के अनुरूप निर्माण 

किमी 15/00 - किमी 30/00 (तलिहा छोर) A 

तलिहा - टारो सडक का दो लेन मानकं 

करे अनुरुप निर्माण 

किमी 30/00 - किमी 50/00 (टरो छोर) मेँ 

तलिहा - cel सड़क का दो लेन मानकं 

के अनुरूप निर्माणं 

10 

28 

23 

76 

15 

15 

15 

20 

15 

20 

110.70 

184.50 

39.66 

64.23 

73.48 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

मार्च, 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

बीआरओ द्वारा 

डीपीआर तैयार कौ 

जी रही दै 

बीर द्वार 

डीपीआर तैयार की 

जा रही है 

बीर द्वारा 

डीपीआर तैयार की 

जा रही है 

बीआरओ द्वारा 

डीपीञर तैयार की 

जा रही दहै 

उप योग 100 177 

11. कौलाशहर-कुमारघाट सड़क को 2लेन का बनाया जाना 25 90.75 मार्च, 2014 
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12. तमेगलोग-खोनसाग सड़क को लेन का बनाया जाना 40 मार्च, 2014 बीआरओ द्वारा 

Sian तैयार कौ 

जारही है 

13. पल्लेल-चदेल सडक को 2लेन का बनाया जाना 18 - मार्च, 2014 बीआरओ द्वारा 
डीपीआर तैयार कौ 
जा रही है 

14. त्रिपुरा मे अगरतला से सबरूम तक सडक 130 जुलाई, 2016 डीपीआर तैयार 

को 2लेन का बनाया की जा रही दहै 

जोड 1024 2381 

असम पीडन्ल्यूडी को att गए एसएआरडीफी-एनई चरण “ए* के sq कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियौजनाओ कौ सूची 

क्र.सं. एरियोजमा का नाम सदक कौ स्वीकृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 

लंबाई (किमी) (करोड रुपए) प्रस्तावित तारीख 

1 2 3 4 5 6 

1. रारा-36 की मौजूदा एकल लेन सड़क Gel का tes शोल्डर सहित दो-लेन में सुधार 

(Gj) असम में किमी 91/0 से 106/0 15 28.88 मार्च, 2009 कार्य पूरा किया गया 

तक दो लेन ओर Yes शोल्डर 

Gi) असम A किमी 106/0 से 131/0 25 40.72 मार्च, 2009 कार्य पूरा किया गया 

तक दो लेन ओर tes शोल्डर 

Gi) असम मे किमी 1310 से 152/0 21 38.27 मार्च, 2009 कार्य पूरा किया गया 

तक दो लेन ओर tes शोल्डर 

(iv) असम में किमी 152/0 से 162/0 11 17.38 मार्च, 2009 कार्य पूरा किया गया 

तक दो लेन ओर tes शोल्डर 

उप योग 72 125.25 

2. रारा-ॐ7 के डिन्रुगढ़ से रूपई तक tee शोल्डर सहित दो लेन म ओर रारा-38 tee शोल्डर सहित दो लेन में ata 

ओर सुधार 

0) असम में डिन्रूगढ 4 एसएञरडीपी- 35 133.40 21.12.2012 

एनई चरण-ए के अतिर्गत WI 37 

के किमी 603/0 से 637/0 क बीच 

tes शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण 

( मोहनबाडी), ager ओर अन्य ग्रामं 

के बाईपास) (लंबाई = 34.85 किमी) 
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2 

(u) 

(iil) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vil) 

(भा) 

3. रारा-51 

(i) 

असम में रारा 37 के किमी 635.80 

से 653.40 के बीच tes शोल्डर 
सहित दो लेन तिनसुकिया बाईपास 
A 20.35 किमी का निर्माण 

असम मेँ डिन्रूगढ मे एसएआरडीपी- 
Wye चरण-ए के अंतर्गत dos शोल्डर 

सहित दो लेन मेकम agua 

का निर्माण 

रूप प्रभाग के समीप मेकम पर 

आरओबी के ak से रारा-52 तक 

रारा-37 का पेव्ड शोल्डर सहित दो 
लेन का निर्माण 

Bue प्रभाग के समीप मेकम पर 

आरओबी के AM से रारा-52 तक 

रारा-37 का पेव्ड शोल्डर सहित 

दो लेन का निर्माण 

रारा-37 (तलप-धोला खंड) के किमी 
679.217 से 687.600 तक मौजूदा 
दो लेन Wen का सुदुदढीकरण ओर 
Yes west सहित निर्माण 

असम में किमी 5.00 से 20.00 

किमी ओर किमी. 52.00 से 56.35 
किमी तक राया 38 के मेकम- 
लखापानी खंड मे मौजूदा दो लेन का 
सुधार ओर des शोल्डर 

असम में 20.00 किमी से 52.00 

किमी के बीच डिगवोई, dag, 

माघरीटा ओर fast कस्बों को 
AIA करते हुए रारा-38 yes 
west सहित दो लेन में सरेखण 
ओर सुधार 

उप जोड 

पर मौजूदा एकल लेन सड़क खंडं का tes शोल्डर सहित दो लेन में सुधार 

असम में रारा-51 के किमी 0.00 से 

12.00 तक दो लेन ओर tes शोल्डर 

सहित 

20 

23 

19 

29 

147 

12 

32.46 

94.90 

31.19 

19.60 

30.91 

413 

20.93 

31.12.12 

30.09.2012 

31.12.2012 

09.03.2013 

19.09.12 

31.12.2010 

दिस. 2016 

मार्च, 2009 

कार्य पूरा किया गया 

डीपीआर तैयार किया 

जा रहा है 

कार्य पूरा किया गया 



73 प्रश्नों के 12 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 74 

1 2 3 4 5 6 

(ii) असम में किमी 12.00 से 22.00 10 10 मार्च, 2009 कार्य पूरा किया गया 

तक सुदुद्धीकरण ओर tes शोल्डर 

उपलब्ध कराना 

उप योग 22 31.03 

4 असम में रारा-53 की मौजूदा एकल लेन सड़क का सिल्चर बाईपास सहित, पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में सुधार 

0) असम मेँ रारा-53 पर सिल्चर 20 103.89 15.02.2014 

लाईपास का निर्माण 

Gi) असम में सिल्वर बदरपुर खंड के 4 मार्च, 2015 डीपीआर तैयार किया 

किमी 6.25 से 10.40 तक Yes जा रहा दै 

शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना 

Gi) असम मे सिल्वर बदरपुर खंड के : 6 md, 2015 डीपीआर तैयार किया 

किमी 22.90 से 28.46 तक tes जा रहा रै 

west सहित दो लेन का बनाया जाना 

(Gv) असम मे सिल्वर जिरीबम खंड के 10 मार्च, 2014 निविदा प्रक्रिया प्रगति 

किमी 30.580 से 44.82 तक Yes पर 2 

शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना 

उप योग 40 103.89 

5. रारा-61 के मौजूदा एकल लेन सडक खंड का tes शोल्डर सहित दो लेन में सुधार 

¢) असय मेँ पहुंच मार्गा के साथ कुल 1 4.50 31.03.2009 कार्य पूरा किया गया 

संख्या 258/1 का निर्माण 

(ii) किमी 239/959 से 256/900 तक 17 29.62 18.03.2009 कार्य पूरा किया गया 

Hse दो लेन का सडक सुधार 

उप योग 18 34.12 

6. रारा-152 के मौजूदा एकल लेन सडक खंड का tes शोल्डर सहित दो लेन में सुधार 

(i) 

(i) 

असम मे रारा-152 के किमी 10.00 10 

से 20.00 तक दो लेन ओर tes 

शोल्डर 

असम मे रारा-152 के किमी 0.00 10 

से 10.00 तक दो लेन ओर Us 

शोल्डर 

19.87 12.04.2009 

22.49 12.04.2009 

कार्य पूरा किया गया 

कार्य पूरा किया गया 
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1 2 3 4 5 6 

0) असम मे रारा-152 के किमी 20.000 9 21.07 12.04.2009 कार्य पूरा किया गया 
से 29.200 तक दो लेन ओर tes 

शोल्डर 

(iv) किमी 29/200 से 38.00 तक पेव्ड॒ 9 32.18 श्रनदम. 2010 कार्य पूरा किया गया 
Wiest सहित दो लेन सडक का निर्माण 

उप योग 38 95.61 

7. असम यें रारा-153 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंड का tee शोल्डर सहित दो लेन मे सुधार 

(i) 

(il) 

असम मे रारा-153 के किमी 0.000 12 24.76 31.03.2009 
से 12.000 तक दो लेन ओर te 

शोल्डर 

असम मे रारा 153 के किमी 12.000 12 22.13 31.03.2009 
से 23.700 तक दो लेन ओर te 

West 

कार्य पूरा किया गया 

कार्य पूरा किया गया 

उप योग ` 24 46.89 

8. असम मे रारा-154 के मौजूदा एकल लेन सडक खंड का ike शोल्डर सरित दो लेन में सुधार 

0) 

श) 

(iil) 

(iv) 

(v) 

किमी 0.00 - 3.500 का पेव्ड 4 41.82 13 
शोल्डर सहित नयी दो लेन सडक का 
निर्माण 

किमी 3.500 - 10.000 ओर किमी 7 40.53 30.04.2011 
18.000 से 18.800 तक का पेव्ड 

शोल्डर सहित नयी दो लेन सडक का 
निर्माण 

असम मे रारा-154 के किमी 10/0 8 19.31 31.03.2009 
से 18/0 तक दो लेन ओर te 

West 

किमी 18.800 - 26.00 तक 9.75 48.48 दिस. 2014 
हेलाकाडी WTA का dss 

शोल्डर सहित नयी दो लेन का निर्माण 

असम मे रारा-154 के किमी 26/0 9 22.31 31.03.2009 
से 35/400 तक दो लेन ओर tee 

Mest 

कार्य पूरा किया गया 

कार्य पूरा किया गया 

कार्य पूरा किया गया 
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(vi) असम मे रारा-154 के किमी 35/400 
से 47/0 तक ॒धलेश्वर-बेराबी खंड का is 

शोल्डर 

(शा) किमी 47.00 - 52.00 तक 

HER बाईपास का Yes शोल्छर 

सहित नयी दो लेन का निर्माण 

(शा) असम 4 एसएआरडीपी-एन्ई चरण 
ए" के अंतर्गत रारा-154 के किमी 

52.00 से 67.600 तक धलेश्वरी- 

बेराबी खंड का tos शोल्डर 

सहित दो लेन 

(ix) असम मेँ किमी 67/600 से 81/0 
(समतल भू भाग) के पेव्ड शोल्डर 
सहित किमी 67/600 से 89/000 

तक रार 154 कादो लेन a 
पुननिर्माण^चौडीकरण 

11 

16 

21 

38.26 

70.97 

73.38 

30.11.2012 

31.10.2013 

31.12.2012 

31.12.2012 

उप योग 91 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

रारा 44 के राताचेरा-चुररईवाडी खंड को दो लेन किया जाना 

रारा-37 पर fers बार्पास का दो 
लेन में निर्माण 

लमडिग-डिफु-मांज्ञा रोड, हाफलोंग, 
iM US, बस्का-बामारा रोड, मोरी 
गाव-जागी रोड, उदलगिरी-रोवता रोड ओर कोकराञ्चार-करीगांव 
सडक को दो लेन बनाया जाना 

गोलाघार-रगाजन को दो लेन बनाया जाना 

बरपेरा-होवली सडक को दो लेन बनाया जाना 

गोलपाडा-सोलमारी सडक को दो लेन बनाया जाना 

असम मे एसएञरडीपी-एनई चरण 

ए" के अतर्गत मौजुदा मध्यवती लेन 
गोरीपुर-डुबरी सडक का दौ लेन 
राजमार्ग में चौडीकरणसुदुदीकरण 
(लंबाई = 87.529) 

30 

14 

146 

12 

470.20 

11.59 

22.63 

14.57 

22.09 

10.03.2015 

मार्च, 2016 डीपीआर तैयार किया 

जा रहा है 

28.02.2014 

09.02.2013 

10.03.2014 

31.03.2014 

02.02.2014 

योग 678 1805 
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अरुणाचल प्रदेश प्रीडन्ल्यूढी को alt गए एसएभारडीपी-एनहं चरण “ए” कं अतत् कार्यान्वयन 

के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची 

क्र. परियोजना का नाम सडक कौ संस्वीकृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 

a. लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

1 अरुणाचल प्रदेश मे किमी 24 से 56.485 तक रारा 153 के मौजूदा एकल लेन सडक खंडं का दौ लेन मानकं में सुधार 

(6) अरुणाचल प्रदेश में किमी 24 से 40 16 42.31 दिस, 2013 

तक रारा 153 के मौजूदा एकल लेन 
सडक del का दो लेन मानक में 
सुधार 

Gi) अरुणाचल प्रदेश में किमी 40 से 16.49 48.94 दिस, 2013 

56.485 तक रारा 153 के मौजुदा 
एकल लेन सडक खंडों का दो लेन 

मानक मेँ सुधार 

2 We 52ए के ईटानगर-होलँगी खंड 19.26 264.16 03.08.2014 

को चार लेन किया जानां 

योग 52 355 

विजोरम पीडन्ल्यूडी को ot गए एसए्भारडीपी-एनं चरण “एण के अतर्गत् कार्यान्वयन 

के fae अनुमोदित परियोजना at सूची 

क्र. परियोजना का नाम सडक की संस्कृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 

a. लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

1 2 3 4 5 6 

—
_
 

. मिजोरम मँ रारा 54 के मौजूदा एकल लेन सड़क uel का at लेन मानक में सुधार 

¢) मिजोरम राज्य मे एसएआरडीपी-एनई चरण “ए' 15.00 61.71 जून, 2013 

के अंतर्गत किमी 118/00 से 133/00 

(कूल 15 किमी) के तदनुरूप रारा 54 

को दो लेन बनाया जाना 

Gi) मिजोरम राज्य मे एसएआर्डीपी-एनई 14.79 67.57 मार्च, 2013 

चरण ‘ul के अंतर्गत मोजुदा किमी 
134.5 से 153 (नया परिवर्तित किमी 

133.00 से 147.789) के wa 54 

a at लेन बनाया जाना 

उप योग 230 129 
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2. मिजोरम में रारा 154 के मौजूदा एकल लेन सड़क Gel का दो लेन मानक में सुधार 

0) मिजोरम राज्य मे एसएआरडीपी-एनरह 15.55 68.35 मार्च, 2013 

चर्ण ^ए' के अंतर्गत किमी 89/00 से 

105/00 के रारा 54 को दो लेन बनाया जाना 

0) मिजोरम राज्य मे एसएआरडीपी-एनई 23 86.55 मार्च, 2013 

चरण ‘ua’ के अंतर्गत किमी 119/00 से 

147/00 के रार 154 को दो लेन बनाया जाना 

उप योग 39 155 

3. कलादान मल्टी मोडल aia area परियोजना की सहायता के लिए मिजोरम मे alae से म्यांमार सीमा तक नए 

दो लेन राजमार्गं का निर्पाण 

0) कलादान मल्टी Aisa टान्जिस्ट 38.00 195.04 31.10.2014 

zeae परियोजना कौ सहायता के 

लिए मिजोरम में किमी 0.00 

(लोगतले के पास रारा-54 पर) से 

38.00 तक ( लंबाई = 38.00 किमी) 

तक नये दो लेन राजमार्ग का निर्माण 

0) कलादान मल्टी Aisa alae 33.00 186.96 31.10.2014 

zeae परियोजना को सहायता के 

लिए मिजोरम में किमी 38.00 से 

71.00 (लंबाई = 33.00 किमी) तक 

नये दो लेन राजमार्गं का निर्माण 

(i) कलादान मल्टी मोडल ट्रान्जिस्ट 29 193.69 31.10.2014 

ट्न्सपोर्ट परियोजना कौ सहायता के 

लिए मिजोरम में किमी 71.00 से 99.83 

तक (भारत म्यांमार सीमा कौ जोचा 

नदी पर) नये दो लेन 

राजमार्ग का निर्माण 

उप जोड 100 576 

4 रारा-44ए के किमी 11.500 से 130 104 624.41 02.03.2014 

तक दो लेन बनाया जानापुरसरेखण 

उप योग 104 624 

जोड 272 1484 
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मेघालय पीडन्ल्यूढी को att गए एसएभारडीपी-एनई चरण “ए के अतर्गत् कायन्वियन 

के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची 

क्र. परियोजना का नाम सडक कौ संस्वीकृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 

सं लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

1. रारा-44 के नोग्स्योहन-शिलग खंड 264 1494.48 21.02.2014 

an नोग्टोडन-सगजेग-तूरा सडक 
को दौ लेन बनाया जाना - 

2. रारा-40 के बारापानी-शिलोंग खंड 4 54 - मार्च, 2016 डीपीआर तैयार किया 

मौजूदा दो लेन ओर शिलोग शहर मे जा रहा है 

फ्लाईओवरों का सुधार 

3. रारा-44 पर जोव ara का दो 10 - मार्च, 2015 डीपीआर तैयार किया 

लेन में निर्माण जा रहा है 

4. नोँग्स्टोइन-पेम्न्रिव्यू-वाहकाजी- 68 - मार्च, 2016 डीपीआर तैयार किया 

मारथाबाह सडक का दो लेन में उन्नयन जा रहा है 

5. नोगस्टोइन-रामबराई-मिश - चेगांव 71 - md, 2016 डीपीआर तैयार किया 

सडक का दो लेन मेँ उन्नयन जा रहा है 

6. मारथाबाह-वाहकाजी-फियांग-डिलोर्ईग 47 ~ मार्च, 2016 डीपीआर तैयार किया 

सडक का दो लेन मेँ उननयन जा रहा है 

7. रनीकोर-नोघीलियम-महेशखोला- 139 - मार्च, 2017 डीपीआर तैयार किया 

बागमारा सडक a a लेन में जा रहा है 

उन्नयन 

जो 653 1494 

नागालैड पीडन्ल्यूढी को at गए एसएआरङीपी-एनर्ह चरण “ए” के अतर्गत् कार्यान्वयन 

के लिए अनुमोदित परियोजनाओं कौ सूची 

क्र. परियोजना का नाम सडक कौ सस्वीकृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 

सं लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

1. लोगलेंग-चाग्योग्या सडक, मोन- 329 1296 03.01.14 

तमुलू-मेरागकोग सडक, फेक-प्यूजेरो 

सडक, जुनेहबोटो-चकाबेमा सडक को 

दो लेन बनाया जाना 

जोड 329 1296 
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सिक्किम पीडन्ल्यूढी कौ at गए एसणएआरडीफी- एन चरण “ए* कं अतर्गत् का्यात्वियन 

कं लिए अनुमोदित परियोजनाओंं कौी सूची 

परियोजना का नाम सडक की संस्वीकृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 
लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

2 3 4 5 6 

रारा-ऽए के सिवोक से रानीपुल तक का दो लेन मानक में सुधार 

(i) सिक्किम में रारा-31ए के aa मील 6.20 25.67 फरवरी 2015 
(सिक्किम मे एक स्थान) पर दो लेन 

ase का निर्माण 

गंगटोक agua सहित गंगटोक से नाथला सहित मौजूदा एकल सीमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना 

(i) सिक्किम मेँ एसएआरडीपी-एनई चरण 23 116.03 जनवरी 2014 

‘Uw के अतिर्गत दो लेन बाईपास का 

निर्माण 

मेली-मानपुर-नामची सडक को दो लेन बनाया जाना 33 - दिस. 2015 निविदा प्रक्रिया 
प्रगति पर 

नया बाजार-लेंगशिप सडक को दो लेन का बनाया जाना 26 - दिस. 2015 निविदा प्रक्रिया 

प्रगति पर 

सिंगतम-ग्यालसिंह सडक* को दो लेन का बनाया जाना 85 - दिस. 2015 निविदा प्रक्रिया 

प्रगति पर 

तकरू-नामची सडक को दो लेन का बनाया जाना 32 - दिस. 2015 निविदा प्रक्रिया 

प्रगति पर 

जोड 205.20 142 

भारतीय wets राजमार्ग प्राधिकरण को ad me एसएआरडीपी- एनई चरण ‘ew’ के अतत् कायन्वियन 
के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची 

. परियोजना का नाम सडक कौ संस्वीकृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 
सं लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

2 3 4 5 6 

wae बारापानी (किमी 0.0 से 62 536 10.01.2014 

किमी 61.8), बीओरी वार्षिकी पर 

एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत दीबीएफओरी 

पैटर्न पर sae बारापानी को चार लेन 

का बनाया 
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1 2 3 4 5 6 

2. शलोग agora (रारा 40 के किमी 61.8 से 50 226 06.02.2014 

रारा 44 के किमी 34.85 तक) 

बीओरी वार्षिक पर एसएआरडीपी-एनई के 

अंतर्गत डीबीएफञओरी पैटर्न पर शलोग बाईपास 

al at लेन का बनाया जाना 

योग 112 762 

सीया सड़क को खाठन को सौपी yah aa के लिए विशेष त्वरित use विकास कार्यक्रम के सड़कों एव राजमार्गो के 

अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत गर्ह कायन्वियन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची 

क्र. परियोजना का नाम सडक कौ संस्वीकृत लागत पूरा करने की रिप्पणी 

सं लंबा (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

1 2 3 4 5 6 

1. किमी 632.45-किमी 650.62 के बीच 18.165 128.95 मार्च, 2016 

रोईग-कोरोनु-पाया सडक पर 
3 पुलों का निर्माण 

2. किमी 650.62-किमी 679.65 के बीच 29.035 132.19 मार्च, 2015 

रोईग-कोरोनु-पाया सडक पर 
2 पुलों का निर्माण 

3. रोईग-कोरोनु-पाया सडक पर किमी 0.00 34.83 मार्च, 2015 
661.505, किमी 664.21 ओर किमी 
670.345 पर 3 Yel का निर्माण 

4. राणाघाट-मेबो-दम्बुक (किमी 550.15 16.14 66.69 मार्च, 16 
-किमी 566.29) 

5 किमी 687.056 - किमी 688.005 ओर 2.026 14.88 मार्च, 2013 
किमी 688.725 - किमी 689.802 मं 
दिगारु पहुचमार्ग पर पुल 

6. राणाघाट-मेबो-दम्नुक (किमी 566.29 17.16 106.54 मार्च, 16 
-किमी 583.45) 

7. राणाघधार-मेबो-दम्बुक (किमी 583.45 - 22.15 - दिस. 2016 डीपीर कौ जांच 
किमी 595.00) al जा रही है 

8. राणाघार-मेबो-दम्नुक-बोमजुर (किमी 595.00 - 18.5 54.72 - 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

चाखम-नासई-दीरक (किमी 806.75- 

किमी 832.00) 

जोरम से कोलोरियांग सड़क के किमी 

0.00 से किमी 17.714 (विद्यमान किमी 

0.00 से किमी 20.00) को सुधार 
करके दोहरी लेन का बनाना 

जोरम से कोलोरियांग सडक के किमी 

20 - किमी 40.00 4 दोहरी लेन anal 
के अनुरूप सुधार 

जोरम से कोलोरियांग सडक के किमी 

40 - किमी 138.00 में दोहरी लेन मानकं 

के अनुरूप सुधार 

जोरम से कोलोरियांग wen के किमी 

138.00 - किमी 158.00 में दोहरी लेन 

मानकों के अनुरूप सुधार 

एसञआरडीपी-एनई के अरुणाचल प्रदेश 

पैकेज अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के 

किमी 689.800 से 705.282 (दिगारु- 

तेज) मे 2 लेन मानकों के अनुरूप 
dew एवं सुदृदीकरण 

एसआरडीपी-एनई के अरुणाचल प्रदेश 

पैकेज अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के 
किमी 705.285 से किमी 717.675 (तेज्- 

aaa) में 2 लेन Amal के अनुरूप 
चौडीकरण एवं सुदृदीकरण 

अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के दिगारु- 

हवाई सडक किमी 717.675 से 

किमी 735.100 मे 2 लेन 

मानकोँ के अनुरूप चौडीकरण 
एवं सुदुदीकरण 

अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के दिगारु- 

हवाई सडक किमी 0.00 (तोहांगम) से 
किमी 76.00 (हयुलियांग) में 2 लेन 

मानकों के अनुरूप चौडीकरण एवं 

सुदृदीकरण 

17.714 

20 

98 

20 

15.485 

12.39 

17.43 

76 

106.9 

53.74 

38.14 

जनवरी, 2014 

मार्च, 14 

दिस, 2016 

दिस, 2016 

दिस, 2016 

मार्च, 2015 

मार्च, 2015 

दिस. 2016 

दिस. 2016 

डीपीआर तैयार की जा 

रही हे 

डीपीआर तैयार की जा 

रही हे 

Stier तैयार की जा 

रही है 

Siar तैयार की जा 

रही है 

डीपीआर तैयार की जा 

रही है 
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18. अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के दिगारु- 65 दिस. 2016 डीपीञर तैयार की जा 

हवाई सडक किमी 0.00 (हयुलियांग) से रही है 
किमी 76.00 (amfadt) में 2लेन 

मानकं के अनुरूप चौदीकरण एवं 

सुदूदीकरण 

19. असम में बामे-लेकाबाली-अकजन के 12 - दिस. 2016 निविदा प्रक्रिया प्रगति 

किमी 0.00 - किमी 12.00 मे 2लेन पर है 
मानकों के अनुरूप सुधार 

20. अरुणाचल प्रदेश मे बामे-लेकाबाली- 28 - दिस. 2016 डीपीआर कौ जांच की 

अकजन के किमी 12.00-किमी 40.00 जा रही 2 
मे 2लेन मानकों के अनुरूप सुधार 

21. अरुणाचल प्रदेश मे बामे-लेकाबाली- 55 - दिस. 2016 डीपीआर की जांच की 

अकजन के किमी 40.00 - किमी 95.00 जा रही है 
मे 2लेनं anal के 

अनुरूप सुधार 

22. अरुणाचल प्रदेश मे बामे-लेकाबाली- 10.62 दिस. 2016 डीपीआर की जच को 

अकजन के किमी 95.00 - किमी 105.62 । जा रही है 

में 2लेन मानकं के 

अनुरूप सुधार 

23. अरुणाचल प्रदेश में रोईग-(मेका)-अनिनि 10 दिस, 2016 डीपीआर तैयार की जा 

सडक किमी 0.00 (रोईग) - किमी रही है 
10.00 में 2तेन मानकों के 

अनुरूप सुधार 

24. अरुणाचल प्रदेश A रोईग-(मेका)-अनिनि 70 - दिस, 2016 डीपीञआर तैयार की जा 

सडक किमी 10.00-किमी 80.00 में रही है 
2लेन मानकों के 

अनुरूप सुधार 

25. अरुणाचल प्रदेश A रोरईग-(मेका)-अनिनि 9.75 दिस, 2016 डीपीआर तैयार कौ जा 

सड़क किमी 80.00- 89.75 (हुनली) मेँ रही है 
2 लेन मानकं के 

अनुरूप सुधार 

26. अरुणाचल प्रदेश में रोईग-(मेका)-अनिनि 145.25 दिस, 2016 डीपीञआर तैयार की जा 

सडक किमी 89.75 (हुनली) - किमी रही है 
235.00 (अनिनि) में 2लेन मानकं के 

अनुरूप सुधार 

योग 831 804.64 
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अरुणाचल We फीडन्ल्यूडी क) at गए yah क्षत्र के लिए विशेष त्वर्ति ase विकास कार्यक्रम-एनई के सड़कों 
ओर राजमार्गो के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के stele arate के लिए अनुमोदित परिगोजनाओं की सूची 

क्र. परियोजना का नाम सडक को संस्वीकृत लागत पूरा करने कौ रिप्पणी 
a. लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

1 2 3 4 5 6 

1. रारा-37 शातिपुर - मीका (लंबाई 1950 

किमी) का सुदृढकीरण 19.5 38.04 10.10.2012 

2. अरुणाचल प्रदेश मे पासीघाट-पांगिन 28 मार्च, 2016 पीडन्ल्यूडी द्वार 
सडक खंड (रारा-229) के किमी 0.00 से Star मँ संशोधन 
किमी 28.00 तक दो लेन का बनाया किया जा रहा है 
जाना 

3. Wate - पांगिन सडक खंड (रारा- 13.30 63.27 09.01.2013 
229) के किमी 28.00 से किमी 41.30 
तक दो लेन का बनाया जाना 

4 अरुणाचल प्रदेश मे पासीघाट-पांगिन 15.7 ard, 2016 पीडन्ल्यूडी द्वारा 
सडक खंड (रारा-229) के किमी 41.30 से डीपीञर में संशोधन 
किमी 57.00 तक दो लेन का बनाया जाना कियाजा रहा है 

5. पासीघार - पांगिन सडक खंड (रार- 14.59 53.54 09.01.2013 
229) के किमी 47.00 से किमी 71.596 

तक दो लेन का बनाया जाना 

6. अरुणाचल प्रदेश मं पासीघधाट-सिंगर 19.88 92.55 27.10.2012 
नदी सडक को दो लेन का बनाया जाना 

7. अरुणाचल प्रदेश में पापू-यूपिया-होज- 10 50.36 27.09.2012 
पोतिन सडक के किमी 0.00 से किमी 

10.00 दौ लेन का बनाया जाना 

8. अरुणाचल प्रदेश में पापू-युपिया-होज- 20.04 104 27.09.2012 
पोतिन सडक के किमी 10.00 से किमी 

32.00 दो लेन का बनाया जाना 

9. अरुणाचल प्रदेश में पापू-यूपिया-होज- 19.06 82.73 27.03.2013 
पोतिन सडक के किमी 32.00 से किमी 

53.00 दो लेन का बनाया जाना 
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10. अरुणाचल प्रदेश में राया-ऽ2बी के 68.3 305.49 06.03.2014 

लालपुर-ममव-चांगलांग सडक के 

किमी 32.00 से किमी 53.00 को दों 

लेन का बनाया जाना 

11. अरुणाचल प्रदेश में रारा-ऽ2बी पैकेज मार्च, 2016 पीडन्ल्यूडी द्वारा 

के चांगलांग-खोंसा सडक at at लेन का डीपीआर A संशोधन 

बनाया जाना कियाजा रहा है 

12. अरुणाचल प्रदेश A रारा-ऽ2बी पैकेज-॥ दिस, 2013 निविदा प्रक्रिया प्रगति 

के चांगलांग-खोसा सड़क al a लेन का पर है 

बनाया जाना 

13. अरुणाचल प्रदेश A यरा-ऽ2बी के लांगडिग- 42.49 156.63 26.02.2015 

जीसा-खोंसा aH सडक खंड 

कोदो लेन का बनाया जाना 

14. अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी के महादेवपुर 25.15 दिस 2015 निविदा प्रक्रिया प्रगति 

से बुरीधिग नदी तक सडक खंड को दो पर है 

लेन का बनाया जाना 

15. अरुणाचल प्रदेश A रारा-ऽ2बी के वुरीधिंग नदी 23.68 मार्च, 2016 पीडब्ल्यूडी द्वारा 

से लालपुर एक सडक खंड डीपीआर में संशोधन 

कोदो लेन का बनाया जाना किया जा रहा है 

16. अरुणाचल प्रदेश A रारा-ऽ2बी के 50 मार्च, 2016 पीडन्ल्युडी वारा 

लांगडिग-कानुबारी खंड को दो लेन डीपीआर में संशोधन 

का बनाया जाना किया जा रहा है 

17. यिंगकियांग-गोबक (किमी 0.00 से 25.2 106.25 27.03.2015 

किमी 25.20) को दो लेन का बनाया जाना 

18. अरुणाचल प्रदेश मेँ रारा-52 बी के गोबक-सिजहोन 49.27 207.03 24.04.2015 

नाला किमी 26.210 से किमी 75.485 को 

दो लेन का बनाया जाना 

19. अरुणाचल प्रदेश मे सिंगर नदी से सिजहोन 23.76 - मार्च, 2016 पीडन्ल्यूडी द्वारा 

नाला तक दो लेन का बनायां जाना Sian A संशोधन 

fea जा रहा दै 

जोड 468 1260 
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असम पीडन्ल्यूढी को a गए yah क्षत्र के लिए विशेष त्वरित सडक विकास कार्यक्रम-एनडं के सडको ओर राजमार्गो के 
अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अर्त का्यान्वियन के लिए अनुमोदित प्ररियोजनाओं कौ सूची 

क्र, परियोजना का नाम सडक कौ संस्वीकृत लागत पूरा करने की रिष्पणी 
a. लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

` 1 असम पीडन्ल्यूडी को aft गए 63.4 268.08 4.02.2014 
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित 
सडक विकास कार्यक्रम-एनई के 
अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत 
असम राज्य में डिन्रूगद् (किमी 0 से 63.4) 
के समीप कानूबारी से wart बोगीबील पुल तक 
टांस-अरुणाचल राजमार्ग (रारा-ऽ2बी) 

al at लेन का बनाया जाना 

2 असम मँ रारा-37 विस्तार इस्लामपुर 10.47 23.37 11.12.2012 
से तिनियाली से शातिपुर गेट तक दो 
लेन में पुनर्निर्माण/चौडीकरण 

जोड 74 291 

हाइत्रिड बीओटी (वार्षिक) के अतिर्गत yal क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्क्रम-एनङ के सड़क ओः 
राजमार्गा के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के कायन्वियन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची 

क्र. परियोजना का नाम सडक कौ संस्वीकृत लागत पूरा करने की रिपपणी 
a. लंबाई (करोड रुपए) प्रस्तावित 

(किमी) तारीख 

1 2 3 4 5 6 

1 सड़कों ओर राजमार्गो के अरुणाचल प्रदेश 30.95 764 दिस, 2015 
पैकेज के sala अरुणाचल प्रदेश में 
दिबांग नदी प्रणाली पर Yet का निर्माण 
ओर 18.950 किमी लंबाई की बोमजर- 
मीका (रारा-52) के बीच सडक सपक; 

ओर agent घाट पर लोहित नदी पर 
पुल का निर्माण ओर 12.00 किमी लंबाई 
कौ चौखम दिगारु के बीच संपर्क सडक 
(कुल 30.950 किमी) 

2. weal ओर राजमार्गो के अरुणाचल प्रदेश 25.8 876 दिस, 2015 
पैकेज के अतर्गत असम में धोला से 
इस्लामपुर तिनाली के पास दो लेन सडक 
संपर्क (लगभग 25.8 किमी) सहित धोला 
ओर सादिया घाटों के बीच 12.9 मी, 
चोड पुल का निर्माण 
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3. रारा-229 पर बीओरी (वार्षिकौ) पर 311 1486.00 अपैल 2016 दिनांक 19.12.2011को 

नैचिपू से होज तक दो लेन का रियायत करार पर 

बनाया जाना हस्ताक्षर किए गए 

ओर वित्तीय व्यवस्था 

अभी कौ जानी 2 

4 रारा-229 पर बीओरी (वार्षिकौ) पर 407 1985.00 मार्च, 2017 दिनांक 24.08.2012का 

पोतिन से होज तक दो लेन का बनाया जाना fad करार पर 

हस्ताक्षर किए गए 

ओर वित्तीय व्यवस्था 

अभी की जानी है 

जोड 775 5111 

[हिन्दी] (ख) विदेश कंपनियों द्वारा निर्मितनिर्मित की जा रही परियोजनाओों 

Tea राजमागं परियोजनाओं मे विदेशी निवेश 

324. श्री रामकिशुनः क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश में राजमार्गं परियोजनाओं 

के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो विदेशी निवेश द्वारा बनाई जा रही राजमार्ग 

परियोजनाओं का व्यौरा क्या है ओर सरकार हारा सडक परियोजनाओं 
पमे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए 

है; 

(ग) क्या चीन के अनेक निवेशकों ने भारत की राजमार्ग 

परियोजनाओं में निवेश पर चिंता व्यक्त की है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है, 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्री (डो. सी.पी. जोश्ी ): 
(क) जीदहा। 

का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पथकर के संग्रहण सहित 

बीओरी आधार पर सौपी गर्ह सडको एवं राजमार्गो के निर्माण एवं 
अनुरक्षण में ओरोमेरिक रूट के अंतर्गत सडक क्षत्र मे 100 प्रतिशत 
तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इस क्षेत्र में विदेशी 
निवेशक को आकर्षित करने के लिए मंत्रियों ने द्विपक्षीय aed 

की थी ओर अनेक देशों कौ यात्रा निवेशकों से मिलने तथा उन्हें 

सडक क्षेत्र मे परियोजना संबधी अवसरों से अवगत कराने के लिए 

की ot सङ्क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडलों 
ने विदेशी निविशकों को सरकार की नीति ओर दिशानिर्देशों से 
अवगत कराने के लिए सडक प्रदर्शन भी किए di सरकार ने 
अवसंरचनात्मक विकासकों को घरेलू ओर विदेशी निवेशकों से संपकं 
स्थापित करने मे एक लंबे समय तक सहायता मिलती रहेगी। अनेक 
विदेशी कपनियों ने राजमागो के विकास के लिए सौपने कौ प्रक्रिया 
में सफलतापूर्वक भाग लिया हे। 

(ग) जी नहीं। 

(घ) प्रश्न नहीं soa 

वितरण 

विदेशी कपयो द्वारा निर्यित^कायन्वियनाधीन परियोजनाओं का ब्योरा 

क्र.सं. खंड (राज्य) रर कुल लंबाई वित्तपोषण कार्य पुरा होने कूल एजेसौ 
सं. (किमी) कौ ate परियोजना लागत 

संभावित तारीख (रीपीपी) 
(करोड र.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. नंदीगाम-विजयवादा 9 35 बोरी जुन 138.65 सिडबी मलेशिया (मलेशियाई) 

(आध्र प्रदेश) __ अघ््रेश) (ष्क) 2 (प्थकर्) 2004 
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2. नेल्लौर-टाडा (आप्र $ 11057 att दिसंबर 621.35 सिडबी मलेशिया (मलेशियाई) 

प्रदेश) (पथकर) 200 

3. महुआ-जयपुर 11 108 बीओरी सितम्बर 483 जेएपरटीपीएल (ई) कारपोरेशन प्रोजेक्ट 

(राजस्थान) (पथकर्) 2009 (मरलेशियाई) 

4 सेलम-करूर 7 41.55 बीओरी अगस्त 253.5 'एपवीआर-एमआरके-जेवीईसी (संउ.) 

(तमिलनाडु) (पथकर्) 2009 [एमवीआर् दफ़ास्टरक्वर एंड cea प्रा 

ली] (भारतीय-चीन सं. उ.) 

5 उलुंडरपेर-पडलूर 45 93.89 asia सितम्बर 460  आरईनेएम-सपूरजी पल्लेनजी (सउ) 

(तमिलनादु) (पथकर्) 2009 (त्रिची रेलवे प्राली.) मलेशियाई 
-भारतीय स.उ) 

6 सीतापुर-लखनञ 24 75 बीओटी जनवरी 322 अपोलो (युके)- जेएलभई (युके)- 

(3.9) (पथकर्) 2012 डीएससी (भारतीय)- एलओआर (यूके) 
कसोर्सियम (यूके-भारतीय सं. उ) 

7 विवेकानंद पुल ओर 2 6 बीर जून 641 एसवीबीरीजी aidan atts 

पहुचमार्ग (पश्चिम (पथकर्) 2007 पैसिफिक अलायंस इंक 
बगाल) पीबीआईडीसी-स्यरडेक इईंक-सीईएस 

एड एल w रौ 

(यूएसए-फिलीपीस-इंडिया) 

8 अंकापल्ली-तुनी 5 58.947  बीओरी जनवरी 283.2 जीएपआर-तुनी-अकापल्ली एक्सप्रेस लि. 

(आप्र प्रदेश) (वार्षिक) 2005 (भार्तीय-मलेशियाई स. उ) 

9 तांबरम-टिडीवनम 45 9 ब्रीओरी जनवरी 375 ताबरप टिदीवनम एक्सप्रेस वे प्रालि. 

(तमिलनाटु) (वार्षिक) 2005 (matte ate जीएमार् 
कसार्सियम ws ay मलेशिया) (भारतीय 

-मलेशियाई 3.3) 

10 पएलसित-दनकनी 2 65 = alata जुलाई 432.4 alder ate गोमुडा (मलेशिया 

(पश्चिम ae) (वार्षिक) 2005 ओर उन्ल्यूसीटौ इंजीनियर (मलेशिया) 
(मलेशिया) 

11 पानागद्-पलसित 2 64.457 बीओरी जुन 350 गोमुडा मलेशिया-उन्ल्यूसीरी मलेशिया 

(पश्चिम वगाल) (वार्षिकी) 2005 (मलेशियाई) 

कार्यान्वयन के अधीन 

चिल्कालूरीपेर- 5 82.5 atta जुन 572.3 AST कारपोरेशन बरहाड-आईदीएफसी 

विजयवाड़ा (आध्र प्रदेश) (पथकर्) 2013 लि. (मलेशियाई- भारतीय) 

2 मोतिहारी रक्सौल 28९ 68.79 बौओरी अप्रैल 375.09  तातिया-जियांग्सू (सउ) भारतीय-चीन 

(बिहार) (पकर) 2014 (स.उ.) 
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3 वारणसी- alkane 2 192.4 बीओरी मारच 2848 आईसोतेक्स-सोमा कर्सियम (स्पेन- 

(विहार/उ.प्र) (पधकर) 2014 भारतीय) 

4 ओस-रायपुर 6 43.485 att दिसंबर 190 अपोलो (युके)-जेएलभई (युके) 
(छन्तीसगद ) (पथकर्) 2012 दीएससी (भारतीय) -एलओआर् (युके) 

mala (यूके-भारतीय Ws.) 

5. जेतपुर-सोपनाथ डी 123.45 बीओरी * 828 आईदीएफसी-प्लस Waa बरहा 
(गुजरात) (पथकर्) कमार्सियम भारतीय-मलेशियाई (सं.उ.) 

6. अहमदाबाद-गोधरा 59 1176 बीओरी जुन 1008.5 एस्सेल ST ओर सौआर-18 कसोरसिंयम 

(गुजरात) (पथकर) 2013 (भार्तीय-चीन) 

॥ गुजरात/महाराष्ट् सीमा- 6 132.9 staat सितम्बर 1509.1  आदसोलक्स-सोमा कसोर्सियम (सउ) 
सूरत-हजीरा पत्तन (पथकर्) 2012 (स्पेन-भारतीय) 

8. सूरत-दहिसर 8 239 बीओरी सितम्बर 1693.75 आईआरबी TREK उवलपसं॑लि.- 
(गुजरातमहारष्ट) (पथकर्) 2012 इयूच वैक एनी (भासतीय-सिगापुर) 

9. पानीपत-जालधर 1 291 बीओरी अगस्त 2288 आहइपेलक्स कोरसन HANG एसए- 
(हरियाणापंजाब) (पथकर्) 2013 कारेपन कोर्वियम Beas एसए-सोमा 

guest लि. (स्पेन-भारतीय) 

10. गुडगांब-कोरपुतली- 8 225.6 बीञोरी दिसंबर 16737 ke Shen एजैसी एलएलसी-केएमसी 
जयपुर (पथकर्) 2012 कस्ट्क्शन लि. (दुबई-भारतीय) 

(हरियाणा/रजस्थान) 

11. चरथलाई-ओचिग 47 83.6 बीओरी * 1535 आदसोलक्स-सोमा (स्पेन-भारतीय) 

(केएल) (पकर) 

12. वडक्कनचेरी-््िशुर 47 30 Tate माच 617 केएमसी meee लि.-सीआर ig जी 
खंड (केरल) (पथकर) 2014 केमोसिंयम (भारतीय-चीन) 

13. कर्नाटक केएल सीमा से 17 126.6 बीओरी * 15716 मै. टरंसरी-ओजेएससी कमोर्सियम 
कन्नूर(केरल) (पथकर) (भारतीय-रशियन) 

14. ARRAS सीमा- 3 % बीओरी दिसंबर 835 हिनुस्तान कस्टृव्शन ferret 
धुले (महाराष्ट) (पथकर) 2012 सदभाव Haifa (भारतीय-यूके) 

15. पुणे-शोलापुर (महाराष्ट) 9 10.05 बीओरी अक्तूबर 1110  नवीन्या बिल्डकोन-भरलांरा स्पा (संर) 

(पथकर) 2012-1 (परारतीयाइटली ) 

16. पनवेल-इृदापुर 17 ६५ बीओरी * 942.69 सुप्रीम दफरास्टृक्वर इंडिया लि. महावीर 
(महाराष्ट्) (पथकर्) रोड एड Pee प्रा. लि.चीन स्टेट 

area इंजीनियरिंग हांगकांग लि, 

(भारतीय-चीन) 
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17. चादीखोल-जगतपुर- 5 67 बीभोरी जुन 1047 एसरआई- सिम्पलैक्स-ग्ल्फार 

भुवनेश्वर (ओडिशा) (पथकर) 2014 कसोर्सियम (श्री जगनाथ एक्सप्रेसवे 

प्रालि.) (भारतीय-दुबई) 

18. किशनगद-अजमेर- 8 8 बीओरी सितम्बर 195 आइसोलक्स-सोमा कसोर्सियम 

STA (राजस्थान) (पथकर्) 2012 (स्पेन-भारतीय) 

19. जयपुर् -रीगस् 11 ९4 ब्रीओरी फरवरी 267.81 आरआईएल-एएए-जेदीईजी कपोर्भियम 

(राजस्थान) (प्थकर्) 2013 (भारतीय-चीन) 

20. तिरुपति-तिरुथानी- 205 124.7  वबीओरी अक्तूबर 571 द्रसरी-ओजेषटससी कसोर्सियम (सं उ.) 

चैने (पथक्) 2013 (भारतीय-रशियन) 

(तमिलनादु/आध्र प्रदेश) 

21. गाजियाबाद-अलीगद 9] 126 बीओरी अगस्त 1141 एसआटआई-पीएपसी-गल्फार कसोिंयम 

(उप्र) (पथकर्) 2013 ( भारतीय -दुबई) 

22, बरेली-सीतापुर (उप्र) 24 151.2 बीओरी सितम्बर 1046 ईरा-सिबमोस्ट (भारतीय-रशियन) 

(पथकर) 2013 

23. मुजपफनगर-हरिदरिर 58.72 8 ब्रीओटी मार्च 754 ईरा-सिबमोस्ट (भारतीय-रशियन) 

(SARA) (पथकर्) 2013 

24. रामपुर-काठगोदाम 87 93.226 बीओरी * 790 इग दफा इृंजीनियसि लि. ओजेएससी- 

(उत्तरांचल) (पथकर) सिबमोस्ट (संउ.) (भारतीय-रशियन) 

25. श्रीनगर्-बनिहाल iv 67.76 बीओोरी जून 1100.7 Waal Sot एंड जेपीरीईजी भारतीय-चीन 

(जम्मू ओर कश्मीर) (वार्षिक) 2014 (a3) 

26. ग्वालियर-ासी 15 8 बौभोरी दिसंबर 604 डीएससी-अपोलो कसोर्सियम (भारतीय-युके 

(मप्र/उश्र.) (वार्षिकौ) 2012 सं.उ.) 

27. ठिडीगुल-पेरीगुलम-थनी- 220 134 alate अगस्त 485 टरासदरी-ओजेएससी कसोर्सियम लि. 

कमली (तमिलनाडु) (वार्षिक) 2013 (भारतीय-रशियान) 

28. त्रिची-कर्टुकुडी ओर 210 110.372 बीओटी 4 374 द्रंसरी लि. ओजेएससी कमोर्सियम 

frat बादुपस ओर (वार्षिक) 2013 (भारतीय-रशियान) 

67 

29. कृष्णागिरी-टिडीवनम 66 17651 बौओयै * 624 aaa (आई) लि.- कारपोरेशन ग्रसदरी 

(तमिलनाडु) (वार्षिक) ओजेएससी pata (भार्तीयारशियन) 

30. हरिषरार-देहरादून 72 3ॐ9 बीओरी * 478 ईरा-सिवमोस्ट (संउ.) (भाग्तीय- 

(उत्तरांचल) (वार्षिक) रशियन) 
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विस्फोटकों को cia के रूप मे जहाज से भेजना 

3451. श्री महेश्वर हजारीः क्या पोत परिवहन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुजरात म कांडला पोर्ट को भेजे गये कन्रेनरोँ में 

बड़े पैमाने पर विस्फोटक ओर जहरीले रसायन स्करेप के नाम पर 

भेजे गये थे जिनमें whe लान्वर से लेकर कई अन्य विनाशकारी 

हथियार शामिल थे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या Ue जहाजों के प्रवेश को अनुमति देकर अतर्यष्टीय 

कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है; ओर 

(घ) यह किस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि हथियारों 
का दुरुप्रयोग न हो तथा उनसे किसी संभावित दुर्घटना को रोकने 

के लिए क्या उपाय किए गष है? 

पोत परिवहन मत्री (श्री जी. के. वासन); (क) ओर (ख) 

वर्ष 2004-05 के दौरान, कांडला पत्तन मेँ eeu aed A कुछ 

युद्ध सामग्री पाई गई ati इस युद्ध सामग्री A इस्तेमाल किया गया 

गोला बारुद ओर हथियारों का स्क्रैप था। गोला बारुद GT कांडला 

पत्तन के विशेष बाड से धिरे इलाके के भीतर सीमाशुल्कं द्वार 
नियंत्रित क्षेत्र में पडा है जिसकी सी आई एस एफ द्वारा चौविसां 

घटे सुरक्ा कौ जा रही। इसी प्रकार कौ सामग्री सीमाशुल्क विभाग 

के गोदामों मँ भी पडी है ओर पूरा amt सीमाशुल्कं विभाग द्वारा 
जन्त कर दिया गया है। | 

(ग) यदि art को सही रूप से घोषित नहीं किया जाता 

है तो यह गलत घोषणा/छिपाव भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 

1962 का उल्लंघन हे। 

(घ) गृह मंत्रालय के दिनांक 27 अगस्त, 2009 के पत्र सं. 

आई-11011/76/04-आई एस. IV के अनुसार, आयात ait में 

युद्ध सामग्री को पहचान, उन्हें अलग करने ओर उनका निपरान 
किए जाने के प्रयोजन से जिला भैजिरुटेट तथा सुपरस्टैन्टैट ओंफ 
पोलिस, कौ अध्यक्षता में, स्थानीय सेना यूनिट के, एन एस जी 

ओर सीमाशुल्कं विभाग के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप a 

शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया है। स्थानीय 

सीमाशुल्क प्राधिकारी निपटान कौ प्रक्रिया का समन्वयन करेगे ओर 

कांडला पत्तन लाने ले जाने कौ सहायता उपलब्ध करवाएगा। जिला 

अधिकारी, उपरोक्त प्रयोजन से सेना यूनिट से सेना are, भुज की 
भी मदद ले रहे है 
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(अनुकाद] 

ई.पी.एफ.ओ. परीक्षा 

3452. श्री डी. बी. चन्द्रे गौडाः क्या श्रम ओर रोजगार 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 

सामाजिक सुरक्षा सहायकों कौ भरतीं के लिए मई, 2012 A परीक्षा 

आयोजित की गई थी; 

(ख) यदि हां, तो क्या इस daa में प्रश्न-पत्र लीक होने 

की कोई घटना सरकार की जानकारी मे आई है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों 

के विरुद्ध क्या दंडात्मक कारवाई की गई है? 

श्रम ओर रोजगार पत्री ८ श्री मल्लिकार्जुन att): (क) 

जी हा 

(ख) ओर (ग) जी a, पुलिस प्राधिकारियों ने दिनांक 

13.5.2012 को सात व्यक्तियों को उस समय पकड़ा था तब वे 

प्रश्न wal कौ छाया प्रति से प्रशन हल करने मे व्यस्त थे। वे 

अपने-अपने अभ्यर्थियों को मोबादल फोन से उत्तर बता रहे थे। 

(घ) पुलिस प्राधिकारियों ने सात व्यक्ति गिरफ्तार किए थे ओर 
पीएस क्राइम ब्रांच में एफ आई आर संख्या 131/12 दिनांक 

13.05.2012 के तहत आर्ईपीसी कौ धारा 406/420/120 ख के 

अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। 

हेलीकाप्टर एसेप्बली यूनिट 

3453. श्री पोनम प्रभाकरः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा Het किः 

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में हेलीकाप्टर एसेम्बली 

यूनिट कौ स्थापना करने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबध में 

वित्तीय आबंटन ओर निजी भागीदारी का व्यौरा क्या है; 

(ग) इस daa में हस्ताक्षर किए गए Basi ज्ञापन ओर 

अपनाए गए मानदण्ड क्या है; ओर
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(घ) इस यूनिट को कब तक प्रचालनीय बनाए जानै की 

संभावना है? | 

रक्षा मत्रालय मे राज्य मत्री ( श्री एम.ए. पल्लम राजू): 

(क) जी, नहीं 

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

( हिन्दी] 

वाहन कारखाने मे प्रदूषण 

3454. श्री राकेश सिंहः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या जबलपुर स्थित वाहन कारखाने मेँ वायु ओर जल 

प्रदूषण में वद्धि हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ei क्या है; 

(ग) अन्य आयुध कारखानों मँ अपनाये जाने वाले प्रदूषण 

anal का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या इस समस्या के समाधान के लिए प्रबधन ने कोई 

कदम vad है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संक्धी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु): 

(क) जी, नही। 

(ख) प्रन नहीं sad 

(ग) इस समय सभी आयुध निर्माणियां प्रदषकों को स्वीकार्य 

सीमाओं के भीतर बनाए हुए Zi 

(घ) जी, ai निर्माणी प्रबंधन, प्रदूषण faa बोड के 

Aes! के अनुसार प्रदुषकों को स्वीकार्य सीमाओं के भीतर नियंत्रित 

करने ओर उन्हे उन सीमाओं के भीतर बनाए रखने के लिए हमेशा 
आवश्यक उपाय करता है। 

(ङ) ये प्रदूषण Far उपाय अलग-अलग निर्माणियों में 

अलग-अलग होते el इनमें चिमनी मेँ weal, धूल एकत्र करने, 
अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जल-मल उपचार संयंत्र, खतरनाक अपशिष्टो 

का सुरक्षित तरीके से निपटान, आदि की व्यवस्था शामिल Zi 
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(अनुवाद ] 

टाइबल atta को agrar देना 

3455. श्रीमती अनू टन्डनः क्या वस्त्र मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश में asaa वीविग at 

तकनीकियों को agra देने का 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) टराहबल फैत्रिक्स ओर क्लोधिंग वस्तुओं को लोकप्रिय 
बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम sad गये है; 

(घ) क्या सरकार का विचार aaa tires ओर क्लीथिंग 
को बढावा देने, कौ प्रदर्शनी लगानै ओर उनके विपणन के लिए 
विशेष कोष कौ स्थापना करने का है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब्धी व्यौरा क्या है? 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): 
(क) ओर (ख) विकास आयुक्त (हथकरघा कार्यालय, वस्त्र 
मंत्रालय के तहत समूचे देश मे कार्य कर रहे 25 बुनकर सेवा 
केन्द्र, तकनीकी संहायता प्रदान कर रहे हैँ ओर आदिवासी बुनकरी 
सहित विभिन प्रकार कौ तकनीक बनुकरी का प्रसार भी कर रहे 
él 

(ग) भारत सरकार, हथकर्घोँं के विकास ओर बुनकरों के 
कल्याण के लिए निम्ननिखित पांच योजनाएं कार्यान्वितं कर् रही 

a 

1. एकीकृत हथकरधा विकास योजना 

2. विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना 

3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना 

4. मिल गेर कीमत योजना एवं 

5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना 

एकौकृत हथकरघा विकास योजना तथा विपणन एवं निर्याति 

संवर्धन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा विभिन एजेंसियों को 

yea, शिल्प मेलों का आयोजन करने, शहरी हाट स्थापित 

करने, क्रता-विक्रता dah आदि आयोजित किए जाने के लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान कौ जाती है तो आदिवासी वस्त्रौ ओर कपडो 
से सं्बधित वस्तुओं सहित विभिन प्रकार के हथकरघा उत्पादों का 
प्रचार ओर विपणन ae के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करते FZ
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(घ) ओर (ङ) आदिवासी हथकरघों का विकास ओर संवर्धन 

करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2011-12 से 

पृथक बजट आवंटन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, विभिन्न 

हथकरघा योजनाओं के तहत 6.87 करोड रुपये कौ राशि जारी कौ 

गई थी। वर्षं 2012-13 के दौरान विभिन हथकरघा योजनाओं के 

तहत 48.75 करोड रुपये का बजट आबंटन किया गया ZI 

राष्टीय राजमार्ग-4 को चौड़ा करना 

3456. श्री आर. श्रुवनारायणः क्या सड़क परिवहन ओर 
राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गं प्राधिकरण (एनएचएआई) 

ने बरास्ता देवनहल्ली विमानपत्तन राष्ट्रीय राजमार्गं (एन एच)-4 पर 

सडक को चोढा करने के कार्य के भाग के रूप मेँ शिकाजला 

किले के नाम से विख्यात स्मारक कौ चार दिवारी को गिरा दिया 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) स्मारक के पुननिर्माण हेतु एनएचएआई द्वार क्या कदम 

उठाए गए है अथवा उठाए जा रहे है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) जी atl 

(ख) ओर (ग) सर्विस te ओर हाई स्पीड रेल कोरिडोर 

के निर्माण के लिए एक स्मारक कौ लगभग 94 मी. लंबाई का 

परिसर अधिग्रहित किया गया हे। संरचना का पुनर्मिर्माण लाभभोगी 

द्वारा किया जाएगा क्योकि संरचना के पुनर्नर्माण के संबंध में 

उपयुक्त मुआवजे (10.93.780 र.) को wae was 4 शामिल 

किया गया है। 

सेना भती रैली 

3457. श्री सर्वे सत्यानारायणः 

श्री पोनम प्रभाकरः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को ara प्रदेश के करीमगंज जिला सहित 

देश मे विभिन स्थानों पर सेना भतीं रेलियां आयोजित करने का 

का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर अब तक क्या 

कार्रवाई की गई 2; 
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(ग) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश मे तिरुपति में आयोजित 

भरतीं रली सुचारु रूप से आयोजित कौ गई थी; ओर 

(घ) यदि हां, a इस बारे मै आवश्यक प्रबंधों का अभाव, 

यदि कोई हो, सहित तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. vet): (क) ओर (ख) सेना में 

अन्य Yat कौ भरतीं खुली रली प्रणाली के जरिए कौ जाती है जिसमें 
सभी adi के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को समान अवसर मिलते 

है। शैलियों के द्वारा एक भर्ती वर्ष में देश के प्रत्येक जिले को 

कम से कम एक बार कवर करने के प्रयास किए जाते Zi 

करीमंगज जिला, आन्ध्र प्रदेश सहित देश के विभिन स्थानों पर 

भर्ती Yaa आयोजित करने हेतु समय-समय पर प्राप्त अनुरोधो 

को ध्यान में रखा गया Zl 

(ग) ओर (घ) aia प्रदेश A तिरुपति मेँ 18 जून, 2012 

से 20 जुन, 2012 तक आयोजित कौ गई भर्ती रेली सुचारु रूप 

से आयोजित की गई ett रैली स्थलों पर ote को नियंत्रित करने, 

भोजन, पेयजल, waa, मेडिकल सुविधा आदि से संबंधित 

अपेक्षित व्यवस्थाएं कौ गई afl 

एनएचएआई 

3458, श्री नवीन जिन्दलः क्या सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विवाद समाधान बो द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 

प्राधिकरण (एनएचएआई) के विरुद्ध अवसंरचना कंपनियों के 

खिलाफ अनेक मामलों में अहितकर निर्णय दिये गये है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसमे कुल 

कितनी धनराशि फस गयी है; 

(ग) क्या एनएचएआई ने इस waa मेँ कोई समिति गदित 

की दहै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ahr क्या है ओर समिति द्वार 

क्या सिफारिश की गई हे; 

(ङ) क्या एनएचएआई नै कतिपय मामलों में न्यायालय से 

बाहर मामले के निपटान के विकल्प पर विचार किया है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है? 

सड़क परिवहम sit राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) ठेका करार कौ शर्तों के अनुसार पक्षकारों
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द्वारा उठाए गए Yel के संबंध मे सिफारिश विवाद समाधान ae 
करता है। इन सिफारिशों पर आदेश के रूप मेँ विचार नहीं किया 
जाता ओर यह पक्षकारों पर बाध्य नहीं होती। dae अधिकरण 
द्वारा पारित पंचार var, जोकि विवाद समाधान até से अगला 

कदम होता है, कानून में प्रवर्तनीय है। 

(ख) tae अधिकरण ओर न्यायालयों के समक्ष 11084.53 
करोड रु. के दावों सहित 1635 विवादों के 251 मामले लंबित 21 

(ग) ओर (घ) एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ग्रुप गठित किया गया 
है जिसमे उच्च न्यायालय के पूर्वं मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष है ओर 
पूर्वं उप-नियंत्रक ओर महालेखाकार, पूर्वं सतर्कता आयोग ओर पूर्व 
महानिदेशक (आरडी) ओर एसएस, सडक परिवहन ओर राजमार्ग 
मनत्रालय इसके सदस्य हैँ। आज कौ तारीख तक स्वतंत्र विशेषक्ञ गुप 
को 19 मामले भेजे गए हैं जिनमे से 17 सिफारिश स्वतंत्र विशेषज्ञ 
गुप द्वारा कौ गई है। 

(ङ) ओर (च) साथ ही कुछ सामान्य मुदँ के deg 
समाधान पर विचारविमर्शं किए जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय 
राजमार्ग प्राधिकारण द्वार एक 6 सदस्यीय समिति गठित करने का 
निर्णय किया गया है जिसमे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ओर 

नेशनल हाइवेज bet के तीन-तीन सदस्य होगे। 

( हिन्दी] 

निर्यात हेतु रियायतें 

3459. श्री ganda नारायण यादवः क्या वाणिज्य sik 
उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन act में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातकों को 
आयात-निर्यात हेतु दिए गए अनुदान का व्यौरा क्या है; 

(ख) चीनी, Geri, खाद्य तेलो ओर खली के आयात-निर्यात 

के लिए अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया 2; 

(ग) उन कपनियों के नाम ओर पते क्या है जिन्हे पांच करोड 
रुपए से अधिक राशि का अनुदान मिल रहा है; 

(घ) उन्हीं वस्तुओं का अधिक दरों पर आयात करने ओर 
उन्हीं वस्तुओं का कम atl पर निर्यात करने के क्या कारण है; 
ओर 

(ङ) उन कंपनियों कौ संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध 
अनियमितताएं बरतने के ada में मामले दर्ज किए गए है ओर 
दोषी पाए गए व्यक्तियो/कपनियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गर्ह 

है? 
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वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार आयात 
अथवा निर्यात के लिए कोई अनुदान प्रदान नहीं करती है। निर्याता 
को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, निर्यात के दौरान yar गए 
करो को प्राप्त या Be प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है। सरकार 

मे राजस्व विभाग ओर वाणिज्य विभाग दोनो में स्कीमे प्राप्ति/चूट 
हेतु योजनाएं हं। इन स्कौमों का विवरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ओर 
सीमा-शुल्क कौ वेबसाइट ५७५..०४०९००५.1 ओर विदेश व्यापार 

महानिदेशालय कौ वेबसाइट www. dift. gov.in पर उपलब्ध है। 

(घ) हमारी जानकारी में te कभी नहीं gan कि जिन 

वस्तुओं का निर्यात जिस दर पर किया गया था उन्हीं वस्तुओं को 

उससे ऊंची दर आयात किया गया a 

(ङ) किसी भी अन्य स्कौम की तरह, निर्यात संवर्धन उपायों 

के दुरुपयोग की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता। 

जाली दस्तावेज, गलत घोषणा देने, माल कौ घरेलू बाजार में 

आपूर्ती, आयात ओर निर्यात को कम बीजक/अधिक बीजक में 

दर्शाने के रूप मेँ दुरुप्रयोग किया जा सकता है। राजस्व आसूचना 

निदेशालय, सीमाशुल्क ओर अन्य अभिकरणों से प्राप्त सूचना के 
आधार पर अनियमितता के संबंध मेँ भी निर्यात दायित्वं कौ 

निगरानी के दौरान, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 
ओर नियमावली ओर उसके तहत बने नियमों के तहत tet फर्मो 
के खिलाफ दण्डात्मक कारवाई कौ जाती है। कार्शवाई मे यूनियों 
को seed सं. के विलबन,निरस्तीकरण, सीमाशुल्क अधिनियम के 

तहत कौ गई कारवाई के अलावा दण्डात्मक व्याज के साथ 

राजकोषिय दंड लगाना शामिल 2 

(अनुकाद)] 

नौसेना के लिए मल्टीरोल हेलीकाप्टर 

3460. श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या रक्षा मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या नौसेना at मल्टीरोल हेलीकाप्टर खरीदने के लिए 

छह वर्षं पुरानी निविदा मे देरी हो रही दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर अब तक 

कितना भुगतान किया गया है; 

(ग) क्या विक्रेताओं ने इस संबध मे ओर समय की माग 

कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर खरीद में तेजी 

लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है?
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रक्षा मत्री (श्रीषए. के. vet): (क) ओर (ख) 16 

बहु-भूमिका वाले हेलिकाष्टरों कौ अधिप्राप्ति के लि् प्रस्तावे हेतु 

अनुरोध अगस्त, 2008 मे जारी किया गया था। इस मामले पर 

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार कारवाई कौ जा रही है। 

(ग) जी, नही। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

एन सी एल पी के अन्तर्गत विद्यालय 

3461. श्री सी. एम. चांगः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या बाल श्रम (प्रतिषेध ओर विनियमन) अधिनियम, 
1986 में प्रस्तावित संशोधन से चौदह वर्ष तक कौ आयुं के बाल 
श्रमिकों पर रोक लग जाएगी ओर इससे इसे Use aie farsa 

Zl एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट कौ तर्ज पर लाया जाएगा; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कौ राष्टरीय बाल श्रम 

परियोजना (एनसीएलपी) के अन्तर्गत स्थापित विद्यालयों को बंद 

करने कौ योजना 2; 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर इसके क्या 

कारण रहै; 

(घ) क्या सरकार इन विद्यालयों को विशेष प्रशिक्षण केन्द्र 

के रूप मे परिवर्तित करने पर विचार कर रही रै; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
जी हां। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 मं 

प्रस्तावित संशोधन मे से एक संशोधन 14 वर्षं तक की आयु के 

बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना है। प्रस्तावित संशोधन बच्चों 

को निःशुल्क ओर अनिर्वाय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 

के sy कौ तर्ज पर है। 

(ख) ओर (ग) बाल श्रम का पूर्णं उम्मूलन किए जाने तक 

सरकार का राष्ट्रीय बाले श्रम परियोजना के अतर्गत स्थापित विशेष 

स्कूलों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं हे। 

(घ) ओर (ङ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल कार्य से 

बचाए mye गए बच्चों के पुनर्वास के लिए स्थापित विशेष 

स्कूलों के रूप मेँ संचालित किए जा रहे है जहां Se ओपचारिक 
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शिक्षा प्रणाली कौ मुख्य धारा से जोड जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, 

व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, sata, स्वास्थ्य देख-रेख आदि 

उपलब्ध करायी जाती है। 

रोजगार के अवसर 

3462. श्री विक्रमभाईं अर्जुनभाई wea: क्या श्रम ओर 

रोजगार मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली के आसपास के शहरों से बडी संख्या 4 

लोग रोजगार के संबंध में बार-बार दिल्ली आते है; 

(ख) यदि हां, तो क्या इन शहरों में रोजगार के अवसरों का 

अभाव इसका कारण दै; 

(ग) क्या सरकार इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 

इन शहरो मे केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थापित करने का कोई 

प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

ओर (ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रोजगार के aay में बडी 

संख्या मे आस-पास के शहरों से ane दिल्ली आने वाले व्यक्तियों 

ओर इस तथ्य के संबध मे कोई अध्ययन नहीं किया है कि इन 

शहरों में रोजगार के अवसरों में कमी इस बात के पीछे कारण 

a 

(ग) ओर (घ) केन्द्र सरकार के कार्यालय, केन्द्र सरकार कौ 

विभिन नीतियों, योजनाओं एवं परियोजनाओं इत्यादि को चलाने एवं 

इनके कार्यान्वयन की आवश्यकता के आधार पर खोले जाते है! 

तथापि, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन शहरों में 

केन्द्र सरकार के कार्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। 
लेकिन भारत सरकार रोजगार अवसो में वृद्धि करने के लिए दिल्ली 

के आस-पास के शहरों सहित देश के ग्रामीण एवं शहरी-दोनों क्षत्रा 

में स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसबाई) , स्वर्णं जंयती 

शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) , प्रधानमंत्री रोजगार सृजन 

कार्यक्रम (पीएमईजीपी ) ओर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 

गारटी अधिनियम (एमजीएनआररईजीए) जैसे fafa रोजगार सृजन 

एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। एसजीएसवाई 
को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गदित किया 

गया है ताकि इसे 2014-15 तक गरीबी उन्मूलन के लिए अनुपयोग 

में सार्वभोमिक, दृष्टिकोण मे सकेन्द्ित तथा समयबद्ध॒ बनाया जा 

सके।
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सीजीआईटी-सह-एलसी के आदेश 

3463. श्री हरीश चौधरीः 

श्री अंजनकुमार एम. यादवः 

क्या श्रम ओर रोजगार मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार ओद्योगिक 

न्यायाधिकरण (सीजीओर्दरी)- सह-श्रम न्यायालयों (एलसी) द्वारा 

पारित उन आदेशों का व्यौरा क्या है जिन्हें शासकीय राजपत्र में 

अधिसूचित किया गया है ओर जो नियोक्ताओं के लिए् बाध्यकारी 

है; 

(ख) उक्त अधिसूचनाओं में से निर्णय दिए गए एेसे मामलों 

का व्यौरा क्या है जिन्हें कार्यान्वित नही किया गया 2; 

(ग) ta मामलों कौ संख्या कितनी है जिनमे सरकार से 

निर्णय को कार्यान्वितं करवाने के लिए सिफारिश at गई है; ओर 

(घ) अब तक कितनी अधिसूचनाओं को कार्यान्वित किया गया 
है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन wet): (क) 
से (घ) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सभा पटल पर रखा 
दी जाएगी। 

ओएफबी मे आरक्षण 

3464. श्री राजस्या सिरिसिल्लाः 

श्री पोननम प्रभाकरः 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का आयुध निर्माण ate (ओएफनी) में 

अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसी) ओर 

अन्य fies at (ओबीसी) के लिए रोजगार मे आरक्षण सुनिश्चित 

करने का विचार है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

रक्षा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एम.एप. पल्लम राज्): 

(क) ओर (ख) जी, a आयुध निर्माण बो में अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य fase anf को नौकरी 
मेँ आरक्षण देने के प्रावधान कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग के 

अनुदेशो/नियमों के अनुसार सभी पदो-राजपतित्रत/अराजपत्रित/गैर- 

ओद्योगिक कर्मचारियो/ओद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होते है। 
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wget as का आधुनिकीकरण 

3465. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का नौसेना मेँ पनदुब्बी वेदे के आधूनिकीकरण 

के संबधे रूस के साथ किसी समञ्ोते पर हस्ताक्षर करने का 

विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा am है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) पांच 

सिंधुघोष श्रेणी कौ पनडुल्बियों का रूस A आधुनिकीरण किया गया 

है। इस समय सिधुघोष श्रेणी की एक west का रूस में 
मध्यकालिक रीफिट-सह-उन्नयन का कार्य चल रहा है। सितम्बर 

2010 मे शुरू किया गया आधुनिकौकरण कार्यक्रमानुसार चल रहा 

है। एक ओर west का अंशतः रूसी सहायता से भारत में 

आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 

( हिन्दी] 

भारतीय वायु सेना की बेडा शक्ति 

3466. श्री कोशलेन्द्र कुमारः 
श्री ई-जी. सुगावनमः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ कृपां करेगे किः 

(क) भारतीय वायु सेना के पास उपलब्ध लड़ाकू विमानो, 

कारगो हेलीकाप्टर तथा ya हेलीकोष्टरों का व्योरा क्या है; 

(ख) क्या भारतीय वायु सेना ने अपने ae मेँ नये आधुनिक 

विमान शामिल किये है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर उनकौ मुख्य 
विशेषताएं क्या है; 

(घ) क्या मौजूदा पुराने तिमानों को हटाकर निकर भविष्य में 
ओर अधिक नये विमान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(S) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) भारतीय वायुसेना के 

पास लड़ाकू विमाम as के रूप में मिग-21, मिग-23 मिग-27, 

मिग-29, जगुआर, मिराज ओर एस यू-30 ए के। विमान, कारगो 

हेलीकाप्टर के रूप A एम आई-8, एम आई-17, TH आई-26
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एवं saa हल्का हेलीकष्टर के रूप मे एम के। ओर एम के-।)। 

धुव हेलीकाप्टर उपलब्ध ZI 

(ख) से (ङ) मौजूदा dei कौ समीक्षा ओर नए बेडों का 

उन्नयन ओर उसे शामिल किया जाना एक निरंतर चलने वाली 

प्रक्रिया है ओर सरकार द्वारा इसकी समीक्षा वायुसेना की संक्रियात्मक 

आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कौ जाती है। एस यू-30 एम 

के ।, सी-130 जे, अवाक्स, आई एल-78 विमान ओर एम 

आई 17 वी 5 हेलीकाप्टर हाल ही मै शामिल किए गए Zi 

जाति प्रमाणपत्रं के waa मे उच्चतम न्यायालय का निर्णय 

3467. श्री मधुसूदन यादवः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधारं 

पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य frost वर्गं संब॑धी ` 

प्रमाणपत्र जारी ओर सत्यापित करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश 

जारी किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या 2; 

(ग) क्या जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 1950 अथवा 

1950 से पूर्वं कौ अवधि संबंधी कोई दस्तावेज/रिकाड प्रस्तुत करना 

अनिवार्य है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) सरकार द्वारा मौजूदा नियमों/दिशानिर्दशो मे संशोधन करने 
के लिए उदाए गए कदम यदि कोई हो, क्या है; ओर 

(च) ta कब तक किए जामे कौ संभावना है? 

सामाजिकं न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मत्री 

( श्री डी. नैपोलियन ): (क) से (घ) माधुरी पाटिल (1994 कौ 

सिविल अपील सं 5854) के मामले मेँ उच्चतम न्यायालय ने निर्देश 

दिया था कि जाति प्रमाण-पत्रों कौ जांच शीघ्रातिशीध्र ओर तत्परता 

से की जाए। इसमें सामाजिक स्तर प्रमाण-पत्र के जारीकरण, उनकी 

जांच एवं अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु 

सरकार को निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के 

मद्देनजर, राज्य सरकारो८संघ राज्य क्षत्र प्रशासनं से अनुरोध किया 

गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 16.06.2004 के 

पत्र के तहत शीर्ष न्यायालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के 

दिनांक 16.06.2004 के पत्र के तहत शीर्षं न्यायालय द्वारा निर्धारित 

प्रक्रिया के अनुसार जाति स्तर हेतु सत्यापनं शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। 
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जाति प्रमाणपत्र जारी करने ओर उनका सत्यापन करने कौ 

जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकरो(संघ राज्य क्षत्र प्रशासनों कौ है। 

तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा अपने अप्रैल, 1975 के पत्र सं 

35/1/72-आययू.(एस.सी.टी.४) ओर दिनांक 22.03.1977 के पत्र स 

बी.सी.- 112025/2/76- एस.सी.री.-। के तहत जारी वर्तमान दिशा-निरदेशों 

के अनुसार, प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उस व्यक्ति या उसके 

माता-पिता को उनके मामले मे प्रयुक्त राष्ट्पति आदेश कौ 

अधिसूचना के दिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का स्थायी निवासी होना 

चाहिए। 

(ङ) ओर (च) विद्यमान दिशा-निर्देशों को परिवर्तित/संशोधित 

करने का कोई प्रस्ताव नहीं 2 

(अनुवाद) 

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान 

3468, श्री एम. के. राघवनः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान (ईपीएफ) 

मे तेजी से गिरावट आ रही 2; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान कुल कितनी 
राशि का भविष्य निधि अंशदान किया गया ओर अंशदान करने वाले 

व्यक्तियों की संख्या कितनी हैः; 

(ग) क्या सरकार न्यूनतम मजदूर में वृद्धि हो जाने के 

साथ-साथ अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के स्तर मे वृद्धि 

करने पर भी विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
ओर (ख) जी, नहीं। विगत तीन वर्षो के दौरान निधि का कुलं 
अंशदान जो वर्ष 2009-10 मेँ 26.558.20 करोड रुपये भा वह वर्ष 

2010-11 ओर 2011-12 के दौरान SEH क्रमशः 32,494.40 

करोड रुपये ओर 39,431.44 करोड रुपये (अलेखापरीक्षित) हो गया 

है। 

(ग) ओर (घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के दायरे 

में लाए हेतु मजदूरी कौ अधिकतम सीमा मे वृद्धि किए जाने संबंधी 

मुदे पर केन्द्रीय न्यासी ald, कर्मचारी भविष्य निधि कौ saat में 

विचारविमर्शं किया गया है। तथापि, सरकार को इस मामले में 
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अन्तर-राज्य प्रवासी कामगार 

3469. डो. रामचन्द्र डोमः क्या श्रम ओर रोजगार मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां विगत पाच वर्षो के 

दौसन सर्वाधिक अन्तर-राज्य प्रवासी श्रमिक/कामगार आये है; 

(ख) क्या सरकार प्रवासी कामगारों के साथ es घातक ओर 

अघातक दुर्घरनाओं के day में कोई आंकडे रखती है; ओर 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

भ्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
से (ग) प्रवासी armel से संबधित आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं 

रखे जाते ZI वर्षं 2001 कौ जनगणना के अनुसार, 314.54 मिलियन 

व्यक्ति विभिन कारणो से देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य 

मे गए a इनमें से, 29.90 मिलियन कामगार ने रोजगार की वजह 

से yas किया om वर्ष 2001 की जनगणना के समय जिन राज्यों 

मे देश के अंदर अन्तर-राज्य प्रवासी कामगारों कौ सर्वाधिक संख्या 

थी वे है- महाराष्ट, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा ओर 

पंजाव। 

वनरोपण परियोजनाओं हेतु भुगतान 

3470, श्री उदय सिंहः क्या पर्यावरण ओर वन wait यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या विगत तीन वर्षो के दौरान अनेक स्वैच्छिक 

संगठन/गैर सरकारी संगठन usta वनरोपण ओर परिस्थितिकी 

विकास até द्वारा वित्तपोषित वनरोपण परियोजनाओं के लिए भुगतान 

Wa करने के पश्चात् लुप्त हो गये है; 

(ख) यदि हां, तो उन स्वैच्छिक एजेन्सियों का व्यौरा क्या है 

जो निधियां प्राप्त करने के बाद लुप्त हो गर्ह है ओर इसमे कितनी 

धनराशि निहित है; | 

(ग) क्या सरकार ने लुप्त हो गयी स्वैच्छिकं एजेन्सियों का 
पता लगाने के लिए कोई कदम yard है; 

(घ) यदि हां, तो क्या tet चूक के लिए कोई जिम्मेदारी 

निर्धारित कौ गई है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 
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पर्यविरण ओर मंत्रालय के राज्य मत्री ( श्रीमती जयती 

नटराजन ): (क) ओर (ख) स्वैच्छिक संगठनों को हरित भारत 

योजना के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य 

सरकारों की सिफारिंशों के आधार पर प्रदान की गई थी, जिसमें 

अन्य बातों के साथ-साथ, जनभागीदारी द्वारा santa की परिकल्पना 

कौ गई थी। ये निधियां तीन feral मे जारी की गई। वर्ष 2003-08 

के दौरान स्वैच्छिक संगठनों की संख्या के बराबर कुल 564 
परियोजनाएं मंजूर कौ गई। इनमे से 57 संगठनों ने सभी तीन fed 

प्राप्त कौ, 245 ने दो feed प्राप्त की ओर शेष 262 स्वैच्छिक 

संगठनों ने केवल पहली किश्त प्राप्त at स्वैच्छिक संगठनों का 

कोई कार्यनिष्पादन न होने के कारण वर्षं 2008-09 से यह स्कीम 

बंद कर दी गई है ओर गत तीन वर्षो के दौरान गैर सरकारी संगठनों 
के लिए कोई नई परियोजना मंजूर नहीं कौ गई। 

(ग) से (ड) चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ प्रभावी जांच, 

निधियों कौ वसूली ओर कानूनी कारवाई करने के लिए मंत्रालय 
कौ पहल पर राज्यों मेँ उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई है। 
म॑त्रलय द्वारा चूककर्ता संगठनं के आवश्यक ot विशेष रूप से 
तैयार टेम्पलेट मे समेकित किए गए है जिन्हे संबंधित राज्यों को 
उपलब्ध करा दिया गया हे। 

(हिन्दी) 

सैनिक स्कूल 

3471. श्री लालूभाई Aas पटेलः क्या रक्षा मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) दमन ओर दीव सहित भारत & विभिन संघ राज्य al 

मे सेनिक स्कूलों कौ संख्या कितनी है; 

(ख) क्या सरकार का विचार दमन ओर दीव में नए सैनिक 

स्कूलों को खोलने का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या इन स्कूलों मेँ tin के मामलों कौ सूचना मिली 
है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मंत्री (श्री wae wet): (क) वर्तमान मे, दमन ओर 

दीव सहित भारत के किसी भी संघशासित प्रदेश मेँ सैनिक स्कूल 
नहीं 21 

(ख) ओर (ग) दमन ओर दीव में सैनिक स्कूल खोलने का 

कोई प्रस्ताव नहीं 21
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(घ) ओर (ङ) विगत में सैनिकों स्कूलों से रैगिग तथा दबंगई 
में छर-पुट मामले प्रकाश मै आये हैँ विगत तीन वषोँ मेँ 24 स्कूलों 
के कुल 12885 eden मेँ से कुल 12 (बारह) घटनाओं कौ 
सूचना मिली हेै। 

( अनुवाद ] 

आसियान सुरक्षा पहल 

3472. श्री के.जे.एस.पी. रेडडीः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने शाति ओर स्थिरता के लिए दक्षिण पूर्व 
एशियाई राष्ट संघ (आसियान) की नई सुरक्षा संबंधी पहल के प्रति 

प्रतिबद्धता की पुष्टि की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस संबध A अन्य आसियान देशों कौ क्या प्रतिक्रिया 

है? 

रक्षा पत्री (श्री एके. Welt): (क) से (ग) भारत ने 03 
अक्तूबर, 2003 को दक्षिण पूर्वं एशिया मँ मैत्री एवं सहयोग कौ 

संधि की थी जिसमें दक्षिण-पूर्वं एशिया के देशों के मध्य मैत्रीपर्ण 

सहयोग तथा शातिपूर्णं सह-अस्तित्व के वैश्विक सिद्धांत सम्मिलित 

Zi विगत वर्षो मे, आसियान क्षेत्रीय फोरम, आसियान रक्षा मत्री 
बैठक तथा पूर्वं एशिया सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के संदर्भ 

मे महत्वपूर्णं पहल बनकर उभरे है। भारत इन पहलों के अंतर्गत 
सहयोगात्मक गतिविधियों मे सक्रिय रूप से हिस्सा ले wz 

जातियों को शामिल किया जानी 

3473. श्री हमदुल्लाह सहव: क्या सामाजिक न्याय ओौर 
अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने अन्य पिडा at (ओ.बी.सी.) si 

में कुक नई जातियों को शामिल करने का अनुमोदन किया हे; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान तत्संबधी राज्य-वार 

व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का इस श्रेणी A as ओर जातियों को 

शामिल करने के लिए कोई अध्ययन कराने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इसके anes सहित तत्संबधी Sh क्या 

2? 

umf न्याय ओर अधिकारिकता मंत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री डी. नेपोलियन): (क) जी, हा। 

(ख) राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय पिडा वर्गं आयोग (एनसीबीसी) 

अधिनियम, 1993 कौ धारा 9 की उप धारा (1) ओर (2) में 

आयोग के कार्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैः- 

“o(1) आयोग नागरिको के किसी वर्गं को feos वर्गं कौ 

सूची मे शामिल करने के अनुरोधों के जांच तथा एसी सूची 

मे किसी fies वर्गं के अधिक-समावेशन अथवा अल्प-समावेशन 

से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने तथा केन्द्र सरकार को 

यदि यह उपयुक्त waa तो, सलाह देने का कार्य करेगा। 

9८2) आयोग की सलाह सामान्यतया केन्द्र सरकार के लिए 

बाध्यकारी eit” 

तदनुसार, जब भी राष्ट्रीय foes at आयोग ने इस प्रायोजनार्थं 

कोई सलाह दी है, समय-समय पर अन्य पिडा वर्ग कौ केन्द्रीय 
सूची में जातियो/(समुदायों को शामिल किया गया। 

वितरण 

अन्य fase af की bate सूची मे की गई प्रविष्टियों at सख्या 

अधिसूचना की तारीख 2009 30.7.10 18.8.10 16.6.11 8.12.11 योग 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आध्र प्रदेश 0 0 0 0 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 

3. असम 0 0 0 1 1 

4. बिहार 0 0 1 0 2 
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1 3 4 5 6 7 

5. छत्तीसगद् 0 64 0 3 67 

6. गोवा 0 0 0 3 3 

7. गुजरात 0 0 4 0 4 

8. हरियाणा 0 0 0 0 0 

9. हिमाचल प्रदेश 0 2 0 1 3 

10, जम्मू ओर कश्मीर 0 0 0 0 0 

11. ल्ञारखंड 0 119 0 8 127 

12. कर्नाटक 0 0 10 0 10 

13. केरल 0 0 0 1 1 

14. मध्य प्रदेश 0 0 1 0 1 

15. महाराष्ट 0 0 30 9 39 

16. मणिपुर 0 0 0 0 0 

17. मेघालय 0 0 0 0 0 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 

19. नागालैंड 0 0 0 0 0 

20. ओडिशा 0 0 3 3 6 

21. पजाबं 0 0 0 0 0 

22. राजस्थान 0 0 3 0 3 

23. सिक्किम 0 0 0 0 0 

24. तमिलनाडु 0 0 0 0 0 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 

26. उत्तराचल 0 0 3 74 77 

27. उत्तर प्रदेश 0 0 1 0 1 

28. पश्चिम बंगाल 0 0 6 0 6 

29, अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 0 3 1 4 

30. चंडीगद् 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 
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1 2 4 5 6 7 

32. दमन ओर दीव 0 24 0 0 24 

33. दिल्ली 0 0 0 0 0 

34. लक्षदरीप 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 0 0 10 1 11 

0 209 75 105 390 

[हिन्दी] सेल ने कच्चा माल प्रभाग (Canwest) की अन्य खानों से 

गुआ अयस्क-खदान मे खनन-कायं 

3474. श्री मधु कोड़ा क्या इस्पात मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुआ लौह-अयस्क खदान में खनन का कार्य जून, 

2011 से बंद हो गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) उक्त खदान मे खनन-कार्य रुकने से सरकार को कुल 

कितना नुकसान हुमा है; 

(घ) क्या गुज लौह-अयस्क खदानों से लौह-अयस्क की 
आपूर्ति नहीं होने के कारण बर्नपुर स्टील फैक्टरी मे इस्पात-उत्पादन 
पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) उक्त खदान में खनन-कार्यं यथाशीघ्र शुरू करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम Baw गए esa जा रहे है? 

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (च) जी, 

Bll वन संबधी मंजूरी (एफसी) न होने के कारण दुर्गईबुरु खनन 

पट्टो के अंतर्गत गुआ अयस्क खानों मेँ दिनांक 15 जून, 2011 

से खनन कार्य को रोक दिया गया था। तभी से दिनांक 14.8.12 

को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चरण-1 कौ वन मंजूरी के साथ 

एक वर्ष के लिए कार्य करने कौ मंजूरी प्रदान कर दी। इनवायरमेरल 

wae एसेसमेट नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार 

पर्यावरण dae मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने कौ समस्त प्रक्रिया पूरी 

कर ली गर्ह है। वन संबंधी मंजूरी होने तक एमओईएफ ने पर्यावरण 
संब॑धी ओपचारिक मंजूरी प्रदान करना रोक दिया गया zl 

लौह अयस्क की आपूर्ति कराके इस्को स्टील प्लांट, वर्नपुर को गुंआ 

से लौह अयस्क at आपूर्ति न हो पाने कौ स्थिति मेँ सुधार किया 

गया था। 

ओपचारिक रूप से ईसी प्रदान करने संबंधी आदेश जारी करने 

के लिए 16 अगस्त, 2012 को एमओईएफ के eae एसेसमेट 

(आईए) डिविजन को स्टेज-1 की एफसी कौ एक प्रति पहले ही 

भेज दी गई है। इसे मिलने के बाद ओर राज्य प्रदूषण नियंत्रण aie 
द्वारा एयर एंड वारर एक्ट के अंतर्गत मंजूरी प्रदान होने पर गआ 

लौह अयस्क खान में खनन कार्य पुनः शुरू किया जाएगा। 

राष्टीय राजमार्ग सं.-8 ओर राष्टीय राजमार्ग सं.11 

3475, श्री रतन सिंहः क्या सड़क परिवहन ओर राजपार्ग 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गं सं-8 पर दिल्ली से भरतपुर सडक 

खंड जर्जर हालात में है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया zi 

(ग) विगत तीन ast के दौरान भरतपुर सहित उक्त सडक-खंडों 

की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा आबंरित ओर इसमें से उपयोग 

मे लाई गई राशि का ब्योरा क्या 2; ओर 

(घ) भरतपुर aa मेँ उक्त eta राजमागां को चौडा किए 

जाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे ठै? 

age परिवहन ओर राजमार्गं dara में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन ware): (क) ओर (ख) जी नहीं। ररा-11 का 

जयपुर-भरतपुर खंड ओर रारा-8 का दिल्ली-गुडगांव-कोटपुतली- जयपुर 

खंड यातायात योग्य स्थिति में 2
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(ग) चूकि यह खंड निर्माण, प्रचालन ओर अंतरण (बीओरी) 

पथकर विधि पर att जाते है इसलिए रियासत करार के अनुसार 

इनके अनुरक्षण ओर मरम्मत्त का दायित्व संबंधित रियायतग्राही का 

होता है ओर सरकार द्वारा इसके लिए कोई पृथक से निधि आवंटित 
नहीं को जाती। 

(घ) ररा-11 का जयपुर-भरतपुर खंड पहले से ही 4 लेन 

का है ओर इस राष्ट्रीय राजमार्ग को भरतपुर क्षेत्र मेँ ओर अधिक 
चोडा करने के लिए at प्रस्ताव नहीं है। 

( अनुकाद। 

छत्तीगसदढ़् मेँ कटनी-जशपुर राष्टीय राजमार्ग 

3476. श्री दिलीप सिंह yea: क्या सड़क परिवहन ओर 
राजमार्ग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कटनी से जशपुर के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग 

जर्जर हालत में है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौ स्थिति मेँ सुधार लाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
जितिन प्रसाद): (क) से (ग) राष्टीय राजमार्ग-78 का कटनी 

से जशपुर तक का खंड यातायात योग्य स्थिति Ft) राष्टीय 

राजमार्गो का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है ओर उक्त खंड सहित 

राष्ठीय राजमार्गो को निधि कौ उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता 

के भीतर यातायात योग्य स्थिति मेँ बनाए रखने के लिए अनुरक्षण 

के प्रयास किए जाते है। 

(हिन्दी) 

सैन्य अभियात्रिकी सेवा मे संवर्ग-समीक्षा 

3477. श्री ए.टी. नाना पाटीलः 

श्री गोपाल सिंह शेखावतः 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधीनस्थ अन्य समूह ‘a’ 

संवर्ग/सेवाओं कौ तुलना में सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एम.ई.एस.) 
में सिविलियन श्रेणी समूह ‘a’ अधिकारियों की सेवा कालीन भावी 

प्रगति बेहतर नहीं है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ala क्या 2; 
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(ख) क्या उक्तं सिविलियन श्रेणी समूह ‘a’ के अधिकारियों 

की संवर्ग-समीक्षा के लिए विभिन cant से सुञ्चाव प्राप्त हुए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(घ) क्या संवर्ग-समीक्षा संबधी कोई प्रस्ताव रक्षा म॑त्रालय के 

तहत प्रक्रियाधीन है; 

(ङ) यदि a, तो इसकी वर्तमान स्थिति an है; ओर 

(च) संवर्ग-समीक्षा संबधी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक 

लिए जाने कौ संभावना है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी ): (क) सामान्यतः आईडीएससी 

अफसरों के लिए सैन्य इंजीनियरी सेवा मे सेवाकालीन भावी प्रगति 

रेलवे, दूरसंचार ओर सीपीडन्ल्यूडी जैसे विभागों कौ कुछ अन्य 
इंजीनियरी सेवाओं कौ तुलना मे धीमी है। 

(ख) ओर (ग) आई डी एस ई अफसरों ओर उनके संघों 

ने एम ई एस मे समूह ‘a’ अफसरों के लिए संवर्ग पुनरीक्षा हेतु 

अभ्यावेदन किया है। 

(घ) जी, a 

(ङ) तीसरी संवर्गं पुनरीक्षा के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। 

(च) प्रस्ताव को अतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा 

निर्धारित नहीं की जा सकती 21 

{अनुवाद 

समुद्री प्रशिक्षण संस्थान 

3478. श्री देवेन्द्र नागपालः क्या पोत-परिवहन मंत्री यह 

बतामे की कृपा करेगे किः 

(क) क्या पोत-परिबहन महानिदेशक के आदेशानुसार समुद्र 

मे जाने से पूर्वं का समुद्री प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों को 

प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात अपने कम से कम 80 प्रतिशत 

अभ्यर्थियों को पोत पर रखना अनिवार्य है; 

(ख) यदि a, तो उक्त आदेशो का व्योरा क्या है ओर क्या 

पोत-परिवहन महानिदेशक के अन्य किसी अनुदेश मँ भी समुद्री 

संस्थानों के उपरोल्लिखित दायित्व के बारे मेँ ter कहा गया है; 

(ग) यदि हां, तो उन समुद्री संस्थानों के नाम तथा तत्संबधी 

ain क्या है fea विगत तीन वर्षो के दौरान पोत परिवहन
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महानिदेशक के उक्त आदेश/परिपत्र का पालन नहीं किया ओर इन 

संस्थानों के विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई है; 

(घ) विगत तीन वर्षो के दौरान, समुद्र मे जाने से पूर्व प्रशिक्षण 
मे सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है ओर एसे 

अभ्यर्थियों कौ संख्या कितनी दै जिन्हे अपेक्षित नौकरी नहीं मिली; 

ओर 

(ङ) चूककर्ता संस्थानों मेँ संस्वीकृत सीय कौ संख्या कम 

करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

पोत-परिवहन मंत्री ( श्री जी.के. वासन): (क) ओर (ख) 

जी, नही। नौवहन महानिदेशालय के दिनांक 1.3.07 at 2007 के 
परिपत्र संख्या 1 के अनुसार, प्रशिक्षण संस्थानों मेँ समुद्र-समय 

प्रशिक्षण स्लोर्स कौ प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों का संचयी बैकलोग 

उपलब्ध समुद्र-समय प्रशिक्षण tales के 20% से अधिक नहीं होना 

चाहिए। इसके अलावा, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से समुद्र-समय 

ied हासिल करने की अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक 

पाटयक्रम में अपने दाखिलों को विनियमित करने कौ प्रत्याशा कौ 

जाती है। वर्षं 2007 के ग्रीष्म सत्र से प्रारंभ करके, यदि स्वआकलन 

पर किसी संस्थान को यह प्रतीत होता है कि उनके पास किसी 
एक अथवा अधिक नौवहन कंपनियों अथवा उनके पंजीकृत एजैयों 

से, usa वर्षो के बैकलोग॒ सहित, अपने दाखिलों के बराबर 

समुद्र-समय प्रशिक्षण बर्थ प्रशिक्षण बर्थ हासिल करने कौ न्यायोचित 

क्षमता नहीं है, तो उनका यह स्वयं का कर्तव्य है कि वे स्वेच्छा 
से अपने दाखिलों में समानुपातिक रूप से कमी कर लें। इसके 

अलावा, नौवहन महानिदेशालय के दिनांक 1.3.07 वर्षं 2007 के 
परिपत्र संख्या 1 में यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने 
के लिए कि इस समुद्र-समय प्रशिक्षण दायित्व को संस्थानां द्वारा 

प्रत्येक समुद्री पाठ्यक्रम कौ अनिवार्य शिक्षा के अतरग भाग के 

रूप मेँ गंभीरता से लिया जाए ओर समुद्र समय कौ व्यवहारिक 

प्रशिक्षण ओर कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा को ओर अधिक 

सुसंगत बनाने के लिए, समुद्र समय प्रशिक्षण को कक्षा शिक्षण के 

दो सत्रों के बीच मेँ रखा जाए, ताकि पाठयक्रम को सफलता से 

पूरा करने के पश्चात् ही प्रमाणपत्रडिप्लोमा/दडिग्री दी जाए। 

(ग) से (ङ) वर्षं 2008 तक, उत्तीर्णं कैडेट/अधिकारी- vie 
(समुद्र ओर इजीनियरिग दोनों) शिपबोड प्रशिक्षण (पोत पर एक 

समुद्री अथवा इंजीनियरिग ओफिसर के रूप मे अपना सक्षमता का 

प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए अनिवार्य) के लिए बहुत आसानी 

से स्थानन पा जाते थे, क्योकि इस प्रकार के कर्मिकों कौ मांग 

नौवहन उद्योग से लगातार बद् रही थी। तथापि, उसके बाद वैश्विक 

मंदी के कारण, मांग में बदोत्तरी धीमी हो गई है/उसमें कमी आ ` 
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गई है। समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों पर, दुर्भाग्यवश इस मंदी का प्रभाव 
तुरत नही पड़ा ओर वह नौवहन व्यापार में एक उछाल के प्रति 
बहुत आशावादी रहे, ओर Heal कौ मांग को ached कौ प्रत्याशा 
करते हुए अपने समुद्र पूर्व पाठयक्रमों मे दाखिले के लिए अतिरिक्त 

सीटों की मांग करते रहे! इसके अलावा, सरकारी समुद्री प्रशिक्षण 

संस्थानों को ओ बी सी उम्मीदवारों को अनिवार्यतः दाखिला देने 

के लिए अपने दाखिलों कौ संख्या को 54% TH बदाना Tel 

तथापि, शिप até प्रशिक्षण के लिए teat के स्थानन में कमी 

को गंभीरता से लेते हृए नौवहन महानिदेशालय ने, एक सीमा 

निर्धारण उपाय के तौर पर, समुद्र पूर्व प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 

नए अनुमोदनों/क्षमता (सीरों) को बढाने के प्रस्तावों पर 18.6.12 

से प्रतिबंध लगा दिया है, जोकि 2 वषँ तक वैध 2) इसके अलावा 
समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से अन्य सुधारात्मक उपाय करने के लिए 

अपनी अद्यतन स्थानन स्थिति देने को कहा गया ZI 

fied तीन वर्षो के लिए उत्तीर्ण होने वाले समुद्र पूर्व 

sacar (ओफिसर vite) कौ संख्या के आंकड़े निम्नानुसार 

हेः 

HE कैलेंडर SH प्रशिक्षु समुद्री 

वर्ष Hee इंजीनियर 

1. 2009 2051 1898 

2. 2010 3006 2195 

3. 2011 3503 2709 

नौवहन महानिदेशालय ओर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, 

विभिन प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्णं हने वाले उम्मीदवारों के लिए 

ओंन-बोड प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने से 

संबंधित मामलों के समाधान के लिए ओर hed के स्थानन के 

लिए भी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों, भारतीय नौवहन निगम, नौवहन 

कंपनियों ओर गैर सरकारी तथा सार्वजनिक aa के अन्य संस्थानां 

से लगातार Ws बनाए हुए ZI 

कच्छ-वनस्पति at की र्चा 

3479. श्रीमती प्रिया दत्तः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार से महाराष्ट सहित देश के पश्चिमी समुद्री 

तट स्थित प्राकृतिक कच्छ वनस्पति की रक्षा करने के बारे में कोई 

मांग कौ गई ठै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी oh क्या टै;
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(ग) क्या सरकार ने देश में कच्छ वनस्पति at के 

अतिक्रमण ओर विनाश का पता लगाने के लिए कोई दल भेजा 

है; 

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष का राज्यवार ब्योरा क्या 

है; ओर 

(ङ) yam हेतु ओर भूमि हथियानें वालों को उससे 

बेद्खल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई की me है? 

पर्यावरण ओर तने dara की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) कच्छ-वनस्पति के सरक्षण 
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ओर प्रबधन कौ beta प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, उन dead 

राज्यों (सघ शासित क्षेत्रों को 100% Hela सहायता दी जाती है जो 

अपनी अनुमोदित परबधन कार्य-योजनाओं जिनमे सर्वेक्षण ओर 

सीमांकन, वनीकरण ओर कच्छ वनस्पततियों का पुनरुद्धार, वैकल्पिक 
ओर अनुपूरक आजीविका, सुरक्षा उपाय ओर शिक्षा एवं जागरूकता 

आदि जैसे घटक शामिल है, के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध करते 

है। fied तीन वर्षो के दौरान मत्रालय को महाराष्ट सरकार से 

कच्छ-वनस्पतियों के संरक्षण ओर प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधन 

कार्ययोजना प्राप्त नदीं हुई है। fred तीन वर्षो के दौरान cea 

Tava शासित क्षेत्रो को जारी धनराशि के व्यौरे नीचे दिए गए 

हेः (लाख eq मे) 

क्र.सं राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

1. अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 7 10.00 10.00 

2. आंध्र प्रदेश - - - 

3. गोवा - ~ - 

4 गुजरात 241.794 295.04 176.517 
9.11* 

5. कर्नाटक 10.90 15.00* 43.80 

6. केरल 37.305 37.305* - 

7. ओडिशा 83.406 30.25 54.80 7.50* 

8. तमिलनाडु 168.10289 157.190 181.2835.375* 

9. पश्चिम बंगाल 120.79711 147.90 237.60 

10 लक्षद्वीप 10.00 - ~ 

tant ले जाया गया 

(ग) ओर (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण वर्षं 1987 से दूर् संवेदी पद्धति का प्रयोग करते हुए देश कै कच्छ -वनस्पति आवरण का आकलन 
कर रहा है। वर्षं 2001 से आगे का आकलन 1:50.000 के पैमाने पर किया गया। देश का वर्तमान कच्छ- वनस्पति आवरण निम्नलिखित 
सारणी में दिया गया 2: 

(क्षेत्र वर्ण कि.मी. मे) 

क्र.सं राज्य/संघ शासित aa आकलन वर्ष 

1987 9 9 ॐ 9 आ ॐ 20 20 200 209 201 वर्षं 2009 
के संदर्भ 

पं परिवर्तन 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 

|, आधर प्रदेश 495 405 399 378 383 383 397 333 329 354 353 352 =] 

2. गोवा 0 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 

3, गुजरात 427 42 39 49 68 90 101 9 96 99 1046 1058 12 

4. कर्नाटक 0 0 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 0 

5. केरल 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 6 1 

6. महाराष्ट 140 14 13 155 155 124 108 18 158 186 186 186 0 

7. ओडिशा 199 192 195 195 19 21 215 29 20 27 221 22 1 

8. तमिलनाडु 23 4 4 2 2 2 2 2 3 3% ॐअ ॐ 0 

9. पश्चिम बगल 2076 2,109 2119 2119 2119 2123 2125 2081 2,120 2436 2152 2155 3 

10. अंडमान ओर निकोबार 686 973 97 १66 966 96 96 7 65६ 65 65 67 2 

द्वीप समूह 

11, दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.56 0.86 

12. पूदचेर 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ८ 1 1 0 

योग 4046 4255 4244 4256 4533 4737 4871 4482 4448 4581 4,639 4662.56 23.56 

वर्तमान आकलन यह दर्शाता है कि देश मेँ कच्छ- वनस्पति 

आवरण 4,662.56 वर्ग कि.मी. है। af 2009 के आकलन की 

तुलना में, देश के कच्छ-वनस्पति आवरण में 23.56 वर्ग कि.मी. 

की निवल बढ़ोतरी हुई है। इसका श्रेय विशेषतः गुजरात राज्य मं 

aed पौधरोपण ओर प्राकृतिक कच्छ-वनस्पति क्षेत्रों के पुनरुद्धार 

को दिया जा सकता है। यह नोर किया गया कि भारत के पशिचिमी 

तट मै कच्छ-वनस्पति वन aa में निवल बढ़ोतरी हूर है। 

महाराष्ट राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि राज्य 

में कच्छ वनस्पति क्षेत्रों के सरक्षण ओर wae के लिए मुख्य वन 

संरक्षक कौ अध्यक्षता मे एक पृथक कच्छ- वनस्पति प्रकोष्ठ सृजित 

किया गया है। इस प्रकोष्ठ का मुख्यालय yas में है जिसका 

Safwan महाराष्ट का तर है। कच्छ- वनस्पति दी महाराष्ट्र फेलिंग 

aim दरी (रेग्युलेशन) एक्ट, 1964 के अतिर्गत भी संरक्षित है ओर 

उक्त अधिनियम कौ अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए है। 

इसके अतिरिक्त, कच्छ-वनस्पति महाराष्ट सहित देश के समूचे 

तटवर्ती क्षेत्रों में सीआरजेड अधिसूचना, 2011 ओर द्वीप समूह 

संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के उपबधों के अंतर्गत संरक्षित 

zl 

(ङ) संबंधित तटवर्तीं राज्य सरकारे, कच्छ-वनस्पति बनं के 

अतिक्रमणों ओर विनाश को रोकने के लिए आवश्यक एहतियात 

बरत रही है। वे अनधिकृत भूमि अतिक्रमण करने वालों को 
कच्छ- वनस्पति वन क्षत्रं से बेदखल करने की कार्वार्ईहयो मेँ वन, 

राजस्व ओर पुलिस विभागों को शामिल कर रही zi 

{हिन्दी 

पत्थर तोडने वाली मीनो का प्रचालन 

3480, श्री agra लागुरीः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या wale जिले के आरक्षित वन-क्षेत्र में पत्थर तोडने 

वाली मशीनों के प्रचालन कौ अनुमति प्रदान कौ गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर feat aa 
सीमा के लिए यह अनुमति प्रदान कौ ag है; 

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आरक्षित वन-क्षेत्र में प्रचालित at 

जा रही पत्थर तोडने वाली मशीनों के मालिको के विरुद्ध सरकार 

द्वारा अब तक क्या कारवाई की गई; ओर
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(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है? 

पर्यावरण ओर वन मत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) जी नही। 

(ख) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए भाग (ख) 

के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) कोचर जिले के आरक्षित वन-क्षेत्र में कोई पत्थर तोडने 

वाली कोई मशीन नहीं लगाई गई है। तथापि aise वन प्रभाग 

& विभागीय वन अधिकारी ने एक अपराधिक मामले का पता 

लगाया है ओर dad उत्कल मैन्युफैक्वरिग एण्ड सर्विसेस लिमिटेड 

के उप परियोजना warp श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी के विरुद्ध कोडगाडिमा 

ग्राम वन क्षेत्र के भीतर 4.92 एकडं (1.99हे.) क्षेत्र में अवैध रूप 

से पत्थर तोडने वाली एक मशीन लगाने के लिए वर्षं 2011-12 

कौ संख्या 240 सीएच के तहत एक अपराध रिपोर मामला दर्ज 

किया गया है। 

(घ) इस पत्थर तोडने वाली इकाई को विखंडित कर दिया 

गया है ओर वन क्षेत्र से हटा दिया गया हे। 
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( अनुवाद] 

पोत परिवहन व्यवसाय 

3481. श्री सी. शिवासामीः क्या पोत-परिवहन मत्री यह 

बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या वर्षं 2010 ओर 2011 के दौरान पोत-परिवहन 
व्यवसाय में पोत-आपूर्तिं मांग कौ तुलना मेँ तीन से चार प्रतिशत 

अधिक थी; 

(ख) af a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या 

उपाय किए गए है? 

पोत-परिवहन मत्री (श्री जी. के. वासना): (क) ओर 

(ख) यद्यपि, af 2010 ओर 2011 के बीच नौवहन हेतु व्यापार 

में वृद्धि हुई, फिर भी, वैश्विक नौवहन टनभार मेँ उच्चतर द्र पर 
वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पोत द्वारा मांग कौ तुलना में 

आपूर्ति अधिक होने से क्षमता मे वृद्धि हो गई। 

पोत परिवहन के दो प्रमुख क्षत्रं अर्थात् बल्क ओर टकर 

सेगमेंट के लिए वैश्विक agian अंतर के बारे मे व्यौरा 
निम्नानुसार हैः- 

(मिलियन डी sory टी मेँ) 

2010 2011 

आपूर्ति मागि WAM आपूर्ति मांग WAT 

शुष्क बल्क सेगमेर 525.0 385.2 26.63% 604.8 405.6 32.94% 

cat सेगमेट 377.3 295.2 21.76% 398.7 315.2 20.94% 

(स्त्रोतः Sad मेरीटाईम रिसर्च _डाई बल्क फोरकास्टर 2 क्यू 2012) 

(ग) पोत परिवहन aa में मांग ओर आपूर्ति बाजार कौ 

शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती ti इस तथ्य को देखते हुए कि पोत 

परिवहन कारोबार में पिछले ae समय से चक्रोय war प्रदिर्शित 

हुआ है, आशा कौ जाती है कि बाजार में स्वाभाविक रूप से स्वयं 

सुधार हो जाएगा। 

“वृक्षारोपण' 

3482. श्री हरिचद्र weer: क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में पिपल गांव-गौडे राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 3 

को छह-लेन वाला बनाने के कार्य के दौरान कई gal को हटाया 

गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या हटाए गए वृक्षं से उत्पनन क्षति कौ पूर्तिं के लिए 

नए वृक्ष लगाए गए है; 

(घ) यदि हां, तो इन वृक्षौ की संख्या सहित तत्संबधी ब्योरा 

क्या है; ओर
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(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैँ ओर इस संबध में 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

पयविरण ओर वन मत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) राष्टीय राजमार्ग-3 के पिपल 

Tae सेक्शन के छह लेन मिर्माण कार्य के दौरान कुल 5,760 
वृक्ष करे गए थे। 

(ग) ओर (घ) पिपल mae राष्ट्रीय राजमार्ग के छह लेन 

निर्माण कार्य के दौरान काटे गए वृक्षों कौ क्षतिपूर्ति के लिए 28.348 
वृक्ष लगाए गए zi 

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) ओर (घ) के उत्तर को देखते हए 
भाग (ङ) का उत्तर आवश्यकता नहीं है। 

निर्यात हेतु रियायतें 

3483. श्री सुद्रमाधव रायः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कई ओद्योगिक निर्यात-कपनियों न पडोसी देशों मे 

अपनी विनिर्माण-इकाइयों खोल रखी हैँ ओर वे भारत से माल 

निर्यात करते हुए ta निर्यात पर सच्सिडी का दावा कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर इस dae यें 

निर्धारित मानदंड क्या है; 

(ग) क्या इन निर्यात करने वाली tet किसी कपनी के em 

अनियमितताओं की घटनाएं सामने आयी है; ओर 

(घ) af a, तो इस dau में अनियमितताएं करने की दोषी 

कपनियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय ये राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) ओर (ख) घरेलू 
कम्पनियों द्वारा विदेश में विनिवेश को भारतीय रिजर्व बैक द्वारा 
विनियमित किया जाता है। इसके लिए अनुमत कम्पनियों के नाम 

भारतीय रिजर्व बैक की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किए गए है। इसमें 
ee निर्यात सदनों के नाम भी शामिल है। सरकार आयात अथवा 
निर्यात के लिए कोई सहायता नहीं देती है। निर्यात को प्रतिस्पर्धत्मिक 
बनाने के लिए निर्यातों के विनिर्माण के दौरान अदा feu गए कर 

को माफ करने अथवा इससे छूट देने कौ मांग की गई है। सरकार 
मँ राजस्व विभाग तथा वाणिज्य विभाग दोनों मे एसे शुल्क area 

के लिए स्कीम है। इन स्कीमों के oR उत्पाद एवं सीमा शुल्क 

केन्द्रीय बोड कौ वेब साइट www.cbec.gov.in में gan 
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अनुसूची मे तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय कौ वेबसाइट 

www.deft.gov.in पर उपलब्ध है! 

(ग) ओर (घ) किसी अन्य स्कीम कौ तरह, निर्यात संवर्धन 

उपायों के दुरुपयोग कौ संभावना से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा 

सकता। संभावित दुरुपयोग नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने, गलत 

जानकारी देने, वस्तुओं को घरेलू बाजार की तरफ AS, आयात 

ओर निर्यात के कम/अधिक मूल्य आंकने के रूप मेँ हो सकता 

है। निर्यात दायित्व कौ निगरानी के दौरान, अनियमितताओं के संबंध 
मे राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमाशुल्क तथा अन्य एजेंसियों से 

प्राप्त सूचना के आधार पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) 

अधिनियम ओर इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत एेसी wal 

के विरुद्ध दण्डात्मक कारवाई कौ जाती है। कौ गर्ह कार्दवाई में 
सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन कौ गर्ह कारवाई के अलावा इकाई 

के आईईसी संख्या के निलम्बन/निरस्तीरकण, दण्डात्मक व्याज सहित 

राजकोषीय जुर्माना लगाना शामिल zs 

ओद्योगिक परियोजनाएं 

3484. श्री एस. पक्कीरष्पाः क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालय कौ उन पर्यावरणिक मुदं के त्वरित 

समाधान के लिए पर्यावरण ओर बन मंत्रालय के साथ सहमति बनी 

है fash ओद्योगिक परियोजनाओं को रोक रखा 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
tat कितनी परियोजनाओं की चिन्हित किया गया है; 

(ग) शीघ्र अनुमोदन हेतु ओद्योगिक परियोजनाओं के निर्धारण 
के संबध में क्या anes रखा गया है; ओर 

(घः) सेसी ओद्योगिक परियोजनाओं में होने, वाली देरी को कम 

करने के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग tare F राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, ai 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते। 

भारत-चीन संयुक्त अभ्यास 

3485. श्री केपी. धनपालनः क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि
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(क) क्या सरकार का चीन के साथ संयुक्त सेन्य-अभ्यास 

करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त अभ्यास से दोनों पक्षं को होने वाले संभावित लाभा 

का व्यौरा क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी); (क) से (ग) संयुक्त 

सैन्य-अभ्यास अन्य बातों के साथ-साथ आपसी विश्वास तथा 

सद्धभावना को aera देने के लिए उपाय के रूप में विभिन देशों 

के साथ feu जाते हें। चीन के साथ सयुक्त सैन्य अभ्यास 2007 

तथा 2008 में किए गए थे। Ca अभ्यास दोनों vat द्वारा 

आवश्यकता महसूस किए जाने तथा आपसी सहूलियत से किए जाते 

ZI 

जी.आर.ई.एफ. ओर बी.आर.ओ. के ठेका श्रमिक 

3486. श्री महेन्द्र कुमार रायः 

शेख सैदुल हकः 
डो. रामचन्द्र डोमः 

क्या रचा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स (जी.आर.ई-एफ.) ओर 

सीमा सडक संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा काम पर लगाए गए ठेका 

श्रमिकों कौ राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; ओर 

(ख) इन ठेका श्रमिक को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी ओर 
लाभो का ब्योरा क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी ); (क) जनरल ford इंजीनियर 

फोर्स (जी आर ई एफ) सीमा सडक संगठन द्वारा कोई संविदागत 

कामगार नहीं रखा जाता है। तथापि, समय-समय w रिजर्व 

इंजीनियर फोर्स (जी आर ई एफ )/सीमा सड़क संगठन में अनियत 

श्रमिकों (सी पी एल) को नियुक्त किया जाता हे। इस समय रिजर्व 

इंजीनियर फोर्स (जी आर ई एफ )/सीमा सडक संगठन मे अनियत 

श्रमिकों की संख्या 87549 है। राज्य-वार तथा प्रयोजनावार St 

संलग्न विवरण-[ में दिये गये 2 

(ख) अनियत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान केन्द्रीय श्रम 

कानुनो/अधिसूचनाओं अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए 

अनुसार, इनमे से जौ भी ज्यादा हो, किया जाता 21 

मासिक मजदूरी के अलावा अनियत श्रमिकों को कुछ ae ओर 

सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैँ जैसा कि संलग्न विवरण-ा 

मे fu गए at में वर्णित है। 

विवरण 

अनियत श्रमिक का राज्य-वार ओर परियोजना-वार न्यौरा 

क्र.सं Sattar के अधीन आने 

वाले राज्य,क्षेत्र का नाम 

परियोजना का नाम अनियत श्रमिकों at संख्या 

1. जम्मू ओर कश्मीर हिमांक, बीकन, विजयक ओर aon 21402 

2. राजस्थान/पंजाब adh 3420 

3. हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड दीपक, शिवालिक, fee ओर रोहतांग ga 12159 

4. सिक्किम/अंडमान ओर निकोबार स्वास्तिक 5220 

5. असम/अरुणाचल प्रदेश अरूणांक, उदयक, वर्तक, sed बेस वकशाप ओर 23346 
ब्रह्मांक 

6. नागालैड/मणिपुर सेवक 10625 

7. मेघालयत्रिपुरा सेतुक 1946 

8. मिजोरम पुष्पक 5563 

9. भूरान दतक 3868 

योग 87 549 
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विवरण I 

रिजर्व इंजीनियर wet (जी आर ई एफ)/सीमा सडक संगठन 

मे अनियत श्रमिकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं तथा छूट 

आवासः जलवायु परिस्थितियों के अनुसार, श्रमिकों को 
अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाता zl 

राशन: सडक पर काम कर रहे श्रमिकों को भुगतान 

पर राशन की आवश्यक चीजें दी जाती 2 

कपडेः जलवायु परिस्थितियों के अनुसार श्रमिकों को 

अंशतः पुराने कितु उपयोग योग्य कबल, वाटनप्रूफ कप, 

जर्सी, कम्फोर्टर कैप दी जाती है। 

प्रतिपुर्तिः संगठन में काम कर रहे अनियत श्रमिकों को 
Seq सी ए - 1923 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के भुगतान 
के उदेश्य हेतु डन्ल्यू सी ए - 1923 & उपबधों द्वारा 

शासित किया जाता है। 

तत्काल सहायताः श्रमिकों कौ मृत्यु होने के मामले में 
अनियत श्रमिकों के निकटतम संब॑धी को बी आर एस 
आर एफ (सीमा सडक विशेष सहायता निधि) से 1150 

रुपये कौ तत्काल सहायता के साथ-साथ डनल्ल्यू सी ए 

- 1923 के अंतर्गत स्वीकार्य प्रतिपूर्ति दी जाती है तथा 
उन श्रमिकों को जो डन्ल्यू सी ए - 1923 के अंतर्गत 

प्रतिमूर्ति के हकदार नहीं है, 1700 रुपये का भुगतान 
किया जाता है। 

अनुग्रह एकमुर्त प्रतिपूर्तिः कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना 
में लगी चोर अथवा मृत्यु के मामले में निम्नलिखित दयं 
पर अनियत श्रमिक को अनुग्रह एकमुश्त प्रतिमूर्ति का 

भुगतान किया जाता हैः 

(क) मृत्यु के मामले मेः समाज विरोधी veal, उपद्रवियो, 

नक्सलवादियों, आतंकवादियों इत्यादि द्वारा कौ गर्ह 

हिसा के कारण अथवा कर्तव्यं का निवर्हन करते 

समय हुई दुर्घटना के कारण es मोत के मामले मे, 

मस्टर रोल मे sant सम्बद्धता के दौरान डयूरी 
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जी आर ई एफ चिकित्सा इकाई पे चिकित्सा 

उपचारः जहां सिविल अस्पतालों मे इनडोर उपचार कौ 

सुविधाएं उप्लन्ध नहीं है, एसे सभी dat मे एक समय 
पर 3 सप्ताह की अवधि तक इनडोर उपचार। 

स्थानीय तौर पर भती किए गए श्रमिकों के अलावा 

अनियत श्रमिकों के लिए आउट ओंफ पोकिट wv: 

अधिकतम 2 1/2 दिनों के लिए 10 रुपये प्रतिदिन कौ 

द्र पर अर्थात आवाजाही के दौरान जेब ad के रूप 

में 25 रुपये का भुगतान किया जाता है। 

अंतिम संस्कार व्ययः सेवाकाल के दौरान श्रमिक कौ 
मृत्यु होने के मामले A अधिकतम 1000 रुपये तक के 

व्यय का भुगतान दिवंगत श्रमिक के अंतिम संस्कार के 

दौरान किया जाता है। 

ara: अनियत श्रमिक एक माह के वेतन के बराबर 

तदर्थं बोनस के हकदार है। यह उन अनियत श्रमिक पर 

लागू होता है fe प्रचलित नियमों के अनुसार 
दैक्रीकल ah सहित 3 वर्षो की सेवा की Zi 

निःशुल्क यात्राः स्थानीय रूप से भर्ती श्रमिकों के 

अलावा अनियत श्रमिक को adi स्थल से कार्य स्थल 

तक सडक द्वारा निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाती ZI 

श्रमिक कल्याण निधिः सहायता के उदेश्य के लिए, 

आपदा/आपातकालीन आवश्यकता में तथा अन्य जरूरतों 

मे अनियत श्रमिक को सहायता देने के लिए संगठन ने 

अनियतं श्रमिकों से स्वैच्छिक योगदान द्वारा अनियत 

श्रमिक कल्याण निधि का निर्माण किया है। 

सुविधाएं अनियत श्रमिकों के बच्चों के लिए 

नर्सरी८प्राथमिक स्कूल, साफ पीने के पानी कौ सप्लाई, 

afar की दुकाने, अनियत श्रमिक परिवारो कौ चिकित्सा 
उपचार तथा कतिपय स्थानों पर अनियत श्रमिक को 

मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। 

“वन्यजीव अभयारण्य को बाघ संरक्षित क्षेत्र करते समय Bs के मामले में 2.00 लाख 
इ वु के रूप में घोषितं किया जाना" रुपये। 

3487. श्री एस.एस. wares: क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
(ख) स्थायी रूप से पूर्णं fram (100% निशक्ता) के 

मामले A: 1.50 लाख रुपये। 

(ग) आंशिक निशक्ता के amet मेः 1.00 लाख रुपये 

> कमाने कौ क्षमता कौ हानि की प्रशितता। 

(क) क्या तमिलनाडु स्थित मधुमलई वन्यजीव अभयारण्य को 

बाघ संरक्षित क्षत्र के रूप मेँ घोषित किया गया 2;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी sito क्या है; 

(ग) क्या मधुमलई में बाधां कौ संख्या के बारे मेँ कोई गणना 

करायी गयी है; 

(घ) यदि हां, तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या मधुमल्ई मे हाथियों की भी सर्वाधिक संख्या 2; 

ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओ मधुमलई 
अभयारण्य मे बाघ ओर हाथी सहित वन्य जीवों के सरक्षण के 

लिए सरकार EM क्या कदम उठाए गए रै? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री {श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) ओर (ख) जी al तमिलनाडु राज्य 

सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 कौ धारा 38५ 

के अंतर्गत वर्ष 2008-09 मेँ मधुमलई बाघ रिजर्व अधिसूचित किया 

है। 

(ग) ओर (घ) हाल के अखिल भारत बाघ आकलन 

(2010) के अनुसार नागराहोल- मधुमलई-वायनाड लैडस्केप में 
बाघों कौ संख्या 382 है, जिसमें निम्नतर सीमा 354 ओर उच्चतर 

सीमा 411 ZI 

(ङ) ओर (च) हाथी कार्यं बल (2010) द्वारा दी गई सूचना 

के अनुसार देश मेँ मधुमलई बाघ रिजर्व सहित, अन्यं के साथ-साथ 

ब्रहागिरि-नीलगिरि-पूर्वा we लैडस्केप में हाथियों कौ सर्वाधिक 
संख्या 21 बाघों ओर हाथियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण हेतु कौ 

गर्ह ved संलग्न विवरण में दी गई ze 

विवरण 

बाधो ओर हाथियों सहित वन्यजीवो के सरक्षण कै लिए भारत 

सरकार द्वारा की गर महत्वपूर्ण पहले 

वैधानिक कदम 

1. aa जीव (सरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन 

करके राष्ट्रीय बाध सरक्षण प्राधिकरण ओर बाघ एवं 

अन्य संकटापन प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन 

के लिए प्रावधान किए गए्। 

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र अथवा इसके कोर aa में अपराध 

के मामलों में दण्ड को ari 
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प्रणासनिक कदम 

3. बाघ रिजर्व राज्यों को उनके द्वारा यथा- प्रस्तावित वित्तीय 

सहायता के द्वारा वर्षा ऋतु मेँ गश्त के लिए विशेष 

कार्यनीति सहित चोरी fot शिकार को रोकने कौ 

गतिविधियों कौ सुदुदरीकरण सूचना/बेतार सुविधाओं का 

सुद्दीकरण करने के अतिरिक्त, स्थामीय लोगों के कार्यबल 

सहित भूतपूर्वं सैनिकों/होमगा्डा को शामिल करके अवैध 
शिकार रोधी दस्तों कौ तैनाती। 

. बाघ संरक्षण के सुदृदीकरण हेतु राष्ट्रीय बाघ सरक्षण 

प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है, जिसके हारा 
अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिजर्व प्रबंधन मे Aral 

कौ सुनिश्चिता, रिजर्व विशेष बाघ सरक्षण योजना तैयार 

करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, 

मुख्य मंत्रियों कौ अध्यक्षरता में राज्य स्तरीय संचालन 

समितियों का गठन करना ओर बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान 

कौ स्थापना के द्वारा बाघ सरक्षण को सुदृढ किया जाना 

zl 

. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी fram हेतु 

दिनांक 6.6.2007 से बहुविध बाघ ओर अन्य संकटापन 

प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण 

ब्यूरो) का गठन। 

. राष्ठीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पांच नए बाघ रिजर्व 

के सृजन हेतु सेद्धातिक अनुमोदन प्रदान किया गया है 
ओर ये स्थल है; पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी 

(मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा) ओर yaa हिल्स 

(ais, जवाहर सागर ओर चंबल वन्यजीव अभयारण्य 

सहित) (राजस्थान) ओर सत्यमंगलम (तमिलनाडु) 

कुदरेमुख (कर्नाटक) को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित 

करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है] 

इसके अतिरिक्त, इन राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों को 

बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्तावं 

को भेजने कौ सलाह दी गई हैः (1) बोर (महाराष्ट) , 

(11) सुहेलंवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नागजीरा-नवेगांव 

(महाराष्ट्र), (iv) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (stats), 

(v) Hered अभयारण्य (गोवा) ओर (vi) श्रीविलीपुथुर 

fires age स्क्विरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य, 

aes Tet (तमिलनाडु) 

. बाघ सरक्षण को सुदृढ करने के लिए राज्यों को संशोधित 

बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैँ, जिनमें
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अन्य aa के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा 

कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों मे निवास कर रहे 

लोगों के लिए ग्राम पुनस्थापना,पुनर्वास पैकेज बढाने के 

लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति 

परिवार से 10 लाखे रु. प्रति परिवार तक) परंपरागत 

शिकार मे लगे समुदायो का पुनर्वास/पुनरस्थापना, पर्यावास 

विखंडन को रोकने के लिए आश्रय-नीति द्वारा बनों के 

बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र ओर प्रोत्साहन क्षेत्र को आजीविका 

हेतु मुख्य धारा मेँ लाने के लिए उसका संरक्षण करना 

शामिल ZI 

बाघों के (सह-प्रभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों 

ओर पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने सहित) आकलन 

के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गह 
है ओर उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस 

आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य कौ बाघ संरक्षण 

कार्यनीति के लिए निर्देशाचिन्ह है। 

2006 में यथा संशोधित aa जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 

1972, कौ धारा 38 के अंतर्गत 17 बाघ राज्यों दारा 

35123.9547 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कोर क्षेत्र अथवा 

संवेदनशील बाघ पर्यावास के रूप में अधिसचितं किया 

गया है। 

वित्तीय कदम 

10. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों कौ 
क्षमता ओर अवसंरचना मे अभिवृद्धि हेतु wal को 

विभिन केन्द्रीय प्रायोजित स्कौमों अर्थात् बाघ परियोजना 

ओर वन्य जीव पर्यावासों के uated विकास के तहत 

वित्तीय ओर तकनीक सहायता प्रदान कौ जाती है। 

अंतरराष्टीय सहयोग 

11. 

12. 

13. 

भारत का चीन के साथ बाघ सरक्षण पर प्रोोर्कोल के 

अलावा वन्य जीव ओर सरक्षण में सीमा पर अवैध 

व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक 

द्विपक्षीय asin विद्यमान है। 

सुंदरबन के रोयल बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु सितम्बर, 

2011 भँ एकं प्रोटौकोल पर हस्ताक्षर किए गए ZI 

रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघतेदुआ संरक्षण 

संबंधी एक उप-समूह का गठन किया गया हे) 

3 सितम्बर, 2012 

14. 

15. 

16. 

लिखित sae 148 

बाघ संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुदां का निराकरण 

करने के लिए बाघ बहुल देशों का एक वैश्विक बाघ 

मंच सृजित किया गया za 

साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन कौ 

चौदहवीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक 
आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल ओर 

रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया है, 

जिसमे केवल जंगली बाघों के सरक्षण के लिए समर्थन 

स्तर तक एेसी बंधक संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए 

वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों कौ प्रजनन प्रक्रिया सहित 

पक्षकारों को दिशा-नि्देश दिए है। इस संकल्प को 

किंचित संशोधनं के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके 

अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील कौ 

कि बाघ wit को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया 

जाए ओर एशियाई बाघों के ant ओर व्युत्पन्नं के 

भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अगो 

के व्यापार पर रोक जारी रखने पर॒ बल दिया गया। 

दिनांक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 2009 तक जेनेवा मेँ 

आयोजित साइरस (सीआईरीईएस) कौ स्थायी समिति कौ 

seat बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप 

के आधार पर साइट्स सचिवालय ने सभी vara को 

अधिसूचना जारी कौ है कि वे 20.10.2009 से 90 दिनं 
के भीतर 14.69 ओर 14.65 निर्णयो के अनुपालन (बाघ 
आदि के केप्टिव ब्रीडिग आपप्रेशन्स को रोकने पर हुई 

प्रगति) के बारे मे रिपोर्ट प्रस्तुत करे 

बाघों को छोड़ा जाना 

17. 

18. 

सरिस्का ओर पना बाघ रिजर्व, जहां से बाघ स्थानीय 

रूप से विलुप्त हो गए है, के पुननिर्माण के सक्रिय 
प्रधन के भागके रूप में नए बाघों/बाधिनों को sist 

का कार्यं किया गया zi 

बाघों ओर उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले 

बाघ रिजवोँ मे सक्रिय प्रबधन द्वारा शिकार आधार ओर 

बाघों कौ संख्या की स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष 

निदेशिका जारी की गई ZI 

fast बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ ) का सृजन 

19. वित्त मंत्री द्वारा 29.2.2008 के अपने बजट अभिभाषण 

मे घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के
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20. 

प्रन के 

साथ-साथ, बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल 

है। राष्ट्रीय बाघ सरक्षण प्राधिकरण (एनरीसीए) को एक 

विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन करने, उसे हथियारों से 

लेस करने ओर उसकी तैनाती के लिए 50.00 करोड 

रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था, उक्त बल 

से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ 

रिजर्व के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गई हे। वर्ष 
2008-09 के दौरान एसरीपीएफ के सृजन के लिए 
कार्बेट, रणथम्भोर ओर guar बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक 

को 93 लाख र. जारी किए गए है। तब से वन गुर्जरों 
जैसे स्थानीय लोगो को शामिल करने कौ संभावना सहित, 

विकल्प-॥ के रूप मे पुलिस के स्थान पर वन कार्मिक 

को तैनात करने के लिए एसरीपीएफ के दिशानिर्देशों को 

संशोधित किया गया है। वर्ष 2010-11 ओर 2011-12 

के दौरान, एसरीपीएफ का गठन करने, उसे हथियारों से 

लेस करने ओर saat तैनाती के लिए सिमलीपाल बाघ 

रिजर्व को 270 लाख रुपये कौ धनराशि प्रदान की गई 

है। कर्नारक ओर महाराष्ट राज्यो ने पहले ही एसरीपीएफ 

al तैनाती कर दी ZI 

दफिक-इंडिया के सहयोग से आनलाइन राइगर क्राइम 

sera शुरू किया गया है ओर रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा 
योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निदेश 

तैयार किए गए है। 

हमल हीमे की गईं पहले 

1. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निधि 

प्रवाहं से सहबद्ध बाघ बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय 

समद्योता ज्ञापन का कार्यान्वयन। 

बाघ रिजर्वो का त्वरित मूल्यांकन किया गया। 

वामपंथ उग्रवाद प्रभावित बाघ रिजर्वोँं मे तथा बाघ ओर 

उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में 

विशेष छापा दल भेजे गए gy 

वाम पंथ उग्रवाद प्रभावित तथा बाघ ओर उनके शिकार 

जानवरों कौ संख्या वाले बाघ रिवो राज्यों के मुख्य 

मत्रिर्यो को विशेष उपाय करने के लिए संबोधित किया 

गया। 

प्रभावी क्षेत्रीय aed ओर ्मोनीटरिग हेतु ‘M-STrPES’ 

शुरू करने के साथ-साथ, अवसंरचना के आधुनिकौकरण 

ओर क्षेत्र सुरक्षा के लिर् कदम उठाए गए है। 

12 भाद्रपद, 1934 (राक) 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

लिखित उत्तर 150 

वर्तमान मे किए जा रहे अखिल भारतीय बाघ अनुमान 

में गैर सरकारी fastest कौ भागीदारी के लिए कदम 

उठाए TT) 

प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों को क्षमता 

को बढाने के द्वारा wes डिलीवरी में सुधारात्मक 

कार्रवाई कौ TSI 

बाघ रिजर्वो मे निगरानी को age बनाने के लिए सूचना 

प्रोद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कारवाई प्रारंभ कौ गई। 

देश व्यापी बाघ स्थिति आकलन का दूसरा चरण 2010 
में पूरा किया गया जिसके निष्कर्ष से पता चलता है 
कि बाघों कौ अनुमानित संख्या sent 1706 हई है 
जिसको न्यूनतम ओर अधिकतम सीमा क्रमशः 1520 

ओर 1909 है जबकि 2006 के पिछले देश व्यापी 
अनुमान 1411 का था जिसको न्यूनतम ओर अधिकतम 

सीमा क्रमशः 1165 ओर 1657 थी 

वर्ष 2010-11 मेँ 39 बाघ रिजर्वो हेतु किए गए बाघ 

रिजर्वो के प्रबधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का स्वतंत्र 

आकलन का दूसरा दौर वैश्विक रूप से उपयोग मे लाया 
गया Ha था। 

बाघ परियोजना के आवंटन में अतिरिक्त घरकों से 

अभिवृद्धि की गई। 

समस्याग्रस्त क्षत्रं मे मानव-बाघ भिड्तों के उपशमन हेतु 
विशेष सहायता प्रदान करना। 

नई दिल्ली में हर्द सीमा-पार weit दल की चौथी 

बैठक के परिणामस्वरूपं जैव विविधता/बाघ संरक्षण हेतु 

नेपाल के साथ एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए 

गए है। 

नागपुर, ange ओर गुवाहाटी मेँ राष्ट्रीय बाघ सरक्षण 

प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मंजूरी प्रदान कौ गई। 

बाघ-आरक्षित aa स्तर निगरानी के चरण-।५ at 

शुरुआत। 

‘sayin संरक्षण कार्यक्रम 

3488. श्री पी. कमारः क्या पर्यावरण ओर वन मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार को देश के काफौ ऊंचाई वाले gat में 

आरद्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिए acs वाड फंड फोर AK 

(उन्ल्यू-डन्ल्यू-एफ) भारत शाखा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस Gar में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैः? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री {श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) जी नही। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं som 

रक्षा कंपनियों को काली-सूची मे डाला जाना 

3489. श्री ओम प्रकाश यादवः क्या र्चा मत्री यह बताने 

कौ कृपा करभे किः 

(क) क्या रक्षा-सौदों मे कतिपय अनियमितताओं यथा घूस 
अथवा कमीशन का भुगतान के कारण विश्व की ae शीर्ष 

हथियार-निर्माता कंपनियों को भारत द्वारा काली-सूची A डाला गया 

है; 

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे किन-किन कंपनियों को काली 

सूची मे डाला गया है; 

(ग) क्या काली-सूची मेँ डाले जाने के उक्त कदम के 

परिणामस्वरूप रक्षा उपकरणों ओर अतयाधुनिक शस्त्र प्रणालियों कौ 

खरीद काफी कठिन ओर समय खपाने वाली प्रक्रिया बन गयी हे; 

ओर 

(घ) यदि a, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार 

द्वारा क्या उपाय किए गए है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. wet): (क) ओर (ख) मार्च, 

2012 4, रक्षा मंत्रालय ने अगले दस वर्षो के लिए निम्नलिखित 

छह फर्मो के साथ आगे ओर व्यापारिक काररवाईयां करने पर रोक 

लगा दी हैः- 

0) ted ईजराइल मिलिटरी ets लिमिटेड, (आई एम 

आई)। 

Gi) Fed सिंगापुर टेक्रोलोजीज काईनोरिक्स लिमिटेड (एस 
री के)। 

Gi) dead री.-एस. किसान एंड प्राइवेर लिमिटेड, नई दिल्ली 
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Gv) tad ane. मशीन cea, लुधियाना। 

(v) रेनमेटल एयर feta (आर ए St), ज्यूरिक। 

(vi) Fed कारपोरेशन fete, रूस (सी डी आर)। 

(ग) ओर (घ) किसी फर्म को काली सूची में डालने का 

अधिप्राप्ति प्रक्रिया पर Wet वाला प्रभाव विभिन तत्वों पर निर्भर 

करता है कि क्या बह फर्म एकल आपूर्तिकर्ता है या कि बाजार 

में उत्पाद विशेष के लिए अन्य दूसरे विक्रेता भी है। 

इन तत्वों के wage अधिप्राप्ति की प्रक्रिया वैकल्पिक तौर 
पर स्वदेशी तथा विदेशी cael के माध्यम से जारी रही। 

राष्टीय राजमार्ग सं.-16 को चौड़ा करना 

3490. श्री अब्दुल रहमान: क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्गं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय रष्टय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 

ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं-16 पर सडक को चौडा करके छह-लेन 

वाला बनाने कौ निर्माण प्रचालन हस्तांतरण (बीओटी) परियोजना 

को सहमति दे दी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सडक सुरक्षा फोरम संगठन ने यह मांग की हे 

कि इस राजमार्गं पर कोई पथकर न लगाया जाएः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी =o क्या है; 

(ङ) क्या एन.एच.ए.आई. ने आम आदमी पर से नई 

परियोजनाओं के व्यय का aa कम करने के लिए कोई कदम 

उठाया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) ओर (ख) जी हां। आध्र प्रदेश ओर 

तमिलनाडु राज्यों मेँ रार 16 (पुरानी WI a ऽ) कोः लेन का 

बनाये जाने के लिए शुरू किए गए कार्यो का व्यौरा संलग्न विवरण 

मे दिया गया है। 

(ग) जी नहीं। 

(घ) से (च) प्रश्न नहीं som
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विवरण 

एन एच-16 को छह लेन का बनाने Vat कार्य का न्यौरा 

क्र खड पुरानी नई सपने कौ लाई योग वित्त पोषण 
a. रग रार तारीख (किमी) oar लागत 

a. a. (करोड रुपए) 

1. चिलकालुरीपेर-विजयवाडा खंड 5 16 21.02.2008 82.5 675.38 बीओरी (पथकर्) 
को छः लेन का बनाया जाना 

2. चिलकालुरीपेट-नेल्लोर खंड 5 16 19.05.2010 184 1465.00 बीओरी (पथकर) 
को छः लेन का बनाया जाना 

3. बाईपास के 47.88 किमी लंबाई 5 16 02.02.2012 103.50 1806 बीञरी (पथकर) 
सहित गुंदूगोलानु-विजयवाडा 
खंड को छः लेन का बनाया जाना 

4. राजामुंदरी-गुंडूगोलानु खंड को 5 16 31.03.2012 120.741 1617 Mattel (पथकर) 
छः लेन का बनाया जाना 

5. आनंदपुरम-विशाखापटनम- 5 16 31.03.2012 58.222 839 बीओरी (पथकर) 
अंकापल्ली खंड को छः लेन 

का बनाया जाना 

6. चैन्ने-राडा खंड को छः लेन का 5 16 03.04.2009 43.40 418.75 बीओरी (पथकर) 

बनाया जाना 

रक्षा-भूमि पर अतिक्रमण 

3491. श्री कुलदीप विश्नोई: क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश भर मै लगभग 12.000 एकड़ रक्षा-भूमि पर 

अतिक्रमण किया गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) देश भर में रक्षा-प्रतिष्ठानों के स्वामित्वाधीन कूल भूमि 

ओर अतिक्रमित रक्षा-भूमि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा 

क्या है; ओर 

(घ) समस्त रक्षा-भूमि अभिलेखों के समेकन ओर कम्प्यूटरीकरण 

के लिए तथा रक्षा-भूमि के लेन-देन से प्राप्त धनराशि को भारत 

कौ संचित निधि में जमा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए हे? 

रक्षा पत्री (श्री एके. wet): (क) से (ग) जी, a 

लगभग 12364.7 एकड़ रक्षा भूमि पर॒ अतिक्रमण हुआ हे। रक्षा 

भूमि तथा रक्षा भूमि पर हुए अतिक्रमण का राज्यवार व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया ZI 

(घ) सैन्य भूमि ed Coen) ओर सामान्य भूमि 
रजिस्टर, जिनमें रक्षा भूमियों का रिका रखा जाता है, को पहले 

ही कप्यूटरीकृत किया जा चुका हैँ। रक्षा भूमि के लेन-देन के मामले 
बहुत ही कम है ओर जब कभी भी यह होता है तो इससे अर्जित 

राशि को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 

विवरण 

रक्षा भूपि एवं रक्षा भूमि के अतिक्रमण का राज्यवार व्यौरा 

करस. राज्य रक्षा भूमिके अतिक्रमण के 

तहत क्षत्र तहत क्षत्र 

(weg मं) (was मे) 

॥ 2 3 4 

1. अंडमान ओर निकोबार दरौपसमूह 8166 0.0414 

2. आधर प्रदेश 39735 213.067 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

3. अरुणाचल प्रदेश 4787 36.3 29. राजस्थान 821187 367.7256 

4, असम 25493 616.569 30. सिक्किम 3078 - 

5. बिहार 11925 448.88 31. तमिलनाडु 21233 71.1776 

6. aes 116 ~ 22. त्रिषुरा 2680 - 

1, छत्तीसगढ़ 1582 165.16 3. उत्तर प्रदेश 123310 3019.9108 

8, दादरा ओर नगर हवेली 0 - 34. उत्तराखंड 27168 23.574 

9, दिल्ली 11629 113.5997 35. पश्चिम बगाल 40956 444.8423 

10. द्मन ओर दीव 196 - कूल 1757056 12363.78176 

या 12364 
11. गोवा 2026 4.05 

[हिन्दी] 
12. गुजरात 24807 303.6407 

राष्टीय राजमार्गं संख्या 121 
13. हरियाण 37211 959.0387 

3492. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः क्या age परिवहन 
14. हिमाचल प्रदेश 8097 143.9041 आर राजमार्ग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

15. जम्मू ओर कश्मीर 22339 729,349 (क) क्या काशीपुर से पावो बाजार तक राष्ट्रीय राजमार्गं 121 

| को चालू वर्षं के दौरान इसके विकास ओर इसे चार लेन वाला 
16. = क्षारखड 1114 11.1 बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गं विकास कार्यक्रम मेँ शामिल किया 

गया + 

17. कर्नाटक 33125 28.5819 या हैः 

8 कलल 079 (ख) यदि हां, तो तत्संबेधी oto क्या है ओर परियोजना को 
| 00065 पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित कौ गई है ओर उक्त 

19. लक्षद्वीप 40 - राजमार्ग को किस वर्षं मेँ राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था; 

2. मध्य प्श 21024 1491 96024 (ग) क्या इस राजमार्ग के निर्माण/विकास में विलंब हुआ 2; 
ओर 

21. महाराष्ट 138802 2487.9482 , _. 
eens (घ) यदि हां, तो तत्संबधी ato an है oh इसके क्या 

22. मणिपुर 1294 - कारण है? 

23 मेघालय 4929 15.4337 सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( sit 
जितिन ware): (क) जी नहीं। 

24. मिजोरम 0 ~ नही 
(ख) से (घ) प्रश्न नहीं som 

नागालैद I ~ . . 25. नागालैड 551 iat भूमि का संरक्षण" 

26. ओडिशा 18016 45.5646 | 3493. श्री श्रीपाद येसो नाईकः 

2. पदे 0 ; श्री जितेन््र सिंह seer: 
श्री पन्ना लाल पुनियाः 

2४. पंजाब 78329 495.2892 
क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या देश मेँ विभिन्न कपनियों को आबंरित भूमि खनन 

के पश्चात बजर भूमि हो जाती 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार कौ भूमि के सरक्षण के 

लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ato क्या है ओर हस Gay में 

सरकार द्वार क्या कदम sow गए है? 

पर्यावरण ओर वन मत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) खनिजों कै दोहन का भूमि 

की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पडता है तथापि, भूमि की 

गुणवत्ता पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु 

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 ओर वन (संरक्षण) अधिनियम, 

1980 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले 

अनुमोदन मेँ भूमि कौ गुणवत्ता पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव सहित 

इसके प्रभाव का उपशमन करने के लिए समुचित सुरक्षोपाय 

निर्धारित किए जाते है। 

(ग) ak (घ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के 

अन्तर्गत ईआईए् अधिसूचना 2006 कौ अनुसूची मेँ शामिल खनन 

परियोजनाओं सहित परियोजनाओं हेतु पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने 

के लिए संबंधित परियोजना wera द्वारा भूमि कौ गुणवत्ता सहित 

पर्यावरण पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन किया 

जाना अपेक्षित है। खनन परियोजनओं हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) 
अधिनियम, 1986 ओर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के 

अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुमोदनों ममे यह निर्धारित किया जाता 

है कि खनन कार्य संबधित सक्षम प्राधिकारी द्वार विधिवत अनुमोदित 

खनन योजना, जिसमे खनन किए m क्षत्रं के पुनरूद्धार तथा 

बहाली हेतु प्रावधान किए गए हों, के अनुसार किए जाएगे। 

(अनुवाद) 

गुजरात यें रक्षा प्रतिष्ठान 

3494. श्री रामसिंह weal: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) गुजरात में मंत्रालय ओर इसके संगठनों के कार्यालयों 

का व्यौरा क्या है; 

(ख) गुजरात मे रक्षा प्रतिष्ठानों के स्वामित्व मे अचल संपत्ति 

का ब्योरा क्या है; 

12 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 158 

(ग) क्या राज्य सरकार के साथ उक्त संपत्तियों को लेकर 

कोई विवाद है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए 

जा रहे 2? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटनी ): (क) से (घ) सूचना एकत्र 

की जा रही है ओर सभा परल पर रख दी जाएगी। 

सडक अवसंरचना 

3495. श्री अनत वेकटरामी tect: क्या सडक परिवहन 

ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का देश मे सडक अवसंरचना में सुधार 
के मदेनजर कु देशों के साथ परामर्शं अथवा समद्योते करने का 

प्रस्ताव है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 
जितिन ware): (क) ओर (ख) एक सतत् प्रक्रिया के रूपमे, 
सरकार पारस्परिकता, समानता ओर आपसी लाभ के मूल सिद्धातों 
पर was ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके तकनीकी विशेषज्ञता, 

अनुभव, ज्ञान, आधुनिक प्रौद्योगिकी ओर वैश्विक बेहतर प्रैकिरसां 
के आदान-प्रदान करने ओर समान रूप से सञ्ञा करने के लिए 

अन्य देशों के साथ सड़क परिवहन aa मेँ द्विपक्षीय/बहु- पक्षीय 

सहयोग मेँ कार्यरत है। अभी तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड 

किगडम, मलेशिया, wea, फिनलैड, कनाडा ओर जापान के साथ 

Taga wot पर हस्ताक्षर किए गए zi 

( हिन्दी) 

कार्य दिवसो को संख्या 

3496. कुमारी सरोज पाण्डेयः 
श्री सुदर्शन भगतः 

क्या श्रम ओौर रोजगार मंत्री यह aa कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में श्रमिकों कौ संख्या कौ तुलना में उपलब्ध 

कार्य feral की संख्या कम है; ओर 

(ख) यदि हां, तो कार्य दिवसों कौ उपलब्धता में कितनी कमी 

@ ओर आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता में वृद्धि के लिए सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए हैँ ताकि प्रत्येक श्रमिक कौ प्रतिदिन 

लाभकारी रोजगार प्राप्त हौ सके?
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श्रम ओर रोजगार मत्री ८ श्री मल्लिकार्जुन ETT): (क) 

ओर (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय 

प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा करए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल 

सर्वेक्षणों मे माध्यम से प्राप्त किए जाते है। एसा पिछला सर्वेक्षण 

वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया om नवीनतम सर्वेक्षण के 

परिणामों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार (व्यक्ति विशिष्ट) पर 

अनुमानित रोजगार 465.48 मिलियन तथा दैनिक स्थिति आधार 

(मानव दिवस विशिष्ट) पर अनुमादित रोजगार 404.93 मिलियन 

मानव af था। यह दर्शाता है कि रोजगार के मानव वर्ष नियोजित 

ata की संख्या से कम है। 

भारत सरकार सार्थक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामान्य 

विकास प्रक्रिया तथा अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 

qa जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्ण जयंती 

शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन 

कार्यक्रम (पीएमर्हजीपी); स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 

(एसजीएसवाई) ओर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 

अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन रोजगार सृजन कार्यक्रमों 

के कार्यान्वयन द्वारा लगातार प्रयास करती रही है। 

कर्मचारी भविष्य निधि 

3497. श्री राजेन्द्र अग्रवालः क्या श्रम ओर रोजगार 

मंत्री यह बतानै की कृपा करगे किः 

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में जमा निधियोँं का राज्य-वार् 

ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या अनेक कर्मचारियो/श्रमिकों के खाते गत अनेक वर्षो 

से निष्क्रिय पदे है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर वास्तविक 

दावेदारों को उपर्युक्त निधियां dict के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए है; 

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि खातों के कम्प्यूटरीकरण का 

कार्य काफौ लम्बे समय से लंबित है; 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

कर्मचारी भविष्य निधि में जमा की गई निधियों का राज्य-वार व्यौरा 

संलग्न विवरण पर दिया गया ZI 
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(ख) ओर (ग) संगठन के वर्षं 2011-12 के वार्षिक लखे 

(अपरीक्षित) के अनुसार 22,636.57 करोड रुपये निष्क्रिय खाता 

Hw Zi 

प्रतिष्ठानों से विवरणियां एकत्र कौ जा रही रँ जिसमें योगदान 

प्राप्त किए जाते दै ताकि सदस्यों के खातों को अद्यतन किया जा 

सके ओर उन्हें प्रचालित किया जा सके। 

भविष्य निधि सदस्यों से दावे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 

कदम उठाए गए रँ ताकि ta निष्क्रिय खातों के दावों को निपराया 

जा सकेः 

6) fae मीडिया तथा इलैक्टोनिक मीडिया के माध्यम से 

प्रचार करना ताकि सदस्यों को निपटान के लिए उनके 

दावे दायर करने हेतु शिक्षित किया जा सके। 

Gi) नियोक्ता एवं कर्मचारी संघों से अनुरोध किया गया ठै 

कि वे सदस्यों को निपरान के लिए उनके दावे दायर 

करने का परामर्शं दे। 

वास्तविक दावेदार को भुगतान सुनिश्चित करने के उदेश्य से 

निम्नलिखित सावधानियां बरती गई हैः 

6) जहां प्रतिष्ठान प्रचालन मेँ हो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दवारा 

दावा weal का सत्यापन अनिवार्य किया गया zt 

0) उन मामलों मेँ जहां नियोक्ता उपलब्ध नहीं है सदस्य 

कौ पहचान करना ओर बैक के केवाईसी (अपने 

उपभोक्ता को WA) के अतिर्गत कम से कम एक 

दस्तावेज के साथ-साथ वेक प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन 

पर जोर दिया गया हे। 

(घ) से (च) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कम्प्यूटरीकरण 

के मौजूदा चरण को केन्द्रीय न्यासी बो, कर्मचारी भविष्य निधि 

दवारा दिनांक 17 अप्रैल, 2008 कौ बैठक मे अनुमोदन प्रदान किया 

गया था ओर तदनुसार इस परियोजना को दिनांक 31 मार्च, 2011 

तक 120 कार्यालयों में से 119 कार्यालयों मेँ क्रियान्वितं किया गया 

a wisn (ओडिशा) के कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण के कार्य को 

पूरा नहीं किया जा सका क्योकि कार्यालय परिसर इस योजना के 

क्रियान्वयनं के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कार्यालय को एक नये 

fet के भवन में स्थानान्तरित किया गया 21 इस कार्यालय मे 

कम्प्यूटरीकरण कौ परियोजना के क्रियान्वयन का कार्यं चल रहा 

है ओर इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।
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विवरण 

12 भाद्रपद्, 1934 (राक) 

| 31.03.2012 तक कर्मचारी भविष्य निधि मेँ 

जया wa-ar तिधियां 

(करोड रुपये में) 

क्र.सं. राज्य कर्मचारी भविष्य निधि 

मेँ प्राप्त अंशदान 

1. MA प्रदेश 16 617.69 

2. बिहार 1 524.37 

3. छत्तीसगद 1 369.61 

4. दिल्ली 16,755.42 

5. गोवा 1 449.88 

6. गुजरात 12,765.99 

7. हरियाणा 9 607.89 

8. हिमाचल प्रदेश 1 455.23 

9. द्यारखेड 1 626.98 

10. कर्नाटक 26 602.91 

11. केरल 5 354.69 

12. मध्य प्रदेश 5 692.99 

13. महाराष्ट 54.279.85 

14. पूर्वोत्तर क्षेत्र 1 640.33 

15. ओडिशा 3 590.76 

16. पंजाब 8 865.30 

17. राजस्थान 5.174.17 

18. तमिलनाडु 21 935.93 

19. उत्तराखंड 1.784.69 

20. उत्तर प्रदेश 10 408.83 

21. पश्चिम बंगाल 11,795.48 

ga 2 20 298.94 
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[ अनुवाद । 

Ge उत्पादों का नियति 

3498. श्री चद्रकान्त Gt: क्या वाणिज्य ओर उद्योग मत्री 

यह बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश से अनेक खाद्य उत्पादों जिनके निर्याति पर् गतं 

कुछ वर्षो से प्रतिबंध था, के निर्यात कौ अनुमति प्रदान की गई 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हेः; 

(ग) उन उत्पादों के नाम क्या हैँ जिनके निर्यात कौ अनुमति 
दी गर्ह है; ओर 

(घ) चालू वित्त वर्षं के दौरान सरकार द्वारा यथा आकलित 
निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक उत्पादों कौ मात्रा का व्यौ क्या 

हे? 

वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माथवराव सिंधिया): (क) जी a 

(ख) ओर (ग) पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने 

गैर बासमती चावल, गेहूं, प्याज ओर कुछ दुग्ध उत्पादों के निर्यात 
कौ अनुमति दे दी है, जिन पर पिछले कु वर्षो से रोक लगी 
थी। व्यौरा नीचे दिया गया है; 

गैर-नासमती चावलः दिनांक 09.09.2011 की अधिसूचना सं. 
71 के माध्यम से सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात कौ 

अनुमति प्रदान की है। इसका निर्यात अक्तूबर, 2007 से निषिद्ध 

था। 

Te: दिनांक 09.09.2011 की अधिसूचना सं. 72 के माध्यम 

से सरकार ने गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान कौ है इसका 
निर्यात अक्तूबर, 2007 से निषिद्ध em 

प्याजः प्याज का नियति, (i) दिनांक 22.12.2010 से 

18.02.2011 ओर (i) दिनांक 09.09.2011 से 20.09.2011 की अल्प 

अवधि को छोडकर, जिसके दौरान निर्यात पर रोक थी, मुक्त हे। 

दुग्धं उत्पादः दिनांक 18.02.2011 से दुग्ध पाउडर ओर छना 
व दछेना sare के निर्यात पर रोक लगाई गई ot Ba ओर केना 

उत्पादों के निर्याति पर रोक हटा ली me थी ओर इसे 01.05.2012
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से प्रतिबंधित किया गया था। अतः यह लाइसेंस के तहत निर्यात 

योग्य हो गया। दिनांक 08.06.2012 से fers दुग्ध पाउडर का 

निर्यात मुक्त कर दिया गया था। 

(घ) उपरोक्त उत्पादों के निर्यात पर मात्रात्मक viata नही 

ral 

अरंड ओर मभूंगफली के लिए ए.ईजेड. 

3499. श्री मनसुखभाई डी. बसावाः 

श्री प्रतापराव गणपततराव जाधवः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने at कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार को गुजरात मेँ अरंड ओर मूंगफली के 

लिए कृषि निर्यात क्षेत्र (Usa) कौ स्थापना के लिए कोई 

प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर उन प्रस्तावों 

की स्थिति क्या हैः; 

(ग) क्या सरकार ने गत तीन asl के दौरान महाराष्ट राज्य 

सहित देश भर मे किसी कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई जेड.) कौ स्थापना 

कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण 2? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) ओर (ख) जी नही। 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) कृषि निर्यात wet (एईजेड) के कार्य निष्पादन का 

मूल्यांकन करने के लिए वर्षं 2005 मेँ मौजूदा wish का गहन 

मूल्यांकन किया गया Ml गहन मूल्यांकन मेँ पाए गए AVA 

महत्वपूर्णं तथ्य थे (i) सरकारी प्राधिकरण एवं उनकी एजेंसियों के 

स्वामित्व का अभाव, (11) राज्य सरकारों के कार्यालयों सहित 

हितबद्ध vere में स्कीम तथा उसके अवधारणात्मक कार्यटाचे 

के at मै जानकारी का अभाव, (111) tests कौ अवधारणात्मक 

संरचना में परियोजना- उन्मुखता का अभाव, (iv) एईजेडों A 
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समन्वय/निगसनी प्रणाली का अभाव, (४) केन्द्र सरकार एवं राज्य 

सरकारों की ओर से पर्याप्त सार्वजनिक निवेश कान हो पाना, 

(vi) Geel का अविवेकपूर्णं प्रसार इत्यादि। वर्ष 2005 में गहन 

मूल्यांकन समूह कौ संस्तुतियों के आधार पर किसी ठोस कारण 

के अभाव मे नए एईजेडों को अधिसूचित करने पर विचार न करने 

का निर्णय लिया गया था। 

(हिन्दी 

एन.डी.ए. के लिए यैनिक स्कूलों से चयन 

3500, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या रक्षा Wat यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी. 

ए) में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवासँ की संख्या संतोषजनक नहीं है 

ओर क्या एन.डी.ए. के लिए फीडर संस्थान के रूप मेँ सैनिक स्कूल 

अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहे है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) पिछले 4 

वर्षो मे सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मे प्रवेश लेने वाले 

उम्मीदवारों की संख्या लगभग 28% है जो काफौ संतोषजनक है। 

राष्टीय राजमार्ग संख्या 65 

3501. श्री watts कस्वांः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजपार्ग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय 

राजमार्गो के रूप में नई सडकों के उन्नयन तथा साथ ही राज्य 

में राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर चुरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्गं सं. 65 

के खंड जो अत्यंत दयनीय स्थिति मेँ है के विकास्/पुनरुद्धार/मरम्भत 

के लिए ओर अधिक fifa उपलब्ध कराने का निवेदन किया 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस ade में 

सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई है; 

(ग) देश में विशेषकर राजस्थान मे weal पर यातायात 4 

हुईं वृद्धि ओर सडक निर्माण का अनुपात क्या हे;
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(घ) क्या उक्त अनुपात मेँ कोई असंतुलन 2; ओर 

(ङ) a a, तो इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कार्ययोजना तैयार कौ गई है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मत्रालय पे राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) से (ङ) राष्टीय राजमार्गो का विकास ओर 

अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है ओर इस कार्य को प्राथमिकता ओर 

निधि कौ उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। हालांकि क्षमता 

में वृद्धि किया जाना आमतौर पर यातायात पर आधारित होता है, 

तथापि नए राष्टीय राजमार्गं घोषित किए जाने के लिए मुख्य AMS 

सडक संपर्क होता 3) राष्टीय राजमार्गो के विकास, नवीकरण ओर 

अनुरक्षण के लिए निधि का आवंटन वचनबद्ध दायित्व, परस्पर 

प्राथमिकता ओर मंत्रालय के पास उपलब्ध निधि को ध्यान में रखते 

हुए राज्यवार किया जाता है। राजस्थान के लिए राष्ट्रीय wer 

के विकास ओर अनुरक्षण के लिए af 2012-13 हेतु क्रमशः 

196.79 करोड रु. ओर 119.78 करोड़ रु. कौ राशि आवंटित कौ 

ग्द हे। 

(अनुवाद) 

महिला उद्यमी 

3502. श्री पी, बलराम नायकः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय परम्परागत बुनकरों ओर महिला उद्यमियों 

के प्रोत्साहन के लिए देश मे महिला उद्यमी 2010 संगोष्ठी आयोजित 

को गह थीः; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

aa मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): 

(क) वस्त्र मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी 2010 के संबंध में देश 

मे tat कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं कौ गई ah 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

कैसर की wars का पेटेट अधिकार 

3503. श्री के. सुगुमारः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने भारत द्वारा केसर कौ दवाई से पेटेट 

अधिकार समाप्त करने ओर इसकी कम दरों पर बिक्री करने को 

लेकर संयुक्त अमरीका जसे विकसित देशो के विरोध पर da 

प्रतिक्रिया की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ain क्या है; 

(ग) क्या सरकार सस्ती दवाइयों को सुलभ बनाने के लिए 

री.आर.आर्ई पी.एस. walt के प्रावधानों का प्रयोग करती रही 2; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैः; 

(ङ) इस aay मेँ विकसित देशों की प्रतिक्रिया क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य wat (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ): (क) ओर (ख) carrera’ 

के लिए अनिवार्य लाइसैस मामले पर सरकार को कोई ओपचारिक 

विरोध प्राप्त नहीं हुआ हे। 

(ग) ओर (घ) द्विष्स/^रीआरआरईपीएल करार के पश्चात्, भारत 

कौ आईपीआर व्यवस्था, जिसमे ee व्यवस्था शामिल है, मैं fea 

के सभी प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया 

था। मार्च्, 2012 में, we, डिजाइन ओर cane महानियंत्रक 

द्वारा HA की दवाई “ सोराफेनिब' के लिए पेट अधिनियम, 1970 

(2005 में यथा संशोधित) के तहत अनिवार्य creda जारी किया 

धा। dad बेयर कापरिशन लि. ने बैद्धिक संपदा अपीलीय até 

(आर्ईपीएबी) में इस आदेश कौ अपील कौ है। यह मामला 

निर्णयाधीन Zi 

(डः) यूनाइटेड Rea te रिप्रजँटेटिव द्वारा युएस टेड एक्ट, 

1974 कौ धारा 182 के तहत वार्षिक रूप से तैयार विशेष 301 

रिपोर 2012 में उल्लेख किया गया है। “We महानियंत्रक द्वारा 

हाल ही में दिए गए निर्णय मे भारतीय कानून कौ वृहत् व्याख्या 

के पश्चात यूएस fea कौ दोहा घोषणा तथा जन स्वास्थ्य को भी 

ध्यान मे रखते हुए भारत में tel कौ अनिवार्य लाइसेसिंग सं 

संबंधित घटनाक्रमों पर निगरानी रखेगा "। 

पोताश्रय सुरक्षा योजना 

3504. श्री situa, सिदेश्वरः क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने समुद्री मार्गो से सुरक्षा चुनोतियों के 

मदेनजर पोताश्रय सुरक्षा योजना तैयार की 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी aio क्या है; 

(ग) क्या सरकार के इस संबंध में पनदुब्बी-रोधी पोत खरीदने 

कौ कोई योजना है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधौ व्यौरा क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री ए.के. vet): (क) ओर (ख) भारतीय 

नौसेना के पास अपने पोताश्रय सुरक्षा के लिए विस्तृत सुरक्षात्मक 

योजना जिसमें त्वरित कारवाई समूह (क्यूआरजी) त्वरित कार्रवाई 

दल (क्यूआरटी) नौसेना पोताश्रयों के अद्र समुचित स्थानों पर 
प्रहरी, जमीन कौ ओर पहुचे मार्ग पर नि्यत्रण, समुद्री पहुंच मार्ग 

नियंत्रण, पोताश्रय, ध्वनि संबंधी नेटवकं (एचएएन्ईटी) तथा नावां 

से गर्त, हेलिरकोप्टरों के aga तथा सीसीटीवी निगरानी प्रणाली जैसे 

निगरानी उपाय शामिल है। खतरे की अवधारणा के पप्य में इन 

सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा निरंतर कौ जाती है। 

(ग) ओर (घ) तरीय पनडुब्बीरोधी जलयानों सहित नौसेना 

परिसंपत्तियों कौ अधिप्राप्ति/उननयन खतरे की अवधारणा तथा नौसेना 

कौ आवश्यकता के आधार पर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया 21 

(हिन्दी) 

गंगा नदी पर पुल 

3505. श्री अशोक कुमार रावतः क्या सडक परिवहन 

ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर पुल के अभाव में 

लोगों को लम्बे मार्ग से यात्रा करनी पडती 2; 

(ख) ae a, तो क्या सरकार का गंगा नदी पर पुल निर्माण 

का प्रस्ताव है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है? 

सड़क परिवहन sik राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) से (ग) मंत्रालय, मुख्यतः रष्टय राजमार्गो 

पर Ut वाले yal के विकास ओर अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार 
है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिस पर उक्त गंगा पुल का निर्माण किया जाना 

हे, को इंगित नहीं किया गया है। इसलिए इस पहलू पर कोई सूचना 
प्रदान करना जल्दबाजी होगी। 
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गैर-सरकारी संगठनों ( एनजीओ) को वित्तीय सहायता 

3506. श्री कीतिं आजादः क्या श्रम ओर रोजगार मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान श्रमिकों के 

लाभ के sera से कार्यक्रम/परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए 

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की है; 

ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकाजुन खरे): (क) 

ओर (ख) बाल श्रम के उन्मूलन एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास 

तथा महिला श्रमिकों के बीच जागरूकता सृजन के लिए श्रम ओर 

रोजगार मत्रालय रष्टय कल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) ओर 

सहायता अनुदान योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है! एनसीएलपी 

योजना के अंतर्गत 266 जिलों मे लगभग 7311 बाल श्रमिक विशेष 

विद्यालय चलाए जा रहे है जिसके लिए जिला मजिस्टेट की 

अध्यक्षता वाली एनसीएलपी परियोजना सोसायटी द्वारा निधियां जारी 

कौ जाती ह। जहां कीं एनसीएलपी योजना प्रचालन में नहीं है 

वहां सहायता अनुदान योजना (sens) क्रियान्वित की जाती 2 

सहायता अनुदान योजना (जीआईए) के तहत निधियां केन्द्र सरकार 

द्वारा सीधे गैर-सरकारी संगठनों को निर्गत की जाती है ताकि बाल 
श्रमिक विशेष विद्यालयों को चलाया जा सके। 

महिला श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान योजना भी गैर 

सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है जिसके तहत 

परियोजना लागत का 75% तक आर्थिक सहायता के रूप में 

गेर-सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है ताकि कामकाजी 

महिलाओं को संगठित करने के संबंध में जागरुकता सृजन अभियान 

शुरू किया जा सके ओर उनके अधिकारे एवं कर्तव्यो के बारे 

मँ उन्हें शिक्षित करने, कामकाजी महिलाओं को कानूनी सहायता 

प्रदान करने तथा महिला श्रमिकों की समस्याओं के बारे में समाज 

में जागरुकता बढाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं का 

आयोजन किया जा सके। 

पिछले तीन वर्षो के दौरान बाल श्रमिक तथा महिला श्रमिक 

के लिए सहायता अनुदान योजना (जीआईए) के अतर्गत जारी की 

गर्ह निधियों का ब्योरा क्रमशः विवरण एवं विवरण पर दिया 

गया है।
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विवरणः-१ 

पिछले तीन वर्णो के दौरान अनुदान सहायता के तहत निर्मुक्त अनुदान 

2009-2010 मेँ गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान 

क्र. गैर-सरकारी संगठनों के नाम जारी की गयी 

a. अनुदानं राञचि 

(रुपयों मे) 

1 2 3 

1. wea विकास संस्थान, 146, विधातानगर, भरिंडी te नेरवाल, जम्मू 457 650 

2. ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान, 6, शुभम अपार्दमेट, नागपुर 355 444 

3. सामाजिक बहुडदेशीय संस्था, कमल टाकौज के पास, नागपुर-440017 495 787 

4, सोशयो आररियंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (सोफिया) फाउडेन, जिला-थौबल, 608 382 

मणिपुर-795138 

5. अखिल मणिपुर महिला स्वैच्छिक सेवा, सागलबंद, एनएम लेन, इम्फाल (प.), मणिपुर-1 572 062 

6. ग्रामीण शिक्षा एवं खेलकूद विकास संघ (आरर्एसडीए), बांगबल-1, जिला-थौबल, मणिपुर 640 764 

7. शहरी कल्याण संघ, निकट-एमएम गैस गोदाम, इम्फाल (प.), मणिपुर 76.275 

8. हगल संयुक्त विकास संघ (एचयूडीए) मयंग, इम्फाल, मणिपुर 406 800 

9. शहरी ग्रामीण विकास एजेंसी (aan), इम्फाल, मणिपुर 648 336 

10. रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्था, एस-14, मंडी परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर 457 650 

11. महिला समाज शिक्षा समिति, जिला-ग्वालियर 152 550 

12. अलोगमैन बहु-उदेशीय सहकारी समिति, अलोगमैन a, मोकोचुंग, नागालैण्ड 62.829 

13. आंचलिक युवा परिषद, लक्ष्मीनारायण हार, डाकघर-शंकेश्वर, जिला-जगतसिंहपुर, ओडिशा 152 550 

14. नारायणी महिला मंडल, मुकाम-पाडनपुर, डाकघर- भीमपुर, वाया-जाटना, जिला-खुर्दा-752050 241 538 

15. संचार एवं विकास कार्रवाई सस्थान (आरईसीडीए) मुकाम-नारीपुर, जिला-भद्रक- 756100 304 600 

16. स्वैच्छिक कारवाई संघ (एवीए) जिला ओडिशा 378 325 

17. स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संघ (एएचईएडी) wile 216 आरीलर्म, भुवनेश्वर-751020 432 225 

18. प्राकृतिक ग्रामीण विकास निगम (एनर्डीसी) निदाद्री, भुवनेश्वर, ओडिशा 457 649 

19. एमएम मालवीय विकलांग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश 189 902 

20. कर्म बाल विद्या निकेतन समिति, 2 एफ-43, महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान 25 425 

21. अकादमी ath wey सोसायटी, नगरपालिका कोँलोनी, निकट क्लाथ माता मंदिर, जिला-बारन 302,700 
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1 2 3 

22. हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 135, बजरिया अलीगंज, फतेहगद, जिला-फरूखाबाद 304.791 

23. जाग्रति फाउन्डेशन, बंजरिया रोड, खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) | 305.100 

24. हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति, 18/32, जज कालोनी, इलाहाबाद 228 825 

25. सरदार हमीदी तालीमी a समाजी मिशन, 196, चिल्ला, अमरोहा, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश ` 2916809 

26. शाति महिला एवं बाल विकासं परिषद, ग्राम-नागवाल, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश 686 475 

27. नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश 127 950 

28. मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश 228 825 

29. परियोजना स्वराज्य, गणेश घाट, कटक, ओडिशा 330 507 

30. दयानंद सरस्वती शिक्षा समिति, सिसवाली, जिला-बारन, राजस्थान 76.275 

महायोग 10,000,000 

2011-12 मे गैर-सरकारी area को जारी किया गया अनुदान 

1. सरदार हमीदी तालीमी, अमरोहा उत्तर प्रदेश 88 989 

2. सरजूबाई गोस्वामी Anita, ग्वालियर (+ क्रमांक 13) 6.10.200 

3. gansta, मणिपुर 4.95 789 

4. अजाद् नवयुवक मंडल, राजस्थान 4.577.650 

5. हुडा, हगुल, मणिपुर 2.79.775 

6. मानवे सेवा समिति, राजस्थान 4.50 000 

7. सीईडीओ, मणिपुर (+ क्रमांक 10) 5 33,925 

2011-12 में पुनर्वेधित 29.16.328 

8. रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध सस्थान, मंडी 3 43 337 

परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर, मध्य प्रदेश 

9. महिला समाज शिक्षा समिति 5 33 925 

10. agsiat, मणिपुर (+ क्रमांक 7) 4.95.787 

11. आरईएसडीए, मणिपुर 3,12.674 

12. जन विकास समिति, मणिपुर 4 06.800 

13. ae गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर (+ क्रमांक 2) 3 00 000 
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14. हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश 79 284 

15. वैशाली जन-जागरण समिति, वैशाली, विहार 2.49 913 

16. आल मणिपुर fata वालैटरी सर्विसेज, मणिपुर 9 53 438 

17. जन हितकारी संस्थान कुशीनगर, यूपी 6.10.200 

18. तेरा walt, मणिपुर 171,712 

कूल 73 73 398 

2010-11 मे गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान 

क्र.सं गैर-सरकारी संगठनों में नाम प्रदान कौ गयी अनुदान 

राशि (रुपयों A) 

1 2 3 

1. सरदार हमीदी तालीमी, अमरोहा उत्तर प्रदेश 3 05.100 

2. एनआईएसएसए, केन्द्रपाडा, ओडिशा 3,81.375 

3. वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, विहार 50,100 

4, समाज कल्याण शिक्षण संस्था, बस्ती, उत्तर प्रदेश 1,14.413 

5. राष्ट्रीय एकोकृत विकास सहायता संस्थान, ओडिशा 1.65 262 

6. आदर्श शिक्षा केन्द्र, wel, ओडिशा 3 47 792 

7. गणपत राव निम्बालकर एस मुक्ति आश्रम, लातूर, महाराष्ट 2.93.100 

8. वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार 3 22,900 

9. एनआरडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा 4 85,789 

10. आरईएसडीए, मणिपुर 7 62,750 

11. सोफिया, थौबल, मणिपुर 7 64 568 

12. त्राइटवेज, विष्णुपुर, मणिपुर 10.29.712 

13. ओआरएसएसए, नयागद्, मणिपुर 6 86475 

14. आदर्श fren केन्द्र, जिला-खुर्दा, ओडिशा 3 38 683 

15. बहुजन हिताय बहुजन मंडल लातूर, महाराष्ट 6 86 475 

16. तेराखोंग watin महिला मंडल, मणिपुर 8,50.000 
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17. सीआरयूएस, aac, मणिपुर 6 86,475 

18. एसओआरडीरईवी, थौबल, मणिपुर 2.03 401 

19. एनआईएसएसए, केन्द्रपाडा, ओडिशा 3,05.100 

20, way विकास संस्थान, जम्मू ओर कश्मीर 1,14.412 

2010-11 में जारी कौ गयी कुल राशि 88 93 882 

2010-11 के दौरान सहायता अनुदान स्वीकृत asd की सूची 

क्र.सं एनजीओ/वीओ का नाम एवं पता जारी राशि 

1 2 3 

1. ईश्वर, कोडापला, पीञओ नंदीपुर, वाया meq, जिला dane, ओडिशा 6863 

2. फिलानश्रोपिक सोसादटी, वांगजिंग हेटुपोकपी, diet वांगजिंग, जिला थोब्ल, मणिपुर-48 34613 

3. भाग्य ज्योति रूरल डवलेपमेट सोसाइटी, संख्या 224, इस्ती ब्लाक, गुलूर रोड, बेगेपल्ली, 8437 

जिला कोलार, कर्नारक 

4. hea एसोसिएशन wit ह्यूमन वेलफेयर, 59/सी, सरत्येद्र रोय मार्ग, कोलकाता-34 29812 

5. महिला उद्योग प्रशिक्षण समिति, कृष्णा कालोनी, होस्पिरल रोड, बाडन, राजस्थान-5 26344 

6. Si diam. अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान, प्रभात हाउस, लिंक रोड, wre, जिला चुरू, 18806 

राजस्थान-22 

7. नवीन अंकुर महिला मंडल, पंजाबी Tear के सामने, घंरेश्वरी चोक, पंडरी, रायपुर, 54375 

छत्तीसगद्-1 

8. विरुचम मगलेयर मनेटरा कैजनगियाम (बीएमएमके), 51/23, सीताकथी स्टीर, 32906 

जिला विरुदनगर, तमिलनाडु-1 

9. रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए), पैलेस कम्पाउंड, इम्फाल (पश्चिम), मणिपुर 74588 

10. सोसल आर्गेनाइजेशन wit वोलेटरी एक्शन (एसओवीए), भोजादेप्र्, thst सदासिवापुर, 135000 

जिला धेनकनाल, ओडिशा 

11. वबैरकपुर सहयोगी सोसल वेलफेयर deed, 5, मधुं पंडित रोड, पी टलपूकुर्, 63282 

बैरकपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल 

12. सदाड असोम ग्राम्य पुथीभरल संधा, तेलीपट्टी चनमारीपथ, diet हैबरगांव, शंकर 92475 

नगर, Aa, असम-1 

13. गाईडनरीच बंगला बस्ती अकेडमिक डवलपमेर सोसइटी, गार्डन रीच रोड, पीओ 77625 

एण्ड dea गार्डन ta, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 



177 प्रश्नो के 12 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 178 

1 2 3 

14, बांको अचालिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद्, tat बांकी, जिला करक, 66995 

ओडिशा 754 008 

15. उक् उना वेलफेयर सोसाइरटी, "ई" सैक्टर नहरलागुन, जिला पापुमपेडे, अरुणाचल प्रदेश 77288 

16. उनलप वूमेन एसोसिएशन फोर सोसल एक्शन, 156/58U, बीरी रोड, ' गीतांजली ' फ्लैट 81255 
न. 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 

17. रूरल गिरीजन वेलफेयर सोसाइटी, पेपीरेडीपल्ली गांव, सोमांडपल्ली मंडल, जिला 41456 

अनंतपुर, आध्र प्रदेश-515122 

18. नारायणी महिला मंडल, पडनपुर (मेन रोड साइड), Tet भीपपुर, वाया जनती, 123975 

जिला यंदा, ओडिशा 

19. इचापुर ब्राह्यणपाडा शिल्प निकेतन, इचापुर ब्राह्यणपाडा, wet इचापुर, नवाबगंज, 120375 

जिला नोर्थं 24 परगना, पश्चिम बंगाल 

20. एक्शन फर वृमेन एण्ड रूरल same (एडन्ल्यूएआरडी) , प्रथम तल, इडनहोम, 154969 

हेत्रम वेग, मिटेईलैगोल, इम्फाल (परश्चिम), मणिपुर 

21. रत्नाकर रुरल एण्ड अर्वन विकास इईस्रीट्यूट (आरआरयूबीआई) कबरा, tet मबरा 30 037 

मधापुर, धेनकनाल, ओडिशा 

कुल 13.51.476 

विवरण 

गत तीन वर्षो के दौरान महिला श्रयिको के लिए जीओआइए् योजना के अतर्गत ont अनुदान 

क्र.सं एनजीओ।वीओ का नाम एवं पता अनुदान राशि 

(रुपये) 

1 2 3 

1. बासुदेव पथागर, पीओ aa, वाया नियाली, जिला कटक, ओडिशा-4 129994 

2. अपलिफटमेट ओंफ ह्यूमन fats एण्ड वोकेशनल thin इस्टीरयूट, वांगजिंग, 124875 

सोरोखेवम, पओ वांगजिंग, जिला थोबल, मणिपुर-795148 

3. पार्टीसिपेदी एण्ड aware इस्टीटयूट एक्शन (पीआरआईए) पीओ लोल 101869 
वाया गोदिया, जिला धेनकनाल, ओडिशा-7596016 

4. बापू यूवक संघ, कुजा कांटा, नजदीक ए-1 ब्रोइलेरी, पीओ/जिला धेनकनाल, ओडिशा-759001 141244 

5. रूरल इटीग्रेटिड एण्ड सोसल एजुकेशन सोसाइरी (आरआईएस्ईएस), नजदीक आरसीएम 62156 

चर्च, एडोनी रोड, पेटीकोंडा, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश-518380 
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6. जालुगुती अग्रगामी महिला समिति, det जालृगुती, ब्लाक कैली, जिला मोरगांव, असम-782104 92813 

7. रूरल गिरीजन वेलफेयर सोसाइटी, पेपीरेडीपल्ली गांव, सोमांडपल्ली मंडल, जिला 124369 

अनंतपुर, आंध्र प्रदेश-515122 

8. रूरल एनवायरमेट अवेयरनेस ein इस्टीर्यूट (आरर्दएटी आई), हरियाणा धर्म काटे के 124369 

पीछे, गायत्री नगर, दोसा, राजस्थान-302303. 

9. hea एसोसिएशन wit ह्यूमन वेलफेयर, sot, सत्यद्र रोय मार्ग, कोलकाता-34 89 438 

10. उमंग कला निकेतन, 52, Wea ले आउर कालोनी, पोस्ट लेजोनबाग, नागपुर, महाराष्ट्-4 50.231 

11. नुताहते होस्पिटलपाडा खादी उन्नयन समिति, गांव एवं डाकघर नुताहत, जिला 53,138 

बर्दवान, पश्चिम बंगाल 

12. बरवासुदेवपुर देशप्राण प्रगति संघ, गांव बरबासुदेवपुर, पीओ wad, पुलिस स्टेशन 41.344 

भगवानपुर, जिला पूर्वं मेदनीपुर, पश्चिम बगालं-1 

13. केराली रूरल डवलपमेट सोसायरी (केएआरडीएस), अनु afin काम्पलैक्स, 38.813 

कोल्चिनजामपाडा (पी), जिला पलकाड, केरल-55 

14. sin कला निकेतन, 52, नाजुल ले आउट कालोनी, पोस्ट लेजोनबाग, नागपुर, 82,181 

महाराष्ट्-4 

15. स्नेकिथी, वी.पुथुर, पोस्ट साथियमंगलम, कुलीथलिया (रीके), जिला करूर, तमिलनाड्-20 54619 

16. राइट टैक, 15/9., ब्रानफौल्ड रो, मोमिनपुर, कोलकाता-27 30.300 

17. TARA पार्क उन्नयनी समाने, 172, लेकटाउन, ब्लाक ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700089 15.844 

18. मानव सेवा समिति, जिला बाड़ी का खेडा, पोस्ट amg, जिला जयपुर राजस्थान 84 375 

19. रूरल एनवायरमेट अवेयरनेस din ईस्टीट्यूट (आर्दएटी आई), हरियाणा धर्म काटे के 4] 456 

Utes, गायत्री नगर, दोसा, राजस्थान -302303. 

20, लिररेट्स वेलफेयर एसोसिएशन (एलरएडन्ल्यू), मेन रोड, कडाकलाइकुडू (पीओ) , 19125 

ओंडीपट्टी तालुक, जिला eat तमिलनाडु-625579 

कुल 15 02.553 

2011-12 के दौरान सहायता अनुदान स्वीकृत aad की सूची 

क्र.सं एनजीओ/वबीओ का नाम एवं पता जारी राशि 

1 2 3 

1. Wed अगिंनाईइजेशन फोर zr एण्ड इकोनोमिक रियलिटी (मदर), प्लाट 14.812 

संख्या 94/6, महावीर नगर, रोड संख्या 14, समनतारपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा-2 
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2. a OR रूरल रीकस्टृक्शन we सोसल सोलीडरिटी Cate), tel अदासपुर, 27 000 
जिला कटक, ओडिशा-11 

3. इस्टीर्यूर OR नेशनल डवलपमेंट ओन इरीग्रल असिसरैट (इंडिया), मडाना, 12220 
पीओ नंदीपुर, वराया ग्रादपुर, जिला केद्रपाडा, ओडिशा-3 

4. बापू युवक संघ, कुजा काटा, नजदीक ए-} ब्रोइलेरी, पीओ/जिला धेनकनाल, 47.081 
ओडिशा-759001 

5. पार्टीसिपेटी we रिकस्टक्शन इंस्टीटयुट एक्शन (पीआरआर्ईए) tet aed 33.956 
वाया गोदिया, जिला धेनकनाल, ओडिशा-759016 

6. स्यूडल aga एण्ड बैकवड कलासिज फार्मिग सोसायटी, बीओ बुपाथीपल्ली 26 878 
(पो), मारकपुर मंडल, जिला प्रकाम आंध्र प्रदेश 

7. weet अग्रगामी महिला समिति, पी ओ जालगुट्टी sie कपीली जिला 30.937 
मोरिगांव, असम 

8. सैटर फार रूरल अपलिफ्टमेट सर्विस (सीएरफआरयृएस) वारीवल केवल माया, 22 594 
पीओ wad, ats वानीबलं थोवल जिला, मणिपुर 795138 

9. रूरल एजूकेशन एण्ड स्पोर्टस sane एसोसिएशन (taal) वांगबल पार्ट-1, 91 875 

10. अर्बन एण्ड रूरल डवलेपमेट एजेंसी, मालोम तिलियाईइम, पीओ तिलिहल, 20.250 
जिला हरपकल वेस्ट, मणिपुर- 795140 

11. सेवक, पीओ विनायके पीर, वाया सनारनकील, जिला azar, ओडिशा- 9 389 

752080 

12. ब्राइट वेज, तेराखोग, tet मोदरंग, बीपीओ कुम्बी, जिला थोबल, मणिपुर 91.875 

13. इपामलामडम डेवलेपमेट दस्टीट्यूट (इपाम), वांगजिग एस के cag, tet 15,750 
वांगजिंग, जिला थोबल मणिपुर-795148 

14. रूरल इस्टीट्यूट फर कम्यूनिरी tea (आरआईसीएच), शाति स्टोर 32 906 
उपस्टेयर्स, अपोजिट आरसी wd, कालीकडी मेन रोड, कैरीपत्ती, 
जिला विरुधनगर, तमिलनाडु 

15. फांडडेशन sith रूरल डवलपमेट (फो) वांगजिंग, हेटूपोपकिओ ated, जिला 22,594 
थोबल, मणिपुर-795148 

16. बासुदेब पथागर, पी ara, वायां नियाली, जिला कटक, ओडिशा-4 47 081 

17. वूमैन इन एकशन GR रूरल डेवलपमेट ओर्गिनाइजेशन (al), aaa माया 24 469 
लेकई, पीओ wad, बीपी वांगबल, जिला थोबल, मणिपुर-795138 

18. रूरल एजुकेशन we एप्रीकचरल डवलपमेर (fs), विनामंगलम पोस्ट, 19.088 

वैयामपडी तालुक, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु-635807 
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19. सोसियो ओरियेटल फास्ट इडस्द्रीयल एसोसिएशन (सोफिया), पीओ/पीएस 55.313 

फोडने, जिला थोबल, मणिपुर-795138 

20. Wage फोर कम्यूनिटी डेवलपर प्रोजेक्ट, 88, सीरांगपलायम रोड, 26 550 

कुमारसामीपर्टी, सेलम, तमिलनाडु-636007 

21. gts रूरल अपलिफ्टमेर सर्विस (आईएसयूएस), fram, tat भोबल, 18 000 

जिला थोबल, मणिपुर-7951138 

22. सोसल एजुकेशन इकोनोमिकल डवलपमेर सोसाइटी (सीस), 202 डी, जेराम 41.963 

नगर, अधिपट्टी, सेमपर्टी (पोस्ट), अरुपूकोराई, तमिलनाडु 

23. ओडिशा मल्टीपर्पज डेवलपमेट सेंटर, 9/22, एमआरईजी-, वीडीए कालोनी, चंद्र 17.217 

WER, ओडिशा-16 

24. सोसल वूमेन एजुकेशन इकोनोमिक exe (edie), बी/3, केलाव, आनंद 41 250 

मगल-3, नजदीक परिमल क्रोसिग, राज नगर क्लब लेन, इलिसब्रिज, 

अहमदाबाद्-6 

25. स्नेकिथी, वी.पुथुर, पोस्ट साथियमंगलम, कुलीथलिया (ah), जिला करूर, 18 206 

तमिलनाडु-20 

26. रूरल safes एण्ड सोसल एजूकेशन सोसाइटी (आरआईएसईएस), नजदीक 20,719 

आरसीएम चर्च, एडोनी रोड, पेरीकोंडा, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश-518380 

27. Teas आर्गेनाइजेशन फोर वूमेन, मोइखम सोगलियान लेरक, इम्फाल वेस्ट, 15 000 

मणिपुर-795001 

28. अहमदाबाद जिला महिला एवं बाल विकास संघ, सी-9, आयोजनं मगर, 26.100 

नजदीक श्रेयस क्रोसिंग, पाल्डी, अहमदाबाद-380007 

29. अंचालिमा युवा परिषद, गंडाकिया, tet आयाबा, जिला केन्द्रपाडा, ओडिशा-ॐ0 24469 

30. सकुतला ग्रामोद्योग ws सोसल एक्शन, tat केन्द्रपाडा, जिला नयागद, ओडिशा-77 20 662 

31. डनलप वूमेन एसोसिएशन फोर सोसल एक्शन, 156/580, बीरी रोड, 27 045 

"गीतांजली ' फ्लेट नं.1, कोलकाता, पश्चिम बगाल-700108 

32. अपलिपफ्टमेर ओंफ ह्यूमन fad एण्ड वोकेशनल thin इईस्टीरयूर, वांगजिंग, 41.625 

सोरोखेबम, पौ वांगजिग, जिला थोबल, मणिपुर-795148 

33. गांधियन इस्टीट्यूट ओंफ रूरल awe, थोबल, होरल कोगत्रा, एमपी रोड, 37,125 

जिला थोबल, मणिपुर-795138 

34. नवीन अंकुर महिला मंडल, पंजाबी Tee के सामने, घंटश्वरी चौक, पंडरी, 1.00575 

रायपुर, छत्तीसगद्-492001 
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35. मूवमेर बोली ARMIES, एमआईजो-69, एपीएचबी कालोनी, at, 24.750 

जिला नालगोँडा, आध्र प्रदेश-508116 

36. यूथ samme सर्विसेज (वाईडीएस), वांगजिंग अवांग cg, पीञओ वांगजिंग, 1 00 575/- 

जिला थोबल, मणिपुर-795148 

37. दमदम पार्क उन्नयनी समाने 172, लेकटाउन, ब्लाक ए, कोलकाता, पश्चिम 1,00 575/- 

बगाल-700089 

38. सहारा हेल्थ एजुकेशन Weed, 26/जी, बीरेन रे te (ई), बहेला चौराता, 104.119 

कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700008 

39. Tat सेवा समिति, यादरामी, जवा्गीं तालुक, Foal, कर्नारक-585325 100.575 

योग 15.27 068 

( मनुकाद् ] कि विनिर्माण कौ प्रक्रिया सामाजिक एवं पर्यावरण-अनुकल 

S जैविक वस्त्रों का प्रमाणीकरण 

3507. श्री ए. साई प्रतापः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार् ने जैविक वस्त्र के लिए रष्टय प्रमाणीकरण 

आरम्भ किए है; 

(ख) यदि हां, तो तंत्संबधी sro क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ; ओर 

(ग) देश से वस्त्रं के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ने 

कौ सम्भावना है? 

वाणिज्य ait उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ओर (ख) जी, हा 

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , 

जो वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियत्रणाधीन एक स्वायत्तशासी 

निकाय है, नै दिनांक 30 जुलाई, 2012 को जैविक वस्त्र हेतु 
भारतीय मानक जारी किए है, जिसके उदेश्य निम्नानुसार हैः- 

* जैविक कपास कौ खेती, कटाई से लेकर प्रसंस्करण एवं 

लेबलिंग की प्रक्रिया तक वस्त्रों एवं परिधानों मे फाइबर 

कौ “जैविक " स्थिति कौ सत्यता सुनिश्चित करना; 

* उपयोग किए जाने वाले फाइबर कौ जैविक प्रकृति के 

विषय में आश्वासन प्रदान करना ओर यह संप्रेषित करना 

a से सपन की गई 21 

(ग) राष्टीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीञपी) के तहत 

जैविक वस्त्र हेतु भारतीय anal (आरईएसओरी) कौ शुरुआत से 

जैविक वस्त्र निर्यात को बल प्रदान करने संबधी वस्त्र उद्योग के 

जैविकता संबंधी दावों को ओर अधिक मजबूती मिलेगी। आईएसओटी 
की शुरुआत से anita बाजार म भारत के जैविक वस्त्रों कौ 
विश्वसनीयता बेहतर बनेगी ओर इस प्रकार, जैविक वस्त्रों के निर्यात 

में वृद्धि ert 

( हिन्दी] 

Tela युद्ध स्मारक 

3508. श्री महाबली सिंहः क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार वर्षं 1947 से विभिन युद्धं के हजारों 

शदहीदो/सेनिकों की याद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक & निर्माण के लिए 
भूमि कौ तलाश कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो asa व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए भूमि कौ तलाश हेतु किसी 

समिति का गठन किया गया है/गठन किए जाने का प्रस्ताव 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी aia क्या है; ओर
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(डः) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ओर भूमि की तलाश 

का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने कौ संभावना है? 

रक्रा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजु): 

(क) ओर (ख) जी, हां दिल्ली के विभिन भागों 4 वैकल्पिक 

स्थलों पर विचार किया गया है। 

(ग) से (ङ) राष्टरीय युद्ध स्मारक हेतु स्थान का पता लगाने 

के लिए 6 अगस्त, 2009 को एक मंत्री-समूह गठित किया गया 

था जिसमे वित्त मत्री, रक्षा मंत्री ओर शहरी विकास मंत्री शामिल 

थे। 17.07.2012 से मत्री-समूह का संशोधित संघटन रक्षा मत्री, 

शहरी विकास मंत्री ओर राज्य मत्री (वित्त) हे। मत्री-समूह कौ इस 

मामले में करई sac es et मंत्री-समूह के निर्णय/सिफारिशे अभी 

प्राप्त नहीं हुए है! 

नव गठित राज्यों के लिए योजनाएं 

3509, श्री सुदर्शन sma: क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै नव गठित राज्यों जैसे odes, ्ारखंड 

ओर उत्तराखंड में राजमार्गो के उन्नयन/निर्माण के लिए कोई विशेष 

कार्य-योजना तैयार की है; 

(ख) यदि a, तो उक्त राज्यों मे उक्त कार्य-योजना के 

अतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की संख्या का राज्य-वार 

ओर परियोजना-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं. तो क्या सरकार की निकट भविष्य में इन 

राज्यों के लिए tet कार्य-योजना पर विचार करने की सम्भावना 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं। 

(ख) प्रश्न नहीं sea 

(ग) ओर (घ) राष्ट्रीय राजमार्गं का विकास ओर अनुरक्षण 

एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, उपलब्ध संसाधनों ओर पारस्परिक 

प्राथमिकता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास ओर अनुरक्षण 

के विकास ओर अनुरक्षण के लिए कार्य शुरू किए जाते Zl 
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( अनुकाद] 

फ्लोर स्पेस इन्डैक्स 

3510. श्री सी. राजेन्द्रनः क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन छावनी बोर्ड के अतर्गत 

आने वाले आवासीय ast मे कोई फ्लोर स्पेस इदैक्छ (एफ.एस, 

आई.) निर्धारित किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या छावनी बो्डो के आस-पास के क्षेत्रों कौ तुलना 

मे एफ.एस.आई. अत्यंत कम 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबध में 

सरकार ने क्या कारवाई की है; 

(ङ) क्या उक्त आवासीय क्षेत्रं मे एफ.एस.आई. में वृद्धि 

करने का निवेदन किया गया है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी oh क्या है ओर इस पर क्या 

कारवाई की गई 3? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) देश में 

स्थित 62 छावनियों में से 18 sata मे फ्लोर स्पेस vag 

(एफएसआई) प्रतिबंध लगाए गए है जैसा कि संलग्न विवरण में 

दर्शाया गया tt दक्षिण कमान मेँ 14 छवनियों मे छावनी अधिनियम 
के अंतर्गत जनरल अफसर कमाडिग-इन-चीफ के द्वारा, उनको 

प्रदत्त सांविधिक शक्तियों का पालन करते हुए, ये प्रतिबध लगाए 

गए है। तथापि, सिकंदराबाद छावनी A सरकार ने भवनों की कतिपय 
श्रेणियों के लिए एफएसञई प्रतिब॑धों से दील दी है। शेषं 4 

छावनियों के मामले मे, एफएसओई प्रतिबंध उनके भवन उप-नियमों 

मे निहित प्रावधानों के जरिए होते Zi 

(ग) ओर (घ) जिन 15 छावनियों A एफएसञई प्रतिबंध 

लगाए गए हैँ, उनम अधिक dig पर नियंत्रण के लिए सनिकर 

dal कौ तुलना मे एफएसओआई निम्न 2 शेष 3 छावनियों, अर्थात् 
अजमेर, HAR ओर कामदी मेँ एफएसआई छवनियों के आसपास 

के क्षेत्रों के समान ही Zi 

(ड) ओर (च) जी, ati कतिपय क्षेत्रों से एफएएसओआई में 

वृद्धिं करने के अनुरोध प्राप्त हुए है जिनकौ जांच कौ जा रही 
a
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विवरण 

छावनियों कौ कमानवार सूची जहा एफएसओरहं 

प्रतिक्ध लगाए गए हे 

दक्षिणी कमान 

1. अहमदाबाद 

2. अहमदनगर 

3. अजमेर 

4. ओौरंगाबाद 

5. बेलगाम 

6. HUA 

7. देहू रोड 

8. देवलाली 

9. कामठी 

10. किरकौ 

11. पुणे 

12. सिकंदराबाद 

13. सेंट थमस माउंट-सह-पल्लावरम 

14. वेलिंगटन 

पूर्वं कमान 

1. जलापहाड 

2. लेबांग 

3. शिलांग 

पण्चिमी कमान 

1. दिल्ली 

ऊन कां उत्पादन 

3511. श्री पना लाल पुनियाः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 
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(क) गत तीन वर्षो के दौरान भारत में ऊन का वार्षिक 
उत्पादन कितना 2; 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान उत्तरप्रदेश सहित देश मे भेड 
ओर ऊन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का 
oat क्या है; ओर 

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं 
के seria उत्तर प्रदेश सहित देश मेँ लाभार्थियों की कितनी संख्या 
है? 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य पत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 
(क) गत तीन वर्षो अर्थात् 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 
के दौरान ऊन का वार्षिक उत्पादन क्रमशः 43.10 मिलियन feo. 
43.00 मिलियन किग्रा. ओर 44.40 (प्रत्याशित) मिलियन किग्रा. है। 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान एसडन्ल्युआईएस योजना के 
ait क्रमशः 799.58 लाख रु. 1063.00 लाख रु. ओर 
751.65 लाख रु. कौ कुल निधियां जारी की गर्ह है! 

(ग) ‘te ओर ऊन सुधार योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय 
ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कं दौरान कुल 36.75 लाख भेडों को 
लाभान्वित किया है। इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य को 
alg निधि जारी नहीं की गई थी क्योकि कोई उपयुक्त प्रस्ताव 
प्राप्त नहीं हुञा था। 

[fet] 

राष्टीय राजपार्ग-7 

3512. श्री के.डी. देशमुखः 
श्री राजस्या सिरिसिल्लाः 

श्री पोनम प्रभाकरः 

क्या सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 
दयनीय स्थिति मे है; 

(ख) यदि a, तो तत्पंबधी व्यौरा क्या है ओर उक्त राजमार्गं 
कौ स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई 

है; 

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की मरम्मत के लिए आबंरित 

निधियों तथा उक्त रष्टय राजमार्गं के हैदरानाद-बंगलुरु खंड के 
लिए जारी/आबंटित/उस पर व्यय कौ गई निधियों का व्यौरा क्या 

है; ओर
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(घ) इस राजमार्ग पर मरम्मत कार्यो को पूरा करने के लिए 

क्या समय-सीमा निर्धारित कौ mg है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन were): (क) से (घ) यद्यपि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों 

ओर पारस्परिक प्राथमिकता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गो को यातायात 

योग्य परिस्थितियों मे बनाए रखने के प्रयास किए जाते रै, मध्य 

प्रदेश राज्य मे राष्टीय राजमार्गो के कुछ Gel की स्थिति अच्छी 

नहीं है। रारा-7 सहित विभिन राष्ट्रीय राजमार्गो पर लघु कालिक 

मरम्मत कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जब अपेक्षित होता है इनको 

किया जाता है जो निधि की उपलब्धता के अध्यधीन होता है। 

asa राजमार्गो के अनुरक्षण ओर मरम्मत के लिए निधि को 

Teta राजमार्ग वार आबंटित नहीं किया जाता al 

[ अनुवाद] 

आन्ध प्रदेश में राष्टीय राजमार्गो को चार 

लेन वाला बनाना 

3513. श्री एस.आर. जेयदुरईः क्या सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपां करेगे किः 

(क) क्या सरकार कौ आंध्र प्रदेश में गुंडूगोलानू् ओर 

राजामुन्दरी के मध्य राष्टरीय राजमार्गं को छह लेन वाला बनाने के 

प्रस्ताव से संबंधित विभिन समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त 

ee है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सङ्क सुरक्षा मंच ने एसे मुद उठाए हैँ जोकि राष्ट्रीय 

राजमार्गो को 6 लेन का बनाने के मामले में सभी राज्यों पर समान 

eT a लागू है; ओर 

(घ) यदि हां, तो सडक सुरक्षा मंच द्वारा उठाए गए yi से 

निबरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित 

है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं पंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

fafa ware): (क) ओर (ख) जी a aye गांव कौ स्थानीय 

जनता से किमी 912 से किमी 914 तक सर्विस Us कौ 

आवश्यकता नहीं संबंधी एक अभ्यावेदन ओर मोरमपुडी जंक्शम पर 

रहने वाली स्थानीय जनता से भूमि अधिग्रहण के dda में एक 

अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुआ zl 

(ग) यातायात & संबध में किए गए सर्वेक्षण कौ समीक्षा कौ 

मांग का एक पत्र सडक सुरक्षा फोरम से प्राप्त हुआ है जिसमे 
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आश्र प्रदेश राज्य मे राजामुम्दरी ओर गुंडूगोलानू के बीच राष्ट्रीय 

राजमार्ग को छः लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के Vay 

मे सदेह व्यक्त किया गया Zz 

(घ) क्षमता संवदन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन यातायात 

आवश्यकता को विधिवित् रूप से ध्यान मेँ रखते हुए मूल्यांकन 

की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाता है। 

अध्यक्ष की नियुक्ति 

3514. श्री तथागत सत्पथः क्या पोत-परिवहन मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को इस बात कौ जानकारी है कि पारादीप 

पत्तन न्यास के अध्यक्ष का पद लंबे समय से रिक्त पडा है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) नये अध्यक्ष कौ नियुक्ति कब तक होगी; ओर 

(घ) एसे पत्तनं के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु पालन कौ 

जाने वाली प्रक्रिया क्या है? 

पोत-परिवहन मंत्री ( sit जी.के. वासन ): (क) ओर (ख) 

अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास का पद् पदधारी द्वारा स्वैच्छिक 

सेवानिवृत्त लेने के कारण 21.04.2012 से रिक्त है। 

(ग) ओर (घ) पारादीप पत्तन कै नए अध्यक्ष के लिए 

आरंभिक चयन का कार्य पूरा कर लिया गया el सभी महा पत्तन 

न्यासो के लिए अध्यक्ष कौ नियुक्ति, कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग 

के परामर्श से मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा-नि्दशों के अनुसार 

की जाती 21 

[fest] 

घटिया गुणवत्ता के उत्पादों का आयात 

3515. श्री बद्रीराम जाखडः क्या वाणिज्य ओर उद्योग 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारी मात्रा मे नकली/घटिया गुणवत्ता वाले तथा 

सस्ते उत्पादों का आयात किया जा रहा है जिससे देश में बेरोजगारी 

बद् रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या सरकार का विचार एसे उत्पादों के आयात को रोकने 

के लिए कदम उठाने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय पे राज्य मत्री (श्री 
ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ): (क) ओर (ख) सीमाशुल्क 

प्राधिकारियोंँ द्वारा विगत में facial, दध, चोकलेयों सहित घिया 
सस्ते उत्पादों का कुछ आयात देखा गया है ओर सीमाशुल्क 
अधिनियम, 1962 के प्रावधानोँं के तहत कार्यवाही शुरू की गई 

है। पिले तीन वर्षो के लिए ta आयातों का विवरण निम्नानुसार 
हैः 

वर्ष माल का विवरण मूल्य (लाख रु. में) 

2008-09 खिलौने ओर चँकलेर 240.54 

2009-10 खिलौने 472.665 

2010-11 खिलौने 120.965 

(ग) से (ङ) भारत मे किसी भी वस्तु का आयात घरेलू 

कानून, नियमों, आदेशो, विनियमो, तकनीकी विनिर्दशनों, पर्यावरण 

ओर सुरक्षा मानदण्डो के अनुसार होता है। ये विनियम निर्यात एवं 

आयात मदां का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में अधिसूचित है। 

यदि किसी स्रोत से आयातित माल से इन नियमों का उल्लंघन हुआ 

हो ओर मानव, पशु अथवा पौधों के जीवन अथवा स्वास्थ्य को 

खतरा हो तो सरकार कारवाई करती है। विशेष मामलों मेँ जहां 

सीमाशुल्क अधिकारी घटिया ओर खतरनाक माल के आयात का 

पता लगाते हँ, तो उन्हें माल को जन्त करने ओर अन्य सम्बद्ध 

अधिनियमों के साथ पठित सीमाशुल्कं अधिनियम, 1962 के 

प्रावधानों के तहत दाण्डिक कारवाई शुरू करने का अधिकार प्राप्त 

है। हाल ही मे, सरकार ने चीन से facil, दूध ओर दुग्ध उत्पाद 
(चोंकलेट ओर चाकलेट उत्पाद ओर deen के रूप मेँ दूध ओर 
द्ध से तैयार कैन्डीज/कन्फेक्शनरीज/खाद्य निर्मितियो सहित) के 
आयात को रोकने/प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए Zi 

[ अनुवाद । 

मद्रास पत्तन तथा Uae पत्तन के मध्य सड़क 

3516. श्री ई. जी. सुगावनमः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजपार्गं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या मद्रास पत्तन तथा Wik पत्तन के मध्य सडक 

निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन 2; 

(ख) यदि a, तो तत्सबंधी ah क्या है ओर परियोजना की 

वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने कौ संभावना 

है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) जी a 

(ख) ओर (ग) पत्तन ae कार्यक्रम के अंतर्गत wk 
uate मार्ग, मनली आंयल रिफायनरी सडक 

त्रिवोर्टीवूरी-पोन्नेरी-पंचेरी सडको को 4 लेन का बनाए जाने की 

परिकल्पना कौ गई है। कार्य जून, 2011 में शुरु हो गया है। 

(हिन्दी 

कम्प्यूटर नेटवर्क को हैक किया जाना 

3517. श्री सज्जन ant: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या vert देशों के कुछ ओनलाईन गुप्तचर Wie 

भारतीय कप्यूटर प्रणाली को निरंतर हैक करने का प्रयास कर रहे 

है ओर उनकी आसूचना एजेंसियों ने eae स्टोरेज मीडिया 
(सीएसएम) के उपयोग के माध्यम से रक्षा गुप्त सूचनाएं चुराने 

का प्रयास किया है; 

(ख) यदि हां, तो क्या आसूचना ब्यूरो के अनुसार उक्त देशों 

के कुछ आसूचना अधिकारी भारतीय रक्षा प्रणाली मेँ काम कर 

रहे है; 

(ग) यदिहां, तो क्या सरकार ने सीएसएम gat कौ पात्रता 

तथा उपयोग संबंधी नीति की व्यापक समीक्षा की है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. wet): (क) ओर (ख) जी, हां, 
विगत 2-3 वर्षो के दौरान, रक्षा संगठनों सहित देश के महत्तवूर्ण 
तथा संवेदनशील संगठनों के विरुद्ध ओंनलाईन साइबर हमले प्रकाश 
में आए है जिसमें aaa कप्यूटर स्टोरेज मीडिया (सीएसएम) भी 
शामिल है। आसूचना ब्यूरो (आईबी) के अनुसार, विदेशी आसूचना 
एजेंसियों के किसी भी अधिकारी के भारतीय रक्षा प्रणाली में कार्य 

करने कौ सुचना नहीं है।
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(ग) ओर (घ) सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 
उपयुक्त दिशा-निर्देश पहले ही उपलब्ध है तथा सभी संबंधितों को 

उनका सख्ती से अनुपालम करने पर बल दिया गया है। तथापि, 
इससे अधिक विवरण देना we कौ सुरक्षा के हित मे उपयुक्त नहीं 

होगा। 

[ अनुकाद। 

गौर-निष्यादनकारी सड़क डेवलपर 

3518. श्री निलेश नारायण राणेः क्या asa परिवहन 

ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कतिपय निर्माण कपनियो/ठेकेदारो/सड्क 

saan को गैर-निष्पादनकारी घोषित किया है; 
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(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों ओर वर्तमान वर्ष के दौरान 

गैर-निष्पादनकारी घोषित एेसी कपनियों/सडक डउवलपरो/ठेकेदारों का 

ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उनके विरुद्ध क्या कारवाई कौ गई a at a el है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मत्रालय पे राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) से (ग) कुक निर्माण कपनियां(ठकेदारों/रोड 

Sant को, उनको ditt we परियोजनाओं के निष्पादन के 
आकलन के आधार पर, गैर-निष्पादकों कौ सूची A रखा गया है। 
गैर-निष्पादकों के रूप में इन निर्माण कपनियां/ठेकेदारो/रोड डवलेपरों 

का तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वर्षं का व्यौरा, उनके विरुद्ध 
की गई कारवाई सहित संलग्न विवरण में दिया गया हे। 

विवरण 

विगत da वर्षो के दौरान ओर चालू af मे गैर-निष्यादक एसिया कौ सूची 

क्र. वर्ष गैर-निष्पादक के रूप परियोजना का नाम गैर-निष्पादकं रोड उवलेपरों के 

सं H घोषित रोड विरुद्ध कौ गई कार्स्वाई ओर 

उेवलेपरों लगाई गई शास्ति एवं प्रारभ कौ 

करे नाम गई, विधिक कारवाई, 

यदि कोई है 

1 2 3 4 5 

1. मै. इरकान seq बी-7- पैकेज मै इरकान को 1.2.2010 को गैर-निष्पादक 
एनएचडीपी-॥ के पश्चिम घोषित किया गया em 

बंगाल कौ किमी 507 से 

किमी 526 रारा-31 facie इनके निष्पादन मे veut सुधार 

से इस्लामपुर खंड ओर प्रदर्शित किए जाने ओर निष्पादन पूरा 

इस्लामपुर किए जाने ओर निष्पादन पूरा किए 

बाईपास जाने तक एनएचएआई के प्रचलित पैकेजों 

की तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान 

इनके निष्पादन मे महत्वृपर्णं सुधार प्रदर्शित 

किए जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने 

तक इनको एनएचएआई के भावी oa से 

बहिष्कृत कर दिया गया ZI 

2. म. मेकन - जीईए तमिलनाडु में रारा-ए के 8.03.2010 को गैर-निष्पादक घोषितं कोचीन 

(जेवी) किमी 4/300 से 51/200 तक पत्तन सडक सम्पर्क से संबधित कार्य में 

तिरुनेलवेल्ली-तूतीकोरन 

की de 2 लेन को चार लेन 
12.68 करोड रुपए की राशि की वैक 

गार्टी को भुनाया गया। तूतीकोरन पत्तन 
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4 5 

6. 

2009-10 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

(पलायमकोटिट से थुडुकुडि 

पत्तन तक का खड) 

मै. सी seq एचर्ईसी- पश्चिम बंगाल राज्य मेँ रारा-41 
एचसीआर्हएल (जवी) 

मै. एम बी परेल 

SER 

लि. 

मै. एम वी आर लि. 

के कोलाघार sea खंड के 

किमी 0/500 से किमी 52/700 

करे चार-लेन का बनाया जाना। 

WA 

आध्र प्रदेश A रारा-7 का 

गुंडला पोचमपल्ली से 
बोवेनपल्ली, शिवरामपल्ली से 

धोंडापल्ली (एनएच 23/एपी) 

खंड 

विहार राज्य में एनएचडीपी-॥ 

के रारा-28 (गोपालगंज से 

मुजफ्फरपुर) को चार का 

बनाना रारा-28 का पैकेज 

sary बी-10, किमी 402 से 
किमी 440 ओर उन्ल्यू बी-12 

किमी 480 से किमी 520 

से संबंधित कार्य A 26.60 करोड रुपए 

राशि कौ बैक गारंटी को भुनाया गया। 

इनके निष्पादन मेँ महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित 
किए जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने 
तक एनएचएआई के प्रचलित taal कौ 
तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके 

निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए 
जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने तक 
इनको एनएचएआई के भावी ठेके से 

बहिष्कृत कर दिया गया है। 

8.3.2010 गौर-निष्पादक घोषित किया गया। 

46.47 करोड रुपए को शास्ति लगाई गई 

ओर बैक गार्टी भुनाकर उसकौ वसूली 
कौ गई। 

इनके निष्पादन मे महत्वपूर्णं सुधार प्रदर्शित 

किए जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने 
तक एनएचएआई के प्रचलित tat कौ 
तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके 
निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए 
जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने तक 
इनको एनएचएआई के भावी d& से 

बहिष्कृत कर दिया गया है। 

शेष कार्य का ठेका 24.10.11 को समाप्त 

कर दिया गया। तथापि, ठेकेदार ने माननीय 

उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त 

कर लिया है। 

15.06.2012 को गैर-निष्पादक घोषित किया 

गया। 
इनके निष्पादन मेँ महत्वपूर्ण सुधारं प्रदर्शित 

किए जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने 
तक एनएचएआई के प्रचलित पैकेज कौ 
तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके 
निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए 
जाने ओर निष्पादन पूरा feu जाने तक 
इनको जाने तक इनको एनएचएआई के 

भावी ठेके से बहिष्कृत कर दिया गया है। 
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7. मै. रोमन तारमेर रारा-7 के नागपुर-हैदराबाद् 04.06.2012 को गैर-निष्पादक घोषित किया 
लि. खंड के किमी 94 से किमी गया। 

123 तक को 4 लेन बनाए जानै 
का शेष कार्य 

इनके निष्पादन मे महत्वपूर्णं सुधार प्रदर्शिति 
किए जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने 
तकं एनएचणएई के प्रचलित taal की 
तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके 
निष्पादन में महत्वपूर्णं सुधार प्रदर्शित किए 
जाने ओर निष्पादन पूरा किए जाने तक 
इनको एनएचएआई के भावी dh से 

बहिष्कृत कर feat गया है। 

ईएसआई Sea कोँलेज 

3519, श्री कोडिकपुनील सुरेशः क्या श्रम ओर रोजगार 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै केरल के Ua, कोल्लम मेँ कर्मचारी 

राज्य बीमा (suas) Sea कँलेज की स्थापना कौ घोषणा की 

हे; 

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; 
ओर 

(ग) इस कोलेज के कब तक स्थापित होने ओर शुरु होने 

कौ संभावना है? 

श्रम ओर रोजगार पत्री ( श्री मल्लिकाजंन wet): (क) 
ओर (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ap चिकित्सा शिक्षा 
परियोजनाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है। चालू परियोजनाओं 
के पूर हो जाने के पश्चात केरल के ua, कोल्लम में डेन्टल 

कोलेज खोले जाने पर विचार किया जाएगा। 

(ग) चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं कौ स्थापना करने पर भारी 

मात्रा में अवसंरचना का निर्माण करना तथा विभिन बिनियामक 

शर्तों को पूरा करना होता है जिसके लिए Sea काउंसिल आफ 
इंडिया से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होता है ओर जिसके लिए 
कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती हे। 

(हिन्दी) 

महाराष्ट् के ठाणे जिले मे पथकर qT 

3520. श्री सुरेश काशीनाथ dart: क्या सड़क परिवहन 

ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) महाराष्ट के ठाणे जिले मेँ राष्ट्रीय राजमार्गो पर पथकर 

gal कौ कुल संख्यां कितनी है; 

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिले में राष्ट्रीय राजमार्गो पर 

पथकर Fat कौ भारी संख्या के कारण आम आदमी को होने वाली 

असुविधा पर ध्यान दिया है; 

(ग) यदि a, तो sa पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) क्या इन सडको पर परिवहन निगम सेवाएं प्रदान नहीं 

कर रहा है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहै ओर सरकार द्वा 

पथकर Fal कौ संख्या को घटाने के लिए क्या कदम sow जा 

रहे ठै? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय यें राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) ठाणे जिले मं राष्ट्रीय राजमार्गो पर 6 

पथकर स्टेशन et व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) से (घ) पथकर प्लाजा सडक खंडो/पुलों आदि जैसी 

सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुल्क संग्रहित करने के लिए Zi 

परियोजनाओं को अलग-अलग समय पर शुरू किया गया है जिसके 

परिणामस्वरूप इस परियोजनाओं पर॒ पथकर प्लाजा है। पथकर 

संग्रहीत करने वाली एजेंसी अपेक्षित सेवाएं भी प्रदान करती है। 

(ङ) जब कभी सडक के Gel अथवा craft को det में 

बदला जाता है तो पथकर प्लाजाओं को एकल प्लाजा में सम्मिलित 

कर दिया जाता Zl
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विवरण 

wets राजमार्गो पर ठाणे जिले मँ पकर Fe 

क्रम् Tea राजमार्ग चत पथक् aT 

किमी 559/650 RMA 

किमी 474/00 शिरसाद 

किमी 421/00 चरोरी 

किमी 533/150 tame 

किमी 5/0 मुम्बरा 

afr! AEN रारा-3 

मुबई-अहमदाबाद सडक W-8 

मुबई-अहमदाबाद सडक W-8 

मुबई-आग सडक रारा-3 

मुम्बरा FI ठाणे पुणे-बंगलौर 
स्क ररा-4 

6. मुम्बु-अहमदाबाद सडक रारा-& 
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किमी 502/370 दहिसर् 

(अनुकाद] 

ओडिशा मे राष्टीय राजमागं परियोजनाएं 

3521. श्री नित्यानंद प्रधानः क्या ase परिवहन ओर 

राजमार्ग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार ओडिशा में asain 

राजमार्गो के विकास के लिए 8500 करोड रु. का अनुदान देन 
काहे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस प्रयोजन 

के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; 

(ग) विजयवाडा-रांची राजमार्गं पर चल रहे विकास कार्य कौ 

वर्तमान स्थिति क्या है ओर पिछले तीन वर्षो में से प्रत्येक के दौरान 
तथा वर्तमान वर्ष में पूरे हुए खंड aha है; ओर 

(घ) उक्त बजट में से वित्तपोषित होने वाली नकसल at 

की सडकों का व्यौरा क्या है? 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) नवंबर, 2010 A सरकार ने ओडिशा में विजयवादा-रांची 

मार्गं पर राज्य weal के विकास के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित 
किया 21 1126 करोड रु. की लागत पर 594 किमी. लंबाई at 
सडको के 9 teat के लिए विस्तृत प्राक्कलन पहले ही संस्वीकृत 

कर दिया गया है ओर 778.26 करोड रु. की लागत के 518 किमी. 
लंबाई के 7 test को पहले ही aly दिया गया है। 169 करोड 
रू की लागत के 76 किमी. लंबाई के शेष 2 पैकेजों के लिए 

निविदाएं आमंत्रित की गई 2) विगत तीन वर्षो के दौरान ओर चालू 
वर्षं मे पूरी कौ गई सङ्क लंबाई का व्यौरा निम्नलिखित हैः- 
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क्र.सं. वर्ष पूरी कौ गई किमी. 
लंबाई 

1. 2009-10 0 

2. 2010-11 0 

3. 2011-12 6 

4. 2012-13 (जुलाई 2012 तक) 11 

(घ) ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों मे agai 

के विकास की स्कीम के अतर्गत 615 किमी. लंबाई के लिए 949 

करोड रु. की राशि के 14 प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए 2! 

‘S-feafen प्रणाली का प्रावधान 

3522. श्री एम. श्रीनिवासुलु test: क्या पर्यावरण ओर 

ठन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में as राष्ट्रीय पार्कोचिदियाघरों 

के लिए ईटिकरिग शुरू की है; 

(ख) यदि हा, तो आध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा 

क्या है; ओर 

(ग) देश के सभी रष्टरीय पार्कोचिदियाघरों मेँ इसके कब तक 

कार्यान्वित होने कौ संभावना है? 

पर्यावरण ओर वन मत्रालेय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) राज्यों मे संबंधित चिडियाघर प्राधिकरण 

द्वारा ई-टिकरिंग इत्यादि कौ जाती है। 

(ख) नेहरु प्राणि उद्यान, हैदराबाद, आध्र प्रदेश ओर सीरी 
चामराजेन्द्र प्राणि उद्यान, मैसूर, कर्नाटक द्वारा ई-टिकटिग शुरु कौ 

गई हे। 

(ग) केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण ई रिकरिग का कार्य नहीं 

करता है। इसलिए देश मेँ अन्य चिडियाघरों में ई-रिकरिग के 

कार्यान्वयन संबंधी कोई सूचना संकलित नहीं की जाती 2 

( हिन्दी] 

निर्यात संवर्धन परिषव् 

3523. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या वाणिज्य ओर 
उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार विभिन निर्यात संवर्धन परिषदं (ईपीसी) 

को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; ओर 

(ख) यदि हां, तो fad तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक ईपीसी 

को प्रदान कौ गई कुल वित्तीय सहायता का व्योरा क्या है?
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वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हा। वाणिज्य 

विभाग द्वारा बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कौम, बाजार पहुंच 
पहल (एमणएआई) cary तथा नियति अवसंरचना एवं संबद्ध 

कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीरई) स्कीम के 
अंतर्गत विभिन निर्यात संवर्धन परिषदो (ईपीसी) को निर्यात संवर्धन 
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कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्यात 
संवर्धन परिषदं को वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि से भी 

वित्तीय सहायता प्राप्त होती 21 

(ख) वाणिज्य विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक 
ईपीसी को प्रदत्त वित्तीय सहायता का व्यौरा विवरण में दिया गया 
है। 

वितरण 

नियति संवर्धन परिषदं को प्रदत्त वित्तीय सहायता 

(राशि रुपए में) 

क्र.सं. निर्यात संवर्धन परिषद का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

कुल कल कुल 

1 2 3 4 5 

1. वस्त्र ईपीसी 51.963 000 156 434 008 192 148 573 

2. कैपेक्सिल 36.612 650 42 359 537 53 ,165 895 

3. कालीन ईपीसी 83 911,000 35,050,000 105 316 372 

4. काजू ईपीसी 5.372.114 5 581 936 55 679 669 

5. केमेक्सिल 50 541 669 80 614,105 78 501 892 

6. चर्म॒निर्यात परिषद 44 299 000 161 929 927 88 694 589 

7. इलेक्टोनिक्स कम्प्यूटर 34 627 271 63 916,777 80 860 740 
सोफ्टवेयर ईपीसी 

8. इजीनियरी ईपीसी 96 636.790 149 454.365 143 285,102 

9. aay एवं एसर्दजेड ईपीसी 1 684 089 4 345 000 4 343 000 

10. हस्तशिल्प ईपीसी 104 568 000 114 876,103 155,115 912 

11. रत्न एवं आभूषण ईपीसी 51431 000 175.104 568 220 439 358 

12. हथकरघा ईपीसी 24 631,000 39 632,000 34 854 026 

13. भारतीय तिलहन एवं उत्पाद - 5000 000 6 250 000 
ईपीसी 

14. भारतीय रेशम ईपीसी 24 736 000 14 970.000 26 504,700 

15. पावरलूम विकास ईपीसी 9 340,000 23 082 000 5 000,000 

16. फार्मेक्सिल 46413 223 87 907,990 133 755 499 

17. प्लास्टिक ईपीसी 17 660,000 23 336 000 26 300 000 
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1 2 3 4 5 

18. परियोजना ईपीसी 1275 000 3 748 000 2 000 000 

19. सेवा ईपीसी - 2 948 000 1 500,000 

20. खेल सामग्री ईपीसी 36 079 782 42 063 972 18,953,151 

21. कृत्रिम रेन वस्त्र ईपीसी 35 617 800 33 809 915 34 709 145 

22. aaa ईपीसी 1 783 500 7,000 000 15,071,561 

23. सूती वस्त्र ईपीसी 13 483 000 30,101 000 53 478 681 

24. वूलटेक्सप्र - 4,940 000 27 730 240 

25. ऊन एवं ऊनी वस्त्र ईपीसी 12 954 000 13 360 000 15,174 000 

26. aus! एवं वनोत्पाद ईपीसी - 5 500,000 - 

महायोग 785 619 888 1 327,065 203 1 578 832,105 

[ syne] (ग) इन परियोजनाओं कौ कल लागत कितनी है? 

मलेशियाई कंपनियों के सहयोग से एनएच परियोजनाए सड़क परिवहन ओर want मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जित्तिन प्रसाद): (क) से (ग) जी a मलेशिया seen 

रियायतग्राहियों ने व्यक्तिगते रूप से अथवा संयुक्त उपक्रमं में 

Tela राजमार्गं विकास परियोजना के अंतर्गत 36 परियोजनाओं का 

कार्य शुरू किया है। पूर्णं कर ली गई देसी परियोजनाओं तथा 

कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं का व्यौरा संलग्न विवरण में 

दिया गया है। इन परियोजनाओं कौ कुल लागत लगभग 11211 

3524. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या सड़क परिवहन ओर 
राजमार्ग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मलेशियाई कपनियों के सहयोग से 

कतिपय wate राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं शुरु की है; 

(ख) यदि a, तो tet पूर्ण हो gat तथा निर्माणाधीन 

परियोजनाओं का परियोजना-वार व्यौरा क्या है; ओर ats रुपए Zi 

विवरण 

मलेशियाई ठेकेदारो^रिवायतग्रहियों के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कै अतरत शुरू की गई परियोजनाओ की सूची 

क्र.सं खंड WM कूल लंबाई एजंसी एजेंसी कौ राष्ट्रीयता 
सं (किमी मे) 

1 2 3 4 5 6 

कार्यान्वयन के अधीन 

1. चिलकालुरीपेर-विजयवाडा (छह लेन) 5 82.5 आईजेएम AMA बरहाई- मलेशियाई- भारतीय 
आईदीएफसी लि. 

आईदीएफसी-प्लस wate भारतीय मलेशियाई (संड) 

बरहाड कमसार्शियम 

2. राग दी (अनुमोदित लंबाई 127.6 किमी) sD 123.45 
के जैतपुर-सोमनाथ खंड को चार 
तेन का बनाया जना 
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1 2 4 5 6 

3. आईसीटौरौ वेल्लारपदम के लिए ररा संपकं 47 17.2 wri - सोमा (संड) मलेशियाई-भारतीय 

पूर्णं 

4. चिलकालूरीपेर-ओंगरेले (एपी-13) 5 66 आईजेएम-गायत्री मलेशियाई भारतीय संर 

5. विजयवादा-चिलकालूरीपेट पैकेज ॥ 5 32 आईजेएम-गायत्री मलेशियाई-भारतीय संउ 

6.  विजयवाडा-चिलकालुरीपेट पैकेज I 5 23.78 आईजेएम-गायत्री मलेशियाई-भारतीय सड 

7  नंदीगामा - विजयवाडा 9 48 बीएसमी-आरबीएम-पीएटी आई (as) भारतीय-मलेशियाई संउ 

8. नंदीगामा - विजयवाडा 9 35 सीडी मलेशिया मतेशियाई 

9. विजयवाडा-चिलकालुरीपेट पैकेज | 5 25 आईजेएम-गायत्र पलेशियाई-भारतीय संउ 

10. अंकापल्ली - तुति 5 58.947 जीएमर-तुनी-अकापल्ली भारतीय-मलेशियाईं as 

एक्सप्रेस लि, 

11. ओंगोले - कावली (एपी-12) 5 72 एचभो-एचयूपी-सिम्पलेक्स (सउ) मलेशियाई-भारतीय सं 

12. Feat - डा (एषी-7) 5 10.517 सीडबी मलेशिया मलेशियाई 

13. इलुरु-जिवयवाडा पैकेज v 5 72 मधुन प्रोजेक्ट लि.- भार्तीय-मलेशियाई AS 

बीनापुरी (सउ) 

14. सतनपुर-हिमतनगर (यूजी-।।) 8 54.6 मुद्जया-आईभारबी मलेशियाई-भारतीय सं 

15. गुडगांव-कोटपुतलौ 126 बीएससी-आरबीएम-पीएरीआई (सं) भारतीय-मलेशियाई संड 

16. गोरहर-बारबा अड्डा (टीएनषएचपी/\/-सी) 2 78.75 wits कस्टृक्शन लि. भारतीय-मलेशियाई संउ 

wid REIS (सउ) 

17. TRS - बाराकर् 2 43 बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (संड) भारतीय-मलेशियाई सउ 

18. बेलगाम TET 4 18 सनवे कस्टक्शनं लि. मलेशियाई-भारतीय संउ 

बरहाई एड 

आरएन शेरटी एंड क 

19. बेलगाम-धारवाद् 4 62 सनवे sean लि.- मलेशियाई-भार्तीय संर 

REIS एंड 

आरएन weet एंड क. 

20. चित्रु्ग-सीरा 4 667 यू्ुएम-एस्सार (संर) मलेशियाई-भारतीय AS 

21. ललितपुर-सागर (एदीबी ॥सी-4) 26 55 आईजेएम कापरेशन मलेशियाई 
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1 2 3 4 5 6 

22. भोगपुर से जालंधर (एनएस-16 (पीबी) ॥ 21.77 afi हाईवे पलेशियाई 

23. राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-9) 76 43.15 सनवे FeRAM लि.- मलेशियाई 

24. गुलाबपुरा-भीलवाडा बाईपास (केयू-॥।) 79 50 ईसीएसबी- जेएसआरसी (संर) मलेशियाई भारतीय संउ 

25. विततौडगद मांगलवाड (केय्-५) 16 48 aya प्रोजेक्टस लि.- stat भाप्तीय-मलेशियाई संउ 

(WS) 

26.  महुआ-जयपुर ll 108 जेएमरीपीएल(।) BMRA प्रोजेक मलेशियाई 

27. ताम्बरम-रटिंडिवनम 45 93 ताम्बरम-टिंडिवनम भारतीय-मलेशियाई संउ 

एक्सप्रेसवे wife. (कसोर्शियम ओंफ 

जीएमओआर कसोर्शियम ws we 

मलेशिया) 

28. उलूररकूपेट-पडलूर (पैकेज-\८।-बी) 45 93.89 आईजेएम-सपूरजी पल्लोंजी (सउ) मलेशियाई-भारतीय AS 

(frat रोलवे प्रा. लि.) 

29. इटावा-रयपुर (जौरीआर्आईपी॥-सी) 2 72.825 पीएरीआई- बीईएल (AS) मलेशियाई- भारतीय संर 

0. ae से eat (युपी-4) 25 682 सनवे कस्टक्शन लि, मलेशियाई 

31. वाराणसी- मोहनिया (जीरीआरआरईपी^॥५/-ए) 2 16 प्ोगरेसिव sea लि. सनवे भारतीय-मलेशियाई Ws 

बरहाड (सउ) 

32. रानीगंज-पानागढ् 2 42 बीएसमी-आग्बीएम-पीएटीआई (संर) भारतीय-मलेशियाई AS 

33. पानागाद-पलसिते 2 64.457 गमुडा मलेशिया-इन्ल्यूसीरी मलेशिया मलेशियाई 

34. धनकुनी-कोलाघाट (उन्ल्यूबी-।) 6 54.4 आरबीएम-पीएटीआई (संड) मलेशियाई 

35. पलसित-धनकुनी 2 65 कपार्शियम ate गोमुडा (मलेशिया)  मलेशियाई 

ओर उन्त्यूसीटी इंजीनियसि( मलेशिया) 

36. चैन बर्हपास चरण I 445 19 आईजेएम-सत्यू BAM लि, मलेशियाई-भारतीय संड 

[हिन्दी] (ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर उसके क्या 

पेकेजिंग प्रयोजनों हेतु प्लास्टिक पर प्रतिबंध! 

Wat यह बताने कौ कृपा करगे किः 

उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबध है; 

3525. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या पर्यावरण ओर वन 

(क) क्या प्लास्टिक पैकेज वाले पान मसाला तथा warp 

कारण है; 

(ग) क्या प्लास्टिक tha & बगैर पान मसाला तथा तम्बाकू 
उत्पादों के निर्याति पर प्रतिबध के कारण विदेशी मुद्रामे कमी हुई 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है;
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(ङ) क्या सरकार प्लास्टिक पैकेज वाले पान मसाला तथा 

तंबाकू उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रति्बेध को हटानै पर विचार 

कर रही है; 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(छ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

(एमओईएफ) ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रधन एवं हथालन) नियम, 

2011 अधिसूचित किए di इन नियमों के अन्तर्गत यह निर्धारित 
किया गया है कि प्लास्टिक सामग्री वाली थैलियों का प्रयोग किसी 

भी रूप में गुरखा, dae ओर पान मसाला के भंडारण, पैकिंग 

अथवा बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता। निर्यात seval हेतु 

पान मसाला ओर dap उत्पादों के पैकेज के लिए प्लास्टिक 
सामग्री के प्रयोग की छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गुटखा, 
पान मसाला ओर dap उत्पादों की पैकिग हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक 

की भैलियों के अंधाधुध बिखराव के फलस्वरूप पर्यावरण पर 

प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए गुटखा, aarp ओर 

पान मसाला की पेकिग में प्लास्टिक & प्रयोग पर निषेध लगाना 

आवश्यक ZI 

| नदी की सफाई के लिए आबंटित धनराशि 

3526. श्री मकन सिंह सोलंकीः क्या पर्यावरण ओर वन 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने नर्मदा नदी कौ सफाई के लिए धनराशि 

आबंरित की 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु अब तक कितनी धनराशि मंजूर को 

गई है ओर कितनी जारी कौ गई है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 

(एनआरसीपी) के अतर्गत नर्मदा नदी के किनारे बसे जबलपुर ओर 

होशंगाबाद शहरों को नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु अभिज्ञात किया 

गया था। जबलपुर के लिए चार way ओर होशंगाबाद के लिए 
दो स्कीमें क्रमशः 1.34 करोड रुपये ओर 12.99 करोड रुपये की 

लागत में मंजूर कौ गई थी। 
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(ग) wert कौ 14.33 करोड़ रुपये कौ कुल स्वीकृत लागत 

मे से, एनआरसीपी के अंतर्गत जारी कौ गई धनराशि 6.48 करोड 

रुपये zl 

एनएच 58 पर पफ्लाईओवर 

3527. श्री afar राणाः क्या सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार wea राजमार्ग 58 पर 

मोहननगर-मुरादनगर ओर मोदीनगर पर cesta के निर्माण का 

हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) एनएच 58 पर उक्त स्थानों पर फलाईओवर के निर्माण 

का कार्य कब तक पूरा होने कौ संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग dara मे राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसादं ): (क) से (ग) मोहननगर, मुरादनगर ओर मोदीनगर 

शहरों मे रारा-58 पर फ्लाईओवर के निर्माण द्वार स्थल सुधार का 

कोई प्रस्ताव नहीं 21 

पूर्वं सैनिकों की विधवां 

3528. श्री गोविन्द ware fast: क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) देश में वर्तमान में पूर्व-सेनिकों की विधवाओं कौ संख्या 
कितनी है; 

(ख) क्या सरकार द्वार पूर्व-सैनिकों कौ विधवाओं कौ सहायता 
तथा कल्याण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है; ओर 

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

रक्षा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री एम.एम. पल्लम राज्): 

(क) उपलब्ध atest के अनुसार 31.12.2011 की स्थिति कै 

अनुसार देश मे भूतपूर्वं सैनिको कौ विधवाओं कौ संख्या 547097 
हे। 

(ख) ओर (ग) जी, हां, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को 
स्वीकार्य पेंशन संबंधी लाभों के अलावा, सरकार इन विधवाओं के 

लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी कार्यान्वितं पर रही है। tet 

योजनाओं का व्यौरा संलग्न विवरण में उपलब्ध है। 

(घ) प्रश्न नहीं soa
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(क ) कल्याणकारी “वित्तीय सहायता की योजनाएं 

1. रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से वित्तीय सहायता 

विवरण 

रक्षा मंत्री को विवेकाधीन निधि से विधवाओं ओर विधवाओं के प्रतिपाल्य (वारो) के लिए स्वीकार्य वित्तीय सहायता इस प्रकार हैः 

क्र.सं, अनुदान राशि (रुपए मे) 

1. निर्धनता अनुदान (65 वर्ष) 1000 प्रतिमाह 

(हवलदार् te तक के गैर-पैशनभोगी) 

2. शिक्षा अनुदान 1000 प्रतिमाह 
विधवाएं निर्धनता अनुदान 

3. अशक्त संतान अनुदान 1000/- प्रतिमा 
(हवलदार रैक तक पेशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी ) 

4. गृह मरम्मत अनुदान 20000/- 
(हवलदार रैक तक पेंशनभोगी तथा गैर-पेंशनभोगी) 
° 100% निशक्त भूतपूर्व afta 
° अनाथ पुत्री (सभी रैक को) 

5. विवाह अनुदान 16000/- 
(हवलदार रैक तक पेंशनभोगी,गर-पेशनभोगी) 
विधवा Wilda अनदान 
(हवलदार रैक तक पेंशनभोगी/गैर dear) 

6. अतिम संस्कार अनुदान 5000/- 
(हवलदार रक तके पेशनभोगी/गौर-पेंशनभोगी ) 

7. चिकित्सा अनुदान 30000/- 
(हवलदार रक तक गैर-पेशनभोगी) (अधिकतम) 
मेडिकल अनुदान 
(हवलदार रैक तक पेंशनभोगीगेर पेंशनभोगी, नेपाल) 

९. विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान 20000/- 

(हवलदार Ye तक के पंशनभोगी/ गैर पेंशनभोगी) (एक बार) 

2. एएफएफडी निधि से गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता 

गंभीर बीमारियां (केवल सूचीबद्ध) अनुदान 

एजियोप्लास्टी 
एंजियोग्राफी 
ओपन हार्दं सर्जरी 
वाल्व बदलना 
पेसमेकर इम्प्लांर 
गुर्दा इम्प्लांर 
Tree सर्जरी 
ज्वाइट बदलना 

सेरीब्रल स्क 
° अन्य बीमारियां : जिनमें इलाज पर 1.00 

लाख रु. से अधिक व्यय हुए हों 

कूल व्यय का 75%/90% (क्रमशः अफसर तथा अफसर रैक से 

निचले रैक) अधिकतम 1.25 लाख रु. तक 
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° कैसर 

कूल व्यय का 75%/90% (क्रमशः अफसर तथा अफसर रैकं से निचले रैक) 

अधिकतम 75000 रू. तक 

3. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजनाः विधवाओं के प्रतिपाल्यों के 

लिए उच्चतरं तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रोत्साहित करने के 

लिए लड़कियों के लिए 1500 रु. प्रतिमाह तथा लड़कों के लिए 

1250 रु. प्रतिमाह कौ दर से छात्रवृत्तिया। 

4. मेडिकल।दत चिकित्सा कोलिजों में रक्षा कोटे कौ ae 

आरक्षितं करना: युद्ध विधवाओं तथा विधवाओं के प्रतिपाल्यों के 

लिए क्रमशः प्राथमिकता I तथा Wl के अतिर्गत भारत सरकार 

नामिती के रूप में उक्त आरक्षण। 

5. युद्ध स्मारक thee: युद्ध-विधवाओं ओर विधवाओं के 
बच्चों को आश्रय प्रदान करने के few 35 युद्ध स्मारक होस्टलों 

का निर्माण किया गया है। युद्ध-विधवाओं ओर विधवाओं के 

प्रतिपाल्यों के लिए युद्ध स्मारक thee का आरोप्य तथा गैर-आरोप्य 

मामलों A क्रमशः 1350/- रु. प्रतिमाह तथां 675/- रु. प्रतिमाह 

की द्र से आवर्त अनुदान उपलब्ध कराए जाते है! 

ख. पुनर्वास acer 

(1) भूतपूर्वं सैनिक प्रशिक्षण 

भूतपूर्व सैनिकों कौ विधवाएं प्रशिक्षण पाठयक्रमोँ के लिए पात्र 

हँ aud कि संबंधित सैनिक ने अपनी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति 
के बाद पुनर्वास प्रशिक्षण कौ सुविधा का इस्तेमाल न किया हो। 

Gi) पुनः रोजगार 

केंद्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन 

ग्रुप ‘a’ पदों में निर्धारित wet एवं frat के अनुसार। 

(117) स्व रोजगार 

(क) कोयला रिप्पर wag योजनाः विधवाओं/निशक्त 

सैनिकों के लिए यह कल्याणकारी योजना भूतपूर्व 

सैनिक कोयला लदान तथा दुलान योजना के साथ 

सम्बद्ध Bl 

(ख) मदर डेयरी फल तथा सन्नी (सफल) SH: मदर 

डेयरी इंडिया प्राइवेट लि. फल तथा सन्जी (सफल) 

की gar उपलब्ध कराती है। 

(ग) 8% रक्षा कोटे के अंतर्गत तेल उत्पद एजेंसियों का 

आकंटनः इस योजना के अंतर्गत 8% तेल उत्पाद 

एजेंसियां एलपीजी वितरण, किसान सेवा कद्र (केएसके) 

तथा एसकेओ/एलडीओ डीलरशिप (fred के तेल 

कौ width) सहित पेदटरोल/डीजल रिटेल आडउटलेर। 

(घ) राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के 

अंतर्गत एलपीजी एजेंसी आबंटन। 

(ङ) 18% कोय के अतर्गत नियमित एलपीजी वित्तरण का 

आबंटन। 

(च) सेना के अधिशेष वाहनों का आबंटनः भूतपूर्व सैनिक 
तथा सेवाकाल के दौरान शहीद रक्षा कार्मिकों की 

विधवाएं ओर भूतपूर्वं सैनिक को-ओंपरेटिव सोसाइरियां 
सेना के अधिशेष श्रेणी-५ बी वाहनों के आबंटन हेतु 

आवेदन करने के लिए पात्र zi 

[ अनुवाद] 

राइफलों को खरीद 

3529. श्री पी.सी. गदूदीगौदरः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय थल सेना का विचार सीमापार घुसपेट, 

चरमपंथियों तथा चोरी-द्ुपे आने वाले लोगों से ठीक तरह से 

निबटने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से उच्च प्रौद्योगिकी राइफल 
खरीदने का है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रै? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. weit): (क) ओर (ख) We 

राइफलों की खरीद के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध नवंबर, 2011 में 

जारी किया गया था। प्रस्ताव हेतु अनुरोध का पांच फर्मो ने प्रत्यत्तर 

दिया तथा बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा हे) 

( हिन्दी] 

पथकर संग्रहण एजेंसियां 

3530. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या सडक परिवहन ओर 
राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या देश मं कई सरकारी तथा निजी एजेसियों पथकर 

संग्रहण मे लगी है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या इन एजेंसियों के स्थानीय लोगों द्वारा विरोध कौ कुछ 

घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई रै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार तथा एनएच-वार व्यौरा 

क्या हे; ओर 

(ङ) क्या इन एजेंसियों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के 

लिए कोई निगरानी तत्र है ओर यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 

हे? 
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सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) जी a भारतीय रष्टय 

प्राधिकरण के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तपोषित पथकर प्लाजाओं, जहां 

पथकर संग्रहीत किया जा रहा है, का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया 

गया हे। 

(ग) जी नहीं 

(घ) प्रश्न नहीं soa 

(ङ) फौस संग्रहणकर्ता ठकेदारों के कार्यचालन का अनुवीक्षण 

परियोजना निदेशकों ओर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा 

रहा है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वार 

लगाए गए आंतरिक संपरीक्षक (सीए फर्म) भी scent के 

कार्यचालन का अनुवीक्षण कर रहे है। 

विवरण 

31 जुलाई 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन सार्वजनिक वित्तपीित पथकर 

प्लाजा जहां सफल fafa द्वारा पथकर संग्रहीत किया जा रहा हे 

क्र. खंड पथकर योग्य खंड के रारा लंबाई प्लाजा कौ निविदादाता का नाम 

a. किमी किमी अवस्थिति 

2 3 4 5 6 7 

किशनगद्-गाव किमी 0.00-किमी 79 101.000 किमी 80.800 मै. संगम इंडिया लि, 

कावलियास 35.00 ओर किमी ओर काबलियास 

15.00-किंमी 81.00 79ए 

भीलवाडा- किमी 81.00-किमी 79 82.900 किमी 163.650 मै. संगम इंडिया लि. 

चित्तौडगद 163.900 जोजरो का खेडा 

ma रिठौला- किमी 213-किमी 76 99.170 किमी 166.00 मै. ईगल gan इंडिया 
उदयपुर 113.830 नारायणपुरा लि. 

उदयपुर-खेरवाड़ा किमी 278.00 किमी 8 70.000 किमी.311.100 मै. एमर्हपी इन्फ़रास्टृक्चर 

348.00 पादुना गांव उवलपर प्रा.) लि. 

खेरवाडा-रतनपुर किमी 348.00-किमी 8 40.180 किमी.348.450 मै. संगम इंडिया fa. 

388.180 (खंडी ओबरी उपला 

फल्ला गाव) 

रतनपुर- किमी 388.180-किमी 8 54.820 किमी 416.00 मै. सहकार ग्लोबल लि. 
हिम्मत्नगर 443.00 तनराडा जिला 

साबरकाठा 

हिम्मतनगर-चिलौधा किमी. 443.00-किमी. 8 52.000 किमी. 472.035 मै.गीतांजली sea ws 
495.00 काठपुरा प्रोमोरर्सं॑लि. 
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8 महाराष्ट सीमा- किमी 592.24-किमी 4 55.240 किमी 591.24 सिष्देश्बर सिक्यूरिरीज 

बेलगाम 537 कगोली एजेंसी 

9 हर््टारगी किमी. 537.000-किमी 4 22.00 किमी. 537.77 मै.कोर्णाक इन्फ़रस्टक्वर 

हीरेबागवादी 515.000 हट्टारगी लि, 

10 गब्बूर-देवागिरी किमी 404.00-किमी 4 64.00 किमी 352.550 मै-एमरईपी इन्फरास्टक्वर 

340.00 बकापुर sare प्रा. लि. 

11 वालाज्ञपेट- किमी 107.200 - किमी 4 47.115 किमी 104.99 मै. wast रोल रोड (प्रा) 

काचीपुरम 60.100 चेन्नासमुद्रम लि. | 

12 कांचीपुरम-चेननै किमी 60.10-किमी 4 46.300 किमी 37.80 मै. श्री गुरु कृपा इंडेन 
13.80 श्रीपेररूबदूर डिस्दरीव्यूट्सं 

13 बदरपुर-कोसी किमी 18.8-किमी 2 90.100 किमी 72 श्रीनगर मै. watt aa सेड प्रा, 

108.9 लि. 

14 कोसी-आगरा किमी 108.9-किमी 199 2 90.100 किमी 164.55 Heat मै. wast da रोड प्रा. 

| लि. 

15 टुडला-माखनपुर किमी 219.00-किमी 2 31.500 किमी 225.00, मै. यू da कापरिशन(प्रा) 

250.500 टुडला लि. 

16 शिकोहाबाद-इटावा किमी 250.00 -किमी 2 72.940 किमी 285.0 सेमरा, मै. शिवा कापेरेशन India 

ओर इटावा AEWA 321.10 अतिकाबाद लि. 

17 इटावा-सिकदरा किमी 321.10-किमी 2 72.825 किमी 351.50 मै. नीरज उपाध्याय 

393.00 अनंतराम 

18 सिकदरा-भोती किमी 393.0 किमी 2 61.000 किमी 2.80 से किमी मै. एमईपी टोल रोड (प्रा) 

470.00 393.00 सिकंदर लि. 

19 भोती-फतेहपुर किमी 470.000- किमी 2 51.500 किमी 506.262, मै. सहकारी आवास 

483.000 ओर किमी पुरवामीर निर्माण एवम वित्त निगम 

0.000-किमी 38.000 लि. 

(नया चैनेज किमी 

457.377-किमी 

508.877) 

20 फतेहपुर-खोखराज किमी 100.00 किमी 2 58.000 किमी 120.50 श्री विनेयन्द्र नाथ 

158.00 कटोघन उपाध्याय 

21 इलाहाबाद -हडिया- किमी 245.00-किमी 2 72.000 किमी 279.12, मे. प्रीमियर कार dea लि, 

वाराणसी 317.00 लालानगर 

22 ओरंगाबाद- संशोधित किमी 180.00 2 60.000 किमी 200.100 Ta स्काईलार्क सिक्युरिरीज 
बाराचट्टी -किमी 240.00 as कला प्रा.लि, 
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23 बाराचट्टी-गौरहर किमी 240.00-किमी 2 80.000 किमी. 279.425 मै. वेस्टवैल आयरल एड 
320.00 रसैया धमना, जिला स्टील प्रा लि, 

हजारीबाग 

24 गौरहर-बरवा अड्डा किमी 320.00-किमी 2 78.750 किमी 346.100, स्काईलार्क सिक्यूरिरीज 
398.75 amt, जिला प्रा. लि. 

गिरीडीह 

(30.03.12) 

25 बरवा अड्डा- किमी 398.75- किमी 2 116.486 किमी 454.8 गरूई क्लिफोर्टं फेसिलिरी सर्विस 
पानागढ 515.236 

26 बुदबुद-पलसित किमी 525.853-किमी 2 62.000 किमी 585.692 पी; के सिक्युरिरीज 
587.853 पलसित जिला 

wear 

27 पलसित-धनकुनी किमी 587.853-किमी 2 63.749 किमी 646.005 ग्लेडियटरसं॑सर्विसेज 
651.602 धनकुनी 

28 खड्गपुर-डांटन किमी. 69.450 - किमी 60 50.287 किमी 103.490 मै. राय सिक्यूरिरीज 
119.737 रामपुरा सर्विसेज 

29 डाटन-बालासोर किमी 69.450-किमी 60 69.450 किमी 52.000 मै. एमर्हपी योल रोड प्रा, 
0.00 (35.400 पुराना) 

गाव लक्ष्मणनाथ 

(पुराना संतोषपुर) 

30 भद्रक-बालासोर किमी 136.500- 5 62.641 किमी 182.175 मै. wt रोल रोड गप्रा 
199.141 (नया चैनेज (किमी 97.960 लि. 
किमी 143.635-किमी नया) शेरगढ़ 
80.994) 

31 भद्रक-चेतिया किमी 53.124- 5 73.000 किमी 98.000 मै. wit टोल रोड प्रा 
123.124 (नया चैनेज (किमी 191.698 लि. 
किमी 227.00-किमी नया) Wat खोली 
157.00) 

32 सुनाखला- भुवनेश्वर किमी 337.01-किमी 5 65.000 किमी 397.310 श्री गुरूकृपा इडेन 
402.01 (नया चैनेज गंगपदा खुर्दां के िग्दरीव्यूटसं 
किमी 362.000-किमी ` निकट (नया किमी 
297.000) 301.700) 

33 इच्छापुरम- किमी. 226.15-किमी 5 66.150 किमी. 172.800 मो. उस्मान (अकेला) 
नंदीगाम 160.00 (नया चैनैज (नया 530.404) 

किमी. 477. 054- लक्ष्मीपुरम 
543.204) 
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34 नंदीगाम- किमी 160.00 -किमी 63.000 किमी 589.554 मो. उस्मान (अकेला) 

श्रीकाकुलम 97.00 (नया चैनेज मदपम गांव जिला 
किमी 543.204 किमी श्रीकाक्ुलम 

606.204) 

35 श्रीकाकुलम किमी 97.00-किमी 48.000 किमी 616.704 मै. सहकार ग्लोबल लि. 

चंपावती 49.00 (नया चैनेन सै चिल्कापलेम 

किमी 606.704 किमी 

654.204 

36 चंपावती/कोप्परला- किमी 46.00-किमी 46.340 किमी 656.704 मै. इमईपी ganreceat 

विशाखापट्टनम 2.837 (नया चैनेज से नाथवलसा, जिला डवलपर्स प्रा लि. 
किमी 700.544-किमी विजयानगरम 

654.204) 

37 विशाखापर््टनम किमी 2.837 किमी 40.707 किमी 728.055 कोव्वुरी रविन्द्र रेड्डी 

अंकापल्ली 0.00 ओर किमी अकनापुदी (अकेला) 

395.870-किमी 

958.00 (नया चैनेज से 

किमी 700.544-किमी 

741.255 

38 अंकापल्ली-तुनी किमी 358.00 किमी 89.270 किमी 795.498 मै. alone इन्क्रास्क्वर लि. 

272.00 (नया wa से वेमापद्, जिला 
किमी 830.525-किमी विशाखापर्टनम 

741.255) 

39 तुनी-राजामुद्री किमी 272.000 किमी 84.400 किमी 236.200 मै. एसवीदंसी wear 

(बोम्मुरू) 187.600 (नया चैनेज से (नया किमी लि. 
किमी 914.833 किमी 865.553) के निकर 

830.525) कृष्णावरम 

40 बोम्मुरू-गुडुगोलानू किमी 187.6 - किमी 107.611 fat 139.483 मै. कोणाक Fae 

81.6 (नया Wa से (नया किमी लि, 

किमी 914.833- 964.350), WIP 

1022.494 

41 गुद्ुगोलानू- किमी 81.60 किमी 39.100 किमी 53.300 (नया कोव्वुरी रविन्द्र रेड्डी 

चिजयवाडा-इलूरू 42.5 (नया चैनेज से किमी 1050.794) (अकेला) 
बाइपास सहित किमी 1022.494- कलपारू गांव 

1061.5940) 

42 गुडुगोलानू- किमी 42.50- किमी 3.4 39.100 किमी 31.850 (नया कोव्वुरी रविन्द्र रेड्डी 

विजयवाडा-इलरू (नया चैनेज से किमी किमी 1072.191, (अकेला) 
बाहपास सहित 1061.594 किमी vedas गांव 

1100.694 ) 
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43 आगसरा-धौलपुर किमी 8.00 किमी 51 43.000 किमी 34 aaa मै. एमर्हपौ इन्फरस्ट्क्चर 

sacra (प्रा) लि, 

44 मुरैना-ग्वालियर किमी 61.00 किमी 42.000 किमी 85.870 Ma मै. एमईपी gece 

103.00 चौधा, जिला, मुरैना उवलपर्सं॑(प्रा) लि, 

45 ्ंसी- ललितपुर किमी 49.700 किमी 49.305 किमी 85.280 मै. बाला एटरप्राइजेज 

99.005 ललितपुर जिला मं 

गांव विगापेर 

46 ्ासी-लखनादोन किमी 262.739- किमी 46.261 सागर जिला र्मे मै. सहकारी आवास 

309.000 तीतरपानी गांव निर्माण एवम वित्त निगम 

किमी 294.500 लि. 

47 लखनादोन-महागांव किमी 567.550 किमी 56.93 सिवनी जिले मेँ म. स्काईलार्क सिक्यूरिरीज 

624.480 अलोनिया गांव के प्रा) fe. 

निकट किमी 

48 Her येल्लारेद्डी- किमी 368.255 किमी 103.076 किमी 443.713 मै. बीएसएस प्रोजेक्ट्स प्रा 
गुंडला पोचमपल्ली 471.331 मनोहारार्बाद् लि. 

49 महाराष्ट्/आभ. प्र. किमी 175.000 किमी 54.600 आदिलाबाद जिले मे मै. एमपी इन्फ़ास्टक्चर 

सीमा-इस्लाम नगर 230.000 पिपलवाडां गांव के उवलपर्सं प्रा लि. 

निकट किमी 

180.300 

50 इस्लाम नगर- किमी 230.00 किमी 53.010 आदिलाबाद जिले में मै. बीवीएसआर sean 

करडल 278.00 tea गांव किमी प्रा लि. 

245.400 

51 कटडल-अरमूर किमी 278.00 किमी 30.900 किमी 281.320, मै. ईगल gam इंडिया लि, 

308.00 गमजाल (पुराना नाम-ईगले 

HER] क.) 

52 कोथाकोटा बाइपास किमी 135.469 किमी 74.622 किमी 200.95 मै. टीजीवी प्रोजेक्ट्ूस 
- aa 211.00 (पुल्लुर) इन्वेस्टमेट प्रा. लि. 

53 करनूल-करीदीकोंडा किमी 211.00 किमी 84.000 किमी 250.700, मै. बीवीएसआर sea 

295.00 अमाकथाङु, जिला प्रा. लि. 

करनूल 

54 करीदीकंडा-मरूर किमी 295.00 किमी 79.000 किमी 310.200, मै. बीवीएसआर FRR 

374.00 कासेपल्ली, जिला. प्रालि.. 

अनंतपुर 

55 मरूर-आ, किमी 374.000 किमी 88.164 किमी 376.075 मे. बीवीएसआर sear 

प्र./कर्नारक सीमा 462.164 मरूर जिला प्रा. fa. 

अनतिपुर 
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56 आ. प्र/कर्नारक किमी 462.164 किमी 7 71.45 किमी 464.774 के मै. एस बी लोजिस्रिक 

सीमा- देवनहल्ली 533.619 निकट बागेपल्ली 

57 विरूद्धनगर- किमी 52.300 किमी 7 47.48 किमी 74.930 के मै. श्री गुरू कृपा इंडन 

कोविलपट्टी 99.780 निकट इततूतवत्तुम डिस्दरीब्यूटर्स 

जिला विरूद्धनगर ॑ 

58 कोविलपट्टी- किमी 109.683 किमी 7 63.5 किमी 125.350 के मै. ईगल gam इंडिया लि, 

मुद्रादायप्पू 173.183 (नया चैनेज) निकट सलाईपुधुर 

किमी 116.500 किमी जिला तूतीकोरीन 

180.000) 

59 मुद्रादायप्मू किमी 173.183 किमी 7 54.975 किमी 185.387 के गै. छाबडा एसोसिएट 

अजुग्रामम 231.600 (नया चैनेज निकट नागूनेरी 

किमी 180.000 किमी जिला तिरूनेरवेल्ली . 

234.975) 

60 देवधारी केलापुर किमी 123.000 किमी 7 30 यावतमल जिले में मै. एमईपी इन्फरस्टरक्वर 

153.000 केलापुर के निकर उवलपर्सं प्रा लि. 

किमी 150.00 

61. गाजियाबाद-हापुड किमी 27.643 किमी 24 32.245 किमी 29.30 डासना भै. वेव इंडस्टीज (प्रा) लि. 

ओर हापुड TENTH 48.638 ओर TET 
11.250 किमी. 

62 अमरावती बादपास किमी 149.747 किमी 6 17.500 किमी 1.3 ओर किमी मै. इंद्रदीप ate क. 

166.0 16.550 

63 चेननै बाइपास किमी 0.00 से किमी 45 19.170 किमी 16.50, are wast test 

19.17 चरण- (रारा Baik 4 वानागरम 

45 के किमी 28.00 पर 

प्रारभ होकर ओर रारा 4 

के किमी 13.80 पर 

मिलते हुए) 

64  तांबरम-टिडीवनम किमी 28.00 किमी 74.50 45 46.500 किमी 52.820 मै. एमर्ईपी इन्फ़रास्टृक्वर 

74.50 (परानूर) डवलपर्स प्रा. लि. 

65  तांबरम-रिडीवनम किमी 74.50 किमी 45 46.500 किमी 103.500 मै. wit इन्फरस्टक्वर 

121.00 (आथुर) उवलपर्सं प्रा लि. 

66 नैनी मे केबल किमी 0.00 किमी 27 5.410 किमी 1.600 मै. यू टोल कापेरिशन (प्रा) 

आधारित पुल ओर 5.410 लि. 

इसका पहुंचमार्ग 
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67 fadtens बाइपास रारा 79 का किमी 159.0 79 29.600 किमी 28.500 श्री fax कुमार व्यास 

(नया चैनेज किमी ओर रिटौला 

163.9) ओर रारा 76 के 

किमी 213.0 पर॒ मिलते 

हए 

68 त्रिची-तोवरनकुरिची किमी 0.00 -किमी 45 बी 60.633 किमी 21.020 मै. ईगल san इंडिया लि, 

60.950 (बुथाकुडी गांव कै (पुराना नाम-ईगल 

निकर) FER क.) 

69 तोवरनकुरिची-मदुरै किमी 60.950 से किमी 45 बी 63.890 किमी 113.630 (के मै. एसएमएसएस 

124.840 निकट वचित्तमपर्री Per लि 

गांव) 

70 त्रिजघार-मुरादाबाद् किमी 93.00 किमी 24 56.25 किमी 121.975 मै. wet aa रोड (प्रा) 

149.25 जोया fa. 

71 गारामोड किमी 254.000 किमी gu 47.497 किमी 286.655 मे. एसपएमएस 

समखियाली 306.000 (नया चैनेज सूरजनादी werent लिमिटेड 

किमी 254.537 किमी 

307.034) | 

72 गारामोड- बामनबोर किमी 182.60 किमी gu 71.937 किमी 213.100 मै. सहकार ग्लोबल लि. 

254.00 बघसिया 

73 पालनपुरा८खेमाना किमी 340.00 किमी 14 45.000 किमी 338.23 मै. एमर्ईपी इन्प्ठस्टक्चर 

आबू रोड 295.00 खेमाना उवलपर्स प्रा लि. 

74 आबू रोड- किमी 264.00 किमी 14 31.000 किमी 270.25, मै. मापस्को बिल्डर प्रा.लि. 

पालनपुर/खेमाना 295.00 उंदवरिया जिला 

सिरोही 

75 ्ासी-पूच किमी 90.000 किमी 25 64.150 wat जिले मं मै. सहकारी आवास 

165.000 (किमी 97.150 सेमारी गाव किमी निर्माण एवम वित्त निगम 

-किमी 98.000 के 140.400 लि. 

अलावा) । 

76 लखनऊ-कानपुर किमी 11.00 किमी 25 48.00 किमी 39.00 मै. वक्रांगी केपिरल प्रा लि. 

59.00 नवाबगंज 

77 पूर्णिया-इलकोला किमी 410.700 किमी 31 62.14 किमी 451.00 मै. मद्र इडिया ae. प्रा. 

472.840 सूरजपुर लि. 

78 सोनपुर-गोशपुकुर किमी 551.000 किमी 31 28.30 दार्जिलिंग जिले मं मै. सिमांचल कस्टक्शन 

522.700 पश्चिम मदाती 

किमी 451.00 
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1 2 3 4 5 6 7 

79 फोरविसगंज- पूर्णिया किमी 230.790 किमी 57 79.21 अररिया जिले में मोह. उमर खान 

310.000 Baraat किमी 

267.000 

80 मजुफ्फरपुर - किमी 0.000 किमी 57 69.50 मुजफ्फरपुर में मैथी भै. बाला एटरप्राहजेज 
दरभंगा 69.500 किमी 26.200 

81 अमृतसर-वाघा किमी 455.400-किमी 1 35.930 किमी 479.868 मै. रोहन dees fa. 

सीमा 491.620 (नया चैनेज (छीदन) 

किमी 456.100-किमी 

492.030) 

82 संजय सेतु (घाघर घाट) - 28 सी - किमी 61.000 श्री नीरजं उपाध्याय 

83 काली नदी पुल किमी 60.000 24 - किमी 60.000 मै. aa इडस्रीज (प्रा) लि. 

84 आरओबी-किशनगद् 367.320 से 368.483 8 - किमी 368.020 मै. आशीर्वाद इंडस्ट्रीज 

85 वगही .नाला पुलं - 7 - किमी 58.800 मै. ate बिल्डकोन प्रा. 

86 सीतापुर - 24 -  - श्री बिनरय कुमार पांडे 

87 शाहजहापुर - 24 - - श्री नितिश मोहन 

88 वेसो - 29 - - श्री मुनिन्द्रा नाथ उपाध्याय 

(अनुकाद] (च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

आईसीआईसीआई का येडिक्लेम 

3531. श्री Haye एच विश्वनाथः क्या वस्त्र मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को हथकरघा नुनकरों के लिए निर्धारित 

आईसीआईसीआई कौ मेडिक्लेम के aaa में ae fread प्राप्त 

हुई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हे; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित 

अस्पतालों को विनिर्धारित करने का प्रस्ताव किया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार बुनकर बच्चों को दी जाने वाली 

वृत्तिका को बढाने का है; ओर 

aa मत्रालय में राज्य मत्री (stadt पनबाका लक्ष्मी) 

(क) ak (ख) दावों का निपयान करने में विलंब, अस्पताल 

उपलब्ध न होने आदि से संबंधित शिकायतें, समय-समय पर प्राप्त 

होती रहती ह। सेवा प्रदाता, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, 
इन शिकायतों को सीधे ही fre देते Zi 

(ग) ओर (घ) जी, नहीं 

(ङ) ओर (च) जी, नही। महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना 

के तहत जिस सदस्य का बीमा किया होता है उसे 1200/- रूपये 
प्रति वर्षं बच्चे के लिए oats उपलब्ध होती है। यह लाभ दो 
बच्चों तक, अधिकतम चार वर्ष कौ अवधि के लिए oat से 12वीं 

कक्षा मेँ पद् रहे बच्चों तक सीमित है। छत्रवृत्ति की राशि बढाए 
जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

प्याज के लिए न्यूनतम निर्याति मूल्य 

3532, श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या वाणिज्य ओर 

उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने प्याज के fae न्यूनतम निर्यात मूल्य 

नीति (एमर्हपी) aa दी 2; 

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षो का तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य बढाने के लिए क्या 

प्रतिमान अंगीकार किए गए है; 

(घ) क्या इस वार मे किसानों ओर व्यापारियों के विचार मांगे 

गए है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी oho क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) जी, नही। सरकार ने 

08.05.2012 से प्याज के निर्यात हेतु न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा 

दिया है। तब से प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य के बिना 

अनुमत zl 

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं set 

डीआरडीओ का पुनर्गठन 

3533. श्री आर, थामराईसेलवनः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बिना अधिक समय लगाए तथा बिना अधिक लागत 

के सशस्त्र सेनाओं के लिए उन्नत शस्त्र प्रणालियों का विकास 

सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 

(डीआरदीओ) & आमूलचूल परिवर्तन के लिए रामाराव समिति 

तथा रक्षा सचिव कौ अध्यक्षता वाली समिति at किसी भी मुख्य 

सिफारिश को कार्यान्वितं नहीं किया गया; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण देँ; 

(ग) क्या सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों के अनुमोदन से बचने 

के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वीकृतियों को विभाजित किया जा रहा 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या रै? 

रक्षा मत्री (श्री एके. Wet): (क) ओर (ख) जी, नही। 

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआर्डीओ) डो. पौ. रामा 

राव कौ अध्यक्षता वाली पुरनीक्षा समिति कौ सिफारिशों, जो रक्षा 

सचिव समिति द्वारा परिष्कृत की गर्ह, को कार्यान्वित कर रहा है। 
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निम्नलिखित सिफारिश कार्यान्वित कर दी गई हैः 

° रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ओर सेनाओं के मध्य 

विचार-विमर्थं के लिए नोडल अफसरों का नामांकन। 

* वित्तीय विकेन्द्रीयकरण के लिए एकीकृत वित्तीय सलाह 

प्रणाली कौ शुरुआत करना। 

* एक समर्पित मुख्य नियंत्रक अनसुधान wa विकास 

(मानव संसाधन) को डीआरढीओ मुख्यालय मे पहले ही 

नियुक्त कर दिया गया है। 

निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन चरणों मे हैः- 

e टेक्रोलोजी डोमेन आधारित क्लस्टर्स कौ स्थापना। 

® बाह्म अनुसंधान के लिए बजट को बाकर डीआरडीओ 

बजट का 5% करना। 

* डीञआरदीओ मुख्यालय कौ पुनर्सरचना करना। 

निम्नलिखित सिफारिशों के लिए मंत्रिमंडल प्रस्ताव हेतु कारवाई 

शुरू कौ गर्ह हैः 

* रक्षा प्रौद्योगिकौ आयोग का Bsr 

* डीआरडीओं कौ वाणिज्यिक शाखा का GI 

* महानिदेशक, डीआरदीओ का अध्यक्ष, डीञआरटीओ के 

रूप में पुनः नामकरण। 

(ग) जी, नही। 

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता। 

आयुध निर्माणियों में रोजगार 

3534. श्री हरिभाऊ जावलेः क्या रक्चा मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या महाराष्ट राज्य मेँ आयुध निर्माणियोँ मेँ रोजगार के 

लिए aS अनियमितताएं पायी गयी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या 2; 

(ग) क्या इस मुदे पर कोई जांच कौ गयी है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है?
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रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राज्): 

(क) से (घ) Fees राज्य मे आयुध निर्माणी, ae, आयुध 

निर्माण, देहू रोड ओर आयुध निर्माणी, yaaa में नए रोजगार में 
अनियमितताओं के बारे मेँ ae शिकायतें प्राप्त हुई a1 प्राप्त 

शिकायतों ओर की गईं जाचों के aR निग्न प्रकार हैः 

0) श्री हंसराज गंगाराम अहीर, माननीय संसद सदस्य, चद्रापुर 

से एक शिकायत प्राप्त हई थी जो आयुध निर्माणी, चादा 

के प्रशिक्षुजं के प्रति se आयुध निर्माणी, ata मेँ भरतीं 

के लिए न बुलाकर किए गए अन्याय के बारे मेँ थी। 

आयुध निर्माणी, ae के प्रबंधन द्वारा माननीय संसद 

सदस्य के साथ बैठकों के दौरान उन्हे यह स्पष्ट किया 
गया है कि आयुध निर्माणी, चांदा के प्रशिक्षुओं के प्रति 

कोई अन्याय नहीं किया गया है। माननीय संसद सदस्य 

को एक उत्तर भी भेजा गया है जिसमें te प्रशिक्षुओं 
कौ भर्ती के लिए नियमों कौ स्थिति स्पष्ट की गई है। 

Gi) आयुध निर्माणी, देहू रोड, पुणे में अर्धं कुशल श्रमिक 

कौ भर्ती के बारे A श्री गजानन बाबर, माननीय संसद 

सदस्य, THs रोड, पुणे से एक शिकायत प्राप्त हुई stl 

इस मामले कौ जांच-पडताल करने के लिए आयुध 

निर्माणी até द्वारा एक जांच-बोड गठित किया गया ami 

जांच रिपोर आगे कौ आवश्यक कारवाई के लिए मुख्य 

सतकता अधिकारी, आयुध निर्माणी at को भेज दी गई 

a | 

४) आयुध निर्माणी, भुसाकेल को श्री सूरज कमार नामक 

व्यक्ति से आयुध निर्माणी, भुसावल में भर्तियों में धन 

के कथित लेन-देन के बारे मेँ एक शिकायत ई-मेल के 

जरिए प्राप्त हुई oh इस शिकायत कौ मुख्य सतर्कता 

अधिकारी, आयुध निर्माणी até द्वारा जाच-पड्ताल की 

जा रही है) 

(हिन्दी) 

हिमाचल प्रदेश मेँ divest डिपो 

3535. श्री अनुराग सिंहे ठाकुरः क्या रक्षा मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कोई dé स्टोर विभाग 

(सीएसडी) डिपो नहीं है जबकि कईं अन्य स्थानो की तुलना में 
हिमाचल प्रदेश मै सेवारत सैनिक, पूर्व-सैनिकं तथा उनके परिवारों 
कौ संख्या अधिक है; 
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(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले मे 

सीएसडी डिपो स्थापित करने के लिए इस dau मे हिमाचल प्रदेश 

सरकार भारतीय सेना/सीएसडी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए z; 

(a) यदि हां, तो तत्संबधी ah क्या है तथा उक्त प्रस्तावों 

पर सरकार द्वारा अब तक क्या कारवाई की गई है; 

(ङ) सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला 

मुख्यालय मेँ कब तक सीएसडी डिपो की मंजूरी देने/स्थापना करने 

काहे; ओर 

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण रहै? 

रक्षा मत्री (श्रीए. के. एंटनी ): (क) से (च) हिमाचल 

प्रदेश कौ सरकार ने वहां पर रह रहे सैनिको, भूतपूर्व सैनिकों तथा 
उनके परिवारों की संख्या को देखते हुए इस मंत्रालय से राज्य मेँ 

कटनी भंडार विभाग डिपो स्थापित करने हेतु अनुरोध किया है। 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 188 कनाल भूमि प्रस्तावित 

की el तथापि, वह भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई क्योकि इसमें कुछ 
खड/नाला शामिल थे। कैटीन भंडार विभाग ने राज्य सरकार से उक्त 

भूमि को नालियां/तरबंध बनाकर विकसित करने तथा समुचित 

वैकल्पिक भूमि आबटित करने का अनुरोध किया है। 

उना मे डिपो स्थापित करने के लिए इस समय att सुनिश्चित 

समय-सीमा निर्धारित नहीं कौ जा सकती है। 

[Tare] 

राष्टीय राजमार्ग-18 

3536. श्री लक्ष्मण Se: क्या सडक परिवहन ओर राजमार्गं 

Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या फूलाडी चौक बालासोर से ज्जरपोखरिया तक के 

राष्टरीय राजमार्ग (रारा)-18 (Yaad राय सं.-5) के उन्नयन के 

लिए व्यवहार्य अध्ययन रिपोर्ट पूरे होने के बाद बीओरी (ea) पर 

राया सं. 49 के साथ चार लेन करने के लिए सरकारी-निजी 

भागीदारी वार्षिक समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम 

उठाए गए है?
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सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
जितिन प्रसाद): (क) sit al 

(ख) ओर (ग) परियोजना को अव्यवहार्य पाया गया ओर 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेजी से परियोजना को 

gaa करने पर विचार करनै का अनुगेध किया गया है। 

( हिन्दी] 

एससी^एसटी के विरूद्ध अपराध 

Sass श्री wig सिंहः क्या सामाजिक न्याय ओर 
अधिकारिता मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश 4 अनुसूचिते जातियों (एससी ) “अनुसूचित 

जनजातियों (एसटी) के लोगों के विरुद्ध अपराध को रोकने के 

लिए राज्यों को विस्तृत परामर्श सूची जारी की गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) परामर्शं सूची का पूरी तरह अनुपालन करने के लिए 

राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने सभी 

Tees राज्य at को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 

विरुद्ध अपराध के संबंध में दिनांक 01.04.2010 को एक विस्तृत 

सलाह भेजी है। इस सलाह में विभिन कदमों के बारे मे बताया 

गया है, अर्थात् सोविधिक प्रावधानों ओर विद्यमान विधानों का कठोर 
एवे कर्तव्यनिष्ठ प्रवर्तन; सुरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ater! एवं 

सेमिनारों आदि माध्यम से अ.जा.८अ.ज.ज. के सदस्यों के विरुद्ध 
अपराधो के प्रति कानून प्रवर्तन तत्र का Gaeta; अनुसूचित 

जातियो^भनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधो संबंधी विधानों के 

बारे मे सामान्य जागरूकता सुधारना; हिसा, दुरूप्रयोग एवं शोषण 

के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक मानीररिग प्रणाली 

विकसित करना; अनुसूचित जातियों ^अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध 

अपराधों के मामलों में एफ आई आर के पंजीकरण में विलम्ब 

न होना; उपचारात्मक उपाय करने के लिए अत्याचार प्रवण क्षेत्रों 

कौ पहचान करना; अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के 

लिए पर्याप्त उपाय करना, आदि। इस सलाह को अति सावधानीपूर्वक 

कार्यान्वितं करने के लिए wae राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया 
गया है। 

तथापि, भारत के संविधान कौ सातवीं अनुसूची के अनुसार 

^ पुलिस” ओर “लोक व्यवस्था” राज्य विषय है ओर, इस प्रकार 
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अपराध का निवारण, पहचान, पंजीकरण, जांच एवं अभियोजन की 

प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी राज्यों कौ zt 

प्रादेशिक सेना का दर्जा 

3538. श्री हंसराज गं. até: क्या रक्षा मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को नियमित सेना जैसी 

सेवा के बावजूद se नियमित सेना के समकक्ष दर्जा नहीं दिया 

जाता है; 

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार का विचार se समकक्ष दर्जा देने का है; 

ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ait क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी); (क) ओर (ख) प्रादेशिक 

सेना एक अंशकालीन संकल्पना है ओर प्रादेशिक सेना के कार्मिक 

जब वे प्रादेशिक सेना के अगीभूत नहीं होते हैँ तो उन्हें सिविलियन 

माना जाता है जो अपने सिविल व्यवसाय में कार्य करते रहते है! 

जब प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1976 संशेधित) के उपबंधों 

के तहत se सैन्य सेवा के लिए बुलाया जाता है (अगीभूत किया 

जाता है) तब प्रादेशिक सेना को नियमित सेना का दर्जा दिया जाता 

हे। 

(ग) ओर (घ) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों के ad में ak 

परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। 

[ अनुकाद) 

वापर द्वीप स्थित याच attr 

3539, श्री विष्णु पद रायः क्या रक्षा मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार कमान We an के 

कमांडर इन चीफ (सी-इन-सी) ने वाइपर द्वीप मेँ 30 कमरे के 

आवास वाले 50 ae याच मरीना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र 

(एनओसी) दिया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या उक्त याच मरीना के लिए एनओसी जारी करने 

के पूर्वं रक्षा म॑त्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के लिए विधिवत प्रक्रिया 

अपनायी गयी थी तथा नौसेना मुख्यालय, तटरक्षक, सेना एवं 

वायुसेना से मंजूरी ली गई थी; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है तथा तत्संबंधी प्रामाणिकता क्या है; 

(ङ) क्या संबंधित संसद सदस्य ने उस परियोजना को रद् 

करने का अनुरोध किया है तथा यदि हां, तो उस पर क्या कारवाई 
की गई है; ओर 

(a) क्या सरकार ने इससे संबधित मीडिया रिपो का संज्ञान 

लिया है तथा ae a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. Wet): (क) से (च) सूचना एकत्र 

की जा रही है ओर सभा-पटल पर रख दी जाएगी। 

Teta समुद्री योजना ( एनएमडीपी ) 

3540. श्री ए के.एस. विजयनः क्या पोत-परिवहन मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय समुद्री विकास योजना (एनएमडीपी) 

की असंतोषप्रद प्रगति के ae इस योजना को संशोधित करने 

पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो क्या नयी योजना पत्ततन क्षमत, अवसंर्चना, 

अर्तेशीय नौवहन आदि को तेजी से विस्तार करमे जा रही है; 

(ग) क्या उक्त उदेश्य के लिए किसी समिति का गठन किया 

गया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थं विषय क्या है उक्त 
fiat के कब तक प्रस्तुत किए जाने at संभावना है? 

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन ): (क) ओर (ख) 
राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 1.04.2005 से 

31.03.2012 कौ अवधि में कार्यान्वियन के लिए परियोजनाएं अभिज्ञात 

कौ गई ot इसके अलावा, सरकार ने समुद्रीय क्षेत्र के विकास 

के लिए अब एक भावी योजना ^ समुद्रीय एजेन्डा 2010-20" तैयार 

किया है। इस योजना मेँ वर्ष 2020 तक पत्तनं मेँ यातायात अनुमान 
ओर क्षमतां वृद्धि का आंकलन किया गया है। 

(ग) जी, नहीं। 
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(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 

3541. श्री dam. पाटिलः क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने देश में पत्तनं एवं बंदरगाहों 

के लिए तरीय विनियमन क्षेत्र (सीञआरजेड) अधिसूचना, 2011 के 

संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदने प्रस्तुत किया है; 

(ख) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या राज्य सरकारों कौ आपत्तियों को सरकार द्वारा दूर 

किया गया है; 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(च) इस aay में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (च) गुजरात राज्य सरकार ने मंत्रालय 

द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2009 को जारी ` विद्यमान पत्तनं के विस्तार 

ओर तटरेखा पर नई परियोजनाएं शुरु करने संबधी नई नीति" के 

at मे एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इस नीति मे उच्च अपरदन 
वाले क्षेत्रो में नए पत्तन प्रतिबंधित है ओर उच्च अपरदन वाले क्षेत्रं 
में विस्तारण परियोजनाओं हेतु व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 

अध्ययन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह कहते हुए 

नीति की पुरीक्षा करने का अनुरोध किया है इसे पत्तन विकास कौ 
प्रक्रिया धीमी होगी ओर यह भी अनुरोध किया कि दोनों अधिसूचनाओं 
के sata स्वीकृति प्रदान करने के स्थान पर पर्यावरण प्रभाव 

मूल्याकन अधिसूचना अथवा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना मं 

से किसी एक के अतिर्गत एक ही स्वीकृति प्रदान करने पर विचार 

किया जाप्। 

मंत्रालय ने विभिन पणधारियों - नामशः मह्ुआरो, गैर सरकारी 
संगठनों ओर गुजरात सहित राज्य सरकार के साथ विस्तृत विचारविमर्शं 
किया ओर दिनांक 6 जनवरी, 2011 को तरीय विनियमन aa 

अधिसूचना, 1991 के अधिक्रमण मेँ तरीय विनियमन क्षत्र अधिसूचना 

(सीआरजेड), 2011 जारी कौ। सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के 

अनुसार, उच्च अपरदन वाले क्षेत्रो A पत्तनं ओर बंदरगाहों के 

विकास की अनुमति नहीं है। मध्यम एवं कम अपरदन वाले क्षत्र 
मे ओर स्थिर तरो पर केवल तरीय सुरक्षा उपाय अर्थात तरं का
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विकास रेत को बाह्य पथ से निकालना आदि ओर तररेखों की 

नियमित मानीररी की विशिष्ट wal पर ही पत्तनं ओर बंदरगाहों 

से संबंधित परियोजनाओं के विकास कौ अनुमति है। 

इसके अतिरिक्त, सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अनुसार 

ईआईए ओर सीआरजेड अधिसूचनाओं के अंतर्गत स्वीकृति की 
अपेक्षा वाली परियोजनाओं को दो पृथक आकलन प्रक्रियाओं से 

गुजरने कौ आवश्यकता नहीं है ओर उनके लिए स्वीकृतियां 
आवश्यक नहीं है। एसी परियोजनाओं के लिए ईआर्ईए अधिसूचना 

के अंतर्गत केवल पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित है जिस पर संबंधित 

राज्य तरीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कौ सिफारिशों के आधार पर 

विचार किया जाएगा। 

कंपनियों द्वारा भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन 

3542. श्री ताराचन्द भगोराः क्या श्रम ओर रोजगार मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को वीरा देसाई रोड, मुंबर्ह स्थित एरिस्टो 

फार्मास्यूरिकल्स wede लि., शाह इंडस्ट्रियल इस्टेट के पूर्वं कर्मचारियों 

के भविष्य निधि ग्रेच्युटी (अपदान) तथा अन्य बकायों को रोके 

रखने के संबध में ag शिकायतें प्राप्त हुई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा श्रम कानून 
के उल्लंघन के लिए उक्त कपनी के विरुद्ध अब तक क्या कारवाई 

की गयी है; 

(ग) क्या उपर्युक्त कानूनों के पालन तथा पूर्वं कर्मचारियों के 

बकायो के निपटान के लिए कपनी को कोई निदेश जारी किए गए 

है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कादीवली, मुम्बई के क्षत्र 

कार्यालय मै ted एरिस्टो फार्मास्युटिकल्स ude fa, के पूर्व 

कर्मचारियों कौ भविष्य निधि को रोके जाने संबधी शिकायतें प्राप्त 

हुई है! 

(ख) से (घ) शिकायतें भविष्य निधि दावा फार्म का प्रतिष्ठान 

द्वारा सत्यापन न किये जाने जैसी प्रकृति की है, जिनकौ प्राप्ति के 

5 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 

76 के अंतर्गत उनके विरुद्ध अभियोजन मामले दर्ज किए जाएंगे 
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ओर जिसकी परिणति एक वर्षं तक के कैद अथवा 4000/- रुपये 

तक के GAM अथवा दोनों की सजा के रूपमे हो सकती है। 

कपनी को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है साथ 

ही यह निदेश दिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 

के पैरा 72(5)(घ) के अनुसार पूर्वं कर्मचारियों के भविष्य निधि 

दावा weal को सत्यापित किया जाए। 

मुन्नार-तिरुपुर अतराज्यीय राजमार्गं 

3543. श्री पी.टी. पसः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्गं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुन्नार-तिरूपुर अतर्राज्यीय राजमार्ग 

के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उक्त परियोजना 

पर कार्य wey किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं dara में राज्य मत्री (श्री 
जितिन प्रसाद): (क) जी ae 

(ख) प्रश्न नहीं som 

(ग) जी नहीं। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

सीमावतीं सड़कों का सुधार 

3544. श्रीमती पूनम वेलजीभाईं जाटः 

श्री रामसिंह राठवाः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने had सडको में सुधार के संबधे 

मेँ वर्षं 2009 में एक बैठक आयोजित कौ थी; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा तत्संबधी 

परिणाम an 2;
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(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य A 965 किमी सीमा 

सडक के निर्माण संबंधी प्रस्ताव अग्रेषित किया था; ओर 

(घ) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से (घ) जी a सीमावतीं क्षेत्रों में सड्कां 

के विकास के लिए दिनांके 28.04.2009 को एक बैठक कौ गई 

थी। राष्ट्रीय राजमार्गं से भिन्न सीमावर्ती सड़कों के विकास से 

संबधित मामले सीमावतीं क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते 

है जिसके लिए सीमा veer विभाग, गृह मंत्रालय नोडल विभाग 
है। उक्त बैठक के पश्चात सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 

सभी dread राज्यो के साथ ste वैठके कौ गई थीं ओर तदनुसार 

गुजरात सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों ने dread desi 

के विकास के लिए अपने प्रस्ताव गृह मंत्रालय (सीमा प्रब॑धन 

विभाग) को प्रस्तुत किए @1 परिणामस्वरूप इन प्रस्तावों कौ इस 

मंत्रालय द्वारा जांच की गई है ओर उसे आगे कौ आबश्यक 

कार्दवाई/इस मामले मँ निर्णय लिए जानै के लिए सीमा प्रबंधन 

विभाग को रिप्पणियों सहित लंबाई, वित्तीय निहितार्थं के संबंध में 

एक संकलित रिपोर्ट अग्रेषित की गई हे। 

(हिन्दी) 

कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट का क्रियान्वयन 

3545, श्री Writ लाल मंडलः 

श्री वैजयंत पांडाः 

श्री हर्षं वर्धनः 

श्री ब्रजभूषण शरण सिंहः 

श्री बंस गोपाल चोधरीः 

श्री ए. सम्पतः 

श्री असावूदीन ओवेसीः 

श्रीमती ज्योति ad: 

श्री नारनभाई कड्कादियाः 

श्री गोविन्द ware मिश्रः 

क्या Tat मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या मंत्रिसमूह (जीओोएम) द्वारा गठित कारगिल समीक्षा 

समिति की सभी सिफारिशें लागू को गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हैः 

(ग) क्या जीओएम द्वारा संस्तुत चीफ ओंफ feha स्टाफ! 

के पद का सृजन किया गया है; ओर 
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ota क्या है तथा यदि नहीं. तो 

इसके क्या कारण है? 

Tal मत्री (श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) राष्टरीय 

सुरक्षा पर म॑त्रिसमूह, कौ रिपोर A छह अध्याय zi “रक्षा प्रबधन' 
संबंधी अध्याय VI के लिए रक्षा मंत्रालय को शीर्षं (नोडल) 

मंत्रालय नामित किया गया है। इस अध्याय में 75 सिफारिश निहित 

है जिनमें से.63 सिफारिश को कार्यान्वितं कर दिया गया है। चार 
सिफारिशों पर कारवाई की जा रही है। रक्षा स्टाफ प्रमुख की 

स्थापना से संबंधित आठ सिफारिशे विचाराधीन है। 

(ग) जी, नही। 

(घ) सरकार द्वारा रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद के सृजन का 

निर्णय राजनीतिक दलों के साथ चल रहे परामर्शो के पूरा होने 

के पश्चात लिया जाएगा। 

ane यें हाथी अभयारण्य का निर्माण 

3546. श्री पी, विश्वनाथनः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कोरबट स्थित लेमरु में (450 वर्गं किमी. क्षेत्रफल 

के) तथा जोशपुर एवं सरगुजा में बादल खोर तमरपिंगला A (1048 

किमी. क्षेत्रफल वाले) दो हाथी अभ्यारण्यों को मंत्रालय ने मंजूरी 

a 2; 

(ख) यदि हां, तो sade राज्य सरकार को हाथी परियोजना 

के अतिर्गत कुल कितनी राशि जारी की गई है; 

(ग) क्या सरकार द्वा मंजूर कल क्षेत्रफल के बाद मेँ कमी 

कौ गई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; ओर 

(ङ) सरकार दार इस पर क्या सुधारत्मक कदम उठाए WW 

है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) जी हां, भारत सरकार ने कोरर स्थित 

लेमरु (450 वर्णं किमी. क्षेत्रफल) में तथा जोशपुर एवं सरगुजा 

स्थित बादल खोट तमरपिगला (1048 वर्ग किमी. क्षेत्रफल) मेदो 

हाथी अभयारण्यों को ast दी है।
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(ख) fase पांच वर्षो अर्थात् वर्षं 2006-07 से अभी तक 

छत्तीसगद राज्य सरकार को हाथी परियोजना के अंतर्गत 959.98 

लाख रुपये कौ कुल धनराशि जारी की गई 21 

(ग) से (ङ) अभी तक, ode सरकार 4 दिनांक 

15.9.2011 कौ अधिसूचना स. एफ 8-6/2007/10-2 द्वारा जोशपुर- 

सरगुजा हाथी रिजर्व (1143.34 वर्ग किमी.) को अधिसूचित किया 

Cl इस स्तर पर कूल क्षेत्र मे कमी किये जाने का प्रन नहीं उठता। 

पाडरेसी विधेयक के अंतर्गत समुद्री यात्रियों 

(सी Gerd) का कल्याण 

3547. श्री Wet एंटनीः क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार के पास समुद्री shal द्वारा बधक बनाए 

जा रहे समुद्री यात्रियों का कोई रिकार्ड 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इसके शिकार हुए परिवारों को वित्तीय 

सहायता सहिते कोई सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम saw 

हैः 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) समुद्री यात्रियों (सी we) कौ सुरक्षा एवं कल्याण 

सुनिश्चित के लिए क्या कदम उठाए गए 2? 

पोत-परिवहन मत्री (श्री जी.के. वासन); (क) ओर (ख) 

जी, हां। आज तक, 43 भारतीय नाविकों को नीचे दिए गए aR 

के अनुसार बंधक बना कर रखा गया हैः 

क्र.सं पोत का नाम पताका बधक बना कर रखे गए भारतीय अपहृत किए जाने 

कर्मीदल सदस्यों कौ संख्या कौ तारीख 

1. एम. वी. आइसवर्ग। पनामा 6 29.03.2010 

2. एक्स-एम.टी. एस्फास्ट वैन्वर पनामा 7 29.09.2010 

3. एम.वी. wast मलेशिया 2 26.11.2010 

4. एम.वी. tad ग्रेस पनामा 17 02.03.2012 

5. wad. स्मिरनी लार्बीरियायी 11 10.05.2012 

योग 43 

(ग) ओर (घ) सरकार ने अपहृत Ta आइसबर्ग। के 

सोमालियायी जलदस्युओं द्वारा बंधक बना कर रखे गर सभी 6 

भारतीय नाविको के परिवारों को 2.50 लाख रु. की राशिं प्रदान 

की हे। 

(ङ) सरकार द्वारा नाविकों कौ सुरक्षा ओर कल्याण को 

सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित ved कौ गई हैः- 

(0) भारतीय कर्मीदल वाले वाणिज्यिक जलयानों के अपहरण 

से पैदा होने वाली बंधक परिस्थिति से fact के लिए 

एक अतर मंत्रालयी अधिकारी दल का गठन किया गया 

है। भारत अंतरराष्टीय समुद्री संगठन, सोमालिया के ae 

से समुद्र sad पर संपकं दल ओर अन्य अतर राष्ट्रीय 
Fal में भी एक सक्रिय भागीदार है। 

0) अपहरण हुए जलयानों के स्वामियों ओर पताका प्रशासन 

से विदेश में अवस्थित भारतीय दूतावासों से यह सुनिश्चित 

feu जाने हेतु संपर्क किया गया है कि वह बेधकों की 
सुरक्षा ओर जल्द रिहाई के लिए उपयुक्त कदम saul 

(ii) भारतीय पताका से युक्त वीणज्यिक wat पर सशस्त्र 

सुरक्षा गार्डा कौ तैनाती के लिए दिशानिर्देश जारी किए 

गए है। तदनुसार, भारतीय पोत स्वामी सशस्त्र सुरक्षा Tel 
कौ तैनाती करने को wade 21 

(iv) अदन कौ खादी मे पोतों को नौसेना सुरक्षा उपलब्ध 

करवाई जाती है इसके अलावा, समुद्री उकैती से 
प्रभावित क्षेत्र मे विभिन देशों के नौसेना पोत गश्त कर 
रहे है जो आपस में विभिन बहुरष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय 

पहलों के माध्यम से दूसरे से समन्वयन करते है ताकि
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समुद्री Saat की समस्या का मुकाबला किया जा सके। 

भारतीय नौसेना भारतीय ई ई जेड मे ओर पश्चिम दिशा 
कौ ओर 65 डिग्री पूर्व देशांतर तक निगरानी में बदोत्तरी 

कर रही 21 

(v) यात्रा करने वाले जलयानों पर सलल्लाह ओर माले को 

जोडने वाले मार्गं के दक्षिणी अथवा पश्चिमी wees में 

यात्रा करने पर ofa लगा दिया गया 2 

पारादीप पत्तन न्यास को हुईं हानि 

3548. श्री अर्जुन चरण Set: क्या पोत-परिवहन मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वित्तीय आंतरिक aan तंत्र तथा निगरानी प्रणाली 

कौ भारी विफलता के कारण पारादीप पत्तन न्यास को एम वी ब्लाक 

रोज कौ प्रविष्टि द्वारा weil पी एंड आई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते 

हुए भारी वित्तीय हानि a 2; 

(ख) यदि हां, तो इस घटना के संबध मे उच्च स्तरीय समिति 

ant की गईं सिफारिशों का ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर उस 

पोत के मालिकप्रव॑धक के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है? 

पोत-परिवहन मत्री (श्री जी.के. वासन ): (क) जलयान 

एम वी ब्लैक रोज का मूल पी एंड आई प्रमाणपत्र पारादीप पत्तन 
द्वारा बंदरगाह में इसके प्रवेश कौ अनुमति दिए जाने से पहले जांचा 

गया था, परन्तु उसे बाद में नकली पाया गया। दुर्घटना के पश्चात् 

तेल के रिसाव के प्रबंधन, ईधन हटाए जाने ओर कर्मीदल के बचाव 
पर पारादीप पत्तन न्यास द्वारा 17,65 39,876/- रु. का व्यय किया 

गया। जलयान के स्थानीय शिपिंग एजेंट पर एक दावा किया गया 

Ml परन्तु कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर स्ट 

दे दिया गया। सिंगापुर मेँ अवस्थित जलयान के हल तथा मशीनरी 

के बीमाकर्ता से भी तेल रिसाव प्रबंधन पर हुए व्यय कौ प्रतिूर्ति 

करने का अनुरोध किया गया। अब तक कोई सकारात्मक उत्तर 

प्राप्त नहीं हुआ है। 

(ख) अध्यक्ष, नैशनल शिपिंग até की अध्यक्षता मे गठित 

समिति की सिफारिश संलग्न विवरण में दी गर्ह है। 

(ग) उच्च स्तरीय dee की सिफ़ारिशे पोत स्वामी/पात vate 

के विरुद्ध कारवाई से संबंधित नहीं है। तथापि, राज्य पुलिस द्वारा 

पोत wer के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। 
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विवरण 

सिफास्थिं 

food दशक मेँ लौह अयस्क के निर्यात मे उल्लेखनीय 
वृद्धि है ओर जिसके आगामी दशक मे भी जारी रहने 
कौ संभावना है। लौह अयस्क संभालाई रर्मिनलों को 
उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि वे विशाल बल्क 
करियरों कौ प्रभावी सुरक्षित तरीके से संभलाई कर सके। 

आई एम ओ जो बल्क कैरियरों के दुर्घटना के लिए 

गभीर रहा है ने विभिन कन्वैशनों ओर संस्तुत कोडों के 
माध्यम से पहले ही नियम बना रखे हैँ राष्ट्रीय विधानों 

ने आई एम ओ समञ्चौतों के सिद्धातो को प्रत्यक्ष रूप 

से सम्मिलित किया है, भारत में आने वाले सभी ad 
ओर नौवहन के हित में इसका अनुपालन अनिवार्य है। 
मौवहन अतररष्टरीय प्रकृति के होने के कारण ओर इस 

बात को नोट करते हुए कि 80% से अधिक का निर्यात 

विदेशी ध्वज जलेयानों के माध्यम से होता है सभी 
नौवहन ओर पत्तनं के हित में अतिर्यष्टरीय angie ओर 

alist का अनुपालन अत्यावश्यक है। पत्तन सहित सभी 
सेवा प्रदाताओं के लिए लागू गुणवत्ता मानक सहित हाल 

ही में इनका अनुपालन अनिवार्य हो गया है ओर अतः 
प्रमाणित wal द्वारा मानी जाने वाली पद्धति गुणवता 

मानक अनुपालन को दर्शाए ओर लागू कोड राष्ट्रीय 
नियमों का भी अनुपालन हो। 

अतररष्टरीय समुद्री संगठन ने सुरक्षा, ढांचागत Yasar, 

पोतों पर ant की लदाई ओर उतराई ओर पत्तन 

प्रचालन के उदेश्य के लिए नौवहन उद्योगों कौ सभी 

इकाइयों के लिए ash, कोड, सुरक्षा व्यवहार निर्धारित 

किए है। सोलास समञ्चौता आवश्यक प्रमाणन द्वारा वाणिज्य 

Gal कौ सुरक्षा मानक कौ अनिवार्य अपेक्षाएं प्रदान 

करता है। आई एम ओ ने बल्क केरियरों हेतु, cad 

हेतु ओर meat हेतु सुरक्षा व्यवहार के कोड निर्मित 
किए di प्रभावी तरीके से सुरक्षित नौवहन प्रचालन के 

लिए यह आवश्यक है कि पोत, asad की arent 
का अनुपालन करे ओर पत्तन अपने विभिन टर्मिनलों 

के लिए लागू सुरक्षा व्यवहारो के कोडों का अनुपालन 

ail पोत ओर पत्तन के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए 
^ पोर्ट-शीप इंटरफेस" दिशा निदेशो के अनुपालन की 

आवश्यकता हे। पोत ओर पत्तन को लागू सुरक्षा दिशा 

निदेशो, कोड, नियमों आदि का अनुकरण करते हुए एक 

दूसरे का पूरक बनना होगा।
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* भारत के अधिकतर पत्तन समान पत्तन सुविधा के भीतर 

विभिन प्रकार के टर्मिनलों, बल्क, weal, Jar, गैस 

आदि के माध्यम से art कौ निर्यात/भयात की संभलाई 

करते हँ। अतः यह आवश्यक है कि आई एम ओ सुरक्षा 
कोडों कौ बातों को ध्यान मेँ रखकर प्रत्येक पत्तन र 

तकनीकौ अर्हता प्राप्त टर्मिलन warn नियुक्त atl 

निर्यातकर्ता ओर पोत स्वामी का यह भी दायित्व है कि 

वे उन्हीं पोतों को लाए जो आई एम ओ weed के 

अनुसार किसी भी रर्मिलन से art लाने के हकदार ai 

पत्तन प्राधिकरण के लिए अपनी ओर से आवश्यक है 

कि वे सुरक्षा प्रणाली के अनुसार टर्मिनल प्रबधक के 

प्रत्यक्ष दायित्व के अधीन ari की aad ati प्रभावी 

समन्वय के लिए पोत-शिप इंटरफेस के दिशा-निर्देशौ का 

अनुपालन आवश्यक zl 

उपरोक्त को नोर करते हुए ओर महानिदेशालय नौवहन 
के सर्वक्षकों द्वारा किए गए प्रारंभिक जांच (पी आई) 

के परिणामों के अलावा ओर पत्तन कर्मियों, सीमा शुल्क 

अधिकारियों, निर्यातकर्ता, art सरवेक्षकों आदि सभी 

नौवहन हितों से विचार-विमर्शं के आधार पर, गुणवत्ता 

ओर सुरक्षित तरीके से व्यापार में विस्तार के लक्ष्य को 

ध्यान में रखते हुए समिति ने भारत के किसी भी पत्तन 

से लौह अयस्क कौ लदाई ओर उतराई ओर परिवहन 

के संबध मेँ निम्नानुसार सिफारिश को है :- 

1. लौह अयस्क Wea को लौह अयस्क Hae (बी 

सी कोड के अनुसार) कहा जाए ओर उसका वहन 

उस पोत Ra जो बी सी कोड के परिशिष्ट-क 

के लिए विधिवत प्रमाणित हो ओर पोतं की आयु 

25 वर्षं से अधिक न al 

2. प्रत्येक पोत जो लोह अयस्क tea (कसेन्टरेट) 

लादने का इच्छुक है के पास पत्तन प्राधिकरण को 
स्वीकार्य वैध कार्मिक ओर इंडेमनिटी बीमा कवरेज 

हो। 

3. लौह अयस्क लादने के आशय वाले पोतं को 

टर्मिनलों मे जलयानों के आने से कम से कम 48 

घंटे पहले पत्तन प्राधिकरण के टर्मिनल wae को 

बीएलयु कोड के अनुसार, लदाई ओर उतराई योजनाओं, 

बालास्टिग, डी-बालास्टिग व्यवस्था के aay में अग्रिम 

सूचना प्रस्तुत करना चाहिए्। 
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4. tla के लिए नामित एजेंट, पोत के आने से 48 

घटे पहले पत्तन के टर्मिनल प्रबधक को पोत के 

सांविधिक प्रमाण पत्रं की प्रति प्रस्तुत करता है। 

एजेंट, जलयान के पत्तन में रहने अथवा पत्तन सीमा 

को छोड देने तक की अवधि के दौरा पोत के 

दायित्वोँं के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आवश्यक हो 

तो पत्तन इंडेम्निरी,सुरक्षा बांड मांग सकते ZI 

5. पोत का मास्टर, अपने जलयानोँ पर लदे कार्गो के 

स्वीकार करने के संबंध में उत्तरदायी होता है ओर 

यदि उसे कोई आपत्ति है तो ae इस बारे मेँ जल्द 

एक नोर ओंफ vite के माध्यम से टर्मिनल 

प्रबधक को सूचित करेगा। 

6. प्रत्येक पत्तन के पास एक सक्षम तकनीकी रूप से 

अर्हता प्राप्तं टर्मिनल प्रब॑धक होगा, जो आईएमओ 

बल्क लदाई ओर उतराई कोड के अनुसार, रर्मिनल 

मे संचालन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होगा। 

7. पोत-स्वामी,निर्यातकों द्वारा नियुक्त ari सर्वक्षक, 

एक अनुमोदित/मान्यताप्राप्त निकाय (नौवहन 
महानिदेशालय अथवा आईपीए से अनुमोदित) a 

होगे, जो प्रत्येक ere सर्वेक्षण के ae निर्यात के 

लिए art की मात्रा, गुणवत्ता ओर उपयुक्तता के 

aay में टर्मिनल प्रब॑धक को सूचित करेगा। 

8. परीक्षण प्रयोगशालाओं में होने वाले नमी की सीमाओं 

जैसे विभिन्न परीक्षण, प्रशासन (नौवहन महानिदेशालय 

अथवा आईपीए) द्वारा अनुमोदित ett जलयान को 

ari कौ लदाई के लिए बर्थ की अनुमति देने से 

पहले पत्तन द्वारा आबंरित स्लोट मे काग at गिनती 

के लिए शिपर का होना आवश्यक होगा। 

9. एमएमडी अथवा अन्य मान्यता wa निकाय सर्वेक्षक, 

aM का कार्य पूराहो जाने के बाद ओर जलयान के 

समुद्र मे जाने कौ अनुमति देने से पहले जलयान का 

निरीक्षण ath संतोषजनक निरीक्षण हो जाने के बाद 

ही पत्तन अनापत्ति, पाइलेट प्रदान किए जाने पर विचार 

किया जाएगा। पत्तन प्राधिकारी, वर्षा ऋतु के दौरान, 

कार्गो के संचालन के few दिशा- निर्देशों को संशोधित 

करने पर विचार कर सकता है। सुरक्षा प्रशासन होने के 
नाते ओर वाणिज्यिक पोत परिवहन amt नियमों के 

अनुसार, नौवहन महानिदेशालय सभी पत्तनं मेँ लौह 

अयस्क Sade कौ लदाई के सुरक्षित संचलान के लिए
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10. 

il. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Wat के 

आवश्यक दिशानिदेश तैयार करेगा। अनाज की aa के 

लिए सख्त दिशा निर्देश है। अब यह अत्यंत आवश्यके 

है कि नौवहन महानिदेशालय द्वारा शीघ्र दिशानिर्देश तैयार 

किए जाए। 

इंडियन रजिस्टर ओंफ शिपिंग (आई आर क्यू एस) 

जिसने आई एस ओ प्रमाणपत्र जारी किया है, को पत्तनं 

के कार्यविधि भैनुअल को संशोधित करने कौ सलाह दी 
जाएगी ताकि उपर्युक्त सुरक्षा कोड शामिल किए जा सके 

तथा उसके अंतर्गत सलाह का अनुसरण किया जा सके। 

डी जी एस द्वारा आई एस पी एस प्रमाणन से पत्तनं 

सुवधि के भीतर सुरक्षा तत्वों के सम्बन्ध में गुणात्मक 

परिवर्तन आए है ओर इसलिए समिति सिफारिश करती 
है कि डी जी एस के अधिकारियों a लदाई ओर 

उतराई कार्यो के लिए सुरक्षा सम्बन्धी सभी बातों (लागू 

alist के अनुसार) को मोँनीटर करने के लिए पत्तनों 

पर वार्षिक आधार पर “ सुरक्षा जांच Tea” कौ जाए। 

arn में नमी की मात्रा का पता लगाने के लिए परीक्षणों 

के महत्व तथा समय की कमी को asad हुए, लौह 

अयस्क HS कौ संभलाई करने वाले पत्तनं को अपने 

परिसरों के भीतर जांच प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए 

ताकि जब भी आवश्यकता हो काग का परीक्षण किया 

जा सके। 

उपर्युक्त सिफारिश सामान्य ¢ ओर उन्हें सम्बन्धित 

अभिकरणो/प्राधिकारियों जैसे कि भारतीय wa संघ, 

नौवहन महानिदेशालय ओर भारतीय शिपिंग रजिस्टर ओर 

राज्य समुद्रीय satel की सहायता से प्रक्रियाओं को तैयार 

कर, संशोधित कर व्यावहारिक तरीके से कार्यान्वितं किया 

जा सकता ZI 

यह उल्लेखनीय है कि भारत मे लगभग 20 पत्तन है 

जो लौह अयस्कं wate की aad करते है जिसमें 6 
महापत्तन है ओर अन्य गैर महापत्तन/निजी पत्तन हैँ ओर 
उनमें कुछ राज्य aaa बोर्ड के तहत आते है। इसलिए 
इस बात की आवश्यकता है कि उपर्युक्त सिफारिश 

केन्द्रीय सरकार या राज्य समुद्री बोर्ड के माध्यम से सभी 

पत्तनं पर लागू हों चाहे वे गैर-महापत्तन या महापत्तन 

हो। 

इस तथ्य को नोट करते हुए कि करई जलयान हैँ जोकि 
अपने फिक्सचर के सामने भारत के तर के आसपास 
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बेकार पडे रहते है ओर हाल ही में सुरक्षा पहल को 
देखते हुए, एेसे अनचाहे जलयानों कौ मौजूदगी aed 
नहीं है ओर तर रक्षक प्राधिकारियों को इन del की 

जानकारी दी सकती है जिनके पास तैयारी का tex 

नोटिस है अथवा जिसे अगले 24 घण्टों के भीतर तैयारी 

का tax नोरिस की उम्मीद है। बिना किसी प्रतिबद्धता 

अथवा व्यापार लेन-देन के हमारे तटीय wel का प्रयोग 

कर् रहे अनचाहे जलयानों को निकालने के लिए इससे 

तर रक्षक प्राधिकारियों को मदद मिलेगी। 

16. fasted पर मानसून अवधि के दौरान, भारतीय तट के 

आस-पास हुई दुर्घटनाओं कौ संख्या ओर जो केवल लौह 
अयस्क जलयानों तक सीमित नहीं है, समिति ने जोर 

दे कर सिफरिश कौ है कि दुर्घटना जांच ब्यूरो के निर्माण 
मे तेजी लायी ami इससे समयबद्ध तरीके से विभिन्न 

दुर्घटनाओं कौ स्वतत्र रूप से जांच A मदद मिलेगी। 

उप्रदराज लोगों के लिए पेंशन 

3549. श्री बेजयंत पांडा: क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) देश में 60 वर्षं से अधिक उप्र के कितने व्यक्तियों 

को आजीविका के लिए अभी भी काम करना पडता 2; 

(ख) वृद्धावस्थापेंशन प्राप्त कर रहे एसे व्यक्तियों कौ संख्या 

कितनी है; ओर 

(ग) उन्हें प्रदत्त वृद्धावस्थापेंशन की राशि बढाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्रालय में राज्य मत्री 

( श्री डी. नेपोलियन ): (क) इस daa में को प्रामाणिक आंकड़ा 

उपलब्ध नहीं 21 

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था 

पशन योजनाः (आरईजीएनओएपीएस) प्रशासित कर रहा है जिसके 

अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा 

से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्षं ओर उससे 

अधिक आयु के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रतिमाह कौ दर से तरथा 

80 af ओर उससे अधिक आयु व्यक्तियों को 500 रुपए प्रतिमाह 

कौ दर से पेंशन के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्वयं के 

संसाधनों से कम से कम समान राशि का अंशदान Ail



253 प्रश्नों के 

आईजीएनओएपीएस, राष्टीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का 

एक घटक है जौ राज्य योजना के अधीन है। वर्ष 2011-12 के 
दौरान, राज्यों ने आईजीएनओएपीएस के अतर्गत 210 लाख लाभार्थियों 
के कवरेज कौ सूचना दी है) 

(ग) योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता को राशि को 
संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर संशोधित 
किया जाता है। 80 वर्षं ओर उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको 
के लिए केन्द्रीय सहायता कौ राशि को 01.04.2011 से प्रति लाभार्थी 
200 रुपए प्रतिमाह से बदाकर प्रति लाभा्थीं 500 रुपए प्रतिमाह 
किया गया था। 

सड़कों के निर्पाण में रबड़ का उपयोग 

3550. श्री भाउसाहेब राजाराम are: 

श्री सोमेन मित्राः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार fred एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों सहित 
सभी राष्ट्रीय राजमार्गं weal का निर्माण रबड़ से करने पर विचार 
कर रही 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ote क्या है तथा इस संबंध में 

अब तक कितने प्रयोग किए गए है; ओर 

(ग) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान देश मेँ 
विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य मे निर्माणाधीन एवं रबड़ से निर्मित 

सड़कों तथा उन पर किए गए व्यय का a क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
जितिन प्रसाद): (क) जी vet 

(ख) ओर (ग) “सडक कौ ऊपरी सतह के लिए रबड्/पोलीमर 
asters बिटुमन बाइंडर के उपयोग के लिए" मंत्रालय की 
अनुसंधान योजना आर-54 के अतिर्गत॒ सीआरआरभई द्वारा एक 
अध्ययन किया गया था। केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों के विभिन 
सडक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार ओर निजी फंड सै 
सडक निर्माण कई गुना ag गया है। इन कार्यक्रमों के अतर्गत, 
आईआरसी aie के अनुसार we सहित विभिन प्रकार के 
बिटुमन मंडीफायर्सं का उपयोग क्रिया जाता है। रबडीकृत बिटुमन 

मोडीफायर्स के साथ विकसित सडको कौ राज्य-वार लंबाई एकत्र 
नहीं कौ जाती 21 
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( हिन्दी] 

बंधुआ श्रम 

S355 1. श्री Sere कुमारः क्या श्रम ओर रोजगार मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश 4 yeu, महिलाओं तथा बच्चों से बलात् 
श्रम कराने के मामलों की संख्या वदी 2; 

(ख) यदि हा, तो क्या लोग कर्जा के कारण श्रमिकों से 

जवर्दस्ती बंधुआ मजदूरी कराते है; 

(ग) यदि हां, तो किन व्यापारउ्योगों मे te बंधुआ मजदूर 

लगे है; 

(घ) क्या एसे श्रमिकों के यौन शोषण तथा शारीरिक प्रताडन 

के मामले पाए गए है; 

(ङ) यदि a, तो इस waa में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई 

की गयी है; ओर 

(च) एसे श्रमिकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए सरकार 

हारा क्या कदम उठाए गए है 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन wer): (क) 

से (ग) भारत का संविधान अनुच्छेद 23८1) के अतिर्गत भिखारी ' 

तथा बलात् श्रम के अन्य इसी प्रकार के रूपों को निषिद्ध करता 

हे। बधुआ श्रम पद्धति 25 अक्टूबर, 1975 से बधुआ श्रम पद्धति 

(उत्सादन) अध्यादेश, जिसके स्थान पर वाद में बंधुआ श्रम पद्धति 

( उत्सादन) अधिनियम, 1976 लाया गया था, के अंतर्गत सम्पूर्ण 

देशं से समाप्त कर दी गर्ह थी। इस अधिनियम के अतर्गत किसी 

भी व्यक्ति को बंधुआ श्रम पद्धति के wala अथवा इसके 

अनुसरण मेँ अग्रिम देने कौ अनुमति नहीं है तथा कोई भी व्यक्ति 
किसी व्यक्ति को कोई बधु श्रम अथवा बलात् श्रम के लिए 

मजबूर नहीं कर सकता। ज्यों ही बंधुआ श्रम कौ उपलब्धता का 

पता लगता है, ta व्यक्तियों की पुनर्वास हेतु पहचान कौ जाती 

a 

(घ) ओर (ङ) चकि "लोक aren’ राज्य का विषय है, 
अतः राज्य भं लोगों कौ सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का 

प्राथमिक उत्तदायित्व राज्य सरकार का है। लोगो की सुरक्षा हेतु 
कारवाई करने के लिए राज्य सरकारे सक्षम Zi 

(च) पहचान गये एवं मुक्त कराये गये बधु श्रमिक के 
पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों कौ सहायता करने के लिए
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बंधुआ staat के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कौम 

मई, 1978 से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति बधु 
श्रमिक 20.000/- रुपये की दर् से पुनर्वास सहायता उपलब्ध करायी 

जाती है जोकि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन 

की जाती है। 

बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 कौ समीक्षा 

करने तथा इसके कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु सचिव (श्रम 

एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक विशेष समूह गठित किया गया 

है। अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों 

पर जोर देने के लिए समय-समय पर यह समूह AT-M dad 

कर रहा ZI 

आईएलओ के साथ गठबंधन करके केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडु 

राज्य सरकार ने See ah के प्रोत्साहन के माध्यम से ब॑धुआ 

मजदूरी को कम करने के प्रयोजनार्थं राज्य मेँ एक प्रगामी परियोजना 

प्रारम्भ की है। इस परियोजना को आध्र प्रदेश, ओडिशा तथा 

हरियाणा राज्यों मे दुहराया जा रहा FI 

(अनुवाद ] 

व्यावसायिक शिक्षा 

3552. श्री एम. आनंदनः क्या श्रम ओर रोजगार मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकारी एजेंसियों में कार्य योजना के क्रियान्वयन 

संबंधी मतभेद के कारण वर्ष 2022 तक 500 मिलियन युवाओं को 

विपणनीय रोजगार कौशल प्रदान करने का महत्वाकाक्षी लक्ष्य खतरे 

मेदे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उन एजैसियों के बीच मुदे के निपरान के लिए क्या 

कदम उठाए गए है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति जोकि देश 4 

कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, को 

फरवरी, 2009 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नीति मेँ वर्षं 2022 

तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित 

किया गया है। अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण 

कार्यक्रम चलाने वाले सभी मत्रालयो/विभागों के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य 

नीति दस्तावेज मेँ दर्शाए् गए है। इस संबंध में AR संलग्न विवरण 

मेदी गई है। देश मे कौशल विकास गतिविधियों के समन्वय हेतु 

सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौ अध्यक्षता मे राष्ट्रीय 

कौशल विकास समन्वय बोड का गठन किया Zi 

विवरणं 

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले सभी मत्रालयोविभागो के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य 

मत्रालय/विभाग/सगटठन वर्षं 2022 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों कौ 

आकलित संख्या (मिलियन मे) 

1 

राष्ट्रीय कोशल विकास निगम 

श्रम ओर रोजगार 

पयर्टन 

वस्त्र 

सडक परिवहन ओर राजमार्ग 

ग्रामीण विकास 

महिला ओर बाल विकास 

कृषि 

150 
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wane! उच्चतर शिक्षा wasnt व्यावसायिक शिक्षा 

भारी उद्योग 

शहरी विकास 

सूचना प्रौद्योगिकी 

खाद्य प्रसंस्करणं 

निर्माण उद्योग विकास परिषद् (योजना आयोग के अंतर्गत) 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

अति लघु, लघु एवं माध्यम उद्यम 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 

प्रवासी भारतीय कार्यं 

वित्त - ब्ीमा/वैकिग 

उपभोक्ता कार्य 

रसायन ओर उर्वरक 

अन्य (विद्युत, पेटरलियम इत्यादि) 15 

कुल 530 

आनुवंशिक रुप से aatga फसलों का प्रारंभ 

3553. श्री प्रेमदास रायः क्या पर्यावरण ओर वन पत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश a कृषि क्षेत्र पर आनुवंशिक रूप 
मं Wafga फसल att am के प्रारभ के सामाजिक-आर्थिक 
प्रभाव संब॑धी कोर अध्ययन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato एवं परिणाम क्या है; ओर 

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे 
है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 
जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) मंत्रालय ने आनुवंशिक 
अभियात्रिको मूल्यांकन समिति (जीईएसी) कौ सिफारिश के आधार 
पर, राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था ओर नीति अनुसंधान (एनसीएपी) 
केन्द्र, नई दिल्ली के माध्यम से "भारत मे ana के उत्पादन ओर 

विपणन के सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण ओर बीरी ana के 
आर्थिक लाभों के प्रत्याशित आकलन" नामक एक अध्ययन कराया 
ai अनुप्रयुक्त ओर विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के साथ 
सथन रूप से कराये गये इस अध्ययन का निष्कर्षं निम्नलिखित 

“अध्ययन से यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए किसानों 
को amt की फसल पर्याप्त क्षेत्र मे थी। इस क्षेत्र मे फल 
ओर शूट बोरर कौ वजह से होने वाली हानि के अत्याधिक 
होने के कारण इस अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि बीरी 
बैगन को अपनाकर, उत्पादकं गुणवत्ता पूर्णं विपणन योग्य फल 
को पैदावार अधिक मात्रा मेँ प्राप्त करने मे समर्थ होगे ओर 
पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेगे। तथापि, उत्पादक कौ, 
सामर्थ्यं उपभोक्ता कौ स्वीकार्यता ओर सुरक्षा संब॑धी मुदं के 
आकलन हेतु ओर अधिक विस्तृत ओर विषय-केन्दित अध्ययन 
कराए जाने कौ आवश्यकता है" 

(ग) बीटी बैंगन पर अधिस्थगन, फरवरी 2010 में जारी किया 

गया धा। अधिस्थगन के बाद कौ अवधि के दौरान, कोई अतिरिक्त 
अध्ययनं नहीं कराया गया है।
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राष्टीय स्वास्थ्य बीमा योजना 

3554, प्री. रंजन प्रसाद यादवः 

श्री fay प्रसाद तराईः 

श्री वैजंयत पांडाः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या den cra राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 

अंतर्गत रुपए के दावे के लिए हिस्टेक्टोमिज आदि जैसे अनावश्यक 

शल्य क्रिया कर रहे हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस संबंध मे कोई जांच कौ गयी है; ओर 

(घ) यदि हां, तो fied तीन वर्षो के दौरान एेसे कितने 

मामले वर्ष-वार एवं राञ्य-वार पाए गए है तथा एसे sia के 

विरुद्ध क्या arta कौ गयी है 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
से (घ) बीमा कम्पनियों से पैसा wa के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

बीमा योजना (आरएसबीवार्ई) मरीजों पर छत्तीसगद एवं विहार राज्य 

मे अस्पतालों द्वार दिस्टरेक्टोमिज शल्य क्रिया किए जाने, जबकि 

चिकित्सा की दृष्टि से यह अपेक्षित नहीं भी, संबधी विभिन समाचार 

अखबारों मे आये है। इन आरोपों की गंभीरता को देखतो हए 

छत्तीसगद एवं बिहार राज्य का दौरा करके मीडिया रिपोर्य के प्रसंग 
मे तथ्यों का पता लगने तथा अधिकारियों, बीमा कम्पनी के 

प्रतिनिधियों, अस्पतालों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से विचार-विमर्शं 

करने के लिए संबंधित जिलों का दौरा करने के लिए भी श्रम एवं 

रोजगार Aaa में एक केन्द्रीय दल का गठन किया गया था। इस 

केन्द्रीय दन ने अगस्त, 2012 के तीसरे एवं चौथे सप्ताह मँ 

छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्यों का दोरा किया तथा अपने निष्कर्ष 

मंत्रालय को सोप दिए। इस केन्द्रीय दल की टिप्पणी यह है कि 

मरीजों पर हिस्टरेक्टोमी शल्य क्रिया किए जाने का (कारणः 

आरएसबीवाई नहीं है, जबकि यह छन्तीसगद एवं बिहार राज्यों मं 

गैर-आरएसबीवाईं मरीजों के मामले में भीकीजारहीहे। 

तथापि, आरएसबीवाई मामलों मे सावधानी उपाय के रूप में 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी wate राज्य क्षेत्रों को परामर्शं 

जारी किया है कि अस्पतालों द्वारा 40 वर्षं कौ आयु से कम कौ 
महिलाओं पर सभी रहिस्टरेक्टोमी शल्य क्रियाओं के far जाने 

से पहले बीमा कम्पनी का पूर्वं अनुमोदन (प्राधिकृत पत्र) लेना 

होगा। 
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पशुओं का उपचार 

3555. श्रीमती मेनका Welt: क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार काम मेँ आने बाले पशुओं जैसे बेल, घोडा 
ओर गधों के लिए उपचार केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई कदम 

उठा रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य wat ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) जी नहीं, महोदया) 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) पशुओं के प्रति axa निवारण अधिनियम, 1960 के 

उपबंधों के अनुसार, सरकार, भारतीय पशु कल्याण ates के माध्यम 

से स्कीमों-नामशः, ‘aye की tate के लिए आश्रय गृहो का 

प्रावधान" ' पीडित पशुओं के लिए एम्ब्यूलैस सेवाओं का प्रावधान! 

ओर sited पशुओं की देखरेख के लिए भारतीय पशु कल्याण 
até (योजना) के stata वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 

(हिन्दी) 

सीमा पर चीनी गतिविधियां 

3556. श्री राधा मोहन सिंहः 

योगी आदित्यनाथः 

श्री vere कुमारः 
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः 

श्री रेवती रमण सिंहः 

श्रीमती मीना सिंहः 

श्री कादिरं राणाः 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने भारतीय dada में चीनी घुसपैठ कौ 

ओर ध्यान दिया है, ओर यदि हां, तो विगत तीन वर्षो तथा चालू 
ag के दौरान का तत्संबंधी ब्योरा क्या है। तथा इन गतिविधियों 
को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है; 

(ख) क्या चीनी सेना द्वार सीमा पर विकास-कार्यो को 

रोकने,क्षति पहुचाने का प्रयास किया गया है; यदि हां, तो इस संबंध
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में सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई हे; 

(ग) सीमा पर तथा पाक-अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में चीन द्वारा 

सडक तथा रेल मार्ग-निर्माण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2; 

(घ) क्या दोनों देशों के बीच मे कोई निश्चित सीमा विद्यमान 

है ओर यदि हां, तो विवादास्पद सीमारेखा की लंबाई कितनी हे 

ओर सीमाक्षेत्र के किस हिस्से को चीन विवाद का विषय मानता 

हैः; ओर 

(ङ) उन स्थानों का व्यौराक्यादहे जी चीन के west में 

है तथा उन क्षेत्रों को पुनः हासिल करने के लिए सरकार द्वारा 
क्या प्रयास किए जा रहे है 

रक्षा मत्री (श्री एके. एटनी): (क) से (ङ) चीन, भारत 

ओर चीन के बीच अन्तर्यष्टीय सीमा रेखा को विवादित मानता है। 

दोनों देशों के बीच कोई सामान्य रूप से निर्धारित वास्तविक नि्यत्रण 

रेखा नहीं है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी अवधारणाओं के अनुसार 

वास्तविक faa रेखा पर aed करते रहते हँ। विगत तीन वर्षो 

के दौरान हमारे aa मे कोई चीनी घुसपैठ नहीं a है। तथापि, 
चीनिर्यो द्वारा उनके द्वारा आने जाने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा 

तक Wd लगाने को अतिक्रमणों के रूप मेँ देखा जाता Zz 

अतिक्रमणों कौ एेसी घटनाओं को होर लाइन, ध्वज बैठक, सीमा 

कार्मिकों की बेठकों ओर भारत-चीन सीमा संबधी मामलों पर 

परामर्शं ओर समन्वय पर हाल ही में स्थापित कार्यकारी तंत्र जैसे 

स्थापित dat के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ उठाया जाता हे। 

सरकार, सीमा पर चीन द्वार अवसंरचना विकास ओर पाकिस्तान 

के कन्जे वाले कश्मीर में उनकी अवसंरचना संबंधी परियोजना 

शुरू करने कौ बात से अवगत है। सरकार ने चीन को पाकिस्तान 

के कल्जे वाले कश्मीर में उनके कार्यकलापों के बारे में अपनी 

चिन्ताओं से अवगत कश दिया है ओर उन्हें एेसे कार्यकलापों को 

रोकने के लिए कहा हे। 

सरकार, देश कौ सुरक्षा आवश्यकताओं से भली-भांति वाकिफ 

है ओर वह समय-समय पर खतरे कौ अवधारणा के साथ-साथ 

सीमावर्ती क्षेत्रों में वांछित अवसंरचनाओं को विकसित करने कौ 

आवश्यकताओं कौ समीक्षा करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए 

जरूरी कदम sow गए हैँ कि रेल, सडको ओर अग्निम एयर 

फील्डों सहित अवसरचना ओर साथ ही अपेक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा 

उदेश्यों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र बलों कौ सक्रियात्मक क्षमताओं 

का विकास करने के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा संबधी चिंताओं का 

समुचित समाधान हो। 

12 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 262 

सन्. 1962 से जम्मू ओर कश्मीर मे चीन द्वारा कल्जाया गया 
भारतीय भू-भाग लगभग 38.000 at किलो मीटर है। इसके 

अलावा, 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा समद्मोते' के 

तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में 5,180 वर्गं किलोमीटर 

भारतीय भू-भाग kare रूप से चीन को दे दिया गया है। पूर्व 

aa में चीन, अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90000 वर्ग 

किलोमीटर भारतीय भू-भाग पर अपना गैर-कानूनी दावा करता 21 

दोनों देशौ ने सीमा समाधान के लिए समग्र द्विपक्षीय संबंधों कौ 

राजनीतिक अवधारणा से ढांचा तलाशने के लिए विशेष प्रतिनिधि 

नियुक्त किए है! 

Shits संस्थाओं की स्थापना 

3557, श्री भरत राम पेघवालः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कई राज्यं में अ.जा.८अ.ज.जा. से इतर, समाज के 

अन्य वर्गो के द्वार अपनी-अपनी भूमि पर शैक्षिक संस्थाएं स्थापित 

करके सामूहिक रूप से अपने-अपने समुदाय का विकास किया जा 

रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या अ.जा./अ.ज.जा. समुदायो को अपनी शैक्षिक संस्थाए 

स्थापित करने कौ अनुमति नहीं है; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण रै; ओर 

(ड) इस संबंध मे सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ङ) सुचना एकत्र कौ जा रही 

है ओर सभा पटल पर रखा दी जाएगी। 

[अनुवाद] 

एल.ए.सी. पर सुरक्षा चुनौतियां 

3558. श्री रमन Sal: 

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 

श्री कमल किशोर “कमाण्ड” 

श्री रेवती रमण सिंहः 

श्री पनीष तिवारीः 

श्रीमती पीना सिंहः 

श्री पन्ना लाल पुनियाः 

क्या Tat मत्री यह aa कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या रिसर्च we एनेलासिस विंग ने हाल ही में भारत 

के साथ चीन द्वारा gant सीमा पर शुरु किए जा रहे युद्ध के 

स्पष्ट ओर वर्तमान खतरे की चेतावनी दी है तथा यदि हां, तो 
तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार के पास बढी हुई निगरानी ओर fates 
प्रशिक्षण अभ्यासो द्वारा हाल के महीनों A वास्तविक सीमा रेखा 

के पार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कौ खबरें हैँ जो पूर्णं अभ्यास हो 

सकता है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का अब यह अनुमान है कि तिब्बत में 
अवसंरचना उन्नयन के कारण पीएलए एक मात्र गमीं के मौसम 

मे सीमा पर आपरेशन शुरु कर सकता है, ओर यदि हां, तो 
तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू 
ओर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ओर सिक्किम के सीमा aat में 
टुकडियों के संचलन हेतु भोतिक अवसंरचना का उननयन काफी 
कम है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो बाधा को रोकने के लिए क्षमता का उन्नयन 

करने के लिए पिछले दशक मे सरकार द्वारा स्या कदम उठाए गए 

rf 

रक्षा Wat (sit एके. एंटनी): (क) से (ङ) सरकार को 

चीन द्वारा सीमा पर अवसंरचना विकास तथा उनके कार्यकलापों की 

जानकारी है तथा वह देश कौ सुरक्षा अनिवार्यताओं से पूरी तरह 
अवगत है तथा wal की अवधारणा तथा सीमावतीं al a 

अपेक्षित अवसरंचना के विकास कौ आवश्यकता की समय-समय 

पर पुनरीक्षा करती है। अपेक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा उदेश्यों को प्राप्त करने 
के लिए अवसंसचना के विकास तथा सशस्त्र सेनाओं कौ संक्रियात्मक 

क्षमताओं में बदोतरी के जरिए यथाअपेक्षित आवश्यक उपाय शुरू 
किए गए है। 

भारतीय AGI की सुरक्षा 

3559. श्री ए, Waa: क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या समुद्र मेँ जाने वाले Asem विदेशी wat के 

आक्रमण पोतो के आक्रमण का शिकार हो रहे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा विगत तीन 

वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान हुई एेसी dat का राज्य-वार ब्योरा 
क्या है; ओर 
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(ग) भारतीय agar कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम saw गए हैः? 

पोत-परिवहन मत्री (श्री जी.के. वासन ): (क) ओर (ख) 
गत् तीन वर्षों ओर चालू वर्षं मे एेसी दो घटनाएं हुई है जिनमें 
विदेशी पताका वाले दो वाणिन्यिक पोत शामिल थे जिनके 

परिणामस्वरूप भारतीय मह्यौ कौ मृत्यु ei दो घटनओं का व्यौरा 

जो केरल राज्य के तट पर a, निम्नानुसार है :- 

0) 15 फरवरी, 2012 को लगभग 1630 (भारतीय मानक 
समय) बजे, एम री एनरीका लैक्सी (इटली की पताका) 
पर सवार 2 सुरक्षा गार्डा ने एक भारतीय मत्स्यन नौका 

“de wert” पर गोलियां चलाई। दो भारतीय veer, 

श्री fie ओर श्री जेलास्टिनि गोलीबारी में मारे गए ओर 
नौका क्षतिग्रस्त हो me 

Gi) 1 मार्च, 2012 को लगभग 0200 (भारतीय मानक 

समय) बजे, एम वी प्रभु दया (सिंगापुर पताका) एक 

भारतीय मत्स्यन नौका, “डँन-1“ से टकरा गया जिसके 
परिणामस्वरूप 5 मद्ुआरों कौ जान चली गई ओर 
मत्स्यन नौका डूब गई। 

(ग) सरकार द्वार भारतीय नाविको कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने 

के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः 

0 भारतीय dee द्वारा नावरिया vii चेतावनी सं. 100 

दिनांक 23 फरवरी, 2012 जारी की गई है जिसमे सभी 

जलयानों को यह चेतावनी दी गई है कि मछली पकड़ने 
का कार्य तट से 50 समुद्री मीलों तक की जाए ओर 
जलयानों को मत्स्यन नौकाओं को दस्यु नौकाएं ओर 
समुद्री उकैती सशस्त्र दल BAS कौ गलती नहीं करनी 

चाहिए। 

Gi) नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 7 मार्च, 2012 के वर्ष 

2012 के पम.एस. नोरिस 7 के माध्यम से सभी 

वाणिज्यिक seat को भारतीय तट पर घने मत्स्यन 

यातायात का ध्यान रखने, इस संभावना कि यह नौकाए 

अपने जालो/मछली पकड़ने कौ लाइनों कौ सुरक्षा के 

लिए उनके पास आ सकती है की सलाह दी है ओर 

यह कि इन मत्स्यन नौकाओं को जलदस्युओं की छोरी 

नौकाएं समञ्ने की गलती नहीं की om) वाणिज्यिक 

पोतों को भारतीय तट से 50 समुद्री मील तक पहुचने 

पर अत्यधिक सावधानी से नौचालनं करने की सलाह दी 

गर्ह हे।
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7) नैशनल aides आइङैटीफिकेशन सिस्टम (एन ए 

आई एस) जिसे शुरु कर दिया गया है, भारतीय तर 

रेखा के 50 किलोमीटर तक 300 जीरी सै अधिक क्षमता 

वाले सभी जलयानों कौ ade निगरानी मँ सहायता 

करेगा। इस प्रकार के seat कौ स्थिति को सुरक्षा 

एजेंसियों द्वारा इस पद्धति की मदद से पता लगाया जा 

सकता है जो इस प्रकार की टकराने की घटनाओं में 

शामिल जलयानों को स्थिति की सही स्थिति का भी पता 

लगा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि टक्कर 
मार कर भाग जाने के मामले नहीं होगे मौर इसलिए 

इनका जलयानों पर निवारक प्रभाव होगा। 

मास का निर्याति 

3560. श्री बालकृष्ण ॒खांडेराव शुक्लाः 
श्री चद्रकांत खैरेः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किऽ 

(क) क्या अपोलो बेदरगाह, मुम्बई से सड़क मार्ग के जरिए 

भैस का मांस बताकर Ware के अवैध निर्यात का पता लगाने 

के लिए पर्याप्त त॑त्र मौजुद 2; 

(ख) यदि a, तो विगत तीन वर्षो के दौरान उन निर्यातकों 
के विरुद्ध कितने मामले दर्ज हुए जो अवैध रूप से गोमांस का 
निर्यात कर रहे थे; 

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का te fatal का पता 

लगाने ओर उनके विरुद्ध कारवाई करने का विचार है; 

(घ) भेड् तथा बकरी के मासं जैसी मांस सामग्री मांस के 

निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम yaw 

गए है; 

(ङ) क्या सरकार मांस के निर्यात के संबध मे निर्यात-नीति 

को संशोधितं करने पर विचार कर रही है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय यें राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य प्राधवराव सिंधिया ): (क) मोजूदा विदेश व्यापार 
नीति के अतिर्गत गौमांस (गाय, बेल तथा बद का मांस) का 

निर्यात निषिद्ध है। निर्यात (गुणवत्ता नियत्रेण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 

1963 के Act कच्चे मांस (शीतित एवं प्रशीतित) संबंधी सरकारी 
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अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अध्यधीन शीतित एवं प्रशीतित 

मांस के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। भैस के see भी 

गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण कौ उन्हीं शर्त के अध्ययधीन Zi 

एपीडा द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ-साथ 

एपीडा के पास पंजीकृत बूचडखानों-सह-मांस प्रसंस्करण संयत्र से 

संबद्ध आंतरिक प्रयोगशालाओं एवं एजेंसी अनुमोदित प्रयोगशालाओं 

का प्रयोग राज्य के विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा प्राधिकारी के पर्यवेक्षण 

में गुणवत्ता कौ पुष्टि हेतु आवश्यक जांच करने के लिए किया 

जाता है। इन जांच तथा राज्य के विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा प्राधिकारी 

के पर्यवेक्षण मे निर्यातक इकाई द्वारा नियोजित एवं भारतीय पशु 

चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अतिर्गत विधिवत पंजीकृत 

पशु चिकित्सकं द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं परीक्षणों के आधार 

पर राज्य के विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा पशु स्वास्थ्य 

प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। 

(ख) fred तीन वर्षो के दौरान ta कोई मामला इस विभाग 

की जानकारी में नहीं लाया गया हे। 

(ग) प्रश्न नही sod! 

(घ) सरकार द्वारा ta कोई कदम नहीं उठाया गया है। 

( ) जी, नही। 

(च प्रश्न नहीं उठता। 

(हिन्दी 

^ 1. 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

कृषि-उत्पादों का निर्यात 

राजकुमारी रता सिंहः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

(क) क्या सरकार ने किसानों ओर व्यापारियों पर कृषि-उत्पादां 

के निर्यात के प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन कियाद; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2: 

(ग) क्या अध्ययन से यह बात सामने आई है कि कृषि-उत्पादों 

का निर्याति किसानों कौ अपेक्षा व्यापारियों के लिए अधिक लाभप्रद 

है;
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(a) यदि हां, तो तत्संबधी ei क्या है तथा इस पर सरकार 

की प्रतिक्रिया क्या है; ओर 

(ङ) इस संब॑ध मे सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए 

गए रहै? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क से ङ) सूचना एकत्र कौ 

जा रही है ओर सभा परल पर रख दी जाएगी। 

(अनुकाद] 

रेशम कीट wl कीमत 

/ 3562. श्री वरुण गांधीः क्या वस्त्र मत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार द्वारा कच्चे रेशम पर आयात-शुल्क में 

कटौती किए जाने के बाद रेशमकीट की कीमत में भारी गिरावर 

आई है; 

(ख) यदि a, तो asa व्यौरा क्या है तथा भारतीय 

रेशम-कृषकों पर इसका क्या प्रभाव हुआ है; ओर 

(ग) इस Gay में सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम saw 

गए है? 

वेसर मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती पनवबाका लक्ष्मी): 

(क) ओर (ख) कच्ची रेशम के आयात पर आधारभूत सीमा 

शुल्क को केन्द्रीय बजट 2011 के दौरान 30% से घटाकर 5% कर 
दिया गया है ताकि देश मेँ रेशम बुनकरों के हितों कौ रक्षा कौ 

जा सके ओर घरेलू तथा आयातित, दोनों कच्ची रेशम के मूल्यों 
मे असाधारण वृद्धि में स्थायित्व लाया जा सके। अप्रैल 2011 ओर 
मार्च, 2012 के बीच at अवधि के दौरान विभिन कोया बाजारों 
मं कच्ची tm की कीमतों मँ कमी के कारणं कोया के मूल्यों 

275/- रु. प्रति किलो से लेकर fret लगभग 175/- रु. प्रति 

किलो तक की भारी गिरावट आई थी। तथापि, हाल के महीनां 

में मूल्यों में सुधार हुआ है ओर कोये के मूल्य लगभग 280 रु. 
प्रति किलो तक चद गए है। 

(ग) सरकार, केन्द्रीय रेशम बो (सीएसबी) के माध्यम से 

रेशम उद्योग के विकास हेतु कोयों पर कच्ची रेशम के मूल्यों को 

स्थिर करने के लिए रीलिंग अवसंरचना मे सुधार के लिए सहायता 

प्रदान करने के उदेश्य से सभी राज्य सरकारों के राज्य रेशम उत्पादन 
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विभागों के सहयोगं से “sae विकास कार्यक्रम" (सीडीपी) 

नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वितं कर रही 21 

सरकार ने कोयो ओर कच्ची रेशम कौ उत्पादकता में सुधार करने, 

किसानों के लिए विस्तार सहायता सुदृढ करने ओर उन्नत बीज तथा 
परपोषी पोधों को विकसित करने के लिए कदम उठाए है। सरकार 

ने उत्पादन लागत घटाने ओर रेशम उत्पादन तथा रीलिंग क्षेत्र को 

प्रतिस्पद्धत्मिक बनाने के लिए सीमा शुल्क कौ रियायती दरों प्र 

आधुनिक स्वचालित रीलिंग मशीन ओर दूपियन रीलिंग मशीनों के 
लिए उनके एसेसरीज ओर पैकेजित के साथ आयात की अनुमति 

भीदीहेै। 

( हिन्दी] 

जगुआर लड़ाकू विमान के लिए आटो पायलट सिस्टम 

3563. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः 

श्री कौशलेन्द्र कुमारः 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार जगुर cep विमानां के लिए ओय 

पायलट सिस्टम al खरीद की प्रक्रिया मे तेजी लाने मे असफल 

रही है; 

(ख) यदि a, तत्संबंधी alo क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है 

रक्षा मत्री (श्री एके. vet): (क) से (ग) भारतीय 

वायुसेना के जगुर विमानो पर ओंटो पायलट लगाए जाने का कार्य 

दो चरणों मेँ शुरू किया जा रहा है। 55 जगुआर विमानां के लिए 
wel पायलट की अधिप्राप्ति पूरी कर ली गई है ओर अतिरिक्त 
95 आरो पायलट कौ पुनः अधिप्राप्ति के लिए काणिन्यिक वार्ता 

चल रही है। 

पड़ोसी देशों को नियति 

3564. श्री रेवती रमण fae: 

श्री मानिक टैगोरः 

श्री सुदर्शन भगतः 

श्री ara सिंह नागरः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग wit यह ताने कौ कृपा करेगे
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(क) विगत तीन वर्षों मे प्रत्येक वर्ष के दौरान, अफगानिस्तान 

सहित अन्य पड़ोसी देशों को कितनी मात्रा मे गेहूं का निर्याति किया 

गयाः 

(ख) क्या सरकार का अगले दो वर्षो के दौरान अफगानिस्तान 
सहित अन्य देशों को ओर अधिक गेहूं का निर्यात करने का विचार 

है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 
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(घ) क्या कु देशों को विश्व बाजार मेँ प्रचलित द्र से बहुत 
कम द्र पर गेहूं निर्यात किया गया है; ओर 

(ङ) यदि a, तो इसके क्या कारण है ओर इस way में 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य wat (श्री 

ज्योतिरादित्य माघवरावे सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षो a 

पड़ोसी देशों को बेचे गए गेहूं कौ मात्रा निम्नानुसार हैः 

(Shs: मात्रा हजार टन में) 

क्र.सं देश का नाम 2009-10 2010-11 2011-12(अ) 

1. अफगानिस्तान - - 34.94 

2. बाग्लादेश ~ - 312.63 

3. नैपाल 0.01 0.23 1.78 

4. पाकिस्तान - - 38.94 

5. श्री लंका - - 18.26 

स्रोतः डीजीसीआरईएस 

(ख) ओर (ग) सामान्यतः गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित होता 

el निर्यात घरेलू मांग ओर आपूर्ति के परिदृश्य पर निर्भर है। 

(घ) गेहूं का निर्यात प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए पता लगाई 

गई बाजार कीमतों पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा 

रहा है। 

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। 

{अनुकाद] 

तररक्षक केन्द्र 

3565. श्री के. जयप्रकाश हेगडेः क्या रक्षा मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय समुद्री सीमा पर सुरक्षा कौ कमी को दूर 

करने के लिए विभिन समुद-तरीय dat में qe del कौ 

संख्या बदाने का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि a, तो अन्य बातों के साथ-साथ, तत्संबंधी व्योरा 

क्या है ओर कर्नाटक के समुद-तट सहित अन्य क्षेत्रों मेँ तरीय 

सुरक्षा को ase के लिए कहां-कहां तररक्षक केन्द्र स्थापितं किए 

जाने का विचार है; 

(ग) क्या इन hal पर अवरोधक नौकाएं आदि रखते हुए 

इन्हे आधुनिकीकृत करने का भी प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तत्संबधी व्योरा क्या 2? 

रक्षा मत्री (श्री एके. watt): (क) से (घ) जी, हां 

किसी स्थान विशेष पर तररक्षक बल स्टेशन की स्थापना खतरे की 

अवधारणा, सुभेद्यता अंतराल विश्लेषण तथा एक केन्द्र कौ अवधारणा 

के अतर्गत आस-पास के aa मेँ अन्य स्टेशनों/तटीय समुद्री पुलिस 

स्टेशनों कौ मोजूदगी को ध्यान मेँ रखते हुए कौ जाती है। पिपावाव 

(गुजरात), निजामपर्टनम (आंध्र प्रदेश), गोपालपुर (ओडिशा), 

atts (पश्चिम We), मायाबंदर तथा कपोता (दोनों अंडमान 

तथा निकोबार द्वीप समूह) मेँ छह अतिरिक्त स्टेशन स्वीकृत किए 

गए है। स्टेशनों का आधुनिकौकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें 

अतरोधन नौकाओं इत्यादि का प्रावधान शामिल है।
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( हिन्दी) 

राष्टीय विनिर्माण ओर निवेश क्षेत्र 

3566. श्री तूषानी सरोजः 

श्री सर्वे सत्यनारायणः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने दिल्ली- मुम्बई ओद्योगिक कोरिडोर परियोजना 

(डीएमआईसी) के अंतर्गत प्रस्तावित राष्टीय विनिर्माण ओर निवेश 

aa के विकास के लिए जर्मनी ओर ब्रिटेन से सहायता मांगी 

है; 

(ख) यदि हां, तो इस ade में उक्त देशों की क्या प्रतिक्रिया 

है; 

(ग) आध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में एेसे दो विनिर्माण क्षेत्र 

अधिसूचित किए गए है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर डीएमआईसी 

के तहत te कुल कितने राष्ट्रीय विनिर्माण ओर निवेश क्षत्र 

अधिसूचित किए गए है; 

(ङ) क्या जापान तथा pe अन्य देशों कौ भी डीएमआईसी 

परियोजना में दिलचस्पी है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ओर (ख) सरकार ने 

देश में स्थापित किए जाने वाले wea निवेश एवं विनिर्माण art 

(एनआईएमजेड) मेँ जर्मनी ओर त्रिटेन के साथ-साथ निवेशकों से 

सहयोग मांगा है। 

(ग) ओर (घ) जी, न्हीं। 

(ङ) ओर (च) भारत सरकार ओर जापान के बीच दिल्ली- मुंबई 
इडस्टियल कोरीडोर (डीएमआईसी) विकसित करने के लिए एक 

Baad ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीएमओआईसी परियोजना 

के विकास में जापान भागीदार देश है। जापान सरकार ने दिसंबर, 

2011 मे परियोजना के प्रथम चरण मे 4.5 बिलियन अमरिकी लर 

के मौजूदा जापानी भागीदारी वाली डीएमओआईसी परियोजनाओं के 
लिए अपनी वित्तीय सहायता कौ घोषण की et 
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(अनुवाद 

रियो+20 शिखर-सम्मेलन 

3567. श्री बलीरामं जाधवः क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या रियो-डि-जेनेरो A सतत के संबंध में संयुक्त 

राष्ट्संघ का सम्मेलन आयोजित हज था; 

(ख) यदि हां, तो इस शिखर-सम्मेलन मे लिए गए निर्णयो 

का Ta क्या है; 

(ग) क्या भारत ने उक्त सम्मेलन मे भाग लिया था; ओर 

(घ) यदि a, तो इस सम्मेलन में भारतं द्वारा उठाए गए 

weasel सहित तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

पर्यावरण ओर वन मत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) जी a, श्रीमान। 

(ख) इस सम्मेलन के समापन पर “द फ्युचर वी ae’ शीर्षक 

से एक परिणाम दस्तावेज sitter किया गया था। इस सस्तावेज 

मे ‘oer दृष्टिकोण वचनबद्धताओं को नवीकृत करना, ' सतत 

विकास ओर गरीबी उन्मूलन के संदर्भ मे हरित अर्थव्यवस्था, * सतत 

विकास हेतु संस्थागत कार्यढाचा, ' कारवाई ओर अनुवर्ती aad हेतु 

ढांचा ओर "कार्यान्वयन के उपाय के aa शामिल Zz 

(ग) जी Bi 

(घ) जहां तक भारत का संबंध है, इस सम्मेलन के सर्वाधिक 

महत्वपूर्ण परिणाम-वैश्विक पर्यावरणीय चर्चा, विशेषतः जलवायु 

परिवर्तन संबंधी विचार-विमर्शोँ मेँ साम्यता ओर साञ्ञा कितु पृथक 

उत्तरदायित्व के सिद्धांत कौ केन्द्रीयता कौ बहाली; निर्धनता उन्मूलनं 

वैश्विक विकास कार्यसूची के केन्द्र में रखा जाना ओर देशों को 

हरित अर्थव्यवस्था के संबंध में अपेक्षित घरेलू नीतिगत स्थान प्रदान 

करना रहा है। इस सम्मेलन मेँ सतत विकास के seval के विकास 

पर, वित्तीय रणनीति बनाने पर, प्रौद्योगिकी अंतरण पर चार 

प्रक्रियाए/तंत्र भी शुरू करने ओर सतत विकास के कार्यान्वयन पर 

अनुवर्ती कारवाई करने के लिए प्रस्तावित उच्च स्तरीय राजनीतिक 

मंच के प्रारूप ओर संगठनात्मक पहलुओं को परिभाषित करने का 

निर्णय लिया गयां हे।



273 Weal के 

WA 
3568. श्री पी. आर. नटराजनः क्या श्रम ओर रोजगार 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) चालू वित्त af के दौरान शहरी ओर ग्रामीण asi मे 
खाद्य वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का माह-वार व्यौरा क्या 

हैः 

उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक 

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्य-वस्तुओं का उपभोक्ता 
मूल्य-सूचकांक उच्च रहा; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इस संबधे 

सरकार ER क्या सुधारात्मक कदम saw गए रै? 

श्रम ओर रोजगार मत्री (श्री मल्लिकार्जुन art): (क) 

से (ग) सांख्यिकौ एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वार दी गई 
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सूचना के अनुसार केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएस) जनवरी, 

2011 से प्रतिमाह ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण एवं शहरी सूचकांक 

(सामूहिक) के लिए 2010 = 100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य 

सूचकांक (dts) जारी करता है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय 

(सीएसओ) द्वार संकलित वर्तमान वित्तीय वर्षं (2012-13) के 

दौरान ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण एवं शहरी (सामूहिक) उपभोक्ता 

मूल्य सूचकांकों का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह 

देखा जा सकता है कि ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण एवं शहरी 

(सामूहिक) से संबंधित समूह “ भोजन, पेय पदार्थं एवं wana,” 

के लिए सीपीआई अप्रैल, 2012 में 117.2 से sent जुलाई, 2012 

में 123.1 हो गया है। 

सीपीञई मेँ वृद्धि के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाना श्रम 

एवं रोजगार मंत्रालय के दायरे मेँ नहीं आता। 

विवरणे 

2012 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकाक (आधारः 2010 = 100) 

समूह प समूह ओल 2012 FM जुलाई-2012 

ग्रमीण श्ही समूहिक ग्रमीण ames ग्रमीण श्यी समूहिक ग्रमीण शी Oe 

ग्रामीण ग्रमीण ग्रमीण ग्रामीण 

एवं wet) एवं शहरी) एवे wet) एवं शहरी) 

| 2 3 4 5 ॥ 8 9 10 ll 2 2B 

अनाज एवं उत्पाद 109.5 104.2 1081 1106 1054 1093 110.9 1064 109.7 1134 109.1 1123 

ae एवं उत्पाद 104.5 101.7 1036 1059 1039 = 105.3 106.8 = 1060 1066 1094 111.1 = 109.9 

तेल एवे वसा 129.8 1396 1229 1314 = 1422 1349 = 1323 1428 1357 1358 = 144.3 138.5 

अंडा, महली एवं मांस 120.9 1200 = 1206 = 1222  122.1 = 1222 1252 125.5 = 125.3 1264 = 125.1 1260 

दूध एव उत्पाद् 1272 124.1 = 126.1 128.9 1251 = 1275 1296 1255 = 128.1 1304 126.2 128.8 

चटनी एवं मसाले 121.5 1196 1209 1220 119.4 1212 1225 19 1216 1236 119.8 122. 

सन्नियां 118.1 11722 1178 1208 171 1196 1290 1253 127.8 1390 135.4 1379 

फल 133.1 1347 1338 1345 1390 1364 1360 1398 1376 1375 1419 139.4 

चीनी इत्यादि 99.5 980 991 1002 992 999 1003 99.6 100.1 103.1 1045 103.5 

गैर-एलकोहलिक पेय पदार्थ 1188 1180 1185 1200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 2 B 

तैयार भोजन इत्यादि 1187 1185 1186 1195 1195 119.5 1202 1204 1203 121.7 1217 1217 

पान, Tare, 1256 1265 = 1258 = 1274 1288 = [28 12871 1301 1291 13]. 131.3 131.2 

एवं मदिर ° 

भोजन, पेय पदार्थं एवं 1172 17 172 1186 1186 1186 1202 1204 1203 1231 1231 123.1 

तम्बाक् 

तेत एव प्रकाश 1219 1195 1210 1225 1203 1217 1237 1211 1227 1253 121. 1240 

कपटे, विस्तर एवं 1246 1266 1253 126.0 1275 1265 1273 1284 1277 1286 1296 129.0 

फुटवीयर 

सामान्य सूचकांक (सधी समूह) 179 1161 171 191 171 12 1205 1185 196 1226 1199 1214 

रिप्पणीः कम्ब-सामूहिक 

रसायनों पर उग्पिंग-रोधी शुल्क की गई है; 

3569. श्री ए. गणेशमूर्तिः 
श्री एन.एस.वी. farm: 

श्री कोडिकूुःनील सुरेशः 
श्री एम. श्रीनिवासुलु test: 

श्री नवीन जिन्दलः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्षं के दौरान निर्यातित तथा 
आयातित रासायनिक उर्वरकों, कौटनाशकों ओर पेस्टनाशियों के मूल्य 
तथा मात्रा का देश-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या इन वस्तुओं के निर्यात से घरेलू बाजार में इनकी 

कीमतें प्रभावित हुई है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इन उत्पादों 

की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई 

(घ) क्या सरकार ने कौटनाशकों ओर tral के उत्पादन मे 

प्रयुक्त एक रसायन के चीन से आयात पर डम्पिग-रोधी शुल्क 

लगाने की सिफारिश कौ है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या 

है ओर इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या as व्यक्तियों ओर कपनियों द्वारा अवेध रूप से 

चीन से बडी मात्रा में एसी वस्तुओं तथा घटिया गुणवत्ता वाल 

कीटनाशकों का आयात करने कौ सूचना है; ओर 

(च) af a, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है ओर 

इस संबध A क्या कदम Bow गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री ( श्री आनन्द 

शर्मा ): (क) रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, रोगनाशकों के लिए 

निर्यात (तालिका 1) तथा आयात (तालिका 2) का Sat निम्नानुसार 

है। देशबार ब्योरा http://docnic/eidb पर दिया गया ZI 

तालिका I 

विवरण 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

रासायनिक उर्वरक मात्रा मीटन में 2 36 124 151,524 127,710 

मूल्य लाख रु. में 50.682.7 22.271.1 37 A61.5 
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1 2 3 4 5 

कीटनाशक /रोगनाशक मात्रा मी-टन में 1,74 869 1,77 789 2.07 256 

मूल्य लाख रु. में 5.25ए435.4 5.18431.5 6 88 425.4 

तालिका II 2009-10 2010-11 2011-12 

रासायनिक उर्वरकं मात्रा मी-टन में 1.59 28 216 1.57 07.735 1 80,97,184 

मूल्य लाख रु. में 28 43 762.0 28 27,715 44.93.447 

कीटनाशक ,/रोगनाशक मात्रा मी.रन में 37,135 53 996 58 647 

मूल्य लाख रु. में 2.22 .596.5 2 87,170.2 3 A0,093.2 

(ख) ओर (ग) घरेलू बाजार कौ तुलना मेँ उर्बरकों का निर्यात 

नगण्य है। अतः इससे उर्वरकों at कीमत प्रभावित नहीं होगी। 

(घ) सरकार ने चीम से विभिन रसायनों यथा सोडियम 

नाइव्रेर, सोडियम हाइदासल्फाइड, राइरैनियम डोइआक्सोइड, सोडियम 

फोमिल्डिहाइड सल्फंओंक्साइलेर, सल्फर ब्लैक, 1-फिनाइल-3 

पिथाइल-5 पाइराजोलो, पैरानाइटोएनिलिन ओर पौटेशियम कार्बोनिर 

जिनका इस्तेमाल रोगनाशकों ओर रंजकों के उत्पादन में किया जाता 

हे, के आयातो पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया 21 

(ङ) ओर (च) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ओर सीमा शुल्क बो 

को तस्कर-रोधी इकाई ने यह सूचितं किया कि सीमाशुल्कं विभाग 

के क्षत्रिय संगठनों से सूचना ang गई है जो अभी प्रतिक्षित है। 

(हिन्दी) 

दवाओं का निर्यात ओर आयात 

3570 श्री जय प्रकाश अग्रवालः 

श्री अधीर चौधरीः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या भारतीय ओषधि-निर्माता चीन ओर aie से 

जीवनरक्षकं पेंसिलिन ओषधि सहित अन्य सस्ती दवाओं के आयात 

पर बहुत आश्रित है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) विगत तीन वषं मेँ प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्षं के दौरान 

देश-वार किन-किन ओषधियोँं का आयात ओर नियति किया गया; 

(घ) उक्त अवधि के दौरान, इस प्रकार के व्यापार से कितनी 
विदेशी मुद्रा अर्जित कौ गई तथा ga पर कितना व्यय किया गया; 

(ङ) क्या सरकार दवाओं ओर ओषधियों के निर्यात को बढाने 

तथा भारतीय निर्माताओं को आत्मनिर्भर बनाने का विचार रखती 

है; ओर 

(च) यदि a, तो इस संब॑ध मे सरकार द्वारा स्या कदम उठाए 

गए हे? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया): (क) से (घ) भारत, चीन 

तथा मैक्सिकों सहित विश्व में विभिन देशो से भेषजीय उत्पादों का 

बडा आयातक है। भारत के ओषधि, भेषज ओर परिष्कृत रसायनों 

के देशवार निर्यात एवं आयात का ब्योरा क्रमशः विवरण I ओर 

विवरण 7 में संलग्न है। fied तीन वर्षो के दौरान ओषध, भेषज 
ओर परिष्कृत रसायनों के भारत के कुल निर्यात एवं आयात का 

विवरण निम्नानुसार 2: 

(मूल्य करोड रूपए में) 

वर्ष निर्यात आयात 

2009-10 42455.66 9959.00 

2010-11 48810.26 11113.86 

2012-12 633347.32* 14384.88* 

स्रोतः St जी सी आई एंड एस 

+a 2011-12 के लिए आंकड़े अन्तिम ओर परिवर्तनाधीन Zi
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(ङ) ओर (च) भारत विश्व मेँ अपनी कम लागत की 

विनिर्माण क्षमताओं के लिए माना जाता है ओर उच्च गुणवत्ता वाली 

वहनीय जेनेरिक दवाईूयोँ के वैश्विक स्त्रोत के रूप में जाना जाता 

21 वाणिज्य विभाग वर्ष 2014 तक भेषज निर्यातो में 25 बिलियन 

अम.डा. तक वृद्धि करने संबंधी एक कार्यनीति का कार्यान्वयन कर 

रहा रहै। सरकार भेषजीय उत्पादों के निर्यातिकों सहित भारतीय 

निर्यातिकों को बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम तथा बाजार 

3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 280 

पहुंच पहल (WAU) स्कौम के तहत सहायता उपलब्ध कराती 

है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति के aria विभिन्न व्यापार 

संवर्धन स्कीमों मे भेषज उद्योग को प्रोत्साहन उपलब्ध 21 वहनीय 

एवं गुणवत्तापूर्णं जेनेरिक दवाइयों के स्रोत के रूप मे भारत को 

संवर्धितं करने के उदेश्य के साथ फोकस बाजार मे एक विशेष 

we इंडिया फार्मा अभियान भी चलाया गया है। 

विवरण 

ओषधि, भेषज sere ओर परिष्कृत रसायनों का भारत द्वार नियति 

देश मूल्य (करोड रुपए) 

कोड नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

001 अफगानिस्तान 199.35 176.49 240.94 

003 अल्बानिया 1.84 1.06 2.51 

005 अल्जीरिया 152.64 156.07 214.65 

007 अमेरी समो 0.00 0.00 0.23 

009 अंडोरा 0.04 0.00 0.00 

011 अगोला 139.36 138.09 237.24 

012 Uae 0.02 0.03 0.01 

013 west । 0.35 1.36 0.74 

015 अर्जेण्टीना 249.81 207.28 228.91 

016 आर्मीनिया 3.21 2.70 4.52 

017 ओस्टरिलिया 456.31 530.74 827.32 

019 sien 224.89 200.40 261.12 

020 एरूबा 0.06 0.06 0.07 

021 अजरनेजान 30.28 31.50 26.53 

023 बहमास 3.80 408.06 3.71 

025 बहरीन 16.13 6.46 7.72 

027 बांग्लादेश 430.30 524.64 531.44 

029 बारबाडोस 6.95 8.36 13.01 
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1 2 3 4 5 

031 बेलिज 1.70 2.77 3.11 

033 बेल्जियम 505.36 401.45 653.83 

बेनिन 157.08 214.59 334.49 

037 बरमूडा 0.00 0.00 0.09 

038 भूटान 4.13 3.17 2.55 

039 बोलीविया 22.26 20.44 27.92 

040 बोस्निया-हरजेगोविना 2.22 4.05 4.00 

041 बोत्सवाना 47.91 85.86 81.57 

043 ब्राजील 995.32 1047.57 1330.67 

045 बी आर वर्जिन द्वीप समूह 0.40 0.26 0.31 

047 ais 0.02 0.12 0.10 

049 बुल्गारिया 23.88 29.44 77.66 

050 बुकिना फासो 68.80 76.21 119.09 

053 gest 34.60 42.01 59.51 

055 बेलारूस 77.76 66.29 69.90 

056 कम्बोडिया 91.71 89.18 114.61 

057 कैमरून 108.37 129.29 200.98 

059 कनाडा 775.46 697.40 1217.53 

063 केप वरडी आई एस 0.48 0.99 1.47 

065 केमेन आई एस 0.58 0.71 0.84 

067 मध्य stata गणराज्य 6.98 7.63 14.13 

069 चाड 21.03 31.51 67.95 

073 चिली 165.24 141.17 175.83 

075 ताइवान 138.10 163.03 267.86 

077 चीन जन गण 645.37 637.85 750.25 

081 कोकोस आई एस 0.00 0.00 0.00 

083 कोलम्बिया 241.92 266.59 337.85 

085 कोमोरोस 0.88 0.84 2.18 
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1 2 3 4 5 

087 कांगो जन गण 331.08 291.03 318.28 

089 कुक आई एस 0.00 0.00 0.01 

091 कोस्टारिका 50.52 59.31 78.50 

092 क्रोएशिया 59.17 70.78 107.90 

093 क्यूबा 40.65 47.31 72.11 । 

095 सादृप्रस 49.00 52.68 98.28 

098 चेक गणराज्य 100.88 141.01 157.20 

101 डेनमार्क 122.57 150.34 150.66 

102 डि जिनृती 61.04 86.37 49.64 

103 डोमिनिक गणराज्य 57.16 77.32 89.35 

105 डोमिनिका 4.45 2.34 5.30 

109 SISK 38.68 34.35 78.41 

111 मिस्त्र अरब गणराज्य 279.88 279.99 528.78 

113 अल सल्वाडोर 17.02 32.17 37.67 

114 एस्तोनिया 0.24 1.27 8.81 

115 इथियोपिया 171.37 332.67 355.52 

116 feat 11.09 18.39 ५.५4 

117 इक्विरल गुएना 1.42 2.08 3.19 

121 फरोए आई एसं 0.00 1.50 0.00 

125 फिनलैड 68.92 100.49 107.57 

127  फिजी आई एस 10.04 8.68 15.59 

129 la 507.87 620.77 828.88 

131 wa TOT 0.00 0.00 0.00 

133 wa पोलीनेशिया 0.00 0.00 0.01 

141 गेबोन 4.08 9.95 15.14 

143 THETA 8.61 11.30 12.19 

145 जार्जिया 23.37 25.86 27.94 
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1 2 3 4 5 

147 जर्मनी 1515.00 1651.50 2208.22 

149 घाना 522.45 622.23 711.42 

151 जित्राल्टर 0.00 0.01 0.00 

155 ग्रीस 75.49 88.98 141.66 

157 ग्रीनलैड 0.00 0.00 0.11 

159 गरेनेडा 0.52 0.54 0.49 

161 ग्वाडिलोप 0.23 0.16 0.04 

163 गुजआम 1.54 1.19 2.04 

165 ग्वाटेमाला 50.94 62.33 79.18 

167 गिनी 110.86 55.75 116.24 

169 गिनी विसार 2.72 2.72 3.76 

171 गुयाना 18.85 21.80 29.08 

175 हेती 49.29 49.82 62.59 

177 होदुरास 25.26 30.54 42.07 

179 हांगकांग 163.05 252.90 173.37 

181 amt 364.10 318.89 425.46 

185 आईसलैड 62.25 66.96 94.64 

187 इंडोनेशिया 235.60 291.53 334.52 

189 ईरान 535.05 503.61 473.80 

191 इराक 184.41 193.60 208.25 

193 आयरलैड 274.87 323.93 540.98 

195 इजराइल 526.01 606.13 816.23 

197 इटली 594.54 635.91 813.87 

199 कोटे दि आइवरी 27.81 18.00 92.36 

203 WAHT 44.42 39.70 54.61 

205 जापान 374.95 361.48 719.62 

207 Wea 129.93 159.71 202.89 
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1 2 3 4 5 

212 कजाकिस्तान 227.36 225.11 214.23 

213 aT 552.32 833.68 1102.25 

214 किरिबाती गणराज्य 0.00 0.29 0.27 

215 कोरिया जनवादी गणराज्य 76.35 91.01 103.97 

216 किर्गिस्तान 21.08 25.41 28.57 

217 कोरिया गणराज्य 393.81 396.41 430.19 

219 कुवत 13.35 16.19 15.31 

223 लाओं पी डी आर 8.66 5.24 11.30 

224 लातविया 49.91 50.15 76.71 

225 लेबनान 33.37 29.59 41.52 

227 लैसोथो 42.60 38.16 44.61 

229 लाइबेरिया 28.90 33.93 33.12 

231 लीबिया 17.83 18.58 35.61 

234 लिथुआनिया 30.52 28.15 54.12 

235 लक्जमबर्ग 0.13 0.39 0.40 

239 मकाओ 0.69 0.77 0.92 

240 मेसीडोनिया 18.86 17.18 17.25 

241 मेडागास्कर 24.39 48.41 76.39 

243 मालावी 85.97 137.42 224.74 

245 मलेशिया 368.77 286.02 347.34 

247 मालदीवं 29.00 28.86 33.58 

249 माली 57.35 60.38 133.34 

251 माल्या 182.16 272.75 336.13 

252 मार्शल द्वीप समूह 0.09 0.12 0.09 

253 मारीतानिक 0.01 0.01 0.00 

255 मारीतानिया 18.70 12.27 22.86 

256 मादुक्रोनेशिया 0.77 1.21 0.85 



289 प्रन के 12 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 290 

1 2 3 4 5 

257 मारीशस 122.09 153.41 146.90 

258 म्यामार 271.77 285.35 385.72 

259 मेक्सिको 519.23 548.75 665.26 

260 माल्दोवा 21.62 23.85 23.33 

261 मंगोलिया 8.59 10.56 9.60 

262 मोनैको 0.25 0.00 0.02 

263 मोँट्ूसरार 0.10 0.01 0.02 

265 मोरक्को 80.15 78.75 109.86 

267 मोजाम्बिक 164.36 204.99 196.27 

269 नामीबिया 65.91 83.16 90.65 

271 at गणराज्य 0.04 0.00 0.01 

273 नेपाल 392.21 367.65 564.59 

275 ates 688.93 905.01 1100.46 

277 Aes एटील 2.38 1.63 4.04 

279 न्यूटूल जोन 0.00 0.00 0.00 

281 न्यू कैलेडोनिया 0.02 0.01 0.00 

285 न्यूजीलैंड 110.34 133.37 180.89 

287 निकारागुआ 36.15 33.96 21.57 

289 नाइजर 32.94 72.72 106.25 

291 नाइजीरिया 905.00 1022.86 1487.68 

294 एन. मेरियाना आई एस 0.00 0.01 0.00 

295 नोरिफोक आई एस 0.00 0.00 0.00 

297 ata 4.73 8.65 14.86 

301 ओमान 48.71 44.14 54.03 

309 पाकिस्तान आई आर 361.07 346.94 476.43 

310 Tears 0.06 0.11 0.10 

311 पनामा गणराज्य 21.56 23.65 60.79 
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1 2 3 4 5 

315 पापु एन जी wu 23.70 22.23 28.25 

317 पराग्वे 34.74 24.62 31.16 

319 पेरू 116.00 141.39 152.66 

321 पीटकैरन आई एस 0.00 0.54 0.00 

323 फिलीपीन्स 332.26 389.27 508.85 

325 Wes 169.11 204.93 257.81 

327 पुर्तगाल 91.71 102.68 129.98 

329 ईस्ट तिमोर 3.61 3.57 9.41 

331 प्यूटो रिको 298.31 165.42 354.08 

335 कतर 10.50 5.15 4.64 

339 रियूनियन 0.10 0.07 0.03 

343 रोमानिया 97.62 127.18 135.20 

344 रूस 1302.82 2077.07 1968.29 

345 रवांडा 56.20 70.79 61.45 

349 साओ टोम 0.53 0.44 0.07 

351 सऊदी अरब 113.61 113.46 155.55 

353 सेनेगल 20.51 38.03 50.56 

354 afar मोन्टेनिग्रो 19.43 24.39 66.02 

355 सेशेल्स 5.18 5.50 6.89 

357 सिएरा लिओन 38.04 37.23 57.05 

358 स्लोवाक गणराज्य 23.77 34.71 72.51 

359 सिंगापुर 290.99 634.55 808.10 

360 स्लोवेनिया 244.12 203.54 343.79 

361 सोलोमन आई एस 1.42 2.02 1.58 

363 सोमालिया 17.26 16.59 22.03 

365 दक्षिण अफ्रीका 1165.64 1555.21 1836.09 

367 स्पेन 568.84 644.38 955.33 
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॥ 2 3 4 5 

369 श्रीलंका डी एस आर 519.46 592.87 714.54 

373 de किर THU 0.22 0.28 0.28 

275 सेट लुसिया 1.40 1.21 1.86 

379 ae fade 0.24 0.36 1.21 

381 सूडान 220.79 223.05 318.82 

383 सूरीनाम 4.06 2.56 3.62 

385 स्वाजीलैड 56.19 46.58 57.36 

387 स्वीडन 63.10 66.17 63.12 

389 स्विटजरलैड 505.84 389.85 441.22 

391 सीरिया 169.31 163.75 212.96 

393 ताजिकिस्तान 35.47 34.37 39.58 

395 तंजानिया गणराज्य 331.67 446.38 411.12 

397 धारईलैड 575.08 486.18 708.16 

399 टोगो 43.05 45.98 98.80 

401 रोकलाउ आई एस 0.00 0.05 0.00 

403 रोगा 0.37 0.50 0.33 

405 त्रिनिदाद् 32.96 25.53 37.50 

407 टयूनिशिया 43.80 34.97 49.96 

409 तुर्का 662.63 763.24 863.54 

410 तुर्कमेनिस्तान 44.77 40.95 56.72 

411 zag सी आई एस 0.03 0.09 0.33 

413 तुबालू 0.00 0.00 0.01 

417 उगांडा 334.12 388.42 569.64 

419 संयुक्त अरब अमीरात 580.76 562.31 658.65 

421 यूके 1652.82 1781.69 2351.95 

422 Rr 569.38 561.18 670.47 

423 यू एसणए 9264.96 11353.32 15606.12 
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1 2 3 4 5 

427 उरूग्वे 42.73 61.16 68.97 

430 उन्बेकिस्तान 142.65 155.55 192.02 

431 वनातू गणराज्य 8.03 9,04 8.93 

433 वेनेजुएला 190.54 236.09 301.35 

437 वियतनाम समाजवादी गणराज्य 709.33 690.69 891.39 

439 aft आई एस यू एस 0.07 0.00 0.00 

443 वैलीस एफ आई एस 0.00 0.01 0.00 

447 सैमोआ 0.56 0.23 1.13 

453 यमन गणराज्य 141.82 132.08 131.08 

459 कांगो जनतात्रिक गणराज्य 5.16 8.56 23.52 

461 जाम्बिया 167.27 224.45 272.43 

463 जिम्बाव्वे 126.94 216.02 181.75 

599 अविनिर्दिष्ट | 59.27 40.84 213.15 

कुल 42455.66 48810.26 63347.32 

नोटः वर्षं 2011-12 के आंकड़े अनंतिम है जिनमे बदलाव हो सकता 21 

विवरण 

पिछले तीन वेषो के दौरान ओषधीय एवं भेषज उत्पादों का देशवार आयात 

देश मूल्य (करोड रुपए) 
कोड नाम 

2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 

001 अफगानिस्तान 0.01 0.05 

005 अल्जीरिया 0.22 0.07 

015 अर्जेण्टीना 8.77 9.93 6.70 

017 ओस्टरिलिया 39.25 51.57 74.41 

019 आओंस्टिया 38.70 60.63 74.48 

025 बहरीन आई एस 1.93 

027 बांग्लादेश पी आर 0.03 0.15 0.30 
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1 2 3 4 5 

031 बेलिज 0.07 0.00 

033 बेल्जियम 215.02 216.92 275.44 

035 ara 0.20 

039 बोलीविया 0.47 

043 ब्राजील 18.47 92.85 92.78 

049 बुल्गारिया 0.01 0.01 0.86 

056 कम्बोडिया 0.28 0.00 

057 कैमरून 0.00 0.00 0.86 

059 कनाडा 43.81 53.12 59.79 

065 केमेन आई एस 0.03 

073 चिली 3.44 5.66 0.66 

075 तावान 34.39 49.67 108.11 

077 चीनं जन गण 3435.33 4424.87 4530.80 

083 कोलम्बिया 0.09 097 0.48 

087 कांगो जन गण 1.45 2.18 4.10 

091 कोस्टारिका 0.81 

092 क्रोएशिया 6.86 2.19 0.15 

093 क्यूबा 0.62 1.27 15.19 

095 साइप्रस 0.00 0.00 

098 चेक गणराज्य 13.61 12.88 26.46 

101 डेनमार्क 423.89 352.87 384.21 

103 डोमिनिक गणराज्य 0.80 0.33 

109 इक्वेडोर 0.21 

111 मिस्त्र अरब गणराज्य 10.17 19.53 29.03 

114 एस्तोनिया 0.00 

115 इथियोपिया 1.29 

125 frais 5.51 9.16 10.56 
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1 2 3 4 5 

129 wa 308.82 313.89 473.41 

141 Tala 0.04 

145 जार्जिया 1.03 

147 जर्मनी 584.25 553.48 1052.96 

149 घाना 0.00 0.96 

155 ग्रीस 0.34 0.12 0.53 

167 गिनी 0.14 0.14 

179 हांगकांग 17.65 16.26 28.97 

, 181 हंगरी 23.36 21.99 34.01 

185 आहसलैड 0.16 0.08 

187 इंडोनेशिया 136.86 153.81 414.42 

189 ईरान 4.47 4.22 57.18 

191 इराक 0.15 

193 आयरलैड 137.46 11177 105.65 

195 इजराइल 24.41 32.36 38.63 

197 इटली 417.75 364.87 580.05 

199 कोटे दि आइवरीः 0.53 

203 जमैका 0.13 

205 जापान 107.01 119.89 202.74 

207 Wea 0.00 0.50 1.20 

212 कजाकिस्तान 0.00 

213 केन्या 0.28 0.36 4.20 

215 कोरिया जन गण 1.25 5.44 0.25 

216 किर्गिस्तान 0.00 

217 कोरिया गणराज्य 156.14 207.03 368.08 

219 कुवैत 0.01 0.54 

223 लाओ पी डी आर 0.08 0.05 0.07 
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1 2 3 4 5 

224 लातविया 0.00 0.21 0.07 

234 लिथुआनिया 0.01 

235 लक्जमलर्ग 0.83 

239 TE 0.11 0.10 

240 मेसीडोनिया 0.00 0.00 

241 मरेडागास्कर 0.32 

245 मलेशिया 44.93 42.49 65.09 

247 मालदीव 0.00 0.00 0.20 

251 माल्टा 1.35 2.47 5.19 

257 मारीशस 0.00 0.31 

258 TAHA 6.76 

259 मेक्सिको 44.64 47.61 85.31 

260 माल्दोवा 0.09 

261 मंगोलिया 0.01 

262 मोनैको 0.05 

265 मोरक्को 0.12 

273 नेपाल 25.37 21.35 44.67 

275 नीदरलैड 109.13 120.57 195.05 

277 नीदरलैड एटील 0.00 

285 न्यूजीलैंड 2.93 6.19 2.98 

289 नाइजर 0.01 0.02 

291 नाइजीरिया 0.00 0.29 

297 नवि 17.84 17.51 25.55 

301 ओमान 9.38 2.78 0.08 

309 पाकिस्तान आई आर 0.03 0.08 0.83 

311 पनामा गणराज्य 0.01 

319 पेरू 7.60 
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1 2 3 4 5 

323 फिलीपीन्स 10.66 0.42 4.08 

325 aes 16.41 10.37 29.72 

327 पुर्तगालं 22.42 14.32 19.50 

331 प्यूटोरिको 17.47 36.12 20.34 

335 कतर 0.36 0.71 

339 रियूनियन 0.57 0.10 0.41 

343 रोमानिया 0.72 0.13 2.88 

344 wa 7.66 2.00 22.72 

35] सऊदी अरब 0.00 0.02 5.36 

353 सेनेगल 0.27 0.05 0.90 

354 सर्विया मोन्रनिग्रो 0.01 

358 स्लोवाक गणराज्य 3.10 19.53 16.78 

359 सिंगापुर 55.83 50.54 136.67 

360 स्लोवेनिया 26.47 3.11 11.09 

365 दक्षिणं अफ्रीका 23.29 3.53 32.62 

367 स्पेन 150.55 171.31 190.64 

369 श्रीलंका डी एस आर 1.21 0.72 7.61 

381 सूडान 1.76 

383 सूरीनाम 0.01 

385 स्वाजीलैड 0.41 0.16 0.50 

387 स्वीडन 25.17 24.35 61.26 

389 स्विरजरलैड 1758.52 1923.75 2365.95 

391 सीरिया 0.00 0.00 0.01 

393 ताजिकिस्तान 0.04 0.14 

395 तजानिया गणराज्य 0.01 1.38 

397 Tees 6.97 16.41 56.58 

407 ट्यूनिशिया 0.23 
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1 2 3 4 5 

409 Tel 3.60 5.58 18.92 

417 युगांडा 0.26 0.13 

419 संयुक्त अरब अमीरात 2.15 8.92 26.13 

421 यूके 251.19 243.10 360.13 

422 यूक्रेन 0.97 1.95 4.29 

423 यू एस णए 1039.61 987.71 1420.29 

427 उरूग्वे 0.14 0.84 

430 उज्जेकिस्तान 0.35 

433 वेनेजुएला 0.00 0.00 0.96 

437 वियतनाम समाजवादी गणराज्य 10.43 7.24 12.04 

439 वर्जिन आई एस यू एस 0.00 

459 कांगो जनतात्रिकं गणराज्य 0.01 

599 अविनिर्दिष्ट 46.07 47.16 43.69 

कुल | 9959,00 11113.86 14384.88 

ae: af 2011-12 के आंकड़े हैँ, जिनमें बदलाव हो सकता है। 

( अनृवाद्] 

राष्टीय अ.जा.^अ.जा.जा. आयोग 

3571. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) wea अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के 

मुख्यालय के विभिन eet मेँ राज्य-वार, श्रेणी-वार तथा स्थान-पर 

कितने पद संस्वीकृत है ओर कितने रिक्त है; 

(ख) विभिन श्रेणियों में संस्वीकृत कूल पदों में से कितने 

पद रिक्त पडे है; ओर 

(ग) आयोग का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए 

इन खाली पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है? 

सामाजिक न्याय ओरं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मत्री 

( श्री डी. नैपोलियन ): (क) ओर (ख) रष्टीय अनुसूचित जाति 

आयोग के way मे, ders विवरण- ओर वा में तथा राष्ट्रीय 

अनुसूचित जनजाति आयोग के संब॑ध मेँ संलग्न विवरण-ा ओर 
IV में अपेक्षित ब्योरा दिया गया 21 

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे 

है यह एक सतत् प्रक्रिया है। 

विवरण J 

wala अनुसूचित जाति आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय में 

स्वीकृत wa रिक्ति पदो के बारे मै स्थिति 

क्र.सं पदनाम स्वीकृत संख्या रिक्ति 

1 2 3 4 

1. सचिव 1 0 

2. संयुक्त सचिव 1 0 

be
 पुलिस उप महानिरीक्षक 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

4. निदेशक (संयुक्त संवर्ग) 1 1 17. सहायक जन सूचना अधिकारी 1 1 

5 उप सचिव (सीएसएस) 1 0 18. वरिष्ठ अन्वेषक 4 4 

(संयुक्त संवर्ग 
6. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव 1 1 # ' 

अवर सचिव (सीएसषसण्स) > 19. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक 1 1 
अवर सचिव (सीएसएसष (सीएसभोएल) 

7. विधि अधिकारी 1 1 20 लेखाकार 1 \ 

9. उप निदेशक (संयुक्त संवर्ग) 1 0 22. सहायक (सीएसएस) 5 1 

10. सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग) 1 0 23. वैयक्तिक सहायक (सीएसएसएस) 3 0 

11. सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग) 1 1 24. आशुलिपिक te ‘et’ 4 1 

। (सीएसएसणएस) 
12. सहायक पुस्तकालय एवं 1 1 

सूचना अधिकारी 25. 3a. लिपिक (सीएससीएस) 3 0 

13. सहायक निदेशक (सीएसओएल) 1 0 26. wafers (सीएससीएस) 3 9 

14. अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) 4 1 27. रिसेप्शनिस्ट 1 1 

15. निजी सचिव (सीएसएसएस) 5 2 2 स्तक करार SEER 1 0 
अनुसंधान 29. डिस्पैच राइडर : 1 0 

16. अनुसंधान अधिकारी 4 0 
(संयुक्त संवर्ग) 30. मल्टी-डास्किग स्टाफ 23 0 

विवरण II 

Tela अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालयों मे स्वीकृत एव रिक्त पदो के वारे मौ स्थिति 

पद् उप सहायक अनुसंधान वरिष्ठ अन्वेषक कार्यालय वैयक्तिक दशर. अश्र. स्यफ मल्री 

राज्य कार्यालय स्थिति निदेशक निदेशक निदेशक अधिकारौ अन्वेषक अधीक्षक सहायक, लिपिक fate कार रास्किग 
आशुलिपिक wer स्यफ 

1 2 ` 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 

अहमदाबाद एस 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 4 

at 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

बंगलुरु एस 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 4 
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] 2 4 5 6 7 10 1 12 13 14 

चंडीगद एस 1 0 0 1 1 2 1 3 

वी 1 0 +0 1 0 1 0 1 

कोलकाता एस 0 1. 0 0 1 2 1 4 

वी 1 0 0 0 0 0 1 

लखनऊ एस 1 0 1 0 1 2 1 4 

at 0 0 0 0 1 0 0 0 

पुणे एस 1 0 1 0 1 1 2 1 4 

वी 1 0 0 0 1 1 ] 0 1 

पटना एस 1 0 0 1 1 1 1 3 

ती 1 0 0 0 0 0 0 0 ॥ 

तिरुवनन्तपुरम एस 0 1 1 0 0 1 1 2 

वी 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

अगरतला एस 0 0 0 1 1 1 1 0 2 

वी 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

चेन्नै एस 1 0 0 1 1 2 1 4 

at 1 0 0 0 1 1 0 1 

हैदराबाद एस 1 0 1 0 2 1 1 3 

वी 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

गुवाहारी एस 1 0 0 l 1 1 2 1 4 

वी 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

एस-स्वीकृत पदों की संख्याः वी-रिक्त vel कौ संख्या ।
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विवरण III ] 2 3 4 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय यें 13. अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) 1 1 

स्वीकृत एव रिक्ति vel के नारे मै स्थिति 
14. निजी सचिव (सीएसएसएस) 1 1 

क्र.सं पद स्वीकृत रिक्ति 
संख्या 15. सहायक (सीएसएस) 1 0 

1 2 3 4 16. बरिष्ठ अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग) 2 1 

ी सचिव 1 1 17. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (राजभाषा) 0 

2. संयुक्त सचिव 1 0 18. eahtaa-ae- 1 1 

3. निदेशक (संयुक्त संवर्ग) 2 2 a 
सहायक 

4. उप सचिव 1 1 

5 पुलिस अधी्षक | 1 19. लेखाकार 1 1 

6 अवर सचिव 1 0 20. अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग) 4 4 

7. प्रधान निजी सचिव ` 1 0 21. वैयक्तिक सहायक (सीएसएसएस) 2 2 
(सीएसएसएस) 

यवत संवर्ग 22. आशुलिपिक ‘st’ 3 2 
8. सहायक free (संयुक्त ) 2 1 

9. सहायक निदेशक 1 23. 3 लिपिक (सीएसएसीएस) 2 1 

पराग्ामिग) 24 अश्र. लिपिक (सीएससीएस) 4 0 

10. सहायक निदेशक (राजभाषा) 1 0 
25 स्टाफ कार BEAN 3 1 

11. विधि अधिकारी 1 1 । 
26. डिस्पैच user 1 1 

12. अनुसंधान अधिकारी 5 2 

(संयुक्त संवर्ग) 27. मल्टी रास्किग स्टाफ 11 1 

विवरण IV 

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कायालय मेँ स्वीकृत wa Rad पदों के बारे मै स्थिति 

पद उअ सहायक अनुप॑धन वषिष्ठ असेष्क कार्यालय वैयक्तिक श्र अश्र स्य मह्य 

रज्य कार्यालय feta feos गिदेशक गिदेशक अधिकारी अन्वेषक ates सहायका तिकि लिक का afar 

anette FER स्यफ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 2 B 4 

भोपाल एस 1 0 1 o** 1 0 1 1# 1 2 1 4 

at 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

भुवनेश्वर एस 0 0 I 0 1 0 1 1 1 2 1 4 

at 0 0 ॥ 0 1 0 2 0 1 1 0 3 
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जयपुर् एस 1 0 0 1 

वी 0 0 0 0 

रायपुर एस 0 1* 0 0 

at 0 1 0 0 

राची एस 0 1 0 o*F* 

वी 0 1 0 0 

शिलांग एस 0 0 1 0 

वी 0 0 0 0 

8 9 10 lI 12 3 14 

2 0 1 2 2 1 4 

1 0 I 1 2 1 0 

1 1 ॥ 0 1 0 2 

1 0 0 0 1 0 2 

1 0 1 ॥ 1 0 २ 

1 0 1 1 0 0 1 

2 1 ॥ 1 2 1 2 

2 0 1 0 2 1 0 

एस-स्वीकृत vel कौ संख्या वी-रिक्त पदों कौ संख्या 

मुख्यालय मेँ समायोजित 

**मुख्यालय के पद कै स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय मे समायोजित 

वैयक्तिक सहायक के स्थान पर आशुलिपिक 

टैरिफ दिशा-निर्देश 

3572. श्री सोमेन भित्राः क्या पोत-परिवहन मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या प्रमुख पत्तन टैरिफ प्राधिकरण हेतु 2005 पोर्ट दैरिफ 

दिशा-निर्देश जो मार्च 2011 में समाप्त होने वाले थे, को अगले 
एक वर्ष के लिए बदा दिया गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी कारण क्या है; 

(ग) क्या सरकार नए दिशा-निर्देश लाने वाली है; ओर 

(घ) यदि हां, तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके 

क्या कारण है? 

पोत-परिवहन मत्री (श्री जी.के. वासन ): (क) ओर (ख) 

जी, atl वर्षं 2005 में यथा अधिसूचित “ महापत्तनों मेँ प्रशुल्कं के 

विनियमन के दिशानिर्देश 2004” को इस समय उक्त दिशानिर्देशों 

मे निहित प्रावधानों के अनुसार दिसंबर 2012 तक बद् दिया गया 

है। 

(ग) ओर (घ) प्रशुल्कं दिशानिर्देशो कौ समीक्षा एक सतत् 

चलती रहने वाली प्रक्रिया है। विभिन हिस्सेदारों के हितों को ध्यान 

H रखते हुए, पत्तन aa के विकास को aera देने के लिए समय 

समय पर शुल्क प्रशुल्क दिशानिर्देशो A आवश्यक संशोधन किए 
जाते है। 

( हिन्दी] 

चिडियाघर मे जानवरों की मोत 

3573, श्री दत्ता ae: 

डो. संजीव गणेश नाईकः 

श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

क्या पर्यावरण ओर बन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान देश के 
चिदियाघरों मे मरने वाले जानवरों ओर पक्षियों की संख्या कितनी 

रही; 

(ख) क्या देश के चिडियाघरों में जानवरों ओर पक्षियों का 

समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है तथा इस स्थिति में 

सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए है; 

(घ) क्या सरकार का देश मेँ चिडियाघरों का आधुनिकौीकरण 

करने का कोड प्रस्ताव है; ओर
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(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है तथा इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या कदम saw गए है? 

waar ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) गत तीन वर्षों के दौरान चिदि्याघर में 

मरने वाले जानवरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण- मेदी 

गर्ह है। 

(ख) जी नहीं। 

(ग) प्रश्न नहीं saa 
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(ध) ओर (ङ) जी a केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण ने ta 

चिडियाघर को क्षेत्र-वार अभिज्ञात किया है fare aise चिडियाघर 
के रूप मे विकसित किया जाना है। व्यौरा, संलग्न विवरण में 

दिया गया है। मोडल चिदियाघरें के रूप मेँ विकसित किए जाने 

के लिए चुने गये चिदडियाघरों कौ प्रजनन के सरक्षण, चिदियाघर 

संब॑धी शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में सहायता करने के लिए 

उनके सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

वर्तमान में केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण चिडियाघरों के दीर्घावधि 

विकास ओर वैज्ञानिक weer हेतु चिदियाघरो कौ मास्टर प्लान कौ 
पुनरीक्षा का रहा है। 

विवरण 

विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षे के दौरान मरने वाले जानवरों की कुल संख्या 

वित्तीय वर्ष 

01.04.2012 

से 

राज्य का नाम 2009-2010 2010-2011 2011~2012 29.08.2012 

1 2 3 4 5 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 3 4 6 0 

आध्र प्रदेश 157 140 169 4 

अरुणाचल प्रदेश 18 5 8 1 

असम 34 42 46 0 

विहार ॥ 175 19 26 4 

छत्तीसगद् 50 41 171 2 

दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 

दिल्ली 27 109 83 1 

गोवा 5 7 6 0 

गुजरात 301 380 295 9 

हरियाणा 36 88 53 0 

हिमाचल प्रदेश 43 51 44 0 

जम्मू ओर कश्मीर 0. 0 9 0 

was 65 80 111 5 

कर्नाटक 799 354 418 31 
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1 2 3 4 5 

केरल 121 158 117 3 

मध्य प्रदेश 120 77 64 2 

महाराष्ट 92 227 148 16 

मणिपुर 77 25 15 0 

मेघालय 12 6 13 1 

मिजोरम 5 3 12 4 

नागलैड 14 5 0 8 

ओडिशा 116 148 139 0 

पंजाब 77 111 129 3 

राजस्थान 90 123 150 16 

सिक्किम 4 6 2 0 

तमिलनाडु 213 186 128 13 

त्रिपुरा 55 61 38 6 

उत्तर प्रदेश 177 144 97 21 

उत्तराखंड 30 27 26 0 

पश्चिम बंगाल 153 132 138 29 

महायोग 3069 2759 2661 179 

विवरण 

मोडल चिड्याषरो के रूप मे विकसित किए जाने वाले अभिल्लात किए ग चिदियाघरों कौ क्षेत्रवार सूची 

क्र.सं. पूर्वोत्तर a उत्तर पश्चिम दक्षिण मध्य द्वीप 

1 2 3 4 5 6 7 8 

॥ असम राज्य नंदकानन Taal प्रणी सक्करबोग नेहरु प्राणी वन॒ विहार जैवीय 
चिदियाघर, चिडियाघर, उद्यान BAK चिदियाधर उद्यान, हैदराबाद राष्ट्य उद्यान उद्यान 
गुवाहटी (असम) भुवनेश्वर, पंजाब जूनागद् (आध्र प्रदेश) चिडियाघर चिडियातापू 

(ओडिशा) (गुजरात) भोपाल (मप्र) (अंडमान 

एव निकोबार 

द्वीप समूह) 

2 सिपाही जाला प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय प्राणी राजीव गाधी अरिगनर अन्ना कानन tert 
प्राणी उद्यान, अलीपुर कोलकाता उद्यान, नई दिल्ली प्राणी उद्यानं ओर प्राणी उदान चिडियाघर 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

सिपाही जाना (पं.बंगाल) (दिल्ली) वन्यजीव वन्डलुर, चैनई विलासपुर, 

(त्रिपुरा) अनुसंधान केन्द्र, (तमिलनाडु) (छत्तीसगद ) 

3 जैवीय उद्यान, संजय गाधी कानपुर प्राणी asm श्री चाम राजेनद्र 

samme जैवीय उद्यान, उद्या, कानपुर चिदियाघर्, जैवीय उद्यान, 

(अरुणाचल प्रदेश) पटना (विहार) (उप्र) alge (गोवा) मैसूर (कर्नारक) 

4 आईजोल Ta नायद् पंडितं गोविद जयपुर धिरुवनन्तपुरम 

चिदियाघर, हिमालयन प्राणी बेल्लभ पत चिदियाघर, चिदियाघर, 

aac उद्यान, afefein चिडियाघर, जयपुर धिरुवनन्तपुरम 

(मिजोरम) (पर.बंगाल) नैनीताल (राजस्थान) (केरल) 

5 दीमापुर भगवान विरसा 

चिडियाघर, जैवीय उद्यान, 

दीमापुर (नागालैंड) रांची (ares) 

6 हिमालयीन जैवीय 

उद्यान गंगरोक 

(सिक्किम) 

6 5 4 4 2 1 

महायोग : चिडियाघर कौ सं. 26 

(अनुकाद] (ग) भविष्य में इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 

यत्तन-सपक्छं कार्यक्रम क्रो स्थगित किया जाना 

3574. श्री सुरेश कलमाडीः 
श्री नरहरि प्रहतोः 

श्री प्रशान्त कुमार AWA: 

श्री मनोहर तिरकीः 

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या तीस से अधिक लघु पत्तनं को जोडने के प्रस्तावित 

पत्तन-संपर्क कार्यक्रम ओर प्रस्तावित दिल्ली -मुम्बईं ओद्योगिक कोरिडोर 
से लगे कुछ ओद्योगिक कोरिडोरो मे विमानपत्तन-संपक मुहैया कराने 

ओर सडक मार्ग निर्मित करने कौ एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना 

को स्थगित कर दिया गया है; 

(ख) यदि a, तो इसके क्या कारण है; ओर 

सरकार द्वारा क्या समय-सीमा तय कौ गई है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मर॑त्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय 

योजना (2012-17) मे 50 लघु Wel, 24 हवाई अड्डों ओर 

महाराष्ट ओर राजस्थान as के लिए दिल्ली-मुबरई ओद्योगिक 

महामार्गं परियोजना हेतुं राज्य Weal के विकास & लिए एक विशेष 

पैकेज का प्रस्ताव किया है। तथापि, इस स्कीम को निधि के अभाव 

के कारण इस मंत्रालय को वार्षिक योजना के अतिर्गत शामिल नहीं 

किया जा सका 2 

ओद्योगिक प्रयोजन हेतु at का उपयोग 

3575. श्री भास्कररान बापुराव पाटील खतमांवकरः 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

श्री संजय ate 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार के पास ओद्योगिक प्रयोजन हेतु वनं के 

उपयोग से संबंधित प्रस्तावों पर राय देने के लिए कोई सलाहकार 

समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) इसे कब तक गदित कर दिए जाने की संभावना है? 

पर्यावरण ait वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ग) वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 

कौ धारा-3 में यह व्यवस्था कौ गर्ह है कि केन्द्र सरकार (i) वन 
(सरक्षण) अधिनियम, 1980 कौ धारा-2 के अतर्गत अनुमोदन देने; 

ओर (1) वनों के सरक्षण से संबंधित कोई अन्य मामला, जो केद्र 
सरकार द्वारा उसे भेजा गया हो, के संबंध में सरकार को सलाह 

देने के लिए. उतनी संख्या मेँ जितना वह उपयुक्त wad व्यक्तियों 

को शामिल करके, एक समिति गाठित कर सकती है। 

वन (सरक्षण) नियम, 2003 के नियम 3 में यह व्यवस्था की 

गई है कि sa समिति मे चार सरकारी ओर तीन गैर-सरकारी सदस्य 

होगे। 

He सरकार ने दिनांक 3 अगस्त, 2012 के आदेश के दार 

इस समिति का पुनर्गठन किया है। 

Teta राजमार्ग परियोजनाएं 

3576. श्री दुष्यत सिंहः 

श्री के. सुगुमारः 
श्री असादृहीन ओवेसीः 

क्या सङ्क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या बाजार में मंदी के आलोक मेँ सरकार का कतिपय 

राजमार्ग परियोजनाएं 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से शुरू करने 

का विचार 2; 

(ख) यदि हां, तो एेसी परियोजनाओं का व्यौरा क्या है ओर 

इन परियोजनाओं के लिए कौन से खंड afte किए गए है इन 

पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; 

(ग) सरकार का इन परियोजनाओं का वित्त-पोषण किस 

तरीके से करने का विचार है; 

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास की धीमी गति के 
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कारण सरकार ने कार्यो के कार्यान्वयन हेतु shart कौ मद्द् के 

लिए अन्य कदम उठाए है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रै? 

सडक परिवहन ait राजमार्ग मत्रालय में राज्य पत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) से (ग) सडक परिवहन ओर राजमार्ग 

मन्रालय का विचार राष्ट्रीय राजमार्गो के कतिपय wel का विकास 

100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से इंजीनियर, प्रापण ओर निर्माण 

(ईपीसी) विधि से कराने का है। सार्वजनिक निजी भागीदारी 

(पीपीपी) पर व्यवहार्य ने पाई जाने वाली परियोजनाओं को ईपीसी 

विधि से कराया जाता है जोकि निर्माण कार्य कौ परस्पर प्राथमिकता 

पर आधारित होता है। इन परियोजनाओं को भारत सरकार से 

सामान्य बजरीय सहायता से शुरू किया जाएगा, 

(घ) ओर (ङ) विभिन प्रचलित परियोजनाओं में आने वाली 

भूमि अधिग्रहण, जन-सुविधाओं के स्थानांतरण आदि जैसी बाधाओं 

का समाधान फील्ड कार्यालयों के माध्यम से कराने के लिए सभी 

संभव प्रयास feu जते है ताकि ठेकेदारों को कार्य का समय पर 

निष्पादन करने मेँ सहायता मिल सके। 

(हिन्दी) 

रोल प्लाजा 

3577. श्री इज्यराज सिंहः 

श्री मोरख प्रसाद जायसवालः 

क्या सङ्क परिवहन ओर राजमार्गं मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक भीडु-भाड वाले रोल प्लाजों 

के संबंध मे कोई अध्ययन किया है; 

(ख) यदि हां, तो ta aa प्लाजों की wears संख्या 

कितनी है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इन da wit पर यातायात के सुगम 
संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम som गए FI 
या उठाए जा रहे है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी नहीं। जब कभी यह देखा 

जाता है कि पथकर प्लाजाओं पर लंबी med है तब पथकर 

प्लाजाओं पर यातायात के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने 

के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैः



323 प्रश्नों के 

0) प्लाजा पर वाहनों के acta समय को न्यूनतम 

करने के लिए पथकर संचालक को अनुदेश जारी 

करना। 

Gi) अतिरिक्त लेनं प्रदान करना। 

Gi) उपयुक्त तरीके से यातायात को चैनेलाइज करना। 

(iv) केवल टैग लेन aad से कैश लेन यातायात को 

अलग करने के लिए यातायात मार्शलों की तैनती 

करना। 

(v) दीर्घकालिन Gera समाधान के रूप में इलैक्टूनिक 

पथकर संग्रहण कार्यान्वित करना। 

[ अनुवाद । 

बाध अभयारण्यों का बंद किया जाना 

3578. श्री मानिक Sie: क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश मे करई बाघ अभयारण्यों को बद कर दिया 

गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है; ओर 

(ग) अभी हाल ही मेँ तमिलनाडु सहित विभिन wat में 

कुल कितने बाघ अभयारण्य बंद किए गए हैँ ओर इसके क्या कारण 

2? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम 

न्यायालय ने अजय दुबे बनाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं 

अन्य के मामले में स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) स. 21339/2011 

में दिनांक 24.04.2012 के अपने अंतरिम आदेश में, देश के बाघ 

रिजवों में मुख्य क्षेत्रों मे पर्यटन पर रोक लगा दी है। यह मामला 
निर्णयाधीन हे। 

Team के लिए ge (डीएटी ) का वितरण 

3579. श्री भर्तृहरि महताः क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में संकरग्रस्त gant को 

आपात स्थिति मेँ बचाने के लिए ओडिशा सहित समुद्रवरतीं राज्यों 
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मेँ उन्हे सामुदायिक अन्योन्यक्रिया कार्यक्रम के तहत feta अल 

टांसमीटर (Sz) वितरित किए ठँ; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं तथा चालु 

ay का तत्संबधी eit क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 

है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा समुद्र A Asal कौ सुरक्षा सुनिश्चित 

करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए esa जाने का प्रस्ताव 

है? 

Ta मत्री (श्री Wa, एंटनी)ः (क) जी, a 

(ख) समुद्री राज्य ओडिशा सहित वर्ष 2009 से वर्षवार वितरित 

विपत्ति चेतावनी gated (डैट) का विवरण निम्नलिखित 2: 

क्र.सं. ay वितरिति किए alfem मे विरतेरित 

गए दैट की किए गए 
कूल संख्या डय कौ संख्या 

0) 2009 798 62 

(il) 2010 - - 

(iit) 2011 980 45 

योग 1778 107 

(ग) समुद्र मे used कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 

समुद्र से खतरे के बारे में agers समुदाय को जानकारी देने के 

ae जागरुकता अभियान चलाए् जाते हैँ ओर तटीय रेखा के 

आस-पास तथा द्वीपीय क्षेत्रों मे भारतीय नौसेना तथा भारतीय 

तटरक्षक पोतो तथा विमानां द्वारा निगरानी उड़ाने तथा गश्त को जाती 

है। ager पर किसी विपत्ति कौ सूचना मिलने पर खोज ओर 
ama कारवाई की जाती है जिसँ तटरक्षक कौ निकटतम यूनिट 
को Aga के बचाव के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, 
ओर अधिक सहायता प्रदान करने के लिए आस-पास संचालितं 

व्यापारिक जलयान को भी भेजा हाता है। 

Teta राजमार्ग संबंधी आंकड़ों का संकलन 

3580. श्री एम. राजामोहन tact: क्या सडक परिवहन 

ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में गत पांच वर्षो के 

दौरान सडको /राष्ट्रीय राजमार्गो कौ कुल लंबाई दशनि वाले sis 

संकलित किए हे; ओर
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) ओर (ख) जी हा 

इस मंत्रालय ने हाल ही मेँ भारत कौ मूलभूत सडक सांखियिकौ 

(2008-09, 2009-10 ओर 2010-11) प्रकाशित कौ है जिसमें 
अन्य बातों के साथ-साथ देश के राष्ट्रीय राजमार्गो ओर सडक 

नेटवर्क का व्यौरा ZI 

[fet] 

ara सेनाओं मे महिलाणं 

3581. श्रीमती wastes पटेलः 

श्री विलास adnan: 

श्री जगदीश grat: 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कपा करेगे किः 

(क) सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं मे महिला कार्मिक 

की भतीं की नीति क्या है; 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान सशस्त्र सेनाओं की तीनां 

सेवाओं मे भरतीं महिलाओं की सेवा-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी 

है; 

(ग) सशस्त्र सेनाओं कौ तीनों सेनाओं में आज कौ तिथि के 

अनुसार पुरुषों कौ तुलना में महिला कार्मिकों की सेवा-वार 

प्रतिशतता क्या है; 

(घ) क्या शर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत 14 वर्षो कौ सेवा 

के पश्चात सेवानिवृत्ति पर सेना की महिला अधिकारियों को पेंशन 

लाभ नहीं दिए जाते है; 

(ड) यदि हां, तो क्या संसदीय स्थायी समिति ने भी इस मुदे 

पर चिता व्यक्त की है; ओर 

(च) यदि a, तो सरकार द्वारा इस संबधमें क्या कदम saw 

जा रहे दै? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. Wet): (क) ओर (ख) महिलाओं 

को सशस्त्र सेनाओं मे अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसर (एसएससीओ) 

के रूप में भरतीं करिया जाता है। विगत तीन वर्षो के दौरान 

कमीशनप्राप्त महिला अफसरों (चिकित्सा शाखा को छोडकर) का 

विवरण इस प्रकार हैः 
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ay सेना नौसेना वायुसेना 

2009 70 24 125 

2010 ५३ 39 145 

2011 164 68 134 

(ग) वर्तमान मेँ सेना, नौसेना ओर वायुसेना मे awed की 
मौजूदा संख्या (चिकित्सा शाखा को छोडकर) के अनुसार महिला 

अफसरों कौ संख्या क्रमशः 3.3 प्रतिशत 3.9 प्रतिशत ओर 10.04 

प्रतिशत 21 

(घ) से (च) “महिला सशक्तिकरण “ संबधी संसदीय समिति 

ने अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों को पेंशन देने के बारे में 

रिप्पणियां कौ है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, पेंशन प्राप्त करने 

के लिए न्यूनतम 20 वर्ष कौ अर्हक सेवा आवश्यक दै। इस प्रकार, 

अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसर (पुरुष ओर महिला, दोनों), जो 
14 की सेवा करते है, सेवान्त उपदान, द्ुट्टी-नकदीकरण आदि 

सहित Fad लाभ प्राप्त करने का पात्र हैँ, लेकिन सेवानिवृत्ति पेंशन 

प्राप्त करनै के प्रात्र नहीं है! फिर भी, एक अल्प सेवा कमीशनप्राप्त 

अफसर 20% या उससे अधिक अशक्तता होने कौ स्थिति मे, जो 

सैन्य सेवा के कारण es हो या उसके कारण उसमे वृद्धि हुई हो, 

अशक्ततायुद्ध घायल पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। समिति को 

तदनुसार सूचित कर दिया गया है। 

( अनुवाद 

शारीरिक ओर मानसिक रूप से निःशक्त 
व्यक्तियों का पुनर्वास 

3582. श्री सुभाष बापूराव andes: 

श्री संजय धोत्रेः 

श्री के.पी. धनपालनः 

श्री जगदीश ora: 

क्या सामीजक न्याय ओर अधिकारिता wat यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश में निःशक्त ओर मंदबुद्धि व्यक्तियों कौ संख्या 

कितनी है; 

(ख) क्या सरकार ने निःशक्त ओर aegis व्यक्तियों के 
पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर राज्य-वार कितने 
पुनर्वास केन्द्र खोले गए gale जाने का प्रस्ताव 2;
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(घ) क्या सरकार ने te व्यक्तियों को निःशुल्क उच्चतर सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री 

शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है; ओर (श्री डी. नैपोलियन): (क) जनगणना, 2001 के अनुसार 

| - विकलांग व्यक्तियों कौ विकलांगता-वार संख्या इस प्रकार हैः- 
(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

दृष्टि विकलांगता वाणी विकलांगता श्रवण विकलांगता चलन संबंधी विकलांगता मानसिक विकेलागता कूल 

10634881 1640868 1261722 6105477 2263821 21906769 

(ख) ओर (ग) सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय, (ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण ओर 

व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। योजना (एसआईषीडीए) :- इस योजना के अंतर्गत, जिला 
एेसी योजनाओं का sity संलग्न विवरण-। मे दिया गया है। इसके 

अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाले 

कुल 216 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र पहले ही देश मे कार्य 

कर रहे है तथा 66 ओर केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन 
जिला विकलांगतां पुनर्वास dal का राज्य-वार ब्योरा संलग्न 

विकलांगता पुनर्वास केन्द्र, क्षेत्रीय qa केन्द्र स्थापित 

करने, सार्वजनिक भवनों मे बाधामुक्त वातावरण तैयार 

करने, वेबसाइट को सुगम्य बनाने, जागरुकता-सुजन 

आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती 21 

विवरण-॥ मे दिया गया हे। (घ) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु निजी 

(घ) ओर (ङ) राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम, क्षत्र मे कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन कौ योजनाः इस 
उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों सहित, योजना के अतरगत भारत सरकार, निजी क्षेत्र मेँ 1.4.2008 

प्रत्येके वर्षं 1500 विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु या इसके बाद नियोजित 25000 रुपए मासिक वेतन वाले 
सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय की दो योजनाएं कार्यान्वित विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन वर्षो हेतु कर्मचारी 
करता है। भविष्य निधि (ईपीएफ) ओर कर्मचारी we बीमा 

विवरण I (ईएसओआर्ई) के लिए नियोक्ता अंशदान प्रदान करती है। 

विकला व्यक्तियोः के पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय ओर (ङ) wey संस्थानः- यह मंत्रालय सात स्वायत्त राष्ट्रीय 

अधिकारिता मत्रालय द्वारा कार्यान्वितं योजनाए संस्थानों को सहायता प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार 

कौ विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं 

प्रदान करते हे ओर उनको पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने 

के समग्र उदेश्य के साथ जनशक्ति विकास करते है। 

(क) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (Selena) :- 

इस योजना के अतर्गत, विकलांग व्यवितियों के कल्याणार्थ, 

विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, होंफ-वे 

होम्स, समुदाय आधारित पुनर्वास केन्दरो, विकलांग, के (च) wea विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम स्व-नियोजन 
लिए vite हस्तक्षेप केन्द्र ओर कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने हेतु विकलांग 
के पुनर्वास आदि जैसी परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी व्यवित्तयों को fread ऋण प्रदान करता है। 
संगठनों को निधियां प्रदान की जाती है। 

(छ) wea म्यासः- ओंरिज्म, wae अगघात, मानसिक 

मदता एवं बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ 

राष्ट्रीय न्यास (एक स्वायत्त निकाय) भी विकलांग व्यक्तियों 

के कल्याणार्थं विभिन्न योजनाए/कार्यक्रम कार्यान्वितं करता 

Zl 

(ख) सहायक dat ओर उपकरणों की खरीद्/फिरिग के लिए 

विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप):- इस योजना 

के अतर्गत, wee विकलांग व्यक्तियों को सहायक 

यत्र^उपकरण वितरित किए जाते रै, जिनमे शारीरिक/मानसिक 

विकलांग बच्चे भी शामिल 21
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देश मे पहले से स्थापित 216 डीडीआरसी तथा स्थापित किए 

जाने वाले 66 डीडीभारसी का राज्य-वार व्यौरा 

Wert के 

विवरण I] 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पहले से स्थापित किए 

स्थापित 

डीडीआरसी डीडीआरसी 

1 2 3 

1. अंडमान ओर 2 

निकोबार 

2. आंध्र प्रदेश 13 

3. अरुणाचल प्रदेश 3 

4. असम 9 

5. बिहार 21 

6. छत्तीसगद 6 

7. दादरा ओर नगर हवेली 1 

8. दमन ओर दीव 1 

9. गोवा 1 

10. गुजरात 11 

11. हरियाणा 5 

12. हिमाचल प्रदेश 3 

13. जम्मू ओर कश्मीर 5 

14. Breas 6 

15. कर्नाटक 8 

16. केरल 3 

17. मध्य प्रदेश 23 

18. महाराष्ट 9 

19. मणिपुर 3 

20. मेघालय 3 

21. मिजोरम 3 
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1 2 3 4 

22. नागालैंड | - 

23. ओडिशा 8 3 

24. पंजाब 7 1 

25. पुदुचेरी 2 - 

26. राजस्थान 11 6 

27. सिक्किम 1 2 

28. तमिलनाडु 7 - 

29. त्रिपुरा 4 - 

30. उत्तर प्रदेश 24 16 

31. उत्तराखंड 5 - 

32. पश्चिम बगाल 7 7 

योग 215 66 

( हिन्दी] 

बुनकरों के लिए पहचान पत्र 

3583. श्री भीष्पश्ंकर उफ कशल तिवारीः 
श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

श्रीमती भावना पाटील गवलीः 

श्री गणेशराव नागोरावे seta: 
श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 
श्री नरहरि महतोः 

श्री बद्रीरापम जाखदुः 
श्री निलेश नारायण राणेः 

क्या वस्र मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार कौ बुनकरों कौ नए सिरे से गणना करने 
कौ कोई योजना है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ख) देश में महिला ओर पुरुष बुनकरों की संख्या कितनी 
है ओर राज्य-वार उनमें से कितनों कौ पहचान पत्र जारी किए 

जा चुके है; 

(ग) क्या सरकार को एेसे मामलों का पता चला है जिनमें 

नकली/जाली बुनकर योजनाओं का लाभ उदा रहे हैँ ओर उन्हे 
पहचान पत्र भी जारी हो चुके है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर सरकार ने गत 

तीन ast मेँ राज्य-वार, दोषी अधिकारियों ओर नकली बुनकरों के 

विरुद्ध क्या कारवाई की है; 

(ङ) देश में राज्य-वार कितनी सहकारी समितियां/संगठन 

कार्यरत है ओर oe क्या प्रोत्साहन।रियायते दी जाती रही 2; 

(च) क्या हथकरघा बुनकरों को अधिक प्रोत्साहन/रियायतें 

प्रदान करने के बारे मे इन सहाकरी समितियो/(संगठनों की तरफ 

से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ओर यदि हां, तो 
गत तीन वर्षो का तत्संब॑धी व्यया क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(छ) सरकार ने हथकरघा उद्योग द्वारा निधियों का इष्टतम 

उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कारवाई की 2? 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); (क) 

हथकरघा बुनकरों कौ संख्या का अनुमान लगाने के लिए सामान्यतया 

लगभग 15 वर्षं के अंतराल के बाद गणना की जाती है। एेसी 
प्रक्रिया वर्षं 2009-10 F कौ गई है। भारतीय हथकरघा संगणना 

(2009-10) के अनुसार देश मेँ हथकरघा बुनकरों कौ संख्या 

43.31 लाख टै जिनमें से 38.46 लाख वयस्क बुनकर ZI 

(ख) देश मेँ वयस्क पुरुष ओर महिला बुनकरों कौ संख्या 

38.46 लाख है ओर 31.12 लाख wea पत्र तैयार feu गए हैँ 
ओर असम को छोडकर उन्हे संबंधित राज्यों को वितरिंत कर दिया 

गया @ राज्य-वार संलग्न विवरण- मेँ दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) तीसरी हथकरघा संगणना & तहत जाली 

पहचान पत्र वितरित किए जाने के बारे मे अभी तक कोई शिकायत 

प्राप्त नहीं हुई है। 
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(ङ) देश मेँ कार्य कर रही सहकारी समितियो/संगठनों की 

संख्या ओर ऋण माफी के वित्तीय पैकेज के तहत प्रोत्साहनोरियायतों 

का राज्य-वार संलग्न विवरण वार ala WA दिया गया है। 

विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के तहत राज्य सरकार^राज्य 

हथकरघा संगठन/एजेसियों को विपणन आयोजन, शहरी हार आदि 

स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विपणन ओर 

निर्यात संवर्धन योजना के हथकरघा निर्यात घटक में निर्यात 

परियोजनाओं के arta ओर अतररष्टीय मेलं ओर प्रदर्शनियों 

मे भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षो 

के दौरान जिन सोसाइटियो/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की 

गर्ह है उनकी संख्या संलग्न faarn-m a दी गई 21 

(च) समय-समय पर हथकरघा बुनकरों के सहकारी संस्थानां 

ओर अन्य संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते है ओर उनका 

उचित उत्तर दिया जाता है तथा तदनुसार उन पर उचित कारवाई 

की जाती है। 

(छ) यह सुनिश्चित करने के उदेश्य से कि राज्यों द्वारा निधियों 

का उचित उपयोग किया जाए. इसके लिए एक निगरानी प्रणाली 

बनाई गई है। योजनाओं से संबधित प्रत्यक्ष ओर वित्तीय cel की 

प्रगति की समीक्षा, सचिव (वस्र) द्वारा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों 

के साथ आयोजित sont के दौरान कौ जा रही है। सभी राज्य 

सरकारों के आयुक्तो/निदेशकों (हथकरघा ओर वस्त्र के प्रभारी) के 

साथ भी तिमाही समीक्षा वैठकें आयोजित की जा रही है! विकास 
आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी राज्यों के 

अपने दौरों के दौरान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते है। 
स्वतत्र तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा भी योजनाओं का मूल्यांकन किया 

जाता है। किसी योजना के तहत अगली किस्त जारी किए जाने 

से पहले उस योजना में पहले से जारी निधियों के लिए यह अपेक्षित 

है कि जब उपयोग प्रमाण पत्र देय हो तो राज्य सरकारों के few 
वे उचित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। 

विवरण 

कुल वयस्क श्रमिक 

राज्य पुरुष महिला कुल वितरित किए गए 

पहचान wal at 

संख्या 

1 2 4 5 

आध्र प्रदेश 149 896 156 569 306 465 268 940 

UTA प्रदेश 291 29 275 29 566 14,794 
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1 2 3 4 5 

असम 15.411 1468 453 1 483 864 12,74 310 

बिहार 14,997 22.728 37.725 31.738 

छत्तीसगद 2 673 2218 4891 4 356 

दिल्ली 1541 976 2517 2285 

गुजरात 4.443 5053 9 496 8,147 

हरियाणा 6.239 1625 7 864 7 591 

हिमाचल प्रदेश 2424 5 306 7,730 6214 

जम्मू ओर कश्मीर 5776 14.973 20,749 13 207 

्ारखंड 10.360 8 081 18 441 16476 

कर्नाटक 35.377 41 472 76 849 69 302 

केरल 3732 10.786 14.518 15471 

मध्य प्रदेश 5 985 7196 13.181 11.347 

हिमाचल प्रदेश 1 850 1 483 3333 2,191 

मणिपुर 1577 202 742 204 319 

मेघालय 97 12.828 12925 11,798 

मिजोरम 1935 39.254 41,189 26 287 

नागालैंड 788] 57 422 65 303 54,119 

ओडिशा 51.154 52 004 103,158 92 244 

पुदुचेरी 1,122 1 584 2,706 2 578 

पंजाब 1551 967 2518 2296 

राजस्थान 5745 24.357 30,102 22,783 

सिक्किम 16 535 551 291 

तमिलनाडु 149 373 169,139 318,512 3,15 218 

aq 1573 130,169 131,742 95 534 

उत्तर प्रदेश 109 340 107 675 217015 169 610 

उत्तराखंड 6415 8,185 14.600 12.875 

पश्चिम बंगाल 249 699 415 307 665 006 594 721 

अखिल भारत 484 473 2.998 362 3 846 835 31 46 823 
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विवरण 1 2 3 4 

राज्य-कार अनुमानित अतिदेय ऋण माफी ओर 9. छत्तीसगढ़ 34.7 270 

लाभार्थियो कौ सख्या 
10. कर्नाटक 41.73 658 

करसं राज्यों के नाम अतिदेय राशि सोसाइरियों 
(करोड रुपए मे) की संख्या 11. मेघालय 66.91 531 

amet 1 2 3 4 12. पश्चिम बगाल 420.66 0 

1 आध्र प्रदेश 506.64 1420 13. हिमाचल प्रदेश 2.03 193 

3. उत्तर प्रदेश 499.38 3860 15. बिहार 20.88 1089 

4. तमिलनादु 548.35 1224 16. त्रिपुरा 17.92 9 

5 केरल 557.16 758 17. मिजोरम 1.76 162 

6. ओडिशा 320.69 720 18. अन्य राज्य 276.24 1528 

7. मेघालय 2.56 0 
कुल 3520.98 * 15317 

अरुणाचल 8. अरुणाचल प्रदेश 2.09 720 "वययितमत बुनकर भो शामिल ह! 

विवरण 

करसं wa के नाम विपणन निर्यात संवर्धन योजना स्कीम के तहत वर्षं 2009-10 सं 2011-12 के 

दौरान जारी की गई राशियों का व्यौ 

2009-10 2010-11 2010-12 

जारी राशि को-ओंपरेटिव जारी रशि को-ओंपरेरिव जारी राशि को-ओपरेटिव 

सग्ठनों की aad at संगठनों की 

संख्या सख्या Ten 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आन्ध्र प्रदेश 2.10 3 2.04 4 3.26 2 

2. अरुणाचल प्रदेश 0.00 1 1.75 1 0.38 1 

3. असम 4.11 3 5.73 3 4.60 4 

4. बिहार 0.05 1 0.04 1 0.39 1 

5. छत्तीसगद् 0.37 1 1.12 1 2.07 2 

6. दिल्ली 0.61 7 0.16 8 0.09 8 
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] 2 3 4 5 7 

7. गुजरात 0.76 1 0.27 0.89 

8. हरियाणा 0.28 3 0.33 0.15 

9. हिमाचल प्रदेश 0.51 1 0.61 0.58 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0.00 - 0.28 0.35 

11. anaes 0.02 1 0.18 0.00 

12. ales 1.20 2 1.37 1.86 

13. केरल 0.00 - 0.00 0.21 

14. मध्य प्रदेश 0.68 3 0.93 0.74 

15. महाराष्ट 1.37 2 0.99 1.84 

16. मणिपुर 0.47 7 1.64 1.72 

17. मेघालय 0.89 1 0.42 0.58 

18. मिजोरम 0.00 - 0.05 0.14 

19. antes 3.73 3 2.33 2.37 

20. ओडिशा 0.74 3 1.09 0.59 

21. राजस्थान 0.73 2 0.38 0.11 

22. सिक्किम 0.04 1 0.13 0.52 

23. तमिलनाडु 0.80 2 1.44 1.70 

24. त्रिपुरा 0.36 2 0.44 1.10 

25. उत्तर प्रदेश 1.73 10 2.09 2.49 

26. उत्तराखंड 0.45 1 0.43 0.38 

27. पश्चिम बंगाल 0.60 3 1.80 0.46 

28. एनएचडीसी 2.21 1 2.94 5.50 

29. अकाश 2.90 1 3.77 5.50 

30. वस्त्र समिति 6.75 1 6.75 - 

31. एचईपीसी 2.13 ॥ 2.75 2.17 

32. Targa 0.36 1 0.66 0.61 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

33. सीसीआईसी | 0.56 1 - ~ 0.10 1 

34. सीओएचएएनडीएस - 1 1.02 1 0.44 1 

35. एनईएचएचडीसी - | 0.10 0.12 

36. एआईएचएफएमसीएस 0.05 1 -- - -- - 

37. एचएससीएच 9.88 1 12.00 1 7.60 1 

38. एनडीएमसी 0.12 1 - - - - 

कूल 47.56 74 58.83 66 52.61 63 

wieder : राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम fe. 

आकाश : हथकरधा निगमो ओर शीर्षं सोसाइटियों का संघ 

Taste : हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद 

एचपएचर्ईसी : भारतीय हस्तशिल्प ओर हथकरघा निर्यात निगम लि. 

सीसीआईसी : केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगमं 

सीओएचएएनडीएस : हस्तशिल्प ओर हथकरघा विकास निगम 

एआईएचएफएमसीएस : अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति 

एचएससीएल : हिन्दुस्तान स्टीन an कस्टाक्शन लि. 

सियाचिन को पर्यटकों के लिए खोलना 

3584. श्री महाबल मिश्राः क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने सियाचिन को पर्यटकों के लिए खोले 

जाने संबधी प्रस्ताव पर विचार किया 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को भी सियाचिन मे जाने की 

अनुमति होगी ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; : 

(घ) क्या पदोसी देशों ने यह कहते हुए इस पर आपत्ति उठाई 

है कि इससे शांति वार्ता पर प्रभाव पडेगा; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी); (क) जी, नहीं। 

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं sea 

[ अनुवाद] 

ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति 

3585. श्री एन. एस. वी farm: 

श्री पी. सी. गहीगौवरः 
श्री एन. चेलुवरया स्वामीः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करगैः 

(क) क्या सरकार देश मं कर्मचारी राज्य बीमा (suas) 

अस्पतालों कौ दयनीय स्थिति से अवगत दै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी aio क्या 2; 

(ग) क्या ई.एस.आई. कौ आय की उचित उपयोग मे ढीलापन 

2; 

(घ) afe a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर ईएस.आई. 

के धने को अन्य कार्यो के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ओर 

इसीलिए इसके लाभ मजदूर at तक नहीं पहुंच पाते; 

(ङ) क्या अधिकांश ई.एस.आई. अस्पतालों मेँ seed, vat 

तथा तकनीकी स्यफ की कमी कौ भी शिकायतें है;
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(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(छ) सरकार द्वारा देशभर में ई.एस.आई. अस्पतालों के 

कार्यकरण को सुचारु बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन wet): (क) 
ओर (ख) कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसओआई) अस्पतालों की एक 
राज्य से दूसरे राज्य मेँ ओर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थिति 
q अंतर 2 

(ग) ओर (ध) कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारी राज्य 

ब्रीमा कौ धनराशि को अन्य seval के लिए अतिरित किए जाने 

के day मे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं eg Zi 

(ङ) ओर (च) परे देश के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों 

मे डाक्टरो/नसौ तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों के कुर स्थान रिक्त 

el रिक्तियों का व्यौरा संलग्न विवरण मै दिया गया हे। 

(छ) देश मे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कार्याचालन 

को सुचारु बनाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) 

ने निम्नलिखित कदम उठाए गए रैः 

1. राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय कौ कतिपय 

Wa को पूरा करने के अध्यधीन अधिकतम सीमा के 

विना वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्तिं करने का निर्णय 

लिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य 

सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों ओर 

ओषधालयों मे चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों 

की तैनाती कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानकों ओर 

मानदंडों के अनुसार है! यह कर्मचारी wa बीमा 
लाभार्थियोँ को उचित चिकित्सा देख-रेख सुविधाएं प्रदान 

करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों के लिए 

चिकित्सा देख-रेख प्रतिपूर्ति कौ अधिकतम सीमा दिनांक 

01.04.2012 से 1200/- रुपये से बाकर 1500/- रुपये 

कर दी गयी 2 

2. कर्मचारी राज्य बीमा के सभी अस्पतालों में अस्पताल 

विकास समितियां गठित कर दी गयी है। उन्हें चिकित्सा 

देख-रेख सुविधाओं मे सुधार लाने के faa निर्णय लेने 

के संबंध में पर्याप्त प्रशासनिक ओर वित्तीय शक्तियां भी 

दी गयी हे। 

3. नैदानिक ओर क्लीनिकौ संबंधी सेवाओं हेतु आधुनिक 
उपकरण उपलब्ध कराकर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों 
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के आधुनिकौकरण ओर उन्यनन के लिए पहले की गयी 

है। अस्पतालों हेतु उपकरणों कौ शीघ्र संस्वीकृति को 
सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य स्तर पर कर्मचारी 

राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य 

चिकित्सा आयुक्तो को प्रति इकाई 25 लाख तक के 

उपकरणों कौ संस्वीकृति हेतु शक्तियां प्रदान कौ गयी ZI 

. अस्पतालों ओर ओषधालयों के सुचारु कार्य चालन हेतु 

कर्मचारियों ओर उपकरणों के लिए मानक ओर मानदड 

तैयार किए गए Zi 

. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल कौ इमारतों के 

निर्माण८मरम्मत तथा अनुरक्षण संब॑धी व्यय तथा अधिकतम 

सीमा से अधिक प्रति इकाई 25000/-रुपये से अधिक 

को लागत वाले उपकरणों पर अंशदायी व्यय कर रहा 

zl 

. दवाईयों कौ नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, 

एलोपैथिक ओर आयुर्वेदिक दवाय के लिए दर संविदाएुं 
तैयार की जाती है ओर दवाइयां खरीदने के लिए सभी 

राज्य aa को भेज दी जाती Fi 

. प्रत्येक राज्य मेँ एक अस्पताल की आदर्शं अस्पताल के 

रूप में स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। 

वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 18 राज्यों मे 

आदर्शं अस्पताल स्थापित कर दिए है। आदर्शं अस्पतालों 

संबधी पूरा व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम वहन करता 

है। 

. दिनांक 01.08.2008 से अति विशेषन्ञता वाले उपचार पर 

होने वाले अधिकतम सीमा से अधिक के व्यय को 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम वहन करता है तथा कर्मचारी 

राज्य बीमा निगम ने अति विशेषज्तता वाली सेवाएं के 

लिए ख्याति प्राप्ते सरकारी/निजी अस्पताल के साथ 

अनुबंध व्यवस्था कौ है ओर कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

के लाभार्थियों को कौशलैस तथा व्यवधान रहित सेवाएं 

प्रदान कर रहा है। राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा 

अस्पताल अति fast वाले उपचार के लिए रोगी को 

अनु्बध- वाले अस्पतालों को सीधे ही रेफर कर सकते 

हँ तथा faa का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

वारा किया जाता 2 

, यह निर्णय लिया गया है कि अब से निर्माणाधीन ओर 

प्रस्तावित सभी नए अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम
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द्वार सीधे ही चलाए जाएंगे ओर इन से संबधित परा 

व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया 

जाएमा। 

विवरण 

मेडिकल wa पैरा- मेडिकल (निग सहित) स्टाफ से सनधित 

राज्य-वार रिक्ति स्थिति 

a. ww क्षत्र का नाम मेडिकल पैर मेडिकल 

1 2 3 4 

1. आध्र प्रदेश 318 731 

2. असम ` 21 21 

3. बिहार 27 74 

4. चंडीगद् 4 13 

प्रशासनं 

5. छत्तीसगद 21 33 

6. दिल्ली 314 612 

7. गोवा 7 - 

8. गुजरात 243 587 

9. हरियाणा 62 222 

10. हिमाचल प्रदेश 3 15 

11. जम्मू ओर कश्मीर 4 19 

12. ्ञारखंड 81 253 

13. कर्नाटक 175 517 

14. केरल 95 249 

15. मध्य प्रदेश 103 151 

16. महाराष्ट 174 495 

17. ओडिशा 76 103 

18. पुदुचेरी 5 3 

19. पंजाब 65 209 
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1 2 3 4 

20. राजस्थान 59 58 

21. तमिलनाडु 66 403 

22. त्रिपुरा शून्य शून्य 

23. उत्तर प्रदेश 119 263 

24. उत्तराखण्ड 4 14 

25. पश्चिम बंगाल 241 955 

एन.एम.डी.सी. द्वारा मानदंडों का उल्लंघन 

3586. श्री अम्बिका are: क्या इस्पात मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज व्यापार निगम (एनएमदीसी) द्वारा 

मनमाने तरीके से मूल्य निर्धारित करके भारी लाभ अर्जित करने 

ओर अंतिम उपभोक्ताओं पर sta डालने जबकि निजी क्षेत्र के लौह 
अयस्क socal को फायदा पहुंचाने का पता चला है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रै; 

(ग) क्या निजी क्षेत्र के घरेलू लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी 

द्वारा तिमाही आधार पर घोषित मूल्यों के आधार पर अपने आधार 

मूल्य नियत करते है 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ड) क्या सरकार को एनएमडीसी द्वारा एकतरफा मूल्य 

निर्धारण नीति अपनाए जाने के बारे मेँ अनेक अभ्यावेदन/शिकायतें 

मिली है; ओर 

(च) af a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ओर 

सरकार द्वारा इस बरे मे क्या उपचारात्मक बदम उठाए गए है/उटाए 

जाने का प्रस्ताव है? 

इस्पात मत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) जी, 

well लौह अयस्क निर्यत्रणमुक्त aa में आता है। लौह अयस्क 
की rad अलग-अलग कंपनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक 

ओर सामान्य स्थितियों के आधार पर निर्धारित at जाती है। 

एनएमडीसी लिमिटेड देश में लौह अयस्क के कर्द उत्पादकों में
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से एक है ओर देश में लौह अयस्क के कूल उत्पादन में इसकी 

हिस्सेदारी केवल लगभग 16 प्रतिशत 21 एनएमडीसी लिमिटेड के 

अतिरिक्त, सार्वजनिक ओर निजी कत्र में लौह अयस्क खनन करने 

वाली कई अन्य कपनियां भी विद्यमान है जो देश A लोहा एवं 

इस्पात उद्योग को लोह अयस्क कौ आपूर्ति करती हे। वर्ष 2011-12 

से एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा अपनाई जा रही कौमत निर्धारिण नीति 

के अनुसार छत्तीसगद् में एनएमडीसी कौ खानों के विभिन उत्पादों 

की कीमतें घरेलू लौह अयस्क की कौमतों के अनुरूप रखी जाती 

है। तथापि, वर्तमान मे कर्नाटक राज्य की खानों से लौह अयस्क 

की fat उच्चतम न्यायालय के आदेशो के अनुसार निगरानी समिति 

द्वारा कराई जाने वाली ई नीलामी के जरिये कौ जा रही Zi 

(ङ) ओर (च) एनएमडीसी लिमिटेड के कीमत निर्धारण तंत्र 

के संबंध में इस्पात मंत्रालय में कुक अभ्यावेदन प्राप्त हुए Zi 

एनएमडीसी लिमिरेड सार्वजनिक aa में एक नवरत्न उपक्रम होने 

के नाते इसके वाणिज्यिक ओर वित्तीय निर्णय कपनी के निदेशक 

जोड द्वारा लिए जाते है। एनएमडीसी लिमिटेड के बो द्वारा लौह 

अयस्क की कीमत निर्धारण के मामले पर निर्णय मौजुदा सामान्य 

बाजार परिस्थितियों समेत विभिन्न घटकं के आधार पर लिए जाते 

है। सरकार सामान्य रूप से कपनी के वाणिज्यिक निर्णयो में हस्तक्षेप 

नहीं करती हे। तथापि, घरेलू लोहा ओर इस्पात उद्योग में सस्ती 

कीमत पर लोह अयस्क कौ उपलब्धता में सुधार करने के लिए 

सरकार ने दिनांक 30.12.2011 से che अयस्क के सभी ग्रेड (पैलेर 

को छोडकर) पर निर्यात शुल्क यथा मूल्य 20 प्रत्तिशत से बढ़ाकर 

यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है। 

aime रिकवरी वाहन 

3587. श्री प्रबोध पांडाः क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पोलैड की एक कपनी के 

साथ आम्ड रिकवरी वाहनों के लिए ae पर हस्ताक्षर किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर यह सौदा कितने 

मूल्य का होगा तथा इसके तहत कितने वाहन खरीदे जाएगे; 

(ग) क्या सरकार को इस कंपनी के साथ पिछले dal के 

बारे में विभिन शिकायतें मिली है; 
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(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौ क्या है भौर इस मामले 

मे कोई जांच की गई है; ओर 

(ङः) उक्त कपनी के साथ नया सौदा हस्ताक्षरित करने के 

क्या कारण है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी); (क) जी, ae 

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं sem 

( हिन्दी] 

ओद्योगिक उत्पादन सूचकांक हेतु लक्षय 

3588. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः 

श्री दिनेश चन्द्र यादवः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षा तथा चालू वर्ष में 

ओद्योगिके उत्पादन सूचकांक (seas) के संबंध मेँ लक्ष्य नियत 

किया 2: 

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में नियत लक्ष्य ओर उसकी 

उपलब्धि संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त अवधि मे वार्षिक ओद्योगिक उत्पादन कौ वृद्धि 

द्र कौ तुलना में अवसंरचना क्षेत्र कौ वार्षिक विकास दर अधिक 

रही; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) tae क्या कारण है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ): (क) ओर (ख) ओद्योगिक 

उत्पादन सूचकांक (आई आईपी) के लिए वार्षिक लक्ष्य सरकार द्वारा 

निर्धारित नहीं feu जाते है। पिछले तीन ast अर्थात 2009-10 

से 2011-12 तथा अप्रैल-जून 2012-13 के लिए केद्रीय aif 

कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

द्वारा जारी आईआईपी कौ क्षेत्रगत वार्षिक वृद्धि द्र क्रमशः मीचे 

तालिका-1 A दी mg है।
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तालिका-1 : आईआईपी की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में) 

(आधारः 2004-05) 

खनन विनिर्माण विद्युत समग्र 

2009-10 7.9 4.8 6.1 5.3 

2010-11 5.2 9.0 5.5 8.2 

2011-12 -2.0 3.0 8.2 2.9 

अप्रैल-जून 2012-13 -1.1 -0.7 6.4 -0.1 

font: अप्रैल, ag ओर जुन, 2012 के लिए आंकड अनंत्तिम 21 

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा अवसंसचना aa के लिए सूचकांक अथवा वृद्धि दर नहीं रखी जाती है। तथापि, ओद्योगिक नीति एवं 

संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आढ मुख्य उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेटोलियम रिफाइनरी उत्पादों, 

उर्वरको, इस्पात, Wee तथा विद्युत के मासिक तथा वार्षिकं सूचकांक ओर वृद्धि द्र जारी करता है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान 

ओर अप्रैल-जून 2012-13 के दौरान उपर्युक्त उद्योगों कौ संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर नीचे तालिका-2 मे दी गई हैः 

तालिका-2 : आठ मुख्य उद्योगों को वार्षिक वृद्धि दर (uf में) 

(आधार : 2004-05) 

aa भारिता 2009-10 2010-11 2011-12 अप्रैल-जून 2012-13 

कोयला 4.38 8.1 . -0.2 1.2 6.4 

कच्चा तेल 5.22 0.5 11.9 1.0 -0.5 

प्राकृतिक गैस 1.71 44.6 10.0 -8.9 -11.1 

रिफाइनरी उत्पादों 5.94 -0.4 3.0 3.2 3.2 

उर्वरक 1.25 12.7 0.0 0.4 -12.2 

इस्पात 6.68 6.0 13.2 7.0 3.6 

सीमे 2.41 10.5 4.5 6.7 9.9 

विद्युत 10.32 6.2 5.6 8.1 6.4 

समग्र भारिता८वृद्धि दर 37.90 6.6 6.6 4.4 3.6 

feat: अप्रैल, मई ओर जुन, 2012 के लिए आंकड़े अनंतिम रहै। 

उपर्युक्त तालिका 1 एवं 2 मेँ देखा जा सकता है कि वर्ष यद्यपि आठ मुख्य उद्योगों तथा आईआईपी कौ वृद्धि दर के 

2009-10 से 2011-12 के दौरान ओर अप्रैल-जून, 2012-13 के बीच स्पष्ट ted स्थापित नहीं किया जा सकता है फिर भी 

दोरान आठ मुख्य उद्योगों की समग्र वृद्धि दर समग्र आईआर्ईपी से आई आईपी में 37.90 प्रतिशत की संयुक्त भारिता होने के नाते ये 

अधिक eft) तथापि, वर्ष 2010-11 12 के दौरान आठ मुख्य उद्योगों उद्योग ada के वद्धि tet को भी प्रभावित कर सकते Zé 

की समग्र वृद्धि द्र समग्र आईआईपी से कम थी!
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यह उल्लेखनीय है कि 2011-12 तथा अप्रैल-जुन, 2012-13 
में समग्र आईआईपी तथा आठ मुख्य उद्योगों दोनों की वृद्धि द्र 
मेँ कमी आई है। कमी के लिए प्रमुख कारणों में वैश्विक आधिक 
अनिश्चिता, कम घरेलू मांग, व्याज दरों मेँ वृद्धि आदि शामिल 
él विनियामक तथा पर्यावरण संब॑धी मुदे, न्यायालय आदेश, धात्विक 
खनिज के लिए settle मांग में गिरावट आदि भी उत्पादन, 

विशेषकर खनन aa में उत्पादन को प्रभावित कर रहे है। 

पथकर 

3589. श्री दानवे रावसाहेब पारीलः 
श्री देवराज सिंह पटेलः 

श्री विजय बहादुर सिंहः 
श्री अरविंद कुमार चौधरीः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा बनाई गई पथकर नीति तथा देश में मध्य 

प्रदेश सहित राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गो (रा रा) पर स्थित पथकर 

प्लाजा का व्यौरा क्या है; 

(ख) उन पथकर प्लाजाओं का व्यौरा क्या है जिन पर पथकर 
वसूला जा रहा है ओर विगत तीन वर्षो तथा चालु वर्ष में देश 
में महाराष्ट सहित, राज्य वारछवर्ष-वार विभिन राष्ट्रीय राजमार्गो पर 

एकत्र किए गए पथकर का si क्या है; 

(ग) क्या उन रष्टय राजमार्गो पर पथकर वसूली बंद करने 

का प्रस्ताव है जिनका विस्तार^रख-रखाव/विकास किया जा रहा है; 
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(घ) यदि a, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है ओर इस बारे में 
क्या कारवाई की गई हे; 

(ड) क्या सरकार का देश में सभी राष्ट्रीय wei पर 

पथकर वसूल करने का भी विचार है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्सबधी at क्या है ओर इसके क्या 
कारण है? 

सड़क परिवहन ओर राजमागं मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
जितिन ware): (क) पथकर नीति को यथा संशोधित राष्टीय 

राजमार्गं फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 

के set अधिसूचित किया जाता है) इस नियमावली कौ प्रति 
मंत्रालय कौ वेबसाईट www.morthnic.in Ww उपलब्ध है। फीस 
प्लाजा का व्यौरा संलग्न विवरण- पर दिया गया है। 

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण-ा पर दी गई Zi 

(ग) जी नहीं। 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

(ङ) ओर (च) राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियमावली, 2008 
के अनुसार, प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमागं के उन खंडों पर 
लगाया जाता है जिन पर उन्नयन के लिए ओसत निवेश 01अप्रैल, 
2008 के Ara पर 2.50 करोड रु. प्रति किमी से अधिक रहा 
है। 

विवरण 

भारतीय राष्ट्रीय wart प्राधिकरण 

दिनाक 31.07.2012 की स्थिति के अनुसार उन सड़क खड की सूची जिन पर फीस का ane किया जा रहा है 

क्र.सं. खंड एथकर् योग्य खंड के किमी. रार लंबाई किमी. प्लाजा कौ अवस्थिति 

1 2 3 4 5 6 

1. राष्टीय राजमागं॒विकास 

परियोजना चरण | 

स्वणिम waste 

ए दिल्ली I -मंबटुं 

ए सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं 

1. किशनगह-गांव कावलियास कि.मी. 0.00-कि.मी. 35.00 ओर 79 ओर 101.00 कि.मी. 80.800 कावलियास 
15.00 -कि.मी. 81.00 79 ए 

2. भीलवाडा-चित्तौदगढ् कि.मी. 81.00-कि.मी. 163.900 79 82,900 कि.मी. 163.650 जोजरो का खेदा 

3, गांव रिटौला-उदयपुर कि.मी. 213-कि.मी. 113.830 16 99.170 कि.मी. 166.00 नारायणपुर 
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] 2 3 4 5 6 

4. उदयपुर - खेरवा कि.मी, 278.00-कि.मी. 348.00 8 70.000 कि.मी. 311.100 Teal गांव 

5. Ga - रतनपुर कि.मी. 348.00-कि.मी. 388.180 8 40.180 कि.मी. 348.450 (Get stat 
उपला फल्ला गांव) 

6. रतनपुर-हिम्मतनगर कि.मी. 388.180-कि.मी. 443.00 8 54.820 कि.मी. 416.00 वनटाडा जिला 
साबरकांडा 

7, हिम्मतनगर-चिलौधा कि.मी. 443.00-कि.मी. 495.00 8 52.000 कि.मी.472.035 कादपुरा 

जोड ए 500.070 

बी एसपीवी परियोजनाए 

8, ए dt एक्सप्रेसवे चरण 1 कि.मी, 0.00 - किमी. 434 ओर एनई-1 43.40 कि.मी. 2616 ओर एक तरफ 
कि.मी. 43.40 - कि.मी. 93.302 प्लाजा 

9. ए वी एक्सप्रेसवे चरण 2 कि.मी. 43.40 - कि.मी. 93.302 एनई-1 49.90 कि.मी. 86.1 तथा कि.मी. 43.855 
पर दो तरफ प्लाजा (नाडियाड 
ओर कि.मी. 58.616 (आनन्द) 

जोड बी 93.30 

सी बीओटी परियोजनाए 

10, जयपुर - किंशनगद कि.मी. 273.50-कि.मी. 363.885 8 90.385 कि.मी. 236.450 जयपुर ओर कि.मी, 
360.20 किशनगढ़ 

ae सी 90.385 

at भारतीय राष्टीय राजमार्ग 
प्राधिकरण को स्ौपी गई 
अन्य बीओरी परियोजनाएं 

11, TIAN खंड 4 लेन पर कि.मी. 192.00-कि.मी. 198.00 8 6.000 कि.मी. 193.500 
नर्मदा पुल ओर इसका 
पहुंच मार्ग 

जोड डी 6.000 ` 

जोड ए (Gates) 689.757 

at qe - चेनै 

ए सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाए 

12. महाराष्ट सीमा - बेलगाम कि.मी. 592.24 कि.मी, 537 4 55.240 कि.मी. 591.24 कगोलौ 

13. हट्टासी - हीरेबागवादी कि.मी. 537.00-कि.मी. 515.00 4 22.00 कि.मी. 537.77 हटूयारगी 

14. गब्बर - देवगिरी कि.मी. 404.00-कि.मी, 340.00 4 64.00 कि.मी. 352.550 बंकापुर 

15. वालाञ्चपेर - कांचौपुरम कि.मी. 107.200-कि.मी. 60.100 4 47.115 कि.मी. 104.99 चेनासमुदरम 

16. काचीपुरम - चेनै कि.मी.60.10-कि.मी, 13.80 4 46.300 कि.मी. 37.80 श्रीपेररूबदृर 

जोड ए 234.655 
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at बीजओटी परियोजनाए 

17. नीलमगला -तुमकूर कि.मी. 29.5-कि.मी. 62.0 4 32.5 कि.मी. 300 नीलमंगला ओर कि.मी, 

61.0 TAR 

18. सतार - कागल कि.मी. 592.240-कि.मी.725.00 4 132.76 कि.मी. 634.5 ओर् कि.मी. 694. 
150 (तासवादे ओर fart) 

जोड बी 165.260 

सी भारतीय राष्टीय राजमार्ग 

प्राधिकरण को ait गई 

अन्य stale परियोजनाए 

19. मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे कि.मी. 0.00- कि.मी. 90.00 4 90.000 
(4 लेन) 

20. धास्वाद - हुबली (2 लेन) कि.मी. 433.00 - कि.मी. 404.00 4 29.000 कि.मी. 432.800 ओर कि.मी. 404.00 

जोड सी 119.000 

जोद बी (ए+बी-+सी) 518.915 

सी दिल्ली -कोलकाता 

ए सार्वजनिक वित्तपोषित॒परियोजनाणए 

21. बद्रपुर-कोसी किमी. 18.8 - कि.मी. 108.9 2 90.100 कि.मी. 72 श्रीनगर 

22. कोसी-आगरा कि.मी. 108.9 - कि.मी. 199 2 90.100 कि.मी. 164.55 महुवन 

23. टूडला-माखनपुर कि.मी. 219.00 - कि.मी. 250.500 2 31.500 कि.मी. 225.00 टुडला 

24. शिकोहाबाद-इटावा ओर कि.मी. 250.50 - कि.मी. 321.10 2 72.940 कि.मी. 285.0 सेमर, अतिकाबाद् 
इटावा बाइपास 

25. इटावा - सिकंदर कि.मी. 321.10 - कि.मी. 393.00 2 72.825 कि.मी. 351.50 अनंतराम 

26. fanaa - भती कि.मी. 393.0 -कि.मी. 470.00 2 61.000 कि.मी. 2.80 से कि.मी. 393.00 

सिकदरा 

27. भौती - फतेहपुर किमी. 470.000 - कि.मी. 483.000 2 51.500 कि.मी. 506.262, पुरवामीर 

ओर कि.मी. 0.000 - कि.मी. 38.00 

(नया wat कि.मी. 457.377 - 

कि.मी. 508.877) 

28. फतेहपुर - खोखराज कि.मी. 100.00 - कि.मी. 158.00 2 58.000 कि.मी. 120.50 करोघन 
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29. इलाहाबाद - हिया - कि.मी. 245.00 - कि.मी. 317.00 2 72.000 कि.मी. 279.12, लालानगर् 

वाराणसी 

30. amar - बारचट्टी संशोधित कि.मी, 180.00 - कि.मी, 2 60.000 कि.मी. 200.100 गांव Us कला 

240.00 

31. बाराचट््टी - गोहर कि.मी. 240.00 - कि.मी. 320.00 2 80.000 कि.मी. 279.425 रसैया धमना, 
जिला हजारीकग 

32. गौरहर - बरवा अदडा किमी, 320.00 - कि.मी. 398.75 2 78.750 कि.मी. 346.100, घंगारी, जिला 

गिरीडीह (30.03.12) 

33. बरवा अड्डा - WME कि.मी. 39.75 - कि.मी. 515.236 2 116.486 कि.मी. 454.8 Tee 

34, बुदवुद् - प्रलसित कि.मी. 525.853 -कि.मी. 587.853 2 62.000 कि.मी. 585.692 पलसित जिला 

वर्दवान 

35. पलसित - धनकुनी कि.मी. 587.853 - कि.मी. 651.602 2 63.749 कि.मी. 646.005 धनकनी 

we ए 1060.950 

at बीओरी परियोजनाएं 

36. विवेकानंद पुल 2 ओर कि.मी. 666.165 - कि.मी. 672.197 2 6.00 कि.मी, 666.644, राज, ART 

पहुंचमार्गं 

जोड बी 6.00 

जोड सी (एबी) 1066.950 

डी कोलकाता - चेन 

सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनापएं 

37. खड्गपुर - दाटन कि.मी. 69.450 - कि.मी. 119.737 60 50.287 कि.मी. 103.490 रामपुर 

38. डाटन -बालासोर कि.मी. 69.450 - कि.मी. 0.00 60 69.450 कि.मी, 52.000 (35.400 पुराना 

गांव लक्ष्मणनाथ (पुराना 

FAT) 

39. भद्रक - बालासोर कि.मी. 136.500 - 199.141 (नया 5 62.641 कि.मी. 182.175 (किमी. 97.960 

चैनेज कि.मी. 143.635 - कि.मी, नया) शेरगढ़ 

80.994) 

40. भद्रक - चेतिया कि.मी. 53.124 - 123.124 (नया 
ata कि.मी. 227.00 - कि.मी. 5 73.000 कि.मी. 98.000 (कि.मी. 191.698 

157.00 नया) पानीोली 
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41. सुनाखला - भुवनेश्वर कि.मी. 337.01 कि.मी, 402.01 (नया 

aq कि.मी. 362.000 - किमी, 65.000 कि.मी. 397.310 गंगपदा gat के 

297.000 निकट (नया कि.मी. 301.700) 

42, इच्छापुरम - नदीगाम कि.मी. 226.15 - कि.मी. 160.00 

(नया चैनेज कि.मी. 477.054 - 66.150 कि.मी. 589.554 मदपम गाव जिला 

543.204) श्रीकाकूलम 

43. नंदीगाम - श्रीकाकुलम कि.मी. 160.00 - कि.मी. 97.00 (नया 

चैनेज कि.मी. 543.204 - कि.मी, 63.000 कि.मी. 589.554 मदपम गांव जिला 

606.204 ) श्रीकाकूलम 

44. श्रीकाकुलम - चंपावती कि.मी. 97.00 - कि.मी. 49.00 (नया 48.000 कि.मी. 616.704 चिल्कापलेम 

चैनेज से कि.मी. 606.704 - कि.मी, 

654.204 

45. चंपावती/कोणपरला - कि.मी. 49.00 - कि.मी. 2.837 (नया 46.340 कि.मी. 656.704 नाधवलपसा, 

विशाखापट्टनम tr से कि.मी. 700.544 - कि.मी, जिला, विजयानगरम 

654.204 

46.  विशाखापटूटनम - अंकापल्ली कि.मी. 2.837 -किगी. 0.00 ओर किमी, | 
395.870 - कि.मी. 358.00 (नया 40.707 कि.मी. 728.055 अगनापुदी 

ata से कि.मी. 700.544 - किमी. 
741.255 

47, अंकापल्ली - तुनी कि.मी. 358.00 - कि.मी. 272.000 

(नया चैनेज से कि.मी. 830.525- 89.270 कि.मी. 795.498 वेमापद्, जिला 

कि.मी. 741.255 विशाखापर्टनम 

48. तुनी- wast (बोम्मुरू) कि.मी. 272.000 - कि.मी. 187.600 कि.मी. 236.200 (नया कि.मी. 

(नया चैनेज से कि.मी. 914.883 - 84.400 865.553) के निकट FOE 

कि.मी. 830.525) 

49, बोग्मुरू - गुटुमोलान् कि.मी, 187.6 कि.मी. 81.6 (नया ae 107.611 कि.मौ. 139.483 (नया कि.मी. 1050. 
से कि.मी. 914.833 - 1022.494 964.350) कलापरू गांव 

50. Teter - विजयवाड़ा कि.मी. 81.60 - कि.मी. 42.5 (नया 39.100 कि.मी. 53.300 (नया कि.मी. 1050. 

- qe wea सहित चनेन से कि.मी. 1022.494 - 794) कलपारू गाव 

1061.5940 

51. Tener, - विजयवादा कि.मी. 42.50 - कि.मी. 3.4 (नया 39.100 कि.मी. 31.850 (नया कि.मी. 

Bae TTA Aled atta से कि.मी. 1061.594 - 1072.191, Tere गांव 

कि.मी. 1100.694 

wg ए 944,056 
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at बीओरी परियोजनाणए 

52. टाडा - Ack कि.मी. 52.8 कि.मी. 163.6 5 110.517 कि.मी. 86.00 सल्लूरपेट, कि.मी. 

124.40 SUH ओर कि.मी, 
155.30 वेकरचलम 

we बी 110.517 

जोद डी (wat) 1054,573 

जोड 1 स्वणिम चतुर्भुज 3330.195 

(Urata St) 

ई उत्तर - दक्षिण ater चरण I 

ए सार्वजनिक ॒वित्तपोषित परियोजनाएं 

53. आगर - धौलपुर कि.मी. 8.00-कि.मी. 51 3 43.000 कि.मी. 34 बरदा 

54. मुरैना - ग्वालियर . कि.मी. 61.00-कि.मी. 103.00 3 42.000 कि.मी, 85.870 गांव चधा, जिला 

मुरैना 

55. सी - ललितपुर किमी. 49.700-कि.मी. 99.005 26 49.305 कि.मी. 85.280 ललितपुर जिला 

मे गांव fame 

56. Wat - लखनादोन कि.मी. 262.739-कि.मी. 309.000 26 46.261 सागर जिला मं तीतरपानी गांव 

कि.मी. 294.500 

57, लखनादोन-महागांव किमी. 567.550-कि.मी. 624.480 7 56.93 सिवनी जिले मे अलोनिया गाव 

के निकट किमी. 584.500 

58. FER येल्लरेद्दी-गुडला कि.मी. 368.255 - कि.मी. 471.331 7 103.076 कि.मी. 443.713 मनोहराबाद 
पोचमपल्ली 

59. महारष्टू/आ.प्रासीमा-द्स्ताम कि.मी. 175.000-कि.मी. 230.000 7 54.600 आदिलाबाद जिले मेँ पिपलवादा 

नगर गांव के निकट कि.मी. 180.300 

60. दस्लाम नगर - Fest कि.मी. 230.00-कि.मी. 278.00 7 53.010 आदिलाबाद जिले मे रोलमंबा 

गाव कि.मी. 245.400 

61, कटटल - अरमूर कि.मी. 278.00-कि.मी. 308.00 7 30.900 कि.मी. 281.320, गमजाल 

62. कोधाकोरा AST - करनूल कि.मी. 135.469-कि.मी. 211.00 7 74.622 कि.मी. 200.95 (पुल्लुर) 

63. HU - करीदीकोंडा कि.मी. 211.00-कि.मी, 295.00 7 84.000 कि.मी. 250.700 अमाकथादु, 

जिला करनूल 
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64. करीदीकोंडा-मषूर् कि.मी. 295.00-कि.मी. 374.00 79.000 कि.मी. 310.200, कासेपल्ली, 

जिला SAAR 

65. Tea, प्रकर्नाटक सीमा कि.मी, 374.000-कि.मी. 462.164 88.164 कि.मी. 376.075 Wet जिला, 

अनतपुर 

66. आ प्र/कर्नारक सीमा- कि.मी. 462.164-कि.मी. 533.619 11.45 कि.मी. 464.774 के निकट बागेषल्ली 

देवनहल्ती 

67. विरूद्धनगर-कोविलपट्टी कि.मी. 52.300 - कि.मी, 99.780 47.48 कि.मी. 74.930 के निकट 

इतूतवतुम जिला विरूद्धनगर 

68. कोविलपट्री - मुद्रादायप्प् कि.मी. 109.683 - कि.मी. 173.183 63.5 कि.मी. 125.350 के निकट 

(नया चैनेज कि.मी. 116.500 - सला्हपुधुर जिला तूतीकोरीन 

180.000) 

69. ASR - अनुग्रामम कि.मी. 193.183-कि.मी. 231.600 54.975 कि.मी. 185.387 के निकर नागूनेरी 

(नया चैनेज कि.मी. 180.000 - जिला तिरूनेवेल्ली 

कि.मी. 234.775) 

70. देवधारी - केलापुर कि.मी. 123.000 - कि.मी. 153.00 30 यावतमल जिले मे केलापुर के 

निकट कि.मी. 150.00 

जोड ई(ए) 1072.273 

at बीओटी परियोजनाणएं 

71. पानीपत उत्थापितं राजां कि.मी. 86.00-कि.मी. 96.00 10.000 कि.मी. 96.000 

72. थोंडापल्ली - जेडचेरला कि.मी. 22.30 - कि.मी. 80.50 58.006 कि.मी. 54.00 

73. जेडचैरला - कोटाकट्टा कि.मी. 80.05 कि.मी. 135.469 55.740 कि.मी, 114.087 

74. कृष्णागिरी - थोपुरघार कि.मी. 94.000 - कि.मी. 180.000 86.000 कि.मी. 154.440, पलयम गांव, 

धर्मापुरी जिला 

75. ओमल्लुर ~ मामक्कल कि.मी. 180.000- कि.मी. 248.625 68.625 कि.मी. 191.800 

76. नामक्कल - करूर कि.मी, 248.625 - कि.मी. 41.370 41.370 कि.मी. 259.500 

71. weer - डिडीगुल कि.मी. 292.600 - कि.मी. 77.725 71.725 कि.मी. 332.000 

agua 

78. festa बाहपास - कि.मी. 373.725 - कि.मी. 426.600 53.049 कि.मी. 398.500 (कोई रोड के 

साम्यनेल्लौर (project ta कि.मी. 368.147- 

कि.मी. 421.196 

निकर) 
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79. सलेम - कुमाराएलयम कि.मी. 00.000 - कि.मी. 53.525 47 53.525 कि.मी. 27.697 वैगुधम गांव 

80. कूमारपलयम - चंगापल्ली कि.मी. 53.00 - कि.मी; 100 (नया 4 48.510 कि.मी. 88.287 
कि.मी. 53.525 - कि.मी. 102.035 

81. ्रिशूर - अगमाली - कि.मी. 270.000 - कि.मी. 316.700 4 64.940 कि.मी. 278.000 (पलियेक्कर) 
ईडापल्ली कि.मी. 342.000 

82. म. प्र/महाराष्ट सीमा - नागपुर कि.मी. 652.000 to कि.मी. 729.000 7 56.613 नागपुर जिले मेँ dad ओर 
ओर नागपुर IST का ओर 14.585 से कि.मी. 36.600 Sma के निकट 703.700 
प्रचालन ओर अनुरक्षण पहले ओर 19.660 
ही 4 लेन (नागपुर - 
हैदराबाद) 

we बी 674.103 

we ई (ए+बी) 1746.376 

एफ पत्तन संपकं परियोजनाएं 

8 जवाहर लाल नेहरू पत्त कि.मी. 5.000 to कि.मी, 26.987 30.000 कि.मी. 13.050 (चिल) ओर दूसर 

arn परियोजना (चरण) (Ud खंड) ओर किमी. 0.00 4 किमी. 23.250 (au) पर 
(एसपीवी आधार पर) से कि.मी. 4400 (डी. जी खंड) 

ओर कि.मी. 106.000 से कि.मी, 
109.500 

84. जवाहर लाल नेहरू पत्तन एसएच-54 के कि.मी. 6.400-कि.मी. 54 14.350 कि.मी. 9.100 (दस्तान) 
(चरण-गा) (एसपीवी आधार एसएच 14.550 कि.मी. ओर पनवेल 

पर) क्रीके पर 6 लेनं के नए पुल के 
निर्माण सहित आम मार्ग के 
कि.मी. 0.000 - कि.मी. 6.202 

85. विशाखापट्टनमं पत्तन संपकं कि.मी. 0.000 - कि.मी. 10336 एसभार 12.000 कि.मी. 9.158 (पंचवदी कालोनी 
परियोजना ओर कि.मी. 2.262 (नैवी का 

गोस्थनी गेर) 

86. चादीखोल - TEN किमी. 0.000 - कि.मी. 76.588 5U 76.588 कि.मी. 4 श्रीरामपुर 

87. ईडापल्ली - वीत्तिला - अषूर कि.मी. 342.000 - 358.750 47 16.450 अर्नाकुलम जिले में कूबालम के 
निकर कि.मी. 356.500 

जोड एफ 149,388 

जी अन्य परियोजनाएं 

ए सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाए 

88. गाजियाबाद - हापुड् ओर कि.मी. 27.64 - कि.मी. 48.638 24 32.245 कि.मी. 29.30 डासना 

aS बाहूपास ओर बाहपास of 11.250 कि.मी, 
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89. अमरावती - बाहपास कि.मी. 149.747 - कि.मी. 166.0 6 17.500 कि.मी. 1.3 ओर् किमी. 16.550 

90. चेनै aaa कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.17 चरण 145 ओर 19.170 कि.मी. 16.50, वानागरम 

(राग सं, 45 के कि.मी. 28.00 एर 4 

WY होकर ओर ररा 4 के कि.मी, 

13.80 प्र मिलते हए) 

91. ताबरम - टिदीवनम किमी. 28.00 - कि.मी. 74.50 45 46.500 कि.मी. 52.820 (परनूर) 

92. ताबरम - टिडीवनम कि.मी. 74.50 - कि.मी. 121.00 45 46.500 कि.मी. 103.500 (आथुर) 

93. नैनी मे daa आधारित पुल कि.मी. 0.00 - कि.मी. 5.410 27 5.410 कि.मी. 1.600 
ओर इसका vest 

94. faders बाहूपास ररा 79 का कि.मी. 1590 (नया 7 ओर 29.600 कि.मी. 28.500 र्टिला 

ata कि.मी. 163.9) ओर ररा 76 7 

के कि.मी. 313.0 पर मिलते हए 

95. त्रिची - तोवरनकुरिची कि.मी. 0.00 - कि.मी. 60.950 45बी 60.633 कि.मी. 21.020 (बृधाकुदी गांव 

के निकट) 

96. तोवरनकुरिची - पदर कि.मी. 60.950 से कि.मी. 124.840 45बी 63.890 कि.मी. 113.630 (के निकट 

चित्तमपट्री गाव) 

97. त्रिजघार - मुशदाबाद कि.मी. 93.00 कि.मी. - 149.25 24 56.25 कि.मी. 121.975 

जोड ई (ए) 377.698 

एसपीवी परियोजनाएं 

98. अहमदावाद-बडोदा कि.मी. 6.400 से कि.मी. 104.00 8 97.6 कि.मी. 91.000 (वासा) 

जोड (बी) 97.6 

at ब्रीओटी परियोजनाए 

99. at बादृफास राग 6 के कि.मी. 308.6 से IRA 6 18.00 कि.मी, 312.500 

होकर ओर कि.मी. 3236 पर पुनः 
मिलते हृए 

100. मुरादाबाद बाइुपास राग 24 के कि.मी. 148.43 से प्रास्म 24 18.22 कि.मी. 156 रीपी-1 ओर कि.मी, 

होकर् कि.मी. 166.65 पर पुनः 158 रीपी-2 

मिलते हए 

101 नंदीगाम - विजयवाडा कि.मी. 217.00 - कि.मी. 265.00 9 48.00 कि.मी. 226.40 किसारा 



367 Weal के 3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 368 

1 2 3 5 6 

102. दिल्ली - गुडगांव कि.मी. 14.30 - कि.मी. 42.00 8 27.70 कि.मी. 24.0, कि.मी. 42.00 ओर 
कि.मी.19.0 पर साड प्लाजा 

103.  टिदीवनम - उलृंदरपेर कि.मी. 121.00 - कि.मी. 192.25 45 72.90 कि.मी. 148.900 

104. SSMS - WET कि.मी. 192.25 - कि.मी. 285.00 45 93.894 कि.मी. 192.750 ओर कि.मी, 244.510 

105.  प्डलूर - त्रिची किमी. 285.00 - कि.मी. 325.00 45 38.427 कि.मी. 304.510 

जोड (सी) 317.141 

जोद जी (ए+बी+सी) 792.439 

We चरण 6018.398 

7. ua कोरीडोर चरण I 

ए सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं 

106. TAS - समखियाली कि.मी. 254.00 - कि.मी. 306.000 gu 47.497 कि.मी. 286.655 सूरजबादी 

(नया चैनेज कि.मी. 254.537- 

कि.मी. 307.034) 

107.  गारामोद ~ बामनबोर कि.मी. 182.60 - कि.मी. 254.00 gu 71.937 कि.मी. 213.100 qatar 

108.  पालनपुर/खेमाना - ag रोड कि.मी. 340.00 - कि.मी. 295.00 14 45.000 कि.मी. 338.23 Gar 

109. आबू रोड - फलनपुरखेमाना कि.मी. 264.00 - कि.मी. 395.00 14 31.000 कि.मी. 270.25, उदवरिया जिला 

- सिरोही 

110. आसी - पच कि.मी. 90.00 - कि.मी. 165.000 25 64.150 हामी जिले मेँ सेमारी माव 

(कि.मी. 97.150 - कि.मी. 98,000 कि.मी. 140.400 

के अलावा) 

111. लखनऊ - कानपुर कि.मी. 11.00 - कि.मी. 59.00 25 48.00 कि.मी. 39.00 नवाबगज 

112. पूर्णिमा - उलकोला कि.मी. 410.700 - कि.मी. 472.840 3 62.14 कि.मी. 451.00 सूरजपुर 

113. सोनपुर - गोशपुकुर कि.मी. 551.000 - कि.मी. 522.700 31 28.30 दामिलिंग जिले मेँ पश्चिम मदाती 

कि.मी. 451.00 

114. फोरविसगंज - पूर्णिमा कि.मी. 230.790 - कि.मी. 310.00 57 79.21 अररिया जिले मे हरियाबादा कि.मी. 

267.000 

115. मुजफ्फरपुर - दरभगा कि.मी. 0.00 - कि.मी. 69.500 57 69.50 मुजफ्फरपुर में मेथी कि.मी, 26.200 

जोड ई (ए) 546.734 
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at ब्ीओटी परियोजनाएं 

116. Wea - राजकोर कि.मी. 117.00 - किमी. 18500 sat 67.127 कि.मी. 120.50 पिथाडा ओर कि.मी. 

156.80 भररूदी 

we ई (बी) 67.127 

सी ओएपटी परियोजनाए 

117. TAR - अदेमर कि.मी. 149.00 - कि.मी. 217.00 15 68.000 कि.मी, 160.0 वहरी 

118. अदेसर - समखियाली किमी. 217.00 - कि.मी. 281.30 15 64.300 कि.मी. 226 मखेल 

119. TAT - राधनपुर कि.मी. 340.00 - कि.मी. 405.00 14 65.000 कि.मी. 403.00 भिलादी 

120, पालनपुर - राधनपुर कि.मी. 405.00 - कि.मी. 458 ओर 14 ओर 63.200 कि.मी. 439.00 बेलगाम 
कि.मी. 138.80 - कि.मी. 149.00 15 

121. पोरब्दर - भिलाडी कि.मी. 2.00 - कि.मी. 52.50 वी 50.540 कि.मी. 11.00 वनना राउन 

122. भिलादी - जेतपुर कि.मी. 52.50 - कि.मी. 117.60 ह्वी 65.100 कि.मी. 82.00 दुमियानी 

123. Teach नदी-राज,/मश्र. सीमा किमी. 509.00 - कि.मी. 580.00 16 67.492 कि.मी. 525.725. afar 
(नया चैनेज कि.मी. 491.722 - 
कि.मी. 559.214) ररा-76 के किमी. 

610.00, रारा-१6 के कि.मी. 610.00 

से प्रारभ होने वाला शिवपुरी बाइपास 

124. Ta. प्र. सीमा - अमोला प्रारभ होकर ओर WWI के कि.मी. 76 ओर 53.273 कि.मी. 589.370 रामनगर 
ma (शिवपुरी बाईपास) 15.00 के कि.मी. 15.00 पर मिलते हुए 25 

तथा शिवपुरी बाईपास के कि.मी. 22.00 

सहित रग - 25 के कि.मी. 15.00 - 

कि.मी, 30.00 

125. अमालो - at बादपास कि.मी. 30.000- कि.मी. 90.000 25 75.300 कि.मी. 84.650 रक्सार्वजनिक निजी 

भागीदारी मूल्यांकन समिति 
(पौपीपीएसी) 

126. स्वरूपगंज - पिंडवाडा ओर राए-14 का कि.मी. 264.000 - 14 ओर 72.300 कि.मी. 11.200 मालेरापिंडवादा 
पिंडवाडा - उदयपुर कि.मी. 248.700 ओर रार-76 16 

का कि.मी. 0.00-कि.मी. 57.00 

127. पिडवाडा - उदयपुर किमी. 57.00 - कि.मी. 104.724 76 47.724 कि.मी. 64.200 जसवंतगद्/गोगुंडा 

128 faitens - fasts कि.मी. 213.00 - कि.मी. 269.00 16 53.00 कि.मी, 237.629, बस्सी गाव 

(नया चैनेज कि.मी. 199.929 - 

कि.मी. 252.929) 
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29. feos - बिजोलिया कि.मी. 269.00 - 325.00 (नया चैनेन 76 54.00 कि.मी. 294.469, अरोली गांव 

कि.मी. 252.929 - कि.मी. 306.929) 

130.  बिजोलिया - कोरा कि.मी. 325.00 - कि.मी. 381.0 (चैनेज 76 53.50 कि.मी. 340.979, धनेश्वर गांव 

कि.मी. 306.929 - कि.मी. 360.429) 

131. कोटा TET - देरूमाता कि.मी. 406.00 - कि.मी. 449.150 16 42.68 कि.मी. 427.000 सिमलिया/बारन 

मदिर (नया चैनेज 388.263 - कि.मी, 
430.943) 

132. देरूमाता मदिर - गदाबली नदी कि.मी. 449.150 - किसी 509.00 16 कि.मी. 479 फतेहपुर 

(नया ata कि.मी. 430.943 - 
कि.मी. 491.722) 

we ई (सी) 956.788 

जोड चरण 1 (ए+वी+सी) 1570.649 

ii meta राजमार्गं free परियोजनाएं चरण Il 

एच सार्बजनिक वित्तपोषित परियोजनाए 

133. अमृतसर - वाघा सीमा कि.मी. 455.400 - कि.मी. 491.620 1 35.930 कि.मी. 479.868 (छदन) 

(नया चैनेज कि.मी, 4456.100 - 
कि.मी, 492.030 

जोड- (ए) 35930 

at बीओटी परियोजना 

134. पुणे - खेड कि.मी. 12.190 - कि.मी. 42.00 50 - 

135. आगरा ~ भरतपुर कि.मी. 17.756 - कि.मी. 63.000 11 44.50 कि.मी. 30.300 कोर 

136. भरतपुर - महुआ कि.मी. 63.000 - कि.मी. 120.00 11 57.000 कि.मी. 64.570 ओर कि.मी. 98.500 

137. जयपुर् - महुआ कि.मी. 119.567 - कि.मी. 174.296 11 109.088 कि.मी. 156.60 ओर किमी. 204.70 

138. नागपुर - कोधली कि.मी. 9.200 - कि.मी. 50.00 6 39.841 कि.मी. 20.612 

139. कधी - तालेगांव कि.मी. 50.00 - कि.मी. 100.00 6 49.522 कि.मी. 76.00 (करंज) 

140. छत्तीसगद्/महारष्ट सीमा- कि.मी. 405.00 - कि.मी. 485.00 6 ` 72.056 कि.मी. 449.260, सिदुरवफा 

वेनगंगा पुल 

141. गुना बाइपास कि.मी. 319.700 - कि.मी. 332.100 3 14.000 कि.मी. 331.000 

142. अंबाला - जीरकपुर कि.मी. 5.735 - कि.मी. 39.960 of 2 ओर 35.096 कि.मी. 23.100 

रार 22 ओर कि.मी, 0.00 - कि.मी. 2 

0.871 of रार 21 
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143, TER ~ Wary कि.मी. 39.960 - कि.मी. 67.550 22 (AR 27.590 कि.मी. 51.400 Ta सूरजपुर चंडी 

रारा 5) मदिर 

144. कौरतपुर - Act कि.मी. 28.600 - कि.मी. 73.200 21 (नया 42.900 कि.मी. 35.000 

राए-205 

145. ददर - खालघार कि.मी. 12.60 - कि.मी. 84.70 3 77.550 कि.मी. 82.800 

146. खालघाट - म. प्र/महाराष्ट कि.मी, 84.700 - कि.मी. 167.500 3 82.800 कि.मी. 141.85 

सीमा 

147. मप्रमहारष्ट् सीमाः - धुले कि.मी. 168.500 - कि.मी. 265.000 3 68.300 कि.मी. 203.400 (शीरपुर) ओर 

कि.मी. 236.600 (ATR) 

148. पिपलगांव - धुले कि.मी. 380.00 - कि.मी, 265.00 3 118.158 कि.मी. 356.715 deat ओर 

कि.मी. 268.632 

149. बडापे - गोंड कि.मी. 440.00 - 539.500 3 94.770 कि.मी. 455.485 घोरौ (बदरूख) 

ओर कि.मी. 532.690 

150. farm até जंक्शन - होसुर कि.मी. 8.765 कि.मी. 18.750 - ॥ 24.365 कि.मी. 32.700 (4 साइड प्लाजा) 

कि.मी, 33.130 

151. जालंधर - अमृतसर कि.मी. 407.100 - कि.मी. 456.100 1 49.000 कि.मी. 410.140 ओर किमी. 

446.960 

152. amin - नीलमंगला कि.मी. 10.00 -कि.मी. 29.50 4 19.565 कि.मी. 14.875 ओर कि.मी. 26. 

075, नीलमगला ओर कगलौर 

(4 WES प्लाजा ~ 16.600, 

17.100, 23.150 ओर 23.800) 

153. नीलमंगला FRA - देवीहल्ली कि.मी. 28.200 - कि.मी. 110.000 48 82.262 कि.मी. 32.750 ओर कि.मी. 100.30 

154. बीजापुर - ws कि.मी. 102.00 to कि.मी. 202.000 13 (नया 97.220 जिला बीजापुर कसाब कि.मी. 

(नया ta कि.मी, 225.800 to ररा -50) 103.888 ओर जिला बगलकोर 

कि.मी. 323.021) नगरहल्ला कि.मी. 165.650 

155. मेरठ - मुजप्फरनगर कि.मी. 52.250 - कि.मी. 131.000 58 57.000 कि.मी. 76.000 गांव सिवाया जिला 

156. तंजावूर - त्रिची कि.मी. 80.000 - कि.मी. 128.480 67 48.480 कि.मी. 120.900 

152. ARR तूतीकोरीन कि.मी. 138.800 - कि.मी. 164.500 45बी 127.400 nat जिले मेँ इलियारपाथी गांव 

के निकट कि.मी. 143.580 ओर 

तूतीकोरीन जिले में पुद्रपांड्यापुरम 

गांव के निकट कि.मी. 254.940 
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158. लखनऊ - सीतापुर कि.मी. 488.270 - कि.मी. 413.200 24 50.000 बडभारी के निकट कि.मी, 

468.000 ओर कदी के निकर 
कि.मी. 420.000 

159. frat - डिडीगुल किमी. 333.000 - किमी. 421.273 4 88.278 कि.मी. 382.850 के निकट 

पुनमबलापट्टी 

160. eat - ट्दीवनम किमी. 0.000 - कि.मी, 37.920 45 38.278 कि.मी. 6.572 मोतंडी 

161. सलेम - उलूडरपेट कि.मी. 0.000 - कि.मी. 134.000 68 (नया 90.904 नाथक्करई कि.मी. 73.760 ओर 
(डिजाइन चैनेज कि.मी. 0.313- रार 79) वीस्चोलपुरम fer कि.मी, 

कि.मी. 136.670) 105.000 

जोड - (at) 1736.253 

जोद चरण TE (Ua) 1772.183 

IV Tele wert विकास परियोजना चरण Vv 

| स्वणिम चतुर्भुज 

162, गुडगांव - कोरपुतती कि.मी. 42.0 - कि.मी. 162.5 8 119.800 कि.मी. 115 शाहजहापुर 

163.  कोरपुतली ~ चांदवाजी कि.मी. 162.5 - कि.मी. 220 57.500 कि.मी. 211 मनोहरपुर 

164. जयपुर् बाईइपास चरण ओर 7 रार 11 के किमी. 246 पर चरण 18 ओर 48.400 जयपुर IT चरण 7 पर हमारा 

wey होकर ओर राण 8 के किममी, सो कि.मी. 13.20 

273.5 पर मिलने वाला लंबाई (13.7 

faa.) ओर ररा 8 के कि.मी. 220 

पर प्रारंभ होकर ररा 11 के कि.मी. 

246.00 पर मिलते हुए लंबाई 

(34.70 कि.मी.) 

165.  बदोदरा - भूच कि.मी. 108.7 - कि.मी. 192 83.300 कि.मी. 157.20 भरथना 

166. भरूच - सूरत 198.00 ~ कि.मी. 263.00 65.000 कि.मी. 245.750 चोरियासी 

167. चलथान (सूरत) - वागलधारा कि.मी. 263.4 - कि.मी. 318.6 55.200 कि.मी. 297.360 बोरियेक 

168. ATA - कञली कि.मी. 318.60 - कि.मी. 381.60 63.000 कि.मी. 356.200 भगवडा 

169. act - मनोर कि.मी. 381.6 - कि.मी. 439.0 57.400 कि.मी. 420.34 चरोती 

170. मनोर - बसीन ste दहिसर कि.मी. 439.00 - कि.मी. 502.00 63.000 कि.मी. 474.1 सिरसाद 

171. जगतपुर - भुबनेश्वर- किमी. 413.000 - कि.मी. 418.000 67.000 कि.मी. 40.500 पर स्थित फौस 

चांदीखोल ओर किमी. 0.000 - किमी. 62.000 प्लाजा के निर्माण तक कि.मी, 
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34.6124 अथवा स्वतंत्र अभियता तथा 

कटक के निकट प्रधिकारी मंगली 

के परामर्शं से अतिम रूप दिए 

जाने वाले किसी नए स्थान पर 

172. विजयवाड़ा - चिल्कालुरीपेर कि.मी. 354.775 - कि.मी. 434.150 5 83.000 कजा कि.मी. 416.8 (नया 

(नया किमी. 1183027 - किमी. 1117.402 

1100.641 

173. चिल्कालुरीपेट - ओंगोल कि.मी. 358.00 - कि.मी. 291.00 5 70.945 प्रकाशम जिला मे ma बोलापल्ली 

(नया ata पे कि.मी. 1250.691- कि.मी. 341.00 (नया कि.मी. 

कि.मी. 1182.802 1200.00) 

174. ata ~ कावली किमी. 291.00 - कि.मी. 222.00 (नया 5 69.000 प्रकाशम जिले मे तंगुतुर गांव 

ata से कि.मी. 1322750 से किमी, कि.मी. 1264.00 

1322.750 - कि.मी. 1250.691) 

175. कावली - नेल्लौर कि.मी. 222.000 - कि.मी. 178.200 5 43.800 सुनमवत्ती गांव कि.मी. 

(नया चैनेज से कि.मी. 1383713 

- किमी. 1366.547 

176. चेनै - ag किमी. 11.00 - कि.मी. 54.40 5 43.400 कि.मी. 21.550 के निकट गांव 

विजयानल्लू 

177. पश्चिम उायवर्जन, कटराज किमी. 2.80 - कि.मी. 30.0 ओर कि.मी. 4 80.70 कि.मी. 819.240 (खेदशिवपुर 

Tata ओर कटराज - 834.50 - कि.मी. 781.00 गांव. जिला पुणे) 

सरोले 

178. सरोले ~ सतार कि.मी. 781.00 - कि.मी. 725.00 4 56.000 कि.मी. 748.600 आनेवदी गांव 

179. बेलगाम - धारवाड कि.मी. 433.00 - कि.मी. 515.00 4 19.36 कि.मी. 483.600 हीरेबागवादी 

180.  डोडडासिदावनहल्ली - कि.मी. 189.00 - कि.मी. 132.00 4 57.00 tere, कि.मी. 172.767 

mat 

181. तावरकेरी - अतरासनहल्ली कि.मी. 132.00 - कि.मी. 75.00 4 57.00 करजीवनहल्ली कि.मी. 104.530 

182. होसुर - कृष्णागिरी कि.मी. 33.130 - कि.मी. 93.000 7 59.870 कृष्णगिरी कि.मी. 88.33 

183. कृष्णामिरी - aa 89.00 to 93.000 ओर कि.मी. 7 ओर 46 73.000 पेद्डाकल्लूपल्लौ (बनियांबदी) 

0.00 to 72.950 कि.मी. 46.850 

184. अबू - see कि.मी. 72.950 - कि.मी, 148.300 46 75.350 वेल्लौर जिले म पल्लीकोंडा 

कि.मी. 98.520 
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185. बदरपुर - उत्थापितं राजमामं किमी. 16.100 - कि.मी. 20.500 2 4.400 कि.मी. 18.700/कि.मी. 20.200 

186. वाराणसी- मोहनिया (वारणसी किमी. 317.00 - कि.मी. 46.00 2 55.000 किमी. 12.00 संशोधित वीआरएम 

- atta खंड) संशोधित कि.मी. 317.00 - किमी, बाइपस का किमी. 300.00 

319.00 कि.मी. 319.00 पर 

HARA बाइपास प्रारंभ होकर ; 

तथा कि.मी. 21 पर् मिलते हुए 

ओर कि.मी. 21.00 - किमी, 

180.00 (नया चैनेज कि.मी, 

786.00 - कि.मी. 978.00) 

187.  मोहनिया - area (वारणसी कि.मी. 65.00 - किमी. 140.00 2 42.600 कि.मी, 63.000, (नया चैनेज कि.मी. 

- ओरगाबाद खंड) संशोधित किमी. 317.00 - कि.मी. 860 

319.00 कि.मी. 319.00 वीभारएम 

ताइपास प्रारंभ होकर तथा किमी. 21 

पर मिलते हुए ओर कि.मी. 21.00 - 

180.00 (नया चैनेज कि.मी, 786.00 - 

कि.मी. 978.00) 

188. aed - ओरगाबाद (वाराणसी किमी. 140.00-कि.मी. 240.00 संशोधित 2 94.800 कि.मी. 110.100 (नया चैनेज कि.मी, 

ater खंड) कि.मी. 317.00 - किमी, 319.00 कि.मी. 907.100 

319.00 वीआरएम बाहपास प्रारंभ होकर 

तथा कि.मी. 21पर मिलते हुए ओर कि.मी, 

21.00 - 180.00 (नया ata कि.मी. 

786.00 - कि.मी. 978.00) 

189. धनकूनी - कोलाघार कि.मी. 18.50 - कि.मी. 72.00 6 53.500 जलधुलागोरी मेँ कि.मी. 35.250 

190. कोलाघाट - खड्गपुर किमी. 74.10 - कि.मी. 129.61 6 55.510 कि.मी. 112.695, देदरा/करमुल्ला 

we ए 1833.835 

at एनएसईल्ल्यू 

191. पानीपत ~ अंबाला किमी. 96 - कि.मी. 206 1 110.000 कि.मी. 146.40 कि.मी. (पूवं में 

कमल पर् 132) 

192. अंबाला - खना कि.मी. 206 - कि.मी. 272 1 66.000 कि.मी. 213.300 शंभू 

193.  खना-जालधर कि.मी. 272 - कि.मी. 372 1 115.100 कि.मी. 328.05 लाडोवाल (पूर्व मे 

ater पर कि.मी. 296) 

जोड at 291.100 



12 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 382 

1 2 3 4 5 6 

सी पीसी 

194. समखियाली-गाधीधाम कि.मी. 306-कि.मी. 362.16 gu 56.160 कि.मी. 309 समखियाती 

डी अन्य 

195 इदौर - देवास कि.मी, 577.550 - कि.मी. 610.00 ओर 3 45.050 रारा-3 पर FARR जंक्शन 
कि.मी. 610.00 ओर कि.मी. 0.000 - के de बाद eh agua 
कि.मी. 12.600 कि.मी. 591.00 

जोड डी 45.050 

we चरण V (ए+बीबी+सी+^दी) 2226.145 

४ राष्टीय राजमागं विकास परियोजना चरण शा 

ए atattet 

196. देवनहल्ली - बगलौर कि.मी. 534.720 - कि.मी. 556.840 7 22.120 कि.मी. 538.000 पर 

we ए 22.120 

कृ जोड (चरण भाना+ए+शा) 11609.495 82.557 

TA 

197. संजय सेतु (घाघरा घाट) - 28सी ~ कि.मी. 61.00 

198. काली नदी पुल कि.मी. 60.000 24 - कि.मी. 60.000 

199. आर्भोबी किशनगद् 367.320 से 368.483 8 - कि.मी. 368.020 

200. वगही नाला पुन - 7 - कि.मी. 58.800 

201. सीतापुर - 24 - - 

202. शाहजहापुर - 24 - - 

203. वेसो 1 29 - - 

विवरण-प 

गत तीन at ओर वर्तमान at जुलाह 2012 तक प्रयोक्ता फीस (टोल) के संग्रहण को cet काला राज्यवार विवरण 

क्र.सं. रागा खंड प्लाजा का लंबाई  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 रिप्पणी 
a. माप किमी, 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

आध प्रदेश 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 5 अकापत्ली-विशाखापटूटनम अगनमपुी 40.707 915.47 = 97222 1125.18 375.31 

2. 5 नादीगाम-इच्छापुरम मदापम 63.000 1722.97 1800.28 2003.64 545.22 
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3. 5 इच्छपुरम-श्रीकाकुलम लक्ष्मीपुरम 66.150 1415.02 1483.66 1612.09 498.57 

4, 5 चिल्कालूरीपेट-विजयवाडा कजा 83.000 291.59 0.00 01.050.09 

से बीओरी 

5. 5 विजयवाडा-गुुगोलानू (31/8कि.मी.) weet, 39.100 1453.18 1662.70 1745.35 570.96 को अतसि 

6. 5 विजयवाडा-गुद्गोलानू (53/3कि.मी.) कलापरू 39.100 1488.16 1723.67 1819.03 $90.24 

7. 5 राजामुद्री - तुनी कृष्णावरम 84.400 3116.74 3315.26 ` 3567.41 1261.38 

8. 5 तुनी -अंकापल्ली वेमापद् 89.270 3606.68 3838.40 4102.69 1474.48 

9. 5 विशाछापटूटनम-चंपावती नाथवलसा 46.340 1295.02 1464.64 1419.85 = 5717.08 

10. 5 बोम्मुरू-गुद्गोलान् तानुकू 107.611 3281.19 3705.04 3900.47 1464.71 

11. 5 काबली-नैल्लौर सुनमबटूरी 60.963 2273.94 2415.85 2092.15 22.11.18 

12. 5 कावली - ओंगोल टगतूर 72.059 3371.65 3493.57 2492.78 बीओरी को 

13. 5 ओंगोल-चिल्कालुरीपेट बोलापल्ली 67.664 2100.88 2412.33 1532.86 अतरित 

14. 5 श्रीकाकूलप-विल्कापलेम चिलकापलेम 48.000 1659.45 1807.77 1864.70 = 657.49 

15. 7 इस्लाम नगर - कटडल रोलमामदा 53.010 1416.60 2770.90 1027.98 

16. 7 महाराष्ट्/आं प्र. सीमा-इस्लाम नगर पौपलवादा 54.600 411.50 09.05.12 

को नया 

प्लाजा शुरू 

ea 

17. 7 देवधारी - केलापुर केलपुर 30.000 213.24 30.04.12 

को नया 

प्लाजा शुरू 

Ea 

18. 7 कटडल - ATR गमजाल 30.900 856.46 1648.32 1777.88 = 655.72 

19. 7 कोथाकोटा META - करनूल कि.मी. 20095 74.622 1158.31 4612.84 5012.73 1767.82 

(आं. प्र. 5) 

20. 7 करनूल - करीदीकोडा अमाकथाडु 84.000 361.79 3074.56 1278.15 

21. 7 करीदीकींडा - मूर कासेपल्ली 79.000 350.37 3086.80 1357.29 

22. 7 FECA, प्रा/कर्नाटक सीमा मरूर 88.164 83671 2133.38 864.36 

23, 7 sem येल्लारेद्ड -गुंडला पोचमपल्ली मनोहराबाद 103.076 2362.76 2862.90 3290.41 1212.71 
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एसपीवी 

24 एस लायप्मा मंदिर का कांवर WaT 12.000 498.90 = 540.12 = 672.23 25.68 
आर (वीपीसीपी) 

ब्रीओटी 

25. 5 asl - नेल्लौर नल्लौर, FSA 110.517 7232.15 8519.79 1041265 1850.05 
ओर सल्लुरपेर 

26. 9 नंदीगाम-विजयवादा किमाग 48.000 2520.18 3101.09 3626.17 87.05 

27. 5 धोडापल्ली - जेडचेरला आ. प्र 3 58.006 4196.94 5130.31 5887.51 1570.89 

28. 5 चिल्कालुरीपेट-विजयवाडा कजा 83.000 5999.47 7675.47 8625.04 2167.18 

29. 7 जेटचेरेला-कोराकट्टा आं प्र. 4 55.740 3136.21 3754.57 4371.72 1164.36 

30. 5 ओंगो -चिल्कालूरीपेर बोलापल्सी 70.945 1820.88 70.53 22.11.11 से शुरू 

31. 5 कावली-ओंगोल an 69.000 2833.04 1441.74 

32. 5 कावली -नेल्लौर सुनमबर्टी 43.800 1673.44 844,23 

जोड आं प्र 55953.33 70906.25 90347.52 27861.90 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 2 बारून - ard सार कला 100.000 3416.78 3635.84 2664.23 873.45 

2. 2 मोहनिया ~ बाून सासाराम 75.000 2509.05 2727.95 1331.73 12.9.11को 
बीओरी को 
अतरित 

3, 57 मुजफ्फरपुर - दरभगा मेधी 69.50 481.57 444.40 3.11.8 
शुरू 

4. 57 फोरविसगंज - पूर्णिमा हरियावादा 19.21 269.05 123.08 21.07.11 से 

शुरू 

पल 

5 57 गोसाघार पुल 83.27 50.39 पुल बंद 

बीओटी 

6. 2 मोहनिया-बारून मोहनिया 42.600 2212.70 1143.24 12.09.11 

॥ 2 बारून-ओसरगाबाद सासाराम 94.800 4467.11 2428.54 पमे बीओरी 

शुरू 

जोड विहार 6009.10 6414.18 1142639 5012.71 
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सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 8 रतनपुर-हिम्मत नगर वनटाडा 54.820 886.00 1008.88 1277.16 513.49 

2. 8 हिम्मत नगर-चित्लौधा काठपुर 52.000 1407.80 1501.43 1652.06 579.35 

3. gu समखियासी-गांधीधाम समखियाली 56.160 2491.27 1034.56 बीभोरी को 
अरित 

4. gat पोरबंदर-भिलादी वननी 50.500 248.38 77.75 ओएमी।। 
ओएमरी 2 

5. 15 राधनपुर-आदेसर वरही 78.200 1314.22 89.24 sata 

6. 14 राधनपुर-पालमपुर भिलाडी 110.000 1437.31 96.95 

7. gat भिलाडी-जेतपुर दुमियानी 64.500 427.89 126.51 

8. 15 आदेसर-समखियाली कि.मी. 226 64.300 1073.81 104.44 

पर मेल 

9. gu बामनबोर-गारामोर वघसिया 71.937 332.04 72348 1029.29 = 583.03 

10. 14 पलनपुर/खेमाना-आबू रोड खेमाना 45.000 1366.86 1778.14 1910.48 672.99 

11. gu गारामोर-समखियाली सूरजीबाडी 47.497 1870.98 1491.29 नया प्लाजा 

को शुरू 
हु 
16.10.11 

ओएमटी 

11 14 पालनपुर-समखियालौ (EW) वरही Wat 26.04. 

ओर भिलाडी 260.500 5958.33 7095.83 2562.08 2012 4 

15 बेलगाम ओएमरी 
पैकेट 1 

12. gat पोरबदर-भिलाडी, भिलाडी-जेतपुर वनना डुमियानी 115.050 337.50 483.75 = 169.13 09.07. 
2010 से 
ओएमरी 

पैकेज 2 

एसपीवी 

13. एनई-1 एवी एक्सप्रसेवे चरण | अहमदाबाद 43.400 2664.92  7585.05 13727.65 2444.01 

ओर ओदा 
शि रोड 

14. एनई-1 एवी एक्सप्रसेवे चरण I नाडियाड, 49.902 3462.73 

आनंद ak 

वडीदरा 
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15. 8 अहमदाबाद वदोद्रा वसाड 88.850 3086.01 3845.75 46.06.28 1680.04 

16. 8 वत्रक पुल किमी. 42 पर 8750 16474 146.10 वसाढड रोल 
मे विलय 

बरीओटी 

18 gu समखियाली-गाधीधाम समखियाली 56.160 2635.91 6281.08 1.10.10 
को बीभोरी 
संग्रहण 
प्रात 

19. 8 WAR -गोंडल-राजकोर Taal 67.127 3111.43 3338.06 3823.69 1135.29 

20. 8 चलधान-वागलधार बोपियिक 55.200 8126.65 8836.60 9272.90 2799.78 

21. 8 वागलधारा-कजली भगवडा 63.000 8182.33 9050.81 10583.20 2519.81 

22, 8 भरूच-सूरत चोरियासी 65.000 6623.04 13000.10 14284.58 1202.00 

23. 8 बदोद्रा भरूच भरथना 83.300 13363.36 1896300 2111200 1776.00 

जोड गुजरात 59770.80 80238.58 99010.94 20528.29 

हरियाणा 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 2 बदरपुर - कोसी श्रीनगर 90.100 2131.66 2305.74 2658.40 948.63 

2. 1 पानीपत - अंबाला कमल 110.000 561.44 0.00 बीभोरी को 
अतरित 

बीओटी 

3 1 पानीपत उत्थापित सोनीपत 10.000 3544.22 3739.25 518897 000 ‘erg से 
प्रापतं नहीं 

4. | पानीपत-अंबाला कमल 110.000 10195.48 13412.93 10090.63 2323.33 

5 2 FAK send राजमागं FAT 4.400 1112.84 3259.61 = 562.27 19.11.10 
से शुरू 

6. 8 दिल्ली - गुडगाव गुडगांव 27.700 15393.63 19351.17 21252.59 5328.97 

जोड हरियाणा 31826.43 39921.92 42450.20 9163.21 

Anas 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 2 बाराचट्टी - गौरहर रसोया धमना 80.000 2656.01 2790.08 2788.19 1109.39 

2. 2 बरवा Ags - WE गरूई 116.486 2048.11 2033.36 1823.50 608.76 
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3. 2 TRE - बरवा HES RA 78.750 636.30 1602.55 1189.55 

ws Beas 4704.12 5459.75 6214.24 2907.70 

कर्नाटक 

सार्वजनिक वित्तपोषितं 

1. 4 बेलगाम-महाराष्ट सीमा कगोली 55.240 1760.87 2030.17 2125.54 766.23 

2. 4 हीरेबागवदी - geerett Beet 22.000 1994.35 2168.23 1057.82 301.43 

3 4 हीरेबागवदी - aang हीरेबागवदी 50.500 1516.13 1646.81 162.84 बीओरी को 

को अतसि 

4. 4 अंतरापनहल्ली ~ तावराकेरी करजीवनहल्ली 0.000 3741.16 4222.32 859.59 

5 4 Te - देवगिरी बकापुर 64.000 1960.38 188436 2211.67 794.60 

6 4 तावरकेरे - डोड्डासिहनहल्तै गैलालू 0.000 3487.80 3824.06 79609 

7. 7 आं. Wetter सीमां -देवनहल्ली कि.मी. 464.774 71.45 451.60 2202.90 2501.30 850.62 

बगेपल्ली 

बीओटी 

7 सिल्फ ae जंक्शन - होसुर 32.700 (4 24.365 5846.98 7306.41 1284.73 

साइड प्लाजा) 

9 4 बंगलौर - नीलमगला बगलौर - 19.565 1021.71 37169.68 686.46 
नीलमगला 

48 नीलमगला जंक्शन-देवनहल्ली 82.262 8.79 23.06.12 

मं नया 

बीर 

प्लाजा शुरू 

13 बीजापुर - ws नगरहल्ला 97.220 0.00 2.5.12. 4 
(नया जिला बीओरी 
रार बागलेकोर प्लाजा शुरू 

-50) 

10. 4 तुमकर-नीलमगला Fag 32.500 3845.21 4432.20 523243 953.17 

11. 4 ताबरकेरे-डीड्डासिदहल्ली Te 57.000 5910.24 1271.87 4.6.11 को 

बीओरी को 

अतिरित 
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12. 4 अंतरासंनहल्ली-तावराकेरौ करजीवनहल्ली 60.000 

करजीवनहल्ली 

13. 4 हीरेबागवदी-धारवाद् हीरेबागवदी 79,360 2583.33 0.00 प्राप्त नहीं 

14. 7 देबनहल्ली - बंगलौर कि.मी. 538.000 22.120 0.00 19.49 25.04.11 
पर को शुरू 
जोड कर्नाटक 18757.50 29279.74 41081.03 8379.50 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

15. 4 सतार-खंडाला आनेवदी 47.000 2002.53 952.07 

16. 4 पश्चिमी डायवर्जन खेडशिवपुरम 80.700 4049.20 2009.18 

17. 6 अमरावती बाहुपास अमरावती 17.500 508.32 540.87 636.22 18.49 

बादुपास 

पुल 

18. 7 खूनी पुल 114.66 127.14 154.55 = 39.25 30.04.12 
को पुल बद् 
ओर् नया 
केलापुर 
खंड शुरू 

19, 7 वगही नाला पुल 192.39 197.43 218.19 54.70 

एसपीवी 

20. 4 जवाहर लाल नेहरू 30.000 4293.80 4817.42 6723.35 = 2251.56 

ओर पत्तन oe 
4बी 

बीओटी 

21. 4 सतारा-कागल तासवाडे ओर 132.760 6711.57 7803.12 7577.45 1306.95 

किनी 

22, 8 मनोर-दहिसर खानवाडे 63.000 8630.12 9442.27 10583.20 2519.80 

23, 6 नागपुर-कोधली कि.मी. 20.612 39.84] 1417.66 682.01 

24. 6 कोंधली-तालेगांव अमरावती 49.522 2532.85 3117.90 3017.75 714.87 

25. 6 छत्तीसगद्/महाराष्ट् सीमा-वेनगंगा पुल वेनगंगा पुल 12.056 1817.09 4452.00 = 742.29 

26. 3 aye सीमा - धुले कि.मी. 203.400 68.300 1183.00 1921.23 

(शीरपुर) ओर 

कि.मी. 236.600 

(ati) 



395 Wal के 3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 396 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. 3 पिपलगांव-धुले नासिक 99.000 2641.22 11936.83 14228.00 3809.90 

28, 3 वदापे-गोडे घोटी (बके), 94.770 5120.64 9853.00 3115.91 
अजुनाली 

29. 4 सतार-खंडाला आनेवदी 56.000 2206.54 5754.28 1176.47 

30. 4 पश्चिमी उायवर्जन खेडशिवपुरम 80.70 3774.26 8967.77 1837.40 

31. 8 कजली-मनोर चरोती 57.400 8438.05 9144.76 9652.47 2799.78 

जोड महाराष्ट 40114.71 63007.52 84408.89 23260.60 

मथ्य प्रदेश 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 3 आगरा-धौलपुर Ral 43.000 $82.14 641.93 71205 = 289.12 

2. 3 आगरा-ग्वालियर | चधा 42.000 729.99 775.94 905.19 336.18 

3. 25. अमोला-इ्ांसी बाइपास कि.मी. 800.000 60.000 38973 65.54 307.67 

परं Tal 

4, 16 राज/प.प्र. सीमा-अमोला गांव रामनगर 68.000 79.20 99.42 27.09 

ओर 

25 

5. 26 ज्लासी-लखनादेन तीतरपानी 46.261 55.90 302.57 

6. 7 लछखनादोन-महागांव अलोनिया 56.93 । 576.62 $22.57 

ओएपटी 

7. 26 गोदावरी नदी-राज/म.प्र. सीमा 67.492 

16 THA. सीमा-अमोला गांव रामनगर 68.00 798.58 = 456.33 

ओर 

25 | 

25. अमोला-्ासी बाइपास कि.मी. 80.000 60.000 

पर स्सा 

बीओटी 

8. 3 गुना बाद्पास 14.000 1068.84 1357.74 1447.84 408.63 

9. 3 खालघार-मप्र/महाराष्ट् सीमा कि.मी. 141.85 82.800 7720.32 2116.14 

10. 3 इदोर-खालघार 77.550 3583.31 6717.29 8562.36 2333.04 
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11. 3 इदोर-देवास इंदौर बाइपास 45.050 1883.79 923.42 

जोड मध्य प्रदेश 6433.21 10250.87 23097.43 7688.00 

ओडिशा 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 5 भुवनेश्वर - कटक - जगतपुर गोपालपु^मुगली 70.00 2104.96 2978.44 2566.07 बीओरी को 
Hatta 

2. 5 चेतियास ~ भद्रक पानीखोली 10.000 1945.70 27776.03 2550.07 898.08 

3 5 सुनाखला - भुवनेश्वर गंगापदा 65.000 1468.53 1811.99 151811 5५.84 

4, 5 भद्रक - बालासोर शेरगद 62.641 411.39 787.25 

5 5u चांदीखोल - पारादीप 4 कि.मी. 76.588 809.12 1746.89 1831.00 386.22 
्रीरामपुर 

atattet 

6. 5 भुवनेश्वर-कटक -जगतपुर गोपालपुर 10.000 2087.72 0.00 प्राप्त नहीं 
मगुली 

जोड ओडिशा 6328.31 9313.35 10964.37 2664.38 

पजाब 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 1 खना- जालंधर दरोहा 100.000 542.41 0.00 2323.33 

2. 1 अंबाला- खना लाटोवाल 66.000 238.18 0.00 2323.33 

3. 1 अमृतसर-वाघा (कि.मी. 456.100 foe 35.930 181.18 294.83 47.97 
कि.मी. 492.030) 

ब्ीभोटी 

4. 1 खन्ना- जालंधर लाडोवाल 100.000 7041.51 8234.35 10558.47 

5. 1 अबाला-खना लाडोवाल 66.000 3429.70 4092.68 6054.38 

6. जालधर-अमृतसर जालंधर - 49.000 2053.47 2623.38 106.16 
अमृतसर 
टोलवे 

1. 1 अंबाला-जीरकपुर aR 33.011 1871.73 2157.60 2461.61 685.19 

8 2 जीरकपुर्-परवानू चडी मदिर 27.590 452.15 

9 21. कुराली ~ कीरतपुर शोलाखियान 42.900 1615.04 638.51 

we पंजाब 13123.53 16719.28 23607.70 7176.65 
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राजस्थान 

सार्वजमिक वित्तपोषित 

1. 8 कोटपुतली-जयपुर TST मनोहरपुर 57.500 30.83 0.00 0 

2, 8 गुडगांब-कोटपुतली शाहजहांपुर 120.500 41.97 0.00 0 

3. 8 जयपुर बाईपास चरण 1 ओर 1 " दौलतपुर 48.400 13.96 0.00 0 

4. 79 किशनगद - भीलवाडा कावालियसं 101.000 4614.17 4621.27 6210.63 2074.68 

ओर 

79ए् 

5. 79 भीलवाडा-चित्तौडगद जोजर का खेदा 82.900 3894.15 4099.86 5178.14 1718.34 

6. 16 रिठोला - उदयपुर नारायणपुर 99.170 1691.67 1969.08 2691.56 928.17 

॥ 8 उदयपुर-खेरवाडा पादुना 70.000 2790.28 3009.28 3588.38 1211.68 

8. 8 खेरवाडा रतनपुर | Gel ओबरी 40.180 1673.10 1728.51 1919.49 624.10 

9. 16 चिन्तौडगद- बिच बस्सी 53.000 644.41 738.26 = 306.27 

10. 76. विचूर-बिजोलिया अली 54.000 588.26 640.13 221.16 

11. 16 बिजोलिया-खरीपुर धनेश्वर 53.500 624.98 = 704.02 263.63 

12. 16 पिडिवाडा-जसवतगद् मलेर 57.000 174.27 241.29 82.79 

13. 76 जसवंतगद -देबडी HAITI 41.124 64.30 3900 = 15294 

14. 16 गोदावरी नदी-राज./म.प्र. सीमा मुदियार 67.492 80.67 12496 5५.१9 

15, 16 कोटा बाहुपास-देरूमाता मदिर सिमलिया 42.68. 190.83 505.99 28497 

16. 16 देरूमाता मंदिर - गोदावरी नदी फतेहपुर 60.779 95.89 364.89 16722 

17. 14 आबू रोड-पिंडवादा उदवरिया 34.000 1518.92 2056.14 1869.12 464.51 

18, 79 faites बाहपास र्ठिला 29.600 484.41 2636.58 = 3242.05 1165.21 

ओर 
16 

पुल 

19, आरभोबी किशनगद् 422.01 409.95 446.20 = 113.42 

ओएमटी 

20. 16 चित्तौडगद-बिचूर बस्सी 53.000 

76 विचूर-बिजोलिया अरोली 54.000 1482.00 741.00 
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16 बिजोलिया-खरीपुर धनेश्वर 53.500 

21. 16 कोरा बाहुफास-दृरूमाता मदिर सिमलिया 42.68 

76. देषटमाता मदिर-गोदावरी नदी फतेहपुर 60.779 536.25 330.00 

22. 16 पिंडवाड़ा-जसवंतगद् मालेरा 57.000 283.50 189.00 

76. जसवतगद-देबदी जसर्वेतगद् 47.724 283.50 19.00 

बीओटी 

23. 8 कोरपुतली-जयपुर बाहपास मनोहरपुर 57.500 9137.35 10541.33 11498.45 5809.91 

24. 8 गुडगांव-कोरपुतती शाहजहांपुर 120.500 16104.39 19943.92 22258.49 2991.69 

25. 8 जयपुर II चरण [ओर गा दौलतपुर 48.400 5831.32 6646.60 7618.61 2005.57 

26. 8 जयपुर-किंशनगद् 90.385 17080.17 18863.36 22402.75 5853.32 

27. ई जयपुर- महु 54.720 4114.21 5897.36 4736.49 2046.74 

28. 11 आगरा-भरतपुर कि.मी. 30.300 44.500 938.83 1337.28 = 3484.96 = 512.11 

कोर 

29. ॥ भरतपुर- महु 57.000 2371.42 3082.93 1594.08 1075.88 

जोड राजस्थान 75216.77 90853.03 102580.12 29855.32 

तमिलनाड् 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 4 कांचीपुरम- वाला्ञपेर चेनासमुद्रम 47.115 2440.32 2551.53 2961.00 1024.96 

2. 7 होसुर - कृष्णागिरी कृष्णागिरी 55.000 3550.17 3919.61 685.51 

3. 46 कृष्णागिरी-अंबूर AK 73.380 2024.24 2474.47 = 417.04 

4 46 A 7 ACTA पल्लीकँडा 78.201 2990.25 3610.28 = 599.05 

5 4 कांचीपुरम चेन FRA 46.300 2653.85 3374.06 3510.00 1400.10 

6 45 तांबारम-रिदीवरम TR 46.500 2316.74 2159.35 3060.00 = 980.23 

7 45 ताबारम-टिडीवरम TR 46.500 2071.12 2255.86 3330.37 888.11 

8. 45 चेन्नै बाहुपास चेनौ बाइपास 19.170 1467.79 1900.18 2250.00 967.24 

9. 45a तोवलकुस्वी aera wet छर तक चित्तमपट्री 63.890 2691 1900.40 2375.41 1104.03 

गावं 
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10. 45वी त्रिची-तोवनकूरिची कि.मी. 21.020 60.633 1538.36 1652.95 1013.83 

(वृधाकूडी गाव) 

11. 7 मदु-कन्याकुमारी दततूरूवत्तम 47.48 $20.78 686.69 

12. 7 कोविलपटूटी - कायथर सला्पुधुर 63.5 1081.32 549.09 

13. 7 तिरूनेलवेल्ली-पाननगुी aT 54.975 2408.27 766.45 

बीओटी 

14. 7 कृष्णागिरी-धोपुरषार 69.400 6679.31 9158.75 11122.07 3090.55 

15, 7 ane - नामक्कल 49.425 1908.54 4240.46 5360.78 1531.36 

16. 45 टिडीवनम - उलुडरपेर 72.900 3718.49 6341.76 7231.17 2090.48 

17. 7 दिंडीगुल बादपास-साम्यनेल्लौर 53.049 1450.86 3543.18 4204.28 408.63 

18. 45 उलुडपेर-पडलूर 93.894 3232.55 6681.22 8026.36 694.83 

19. 45 त्रिची-डिटीगुल पूनबालापट्री 88.278 557.22 230.28 11.01.12 

को Ue 

20. 66 पुडुचेरी-टिडीवनम मोरतंडी 38.608 341.09 = 189.43 13.12.11 

| को शुरू 

21. 45 पटलूर-त्रिची कि.मी. 304.510 38.427 2060.66 3065.30 247.22 06.05.10 
को शुरू 

22. 67 तंजावृर्-त्रिची कि.मी. 120.900 48.480 2072.53 571.83 12.5.11 

को शुरू 

23. 45नी दुर तूतीकोरीन कि.मी. 143.583 127.400 4060.45 469.83 02.07.11 

कि.मी. 254.940 al शुरू 

24. 4] सलेम - कुमारपलयम (रीएन 06) कि.मी. 00.00- 53.525 1991.94 3078.75 906.27 

कि.मी. 53.525 | 

25. 47 कूमारपलयम TETAS चेगापल्ली 48.510 1772.71 3341.28 = 3691.97 1017.24 

26. 7 नामक्कल-कष्र करूर 41.370 894.63 1780.12 2296.81 657.42 

27. 7 करूर बाईपास-टिडीगुल TEI करूर 77.725 961.69 2621.12 3023.92 1005.27 

28. 5 चेनै-टडा asl 43.400 3302.12 3971.22 4904.07 1347.76 

29. 7 होसुर-कृष्णागिरी कृष्णागिरी 55.000 6549.63 1595.61 7.6.11 को 

बीओरी 

शुरू 
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30. 46 कृष्णागिरी-अंबूर Ta 73.380 3583.53 814.71 7.6.11 को 

नीभरी 

शुरू 

31. 46 अबूर-वालाञ्चपेर पल्लीकंडा 78.201 4912.98 1127.82 7.6.11 को 

बीओरी 

शुरू 

32. 47 त्रिशुर-अंगमाली - ईढापल्ली पलियेक्करा 64.940 826.64 1484.85 9.2.12 को 

नया प्लाजा 

शुरू हुआ 

जोड तमिलनादु 43462.30 71415.80 104061.27 28889.11 

उत्तर प्रदे 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 2 कोसी-आगर TEA 90.100 2118.13 2347.61 2750.07 — 981.35 

2. 2 रामपुर तादीवान-कोखराज करोघन 58.000 1454.09 1583.32 1804.31 671.33 

3. 2 सिकदरा-भोती सिकद्र 61.000 1007.84 1082.13 1275.07 492.64 

4, 2 हंडिया-रजातालाब लालानगर 72.389 1873.58 1985.02 2144.02 81.00 

5 2 वारणसी - मौहनिया वीआरएम 57.000 2857.63 3079.71 1331.32 बीओरी को 

बादपास अतसि 

6. 2 इटावा - सिकदरा अनंतरम 72.825 2106.21 2248.24 2763.37 971.86 

7 24 गाजियाबाद - हापुड ओर हापुद डासना 32.245 976.35 1109.63 1262.64 330.39 

8. 2 शिकोहाबद-इरावा सेमर 72.940 1958.50 2181.29 2490.85 887.77 

अतिकाबाद 

9. 2 लखनऊ-कानपुर नवाबगंज 48.000 1834.27 2147.06 2995.79 1606.76 

10. 25 भती फतेहपुर पुरवामीर 51.500 1835.33 2154.63 2692.63 1274.92 

11, 2 Zeal - माखनपुर ट्डला 31.500 1219.75 1487.11 1768.55 36.84 

12 24, गढमुक्तेश्वर - मुरादाबाद wa 56.250 1613.85 3629.79 1306.34 

13 26 Sat - ललितपुर विगापेर 49.305 12.22 21990 19.3.12 

को नया 

प्लाजा शुरू 

हु 
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14, 25 इांसी-पूच सेमारी 64.150 155.18 12220 10.3.12 

को नया प्लाजा 

शुरू हुआ 

पुल 

15. 2 शास्त्री पुल 242.36 63.41 पुल बद 

16 2 नैनी मँ केबल आधारित पुल 765.76 750.96 782.34 248.50 

(5.4 कि.मी.) 

17. 24 काली नदी पुल 267.20 2589 21775 78.51 

18. 24 सीतापुर 80.06 168.12 58.88 

19. 24 शाहजहापुर 93.14 17563 61.47 

20. 29 वेसो पुल 48.23 85.12 31.49 

21. 2सी घाघराघार पुल 142.02 142.02 142.02 41.43 

एसपीवी 

22. 24 मुरादाबाद AST रीषी- ओर 18.220 1083.09 116.60 एसपीवी 

टीपषीा बीओरी कौ 
Hatta 

बीभोटी 

23. 2 वाराणसी - मोहनिया वीआरएम 55.000 3526.68 1593.26 12.09.11 

aoa से शुरू 

24. 58 मेरठ - मुजप्फरनगर कि.मी. 76.000 57.000 5945.72 1261.04 

ma सिवाया 

जिला 

25. 24 लखनऊ-सीतापुर कि.मी. 420 ओर 50.000 0.00 07.27 17.10.11 

कि.मी. 468 से शुरू 

जोड उत्तर पदेश 21742.10 25172.94 38119.15 15808.97 

पश्चिम बंगाल 

सार्वजनिक वित्तपोषित 

1. 2 बुदबुद्-पलसित । पलसित 62.000 3521.75 3936.11 4227.86 1490.36 

2. 2 पलसित-दनकुनी दनकुनी 63.749 3267.51 3732.26 4132.98 1463.76 
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3 60 Set - BETH TAR 50.287 908.70 979.40 1003.74 350.83 

4 6 कोलाघार-खड्गपुर देबरा/बारमुल्ला 55.510 2475.11 2766.81 1750.49 1.04.2012 

सं stand 

को अतरित 

5 6 दनकुनी - कोलाघार जलधुलागोरी 53.500 3644.48 4063.14 2357.54 

6 60 डाट - बालासोर संतोषपुर 69.450 1015.14 1172.87 1083.66 353.21 

लक््मणनाथ 

7 31 पर्णिमा-किशनगंज सूरजपुर 62.140 52.43 = 0.00 422.60 30.5.12 से 

रोलिग पुनः 

शुरू 

8 31 सोनपुर - गोशपुकुर पश्चिम मदाती 28.30 419.22 17.05.12 

al नया 

प्लाजा शुरू 

बीओटी 

9 8 विवेकानंद पुल 6.000 5468.64 6502.71 725.82 2009.05 

10. 6 धनकूनी ~ कोलाघाट (प्राप्त नही) जलादूलागोरी 0.00 01.04.12 

11. 6 कोलाघाट-खटगपुर (प्राप्त नहीं) देबरा 0.00 शुरू 

संग्रहण 

प्राप्त नहीं 

जोड पश्चिम बंगाल 20301.33 23211.72 15282.10 6509.03 

केरल 

एसपीवी 

1. 4] ईडापल्ली- वीतिला-अषूर कुबालम 16.450 630.02 22464 11.6.11 से 

एसपीवी 

शुरू 

जोड केरल 0.00 0.00 630.02 224.64 

र्ब 

Baas 

atattet 

l 6 दर्ग बाइपास 18.000 2512.30 2666.49 3301.29 924. 
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( अनुवाद] 

राष्टीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्याम्बयन 

3590. श्री प्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः क्या सड़क परिवहन 

ओर राजमार्ग dat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में राष्त्रीय राजमार्गो के निर्माण हेतु निवेशित 

11.000 करोड़ रु. से भी अधिक राशि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय 

स्वीकृति ओर कानून ओर व्यवस्था संब॑धी समस्याओं, विशेषरूप से 

वामपंथी उग्रवाद (एलडन्ल्यूई) प्रभावित कषेत्रं मे, के कारण बेकार 

पडी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संन॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान ओर सरकार 

की योजना के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण पूरा करने हेतु 

क्या कदम उठाए गए esau जाने का प्रस्ताव 2? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं dara में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन ware): (क) जी नहीं। 

(ख) yea पैदा नहीं होता। 

(ग) तथापि, कु परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हुईं 

है जैसे कि भूमि अधिग्रहण, जन-सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण, 

वन स्वीकृतियां प्राप्त करने ओर रेलवे अनुमोदन में विलंब, deni 

का अल्प निष्पादन ओर qs राज्यों मे कानून ओर व्यवस्था कौ 

समस्या आदि। बाधाओं को दूर करने ओर राष्ट्रीय राजमार्गं परियोजनाओं 

के निर्माण कौ प्रगति को त्वरित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए 

गए कदमो मे शामिल है- पर्याप्त शक्तियो के प्रत्यायोजन सहित 

मुख्य महाप्रब॑धकों कौ अध्यक्षता में भारतीय राष्टरीय राजमार्ग 

प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों कौ स्थापना किया जाना, विशेष 

भूमि अधिग्रहण यूनिट स्थापित किया जाना, जन-सुविधाओं के 

स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण के मुदो आदि से संबंधित बाधाओं के 

समाधान कै लिए राज्य सरकारों द्वारा मुख्य सचिवों कौ अध्यक्षता 

मे उच्च शक्ति प्राप्त समिति्यों का गठन किया जाना। इसके 

अलावा, सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए 

मुख्यालय एवं फील्ड यूनिट में उनका सघन अनुवीक्षण ओर 

आवधिक समीक्षा कौ जाती है। 
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( हिन्दी) 

कपास क्रा उत्पादन 

| श्रीमती भावना पाटील गवेलीः 

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः 

श्री शिकुमार उदासीः 

श्री विक्रमभाईं अर्जनभाईं मादः 

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 

क्या aa मंत्री यह बताने कौ कृषा करेगे किः 

(क) क्या अनुमानित वैश्विक उत्पादन के अनुसार देश मे कम 
उत्पादन होने का अनुमान 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या ओर इसके क्या कारण 

है ओर सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम 

sam है; 

(ग) सरकार ने विभिन विकासशील देशों कौ तुलना मे देश 

मे कपास/सूत कौ उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम 

saa है; 

(घ) क्या सरकार का सूती वस्त्र क्षेत्र हेतु नीति कौ समीक्षा 

करने का विचार है; 

(ङ) यदि हां, तो ast ब्योरा क्या है ओर घरेलू 
निर्माताओं/निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे है; ओर 

(च) सरकार द्वार गारमेर/हैडलूम उद्योग सहित वस्त्र उद्योग 

को अधिक कपास उपलब्ध करवाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे 

है? 

तस्त्र मंत्रालय यें राज्य मंत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): 

(क) जी, नही। कपास सलाहकार ate (सीएबी) ने 23 अगस्त, 

2012 को 2011-12 में 253 लाख Wal के उत्पादन का अनुमान 

लगाया 21 जो आज तक की फसल आकार कर सबसे अधिक 

Zl 

(ख) wea नहीं उठता। भारत मे कफास का भंडार अनुमानतः 

28 लाख गांठ है। 

(ग) इस समय भारतीय कपास के मूल्य विश्व मूल्यों से 

अधिक 21 वस्त्र मिलो ने विदेशों से सस्ती कपास आयात करना 

शुरू कर दिया है जिससे घरेलू मूल्य संतुलित होने कौ संभावना 

rd |
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(घ) से (च) सरकार कौ नीति वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त 

कच्ची सामग्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ओर निर्यात योग्य 
अधिशेष का निर्धारण घरेलू खपत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद 

ही किया जाता Zi 

[ अनृवाद्] 

भरतीं क्र 

3592. श्री निशिकांत aa: 

श्री कालीकेशण नारायण सिंह देवः 

क्या रक्षा Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में वर्तमान मँ स्थापित भरतीं कन्दरो का व्यौरा क्या 

है; 

(ख) क्या सरकार का देश के विभिन sal मे से Sra 

कार्यालय खोलने का विचार है; 

(ग) यदि हां, तो ओडिशा के बोलांगीर जिले सहित तत्संबधी 

राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्षं मेँ राज्यवार, विभिन्न 

राज्यों मेँ जिसमे ग्रामीण/पिछडे/जनजातीय क्षेत्र भी शामिल टै, सशस्त्र 
सेनाओं में हुई भर्ती का व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों, 
विशेष रूप से aes के unfree जनजातीय क्षेत्रो से युवक 

भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. Wet): (क) से (ङ) सूचना एकत्र 

कौ जा रही है ओर सभा-पटल पर रख दी जाएगी। 

[fet] 

हथकरघा क्षेत्र 

3593. श्री राम Wat दासः 

श्री श्िवकुमार उदासीः 

श्री सुवेन्दु अधिकारीः 

श्री तथागत सत्पथीः 

श्री गोपीनाथ We: 

श्री जगदानंद सिंहः 
श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री खगेन दासः 
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श्री दिलीप सिंह Wea: 

श्री अशोक dar: 

WA वस्त्र wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) उपभोक्ताओं कौ मांग कौ पूर्तिं हेतु हथकरघा क्षेत्र द्वारा 

किस प्रकार के वस्त्र का उत्पादन किया नजा रहा है; 

(ख) सरकार ने हथकरघा क्षेत्र मेँ प्रौद्योगिकी के उपयोग को 

बढावा देने ओर इसके उत्पादन,निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम 

sar हैः; 

(ग) देश मं बुनकर द्वारा आत्महत्या की घटनाओं का 

राज्य-वार क्या है ओर सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु 

क्या कदम gam है; 

(घ) सरकार द्वारा santa ava ओर मिल 

सैक्टर से कड़ी प्रतिस्पर्धा da रहे क्षेत्र को सहायता देने के लिए 

क्या उपाय किए जा रहे है; 

(ड) क्या सरकार का भारतीय हथकरघा ओर वस्त्र संस्थान 

स्थापित करने का विचार 2; 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर ये संस्थाएं कहां 

पर तथा किन मानदंों के साथ स्थापित करने का विचार है; ओर 

(छ) सरकार द्वारा महाराष्ट सहित देश A हथकरघा बुनकरों 

के कल्याण हेतु कार्यान्वित प्रत्येक योजना को सफल बनाने ओर 

इस क्षेत्र के लिए अधिक रोजगार सृजित करने हेतु क्या कदम saw 

गए दहै? 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती पनवबाका लक्ष्मी): 

(क) हर प्रकार के वस्त्रो अर्थात् साडी, ga मैरिसियल, होम 

फर्निशिंग, धोती, ait, तौलिया आदि मे अधिकांशतः प्राकृतिक रेशों 

का प्रयोग किया जाता है। 

(ख) भारत सरकार हथकरघा aad की उत्पादकता ओर 

आय में सुधार करने के लिए समूचे देश में 25 बुनकर सेवा Gal 

ओर 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से ओर 
उत्पाद विकास के लिए बुनकर की प्रोद्योगिकी ओर कौशल उन्नयन 

के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विविधीकृत हथकरघा विकास 

योजना कार्यान्वित कर रही है। एकीकृत हथकरघा विकास योजना 

के तहत नए करे, sist, Gard, सहायता उपकरण कौशल 
उन्नयन, डिजाइन विकास, ae सुविधा केन्द्र^रगाई गृह स्थापित 

करने ओर कार्यस्थल आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
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प्रदान की जाती है। देश से हथकरघा उत्पादों के निर्यात में तेजी 

लाने के उदेश्य से भारत सरकार विपणन ओर निर्यात संवर्धन 

योजना, द्यूरी डानैक स्कीम, फोकस Wisse स्कीम, फोकस मार्किट 

स्कीम, विपणन विकास स्कीम ओर विपणन पहले स्कौम का 

कार्यान्वयन कर रही है। 

(ग) आन्ध्र प्रदेश को छोडकर किसी भी राज्य सरकार ने हाल 

के महीनों के दौरान बुनकर समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा 
आत्महत्या किए जाने की कोई सूचना नहीं दी है। कर्जदारी ओर 

गरीबी के कारण आन्ध्र प्रदेश ने आत्महत्या के कारण हुई 33 Atal 
के मामलों कौ सूचना दी है। राज्य सरकार ने नैदानिक अध्ययन 

करके कदम उठाए हैँ ओर प्रत्येक कलेक्टोरेट मेँ सहायता केन्द्र 

स्थापित किए है। जिला मुख्यालय के सहायक निदेशक ओर उनका 

तंत्र परिवार के साथ ave में रहता है ओर उचित सलाह प्रदान 

करता है तथा Ween के दबाव से se मुक्त करने के लिए 

पैकेज तैयार करते है। एेसे मामलों मेँ सरकार कौ इस समय चल 

रही योजनाओं का लाभ देने के लिए भी se वरीयता दी जाती 

al 

(घ) हथकरघा क्षेत्र की कम उत्पादकता ओर उच्च श्रम घटक 

की विद्यमान अलाभप्रदता के कारण विद्युतकरघों ओर मिल at 
से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के उदेश्य से भारत सरकार 

हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पांच योजना स्कीम 

कार्यान्वित कर रहीं है। अर्थात ¢) एकीकृत हथकरघा विकास योजना 

Gi) विपणन एवं निर्यात सवरधन योजना (7) हथकरघा बुनकर व्यापके 

कल्याण योजना (iv) मिल We कौमत योजना एवं (५) विविधीकृत 

हथकरघा विकास योजना। इसके अलावा भारत सरकार ने दिसम्बर, 

2011 में हथकरघा शीर्घं ओर सहकारी समितियों के दिनाक 

31.3.2012 (संपूर्णं मूलधन ओर व्याज का 25%) की स्थिति के 

अनुसार अतिदेय ऋणो को माफ करने के लिए हथकरघा बुनकर 

के पुनरुद्धार, सुधार ओर Grier पैकेज; प्रति लाभार्थी 2.00 लाख 

रुपये तक ऋण प्रदान करने, ऋण गांरटी कवर ओर 4200 रुपये 

की माजिन राशि, ier तथा सिल्क पर हैक यार्न पर 10% कौमत 

aft प्रदान करने के लिए व्यापक पैकेज नामक योजनाओं कौ 

घोषणा कौ zt 

(ङ) ओर (च) समूचे देश में पांच भारतीय हथकरघा 
परोद्योगिको संस्थान (आई आईएचटी) कार्य कर रहे हे। इसके अलावा 
राज्य क्षेत्र मे wep (केरल) में एक भारतीय हथकरघा प्रोद्योगिकी 
संस्थान स्थापित किए जाने का अनुमोदन किया गया है ओर मंत्रालय 

द्वारा पश्चिम बंगाल के शातिपुर में एक भारतीय हथकरघा प्रोद्योगिको 

संस्थान खोले जाने का निर्णय लिया गया Zz 
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(छ) भारत सरकार महाराष्ट राज्य सहित समूचे देश में बुनकर 

क्लस्टर मे विज्ञापन, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं ओर जागरूकता 

शिविरो का आयोजन करके व्यापक प्रचार कर रही है। इसके 

अलावा समय-समय पर विभिन स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन 

की प्रगति की समीक्षा की जाती 21 

(अनुकाद] 

परम्यरागत शिल्प कार्य 

3594, श्री मोहम्मद असरारुल हकः 

डो. शफीकषुरंहमान बकः 

श्री fama अर्जनभाईं मादमः 

श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः 

क्या aa मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या लकी पर नक्काशी जैसे परप्परागत शिल्प विहार 

मे बद होने के कगार पर ठै; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ ओर इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम 

उठाए है; 

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में शिल्प संग्रहालय स्थापित 

करने के at मे कोई प्रस्ताव मिला है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर उक्त संग्रहालय 

कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; 

(ङ) क्या सरकार ने देश के कारीगरो के लिए क्षमता ओर 
कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन ओर 
उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी) ओर हथरकरघा हेतु नियति 

wer परिषद (ईपीसीएच) को निदेश दिया 2; 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर उक्त योजना 

के लक्ष्य, उदेश्य ओर मुख्य विशेषताएं क्या है; ओर 

(छ) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के लक्षय ओर उदेश्य क्या 

है ओर उक्त योजना के तहत निजी क्षत्र द्वारा इस प्रयोजनार्थं लिए 

जा रहे अंशदान का a क्या है? 

aa मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 

(क) लकड़ी पर नक्काशी जैसे परम्परागत शिल्प बिहार में बन्द 

होने के कगार पर रै te कोई उदाहरण सरकार कौ जानकारी 

मे नहीं लाया गया है।
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(ख) प्रश्न नहीं gad 

(ग) ओर (घ) जी, a वर्षं 2011-12 के दौरान सरकार 
कौ डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उननयन स्कीम के अतर्गत अयोध्या में 
शिल्प संग्रहालय कौ स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की 

संस्कृति विभाग कौ एक इकाई ded अयोध्या शोध संस्थान, 
अयोध्या से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रयोजनार्थ 50 लाख 
रुपये कौ धनराशि संस्वीकृत कौ गई थी जिसमें से 25 लाख रुपये 
कौ राशि निर्मुक्त कौ जा get है। परियोजना को पूरा करने का 
निर्दिष्ट समय तीन वर्षं काहे। 

(ङ) ओर (च) जी, नहीं। राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास 

केन्द्र (एन सीडी पी डी) ने मानव एवं संसाधन विकास स्कीम 

(एच आर डी) के तहत् 3000 कारीगरो/पंजीकृत हस्तशिल्प 

निर्यातकों एवं उत्पादकों के लाभार्थं देशभर में क्षमता निर्माण के 

150 कार्यक्रम कराने हेतु सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसकी 

वित्तीय विविक्षा 225.00 लाख रुपये है। एकीकृत कौशल विकास 
स्कोम के अतर्गत, 10880 कारीगरों को प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतु 
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् को 9.32 करोड रुपये की 

परियोजना लागत वाली परियोजना अनुमोदित कर दी गई है। 

मानव एवं संसाधन विकास स्कीम (एचञआरडी) के लक्ष्यो ओर 

मुख्य उद्देश्यों मेँ शामिल हें: हस्तशिल्प कारीगरों के मौजूदा 
कौशल को उन्नत करने के साथ-साथ अनुपूरक कौशल को शामिल 
करने हेतु कारीगरों को शिल्प से संबद्ध अन्य weal की 
जानकारी/८उनसे Bs होने का लाभ प्रदान करना; उभरते उद्यमियों 
का कार्यबल तैयार करना; अनुभवी fears की सेवाएं लेते हुए 

अनुकूलन पद्धतियों ओर नये fears के प्रति जागरुकता बढाना 
तथा कौशल प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना आदि। 

(छ) वर्षं 2012-13 के दौरान एचआरडी स्कीम के संघरकों 
मँ से एक के तहत् देश में खमता निर्माण हेतु 155 कार्यक्रमों 
का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। चूकि सरकार कार्यक्रमों को 

चलाने हेतु 100 प्रतिशत योगदान मुहैया कराती है अतः उक्त स्कीम 

के तहत् निजी क्षेत्र कौ कोई भूमिका नहीं है। 

मानव संसाधन विकास स्कौम के अंतर्गत, गुरु शिष्य परम्परा 

के माध्यम से प्रशिक्षण के संघरकों, प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम 

से प्रशिक्षण ओर नवीकृत डिजाइनों में प्रशिक्षण के अतर्गत कारीगरो 
को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ओर वर्षं 2012-13 के लिए इस 
aay A क्रमशः 195, तथा 97 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य 

निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा मुहैया करई गई 100 प्रतिशत 

वित्तीय सहायता से स्कीम क्रियान्विति की जाती है। 
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चयनित शिल्प कलस्टर के एकौकृत विकासं के लिए बाबा 

साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत् 
इसके संघरकों मँ से एक मे कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण मुरैया 
कराने का प्रावधान है जिसके लिए al लक्ष्य निर्धारित नहीं किये 
जाते है ओर आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत 

किये जाते हैँ। स्कौम का मुख्य उदूदेश्य उत्पादन आधार बढाना ओर 
कारीगरों का कौशल उनत करना है। स्कीम सरकार द्वारा पूर्णतया 
निधिक 21 

इसके अतिरिक्त, मेगा कलस्टर स्कौम के संघटकों मेँ से एक 
के तहत् कारीगरों के तकनीकी एवं प्रबधकीय कौशल को उनत 
करने के उद्देश्य से भी कारीगरों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता 
है। परियोजना कौ wept अवधि के लिए श्रीनगर मेगा कलस्टर 
के लिए 10000 प्रशिक्षणार्थियों, मिर्जापुर-भदोही, मुराबादबाद ओर 
नरसापुर मेगा Herel प्रत्येक के लिए 20000 प्रशिक्षणार्थियों को 
प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। स्कीम 
के तहत् प्रशिक्षण संघरक हेतु क्रियान्वयनकारी अभिकरणों का 
योगदान 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक है। 

( हिन्दी] 

पोलिथिन के थेलों के उपयोग पर प्रतिबध 

3595. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः 
श्रीमती ज्योति ad: 

डो-किरोडी लाल मीणाः 
श्री नारनभाई कषछाडियाः 
श्री नित्यानंद प्रधानः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने देश में पोलिथिन के de पर प्रतिबध 

लगा दिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार पोलिथिन det के उपयोग को रोकने हेतु 
कोई जागरूकता अभियान चला रही है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ड) क्या सरकार नै पोलिथिन के निर्माण के बरे में कोई 

मानदंड नियत किए है ओर यदि हां, तो तत्ंबधी व्यौरा क्या है; 

(च) उक्त मानदंडों के उल्लंघन के मामले में क्या दंडात्मक 

प्रावधान है; ओर
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(छ) एेसे कितने मामलों का पता चला है जिनमें उक्त 

मानदंडो के उल्लंघन के लिए दंड दिया गया है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन) : (क) से (कछ) देश मेँ पोलिथिन Act पर 

प्रतिबध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुक राज्य aan 

ने अपने-अपने राज्यों मे प्लास्टिक कैरी af के प्रयोग पर 

रोक।प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) 

ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन ओर हधालन) नियाम, 2011 

अधिसूचित fee हैँ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकारो/संघ 

राज्य कषत्रं, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ale 

ओर राज्य प्रदूषण aan बोड,प्रदूषण नियंत्रण समितियों कौ इन 

fra का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लिखा है। पर्यावरण 

एवं वन मंत्रालय, विभिन्न पणधारियों हेतु, प्लास्टिक अपशिष्ट 

प्रबंधन सहित नगरीय ठोस अपशिष्ट से संबंधित प्रशिक्षण ओर 

जागरूकता ओर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता 

मुहैया कश रहा है। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह 

विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्लास्टिक करी ont की न्यूतनम मोराई 

40 माइक्रोन होनी चाहिए, खाद्य पदार्था को पुनर्चक्रित प्लास्टिक 

या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक में पैक नहीं किया जा सकता है ओर 

उपभोक्ताओं को निःशुल्क कैरी बैग मुहैया नहीं कराएं जाएगे। इन 

नियमों के stata, पंजीकरण, विनिर्माण ओर पुनर्चक्रण से संबंधित 

saat को लागू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियत्रण ais या 

प्रदूषण नियंत्रण समितियां जिम्मेदार हेँ। नगरीय प्राधिकारी प्लास्टिक 

अपशिष्ट के प्रयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन ओर निपटान से 

संबधित soda को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण 

(सरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत, इन नियमों 

का उल्लंघन दण्डनीय है जिसके लिए पांच वर्ष तक कौ जेल हो 

सकती है तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेता 

है अथवा उक्त दोनों सजाएं दी जा सकती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण 

बोडो,प्रदूषण नियंत्रण समितियों को इन नियमों के उल्लंघनकर्ताओं 

के विरूद्ध कारवाई करने के लिए कहा गया हे! 

[ अनुकाद) 

Wea ईपीएफ खाते 

3596. श्रीमती ज्योति ad: क्या श्रम ओर रोजगार मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता 

संख्या को पोर्टेबल बनाने के लिए प्रस्तावित कदमों का व्यौरा क्या 

हैः 
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(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि खातों का रष्टय जनसंख्या 

रजिस्टर या स्थाई खाता संख्या (पैन) या विशिष्ट पहचान संख्या 

(यृआद्डी) के साथ sted कौ कोई योजना है; ओर 

(ग) यदि a, तो इसके कब तकं क्रियान्वयनं किए जाने कौ 

संभावनां रै? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्प्यूटरीकरण 

शुरू किया गया था, wie (ओडिशा) कार्यालय को छोडकर पूर्ण 

कर लिया गया 21 खाते की सुवाहयता, कम्प्यूटरीकरण के अगले 

चरण का एक भाग होगी। इस प्रयोजनार्थं कार्यनीति ओर संबंधित 

समय सीमा, इसे अंतिम रूप देते समय तय कौ जाएगी। 

बास का वर्गीकरण 

3597. श्री सुरेश अंगडीः क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास देश मे बांस को गैर-इमारती 

लकड़ी वनोत्पाद बनाने के लिए इसे ‘are’ के रूप में वर्गीकृत 

करने का कोई प्रस्ताव है; 

(1) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है तथा इसके क्या कारणं 

है ; ओर 

(ग) यह देश मे जनजातियों (वनवासियों के लिए किस हद् तक 

लाभकारी होगा? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ग) बांस को घास के रूप A घोषित 

करने अथवा वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योकि वर्गीकौ 

की दृष्टि से बांस घास परिवार से संबंधित है! अन्य घासो के विपरीत 

इसका तना लकड़ी का होता है ओर यहं 20 से 40 फीट कौ 

ऊंचाई तक बदता टहै। बारहमासी घास होने के कारण परंपरागत 

रूप मे बांस “गरीब आदमी की इमारती लकड़ी" के नाम से जाना 

जाता है ओर इसे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मै, इमारती 

लकी के रूप में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। अनुसूचित 

जनजातियां ओर अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को 

मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बांस को लधु वन उत्पाद
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के रूप मे पारिभाषित किया गया है, जिससे जनजातियों ओर अन्य 

वनवासियों को लाभ मिलेगा जिमको, इस अधिनियिम के अंतर्गत 

वन अधिकार दिए गए 2 

नियमित रूप से गाद न निकाला जाना 

3598. श्री अधीर चयोधरीः क्या पोत-परिवहन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नियमित रूप से गाद नहीं निकाले जाने के कारण 

पोतों के लिए हुगली नदी के किनारे पर हल्दिया ओर कोलकाता 

पत्तनों तक Vea बहुत मुश्किल हो गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार उक्त पत्तनं पर पोत के मार्गं को साफ 

करने के लिए गाद निकालने के कार्य से हटाई गई मशीनों को 

पुनः लगाकर तत्काल कदम उटठाएगी; ओर 

(घ) यदि हां, तो इन मशीनों को कब्र तक लगाए जाने कौ 

संभावना है? 

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन ): (क) ओर (ख) 

eet नदी में प्रतिकूल आकृति विज्ञान के acral को देखते हुए, 

कोलकाता पत्तन के हल्दिया गोदी परिसर ओर कोलकाता गोदी 

परिसर को जाने वाले नौचालन जलमार्ग, को सतत रूप से उथले 

पानी ओर गाद का सामना करना पडता है, जिससे वर्षभर् व्यापक 

रखरखाव दूजिंग की आवश्यकता होती है। 

(ग) ओर (घ) भारातीय निष्कर्षण निगम, पोत परिवहन 

मंत्रालय के नियत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 

कोलकाता पत्तन न्यास से उनके करार के अनुसार sat को 

अपेक्षित संख्या मे उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया Zz 

(हिन्दी) 

रोजगार के अवसरों की कमी 

3599. श्री घनश्याम अनुरागीः क्या श्रम ओर रोजगार 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 
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(क) क्या हिन्दी भाषी क्षेत्रं में रोजगार के अवसरों कौ कमी 

के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगार ओर अरद्ध- बेरोजगारी कौ भारी 

समस्या है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी oo क्या 2; 

(ग) क्या रोजगार के अवसर कौ तलाश A अन्य राज्यों में 

गए हिन्दी भाषी बेरोजगार युवकों के विरुद्ध हिसा कौ घरनारं 

लगातार हो रही हे; 

(घ) यदि a, तो पिछले पांच वर्षो का तत्संब॑धी ब्योरा क्या 

हैः 

(ङ) क्या teh हिसा के शिकार हुए बेरोजगार लोगों को कों 

्षतिपूर्वि दी गर्ह हे; 

(च) यदि a, तो तत्संब॑धी aio क्या है; ओर 

(3) सरकार द्वारा इस संक्ध में क्या उपाय किए गए है? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

ओर (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय 

West सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल 

सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते zi एेसा पिछला सर्वेक्षण 

वर्षं 2009-10 के दौरान किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के 

आधार पर सामान्य स्थिति आधार पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों सहित देश 

में बेरोजगारी दर 2.3 प्रतिशत et 2009-10 के दौरान सामान्य 

स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार समस्त व्यक्तियों हेतु कामगार जनसंख्या 

अनुपात का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया हे। 

(ग) से (च) एसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती 

zl 

(छ) भारत सरकार सामान्य विकास प्रक्रिया तथा अतिलपु, 

एवं मध्यम उद्यम Ae द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास 

कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्णं जयंती शहरी रोजगार योजना 

(एसजेएसआरवाई) ; प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); 

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ओर महात्मा 

गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांररी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) 

जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा लगातार 

प्रयास करती रही 21
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वितरण 

प्रत्येक Uae राज्य क्षेत्र हेतु सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 

समस्त व्यक्तियों eg कामगार जनसंख्या अनुपात (प्रति 1000) 

राज्य/संघ राज्य क्षत्र कामगार जनसंख्या अनुपात 
(प्रति हजार) 

2009-10 

1 2 

आंध्र प्रदेश 476 

अरुणाचल प्रदेश 383 

असम 363 

विहार 280 

छत्तीसगद 280 

दिल्ली 331 

गोवा 337 

गुजरात 424 

हरियाणा 385 

हिमाचल प्रदेश 499 

जम्मू ओर कश्मीर 411 

was 326 

कर्नाटक 456 

केरल 377 

मध्य प्रदेश 403 

महाराष्ट 443 

मणिपुर 349 

मेघालय 454 

मिजारम 460 

नागालैड 380 

ओडिशा 402 

पंजाब 382 
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1 2 

राजस्थान 409 

सिक्किम 437 

लमिलनाडु 448 

त्रिपुरा 379 

उत्तराखंड 407 

उत्तर प्रदेश 335 

पश्चिम बंगाल 386 

अंडमान ओर निकोबार 399 

द्वीप समूह 

dere 342 

दादरा ओर नगर हवेली 318 

दमन ओर दीव 384 

लक्षद्रीप 415 

पुदुचेरी | 414 

अखिल-भारत 392 

( अनुवाद] 

एनएच-47 ओर एनएच-47्वी 

3600, श्रीमती जे. हेलन डविडसनः क्या सड़क परिवहन 

ओर राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गो विशेषकर एनएच-47 

ओर एनएच-47बी को चौडा बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की 
वर्तमान स्थिति क्या हे; 

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए निधियां स्वीकृत को जा 

चुकी हे; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से (ग) तमिलनाडु मे रारा-47 ओर 

रारा-47बी के 70.36 किमी. लंबाई के खंड के चौडीकरण के लिए
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कुल अपेक्षित भूमि लगभग 426 हेक्टेयर है जिसमे 26 गांव शामिल 
है। 375 हैक्टेयर के संबंध में 3डी अधिसूचना प्रकाशित कर दी 
गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के संबंध मेँ अपेक्षित 

निधि, भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब भी wars पारित 

किया जाता है, भारतीय wate राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी कौ 

जाती है ओर न ही निधि का कोई अभाव है ओर न ही निधि 
जारी किए जाने मे até विलंब किया जाता 2 

( हिन्दी] 

L जहरीली गैस ar रिसाव 

3601. श्री लालजी टन्डनः क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के विभिन भागों में जहरीली tat के रिसाव 

की घटनाएं हूर हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इसके कारण 

क्या है; 

(ग) क्या इन घटनाओं at कोई जांच की गई है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) एेसी घटनाओं कौ पुनवृत्ति को रोकने के लिए क्या 

उपचारात्मक उपाय किए गए रहै? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ङ) राज्य सरकार के श्रम विभाग 

दवारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विभिन राज्यों में 

गेस-रिसाव की घटनाएं हुई fi गैस-रिसाव के मुख्य कारणों मे 

पर्याप्त प्रक्रिया नियत्रण प्रणालियों, आग का शीघ्र पता लगाने वाले 

स्मोक डिटेक्टरस, आग-नियंत्रण ओर आग की रोकथाम कौ सुविधाओं 
का अभाव अथवा उनका काम न करना, अनियंतरित रासायनिक 

fram, वाष्पयुक्त बादल के फटने के अप्रत्यशित परिदृश्य आदि 

शामिल 21 गैस रिसाव के एसे मामलों कौ जांच संबंधित विभागों 

ओर अभिकरणों द्वारा की जाती है। 

फैक्टरी अधिनियम, 1948, उसके अधीन बनाए गए नियमों 

ओर विनिर्माण, भण्डारण, आयात ओर खतरनाक रसायनों का 

विनिर्माण, भण्डारण ओर आयात नियम, 1989 के उपब॑धों का 

कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के श्रम विभागों कौ 

al राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा श्रमिकों के लिए कार्यशालाओं, 

प्रशिक्षण कार्यक्रमो, सुरक्षा जागरुकता अभियानं, विशेष सुरक्षा 
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अभियानं, ओंन-साइट आपातकालीन योजना के कृत्रिम अभ्यासं 

आदि का आयोजन किया जाता है। 

नदियों का लुप्त होना 

„ Aeon श्री बृजभूषण शरण सिंहः क्या पर्यावरण ओर वन 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नदियों के किनारों पर अतिक्रमण तथा उनमें गाद 

के कारण नदियां feas रही है ओर उथली हो रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब्धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्रवाई at गई है; 

(घ) क्या सरकार नदियों के किनारे अनधिकृत निर्माण को 

ठहाने तथा भविष्य मे हसक पुनरावृत्ति को रोकने पर विचार कर 

रही है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी oh क्या 2? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) नदी का बहाव ओर नदियों 

मे गाद का जमाव नदियों के feat पर ओर बाद वाले Fert 

मे मानवजनित कार्यकलापों के अतिरिक्त, वर्षा की मात्रा, वनावरण 

के विस्तार, नदियों के तलो कौ मृदा कौ प्रकृति जैसे कई कारको 

से प्रभावित होता 2 

(ग) से (ङ) अनधिकृत निर्माण को ढहाना ओर् उन पर 

नजर रखना, राज्य सरकारों के अधिकार aa मेँ आता है ओर 

इनका निपटान संगत कानूनों के अनुसार किया जाता है। अपशिष्टो 

के निपटानों के निवारण के संबंध मे केन्द्र ओर राज्य प्रदूषण 

नियत्रण até एसे कार्य-कलापों को रोकने के लिए, कार्रवाई करते 

है। इसके अतिरिक्त, इस बारे में शुरू किए गए कार्यक्रमों मे, अन्य 

बातों के साथ-साथ, वनीकरण, नदी dem विकास आदि शामिल 

Zl 

(अनुवाद) 

पारिस्थितिकी रूप से सवेदी क्षेत्र के रूप में राष्टीय पाकं 

3603. श्री हरिन पाठकः 

ड. किरीट wait भाई सोलंकीः 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः



427) Wea के 

(क) क्या सरकार ने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पाकं को 

पारिस्थितिकौ रूप से aad aa के रूप में घोषित करने का निर्णय 

किया 2; 

(ख) यदि a, तो क्या राष्ट्रीय बाघ सरक्षण प्राधिकरण कौ 

2008 कौ fad मे काजीरंगा से मानस वन्य जीव अभयारण्य को 

जोड़ने वाले वन गालियारे मे सभी "स्टोन were’ को रोकने के 

लिए सुञ्चाव दिया 2; 

(ग) यदि हां, a सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा 

आज कौ तारीख तक aa मेँ कितनी ओद्योगिक इकाइयां मौजूद 
है; ओर 

(घ) काजीरंगा राष्ट्रीय पाकं के 10 किमी. कौ परिधि में चल 

रही ओद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) जी, नहीं। 

. (ख) से (घ) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वर्षं 2010 

मे गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह feo कौ थी कि 

काजीरगा-कबीं आंगलांग लैडस्केप में पत्थर या मृदा उत्खछनन कौ 

अनुमति नहीं द जानी चाहिए्। उक्त समिति कौ रिपोर आवश्यक 

कारवाई के लिए असम राज्य सरकार को भेज दी गई है। राज्य 

द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, माननीय हरित अधिकरण के आदेश 

के अनुपालन में वन विभाग द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय पाकं के 10 

किमी. कौ परिधि में आने वाली 12 स्येन क्रशर इकाइयों को बंद 

कर दिया गया है। 

सेना मे सहायक 

3604. श्रीमती सुप्रिया सुलेः क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सेना में भारी संख्या मे सैनिक सहायक! के रूप 

मे कार्यं कर रहे 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है तथा ‘me’ पर 

अनुमानित ate क्या 2; 

(ग) क्या सरकार “सहायक ' at प्रणाली को बंद करने पर 

विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 
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रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी): (क) ओर (ख) सेना में 

अफसर ओर जे.सी.ओ. युद्ध स्थापना मेँ कार्यरत विरचनाओं मेँ सेवा 
करते हुए अपनी हकदारी के अनुसार सहायकं के लिए प्राधिकृत 

है। ये सहायक वास्तव मे योधी सैनिक है जो अपने पदानुक्रम मेँ 
अपने रेक के अनुरूप नियमित वेतन, भत्तो ओर अन्य लाभों के 

हकदार ZI 

(ग) ओर (घ) रक्षा संब॑धी स्थायी समिति की सिफारिशों के 

अनुसार सेना मेँ सहायकों कौ व्यवस्था कौ समीक्षा शुरू कौ गई 

है। 

अनुसूचित जाति.^अनुसूचित जनजाति संबंधी योजनाओं 

के लिए केन्द्रीय सहायता 

3605. श्री एल. राजगोपालः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) fread पांच वर्षो के दौशन विभिन योजनाओं/कार्यक्रमों 

तथा अनुसूचित जातियां ओर अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम 1989 के प्रभावी क्रियान्वयनं के लिए विभिन्न 

राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार, राज्य-वार 

ओर योजना/कार्यक्रम-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या 2006 में मत्री को अध्यक्षता A किसी समिति का 

गठम किया गया दै; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यो क्या है तथा इस पर कितनी 

aah ee? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता dara में राज्य मत्री 

( श्री डी. नैपोलियन ): (क) सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 

मंत्रालय द्वार कार्यान्वित कौ जाने वाली योजनाओं जिनके लिए राज्य 

सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता जारी कौ जाती 

हे, के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण मेँ दी गई हे। 

(ख) ओर (ग) सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री की 

अध्यक्षता यें एक समिति का गठन वर्षं 2006 मेँ किया गया था 

जिसमे गैर सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय 

अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 

सदस्य शामिल 21 ईस समिति की अब ` तक ofa dad हुई है 
जिनमें 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रो में इन दोनों अधिनियम 

के कार्यान्वयन की समीक्षा कौ गई ZI
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विवरण 

wave राज्य क्षेत्रो कौ जारी कौ गई केन्द्रीय सहायता 

राज्यः आध्र West 
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क्र.सं योजना निम्नलिखित वर्षो के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए 4) 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 7 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए Aiea 24048.40  23978.11 1182.31  57023.64 64360.00 

छात्रवृत्ति 

2. “sans” व्यवसाय a लगे - - 2171.50 880.000 - 

व्यक्तियों के बच्चों के लिए 

मेट्िक-पूर्व छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष 4476.42 = 5167.85 = 3668.49 = 14492.78 5159.59 

केन्द्रीय सहायता 

4. बालिका छात्रावास - 437.50 - 600.00 - 

5. राज्य अनुसूचित जाति विकास 396.32 - - - - 

निगमों को सहायता 

6. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 310.49 787.56 878.79 642.99 402.76 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयन 44.40 44.40 - 88.80 44.40 

राज्यः असम 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 469.82 - 1015.00 504.99 1310.00 

लिए death छात्रवृत्ति 

2. “ अस्वच्छ'" व्यवसाय a लगे 2.94 92ए38 52.17 - 109.89 

safe के बच्चों के लिए 

मैदरिक -पूर्व छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 972.70 1089.04 249.22 662.97 - 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास 32.55 46.20 - 75.00 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. बालक छात्रावास 67.50 2.62 - छ _ 

6. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 1955 तथा 9.50 ~ - - - 

अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 

1989 का कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयन 3.45 - - 13.80 3.45 

राज्यः बिहार 

1, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के - 2692.70 1000.00 3472.07 = 5714.75 
लिए dear छात्रवृत्ति 

2. “anaes” व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के - - - 117.59 122.89 

बच्चों के लिए मैद्रिक-पूर्व 
छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप॒ योजना 1268.76 4009.15 1916.86 4857.64 = 3384.39 
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास - 340.00 - 631.40 - 

5. बालिका छात्रावास - 335.00 - - 688.00 

6. राज्य अनुसूचित जाति विकास 179.14 - - - - 

निगमो को सहायता 

7. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा 26.63 27.28 55.00 90.00 200.00 

अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 

1989 का कार्यान्वयन 

8. योग्यता उन्नयन ~ ~ - 43.75 43.80 

राज्यः छत्तीसगद् 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 482.85 100.00 - 1207.79 4601.07 
लिए Beak छात्रवृत्ति 

2. “ अस्वच्छ'" व्यवसाय मे लगे व्यक्तियों के - 110.79 192.08 170.73 226.25 

बच्चों के लिए मैट्रिक -पूर्व 
Bratt 



433 प्रश्नों के 12 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 434 

3. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 294.30 547.21 666.69 - 1025.78 

लिए मेटरिकोत्तर छात्रवृत्ति 

4. बालक Salad 212.12 72.65 33.75 - - 

5, बालिका छात्रावास 470.87 107.43 - - - 

6. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 53.27 40.75 40.64 108.59 51.42 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार 
निवारण) अधिनियम, 

1989 का कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयन 7.80 - - 21.60 12.26 

राज्यः गोवा 

1. अनुसूचिते जाति के विद्यार्थियों के लिए मैटिकोत्तर छात्रवृत्ति - - - 18.05 6.26 

2. “ अस्वच्छ " व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के - - 0.89 0.50 2.61 

बच्चों के लिए afea-gd 
erat 

3. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 4.45 1.00 1.50 3.25 2.50 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 

(अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

राज्यः गुजरात 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 240.36 1556.29 = 2741.34 = 5560.09 = 3599.08 
मैटिकोत्तर sata 

2. “sees” व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के 262.71 2820.60 = 3639.00 = 3658.52 = 3142.04 
बच्चों के लिए भैटरिक-पूर्व 
छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजनां 111.40 959.52 932.86 1070.41 769.88 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास 248.48 - _ _ 

5. बालिका छात्रावास 217.44 ~ ~ ~ _ 

6. राज्य अनुसूचित जाति विकास - 192.16 - 192.16 - 

निगमो को सहायता 
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7. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा 120.65 217.46 186.09 303.31 510.67 

अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 

1989 का कार्यान्वयन 

8. योग्यता उन्नयन 7.09 2.99 0.60 - 18.60 

राज्यः हरियाणा 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 494.93 369.52 6962.57  3600.00  13702.47 

लिए afar छात्रवृत्ति 

2. अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 1443.53 1213.48 1350.53 1431.17 1671.44 

विशेष केन्द्रीय सहायता 

3. बालक छात्रावास 3.85 ~ 2.98 90.00 - 

4. बालिका छात्रावास - 187.58 187.57 365.00 - 

5. राज्य अनुसूचित जाति विकास 158.53 - 83.00 383.56 1 

frat को सहायता 

6. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 97.83 59.93 19.59 136.18 240.25 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 

1989 का कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयन 9.93 4.80 - 3.75 13.20 

राज्यः हिमाचल प्रदेश 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 78.84 - - ~ 500.00 

मैटिकोत्तर छात्रवृत्ति 

2. “ अस्वच्छ'" व्यवसाय A लगे व्यवितियों के - : - - 6.86 
बच्चों के लिए मैट्िक-पूर्व 
छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 1035.64 517.08 498.20 660.21 817.11 
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास - - - 108.10 - 

5. बालिका छात्रावास - - - 496.40 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. राज्य अनुसूचित जाति विकास 120.10 194.08 200.00 240.04 201.77 
निगमों को सहमयता 

7. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 132ए56 10.45 54ए80 29.00 59.41 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

राज्यः जम्मू ओर कश्मीर 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 4660.00 378.47 150.00 100.00 359.05 
लिए Beat छात्रवृत्ति 

2. “ अस्वच्छ ” व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के - 15.05 24.59 - - 

बच्चों के लिए मैटरिक-पूर्वं छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 161.61 230.48 173.22 290.75 - 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास 29.50 - - - - 

5, बालिका छात्रावास 131.50 - - - - 

6. राज्य अनुसूचित जाति विकास - - - - 96.77 

निगमो को सहायता 

7. योग्यता उन्नयन 3.00 3.00 - - - 

राज्यः Fras 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 35.32 - 514.74 100.00 104593 
afar छात्रवृत्ति 

2. अनुसूचित जाति उप योजना - 574.94 - - 932.03 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

3. बालक छात्रावास 211.08 83.16 - - - 

4. बालिका छात्रावास 40.33 139.15 - 45.00 - 

5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, - - 39.54 - - 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

6. योग्यता उन्नयन 11.40 7.00 7.00 
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राज्यः कर्नाटक 

18 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 7020.59 = 3267.91 11819.35 = 15718.32 = 11224.99 

मेटिकोत्तर छात्रवृत्ति 

2. “sere” व्यवसाय मे लगे व्यक्तियों के - 87.91 

बच्चों के लिए भैटरिक-पूर्व 
ora 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 2723.09 3605.30 2464.41 2994.35 4144.44 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास 362.50 167.50 - - _ 

5. बालिका छात्रावास 237.50 177.50 202.40 - ~ 

6. राज्य अनुसूचित जाति विकास 400.00 252.29 600.00 - - 

निगमों को सहायता 

7. fafaa अधिकार संरक्षण अधिनियम, 664.37 670.38 967.18 674.36 

1955 तथा अनुसूचित जात्ति ओर अनुसूचित 

जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 

8. योग्यता उन्नयन - 28.20 28.20 16.20 17.70 

राज्यः केरल 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए afew 4072.44 «= 8132.43  3200.00  2400.00 - 

छात्रवृत्ति 

2. “ अस्वच्छ'" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के - - 6.11 15.00 3.00 

बच्चों के लिए Bena 
छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 312.72 813.12 763.24 881.21 1130.30 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास - 110.34 54.75 60.00 - 

5. बालिका छात्रावास - - - 340.00 200.00 

6. राज्य अनुसूचित जति विकास 176.30 559.00 615.00 539.00 

निगमो को सहायता 
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7. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 98.90 136.16 361.81 473.11 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 

8. योग्यता उन्नयन 4.95 - - 4.77 3.85 

राज्यः मध्य west 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 695.98 1699.21 3653.86 6721.19 15311.66 

मेदरिकोत्तर छात्रवृत्ति 

2. “अस्वच्छ" व्यवसाय मे लगे व्यक्तियों के - 296.41 232.59 - 318.34 

लिए मटक -पूर्व 
छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 3822.66 4806.42 3653.47 4608.72 4371.16 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास 173.82 211.54 180.70 168.60 - 

5. बालिका छात्रावास 347.64 1355.14 250.00 342.00 - 

6. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 856.10 574.7.5 1107.11 1869.09 2886.35 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयमं 153.76 3.72 58.80 

राज्यः महाराष्ट 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए गैटिकोत्तर 15953.63 1000.00 13400.00  28161.01 = 45339.90 

छात्रवृत्ति 

2. “ अस्वच्छ " व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के - 691.12 - - 794.99 

बच्चों के लिए गैटरिक-पूर्व 
छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 3398.55 4222.80 2880.66 - 1977.98 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास - - - 567.00 1870.00 
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5. बालिका छात्रावास - ~ - 717.10 2427.00 

6. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 397.31 274.98 1197.43 869.79 681.36 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 

राज्यः मणिपुर 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 139.95 163.76 185.70 100.00 397.98 
Afar छात्रवृत्ति 

2. अनुसूचित जाति उप योजना - - - 29.11 15.07 
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

राज्यः मेघालय 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए - - - 14.30 
afer छात्रवृत्ति 

2. बालक छात्रावास 57.44 - - - - 

राज्यः नागालैंड 

1. योग्यता उन्नयन - - - - 12.00 

राज्यः ओडिशा 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए - 500.00 -  2697.51 3974.64 
afar छात्रवृत्ति 

2. “anges” व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के - 35.72 - - 48.14 

लिए fen छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 2453.49 2832.14 2209.99 1261.37 2508.97 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास 91.56 755.93 - - - 

5. बालिका छात्रावास 1419.60 1914.89 ~ ~ _ 

6. सिविल अधिकारं सरक्षण अधिनियम, 49.74 60.00 69.58 645.58 254.22 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार निवारण) 
अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 
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राज्यः पजा 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्िकोत्तर 539.81 200.00 -  5814.58  5095.92 
छात्रवृत्ति 

2. “अस्वच्छ "“ व्यवसाय मे लगे व्यक्तियों के - - - 112.07 34.00 
बच्चों के लिए मैट्िक-पूर्व छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 375.85 1004.07 1075.88 1362.33 - 
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास - - - - 90.00 

5. बालिका छात्रावास - 113.25 - - - 

6. राज्य अनुसूचित जाति विकास 336.00 240.00 - 197.06 444,25 
निगमों को सहायता 

7. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 60.00 51.00 76.35 114.70 152.68 
1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

राज्यः राजस्थान 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 3204.42 = 10340.11 5397.72 3900.00 = 2982.32 
Hear orate 

2. “ अस्वच्छ '" व्यवसाय मे लगे व्यक्तियों के - 1042.42 598.95 568.76 1354.41 
लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 3988.14 3331.86 3460.63 4301.05 3743.48 
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास 986.80 ~ 191.00 384.00 111.00 

5. बालिका छात्रावास 21.48 339.75 1706.75 584.00 - 

6. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 279.34 157.90 175.61 175.40 198.30 
1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयन 8.43 9.76 8.44 6.86 6.86 
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राज्यः सिक्किम 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मेद्रिकोत्तर - 3.44 1.00 16.56 31.91 

Barat 

2. अनुसूचित जाति उप योजना 52.40 40.06 22.60 82.84 56.02 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

3. राज्य अनुसूचित जाति विकास 200.00 - - - _ 

निगमों को सहायता 

4. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1.90 5.95 8.18 6.40 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

5. योग्यता उन्नयन 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00 

राज्यः तमिलनादु 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए Afgarae 6978.05 500.00 = 5369.97 17847.60 = 14338.38 

छात्रवृत्ति 

2. ५ अस्वच्छ " व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के 41.40 678.08 971.88 236.00 55.89 

बच्चों के लिए Wfen-g orga 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 4897.99 6002.81 4605.30 6786.56 8404.64 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास , | 516.34 297.33 - - -1 

5. बालिका छात्रावास - 256.25 - - -1 

6. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 35.00 235.14 612.15 176.77 494.67 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जमजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

राज्यः त्रिपुरा 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैटिकोत्तर 180.56 410.98 410.16 498.25 1171.82 

छात्रवृत्ति 
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2. “ अस्वच्छ " व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के ~ 86.02 47.83 41.70 42.26 

लिए मैट्रिक पूर्वं छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 424.90 311.42 355.58 460.21 464.25 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालिका छात्रावास - 27.52 - - _ 

5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 0.50 0.60 0.75 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 

जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 कां कार्यान्वयन 

6. योग्यता उन्नयन 3.00 - 6.00 3.00 3.00 

राज्यः उत्तर West 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 22313.71 = 4916.98 = 19967.13 = 49804.19 = 50537.24 

मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 

2. अनुसूचित जाति उप योजना 11023.37 14351.57 1042082 16621.42 17484.48 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

3. बालक छात्रावास 751.97 447.25 157.05 294.00 99.00 

बालिका छात्रावास - 697.20 - 688.10 - 

5. अनुसूचित जाति उप योजना - 400.00 - 987.18 718.21 

के लिए विशेष केन्द्रीय cera 

6. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 553.93 931.29 904.36 960.98 435.30 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयन 10.00 37.90 - 73.18 6.56 

राज्यः उत्तराखंड 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए - 1089.36 789.70 2155.15 3376.54 

मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 
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2. “ अस्वच्छ" व्यवसाय A लगे व्यक्तियों के 2.86 14.72 1.55 1.00 - 

बच्चों के लिए मैटरिक-पूर्व - 

छात्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 594.24 - - 621.41 - 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रानास - 41.39 - - - 

5. बालिका छात्रावास - 101.25 89.29 - - 

6. सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 4.53 5.77 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

7. योग्यता उन्नयन 3.00 2.55 - - 10.46 

राज्यः पश्चिम बंगाल 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर 358.25 3250.23  3835.67  2200.00 20738.22 

छात्रवृत्ति 

2. “sees” व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के - 41.73 26.27 39.90 15.68 

बच्चों के लिए भैट्िक-पूर्व 
छत्रवृत्ति 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 5158.23 4503.80 4502.75 5230.75 = 7578.93 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक छात्रावास - - - 950.00 590.00 

5. बालिका छात्रावास 94.12 670.50 - 204.40 517.00 

6. योग्यता उन्नयन - 31.40 ~ - 32.80 

संध राज्य क्षेत्रः अंडमान ओर Prater द्रीपसमूह 

1. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, - - - 5.49 - 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 

संध राज्य aa: dere 

1. अनुसूचित जाति उप योजना 25.00 25.00 18.75 - - 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 
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2. राज्य अनुसूचित जाति विकास 33.61 62.47 - - _ 

निगमों को सहायता 

3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 3.00 15.00 20.00 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 
अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

संघ राज्य aa: दादरा ओर नगर हवेली 

1. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 96.05 2.66 59.23 60.00 56.52 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 

संघ राज्य क्षेत्रः दमन ओर दीव 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 0.33 7 - : 15.01 
मेटरिकोत्तर छात्रवृत्ति 

2. सिविल अधिकारं सरक्षण अधिनियम, 3.89 4.57 8.94 3.00 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार 

निवारण) अधिनियम, 1989 का 

कार्यान्वयन 

राज्यः दिल्ली 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए - - - - 979.40 
afar छात्रवृत्ति 

2. बालिका छात्रावास 2.00 - - 9.00 - 

3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 9.21 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर 
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

संघ राज्य aa: पुदुचेरी 

1. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 200.00 - 7.71 100.00 405.60 
मैटिकोत्तर छात्रवृत्ति 

2. “ora” व्यवसाय में लगे व्यक्तियों - 2.24 - 6.00 - 

के बच्चों के लिए मैटरिक-पूर्व 

छात्रवृत्ति 
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1 2 4 5 6 7 

3. अनुसूचित जाति उप योजना 125.00 - - 20.31 - 

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 

4. बालक Saas - - 100.00 100.00 - 

5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 40.79 50.00 50.00 87.08 80.50 

1955 तथा अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित 
जनजाति (अत्याचार निवारण) 

अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन 

"गंगा की सफाई" 

3606. श्री इन्दर सिंह नामधारीः क्या पर्यावरण ओर वन 

Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है; 

ओर 

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त करने 

के लिए कौन-कौन से कदम zoe जा रहे है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ८ श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) जी, ai यह उल्लेख करते हुए कि गगा 

नदी का भौगोलिक, एतिहासिक, सामाजिक-संस्कृतिक ओर आर्थिक 

कारणों से विशिष्ट महत्व है, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए, 

भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 

3८3) के तहत फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गगा नदी बेसिन प्राधिकरण 

(एनजीआरबीपए) का गठन किया है। 

(ख) एनजीञआरबीए का उदेश्य व्यापक आयोजना ओर प्रबंधन 

के लिए नदी बेसिन एप्रोच अपनाते हुए गंगा नदी के प्रदूषण का 

प्रभावी उपशमन ओर गंगा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करना है। 
गंगा को प्रदूषण रहित बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य 

उपायो/कदमों A (क) परियोजनाओं को नए दिशा-निर्देश सेट के 

अनुसार तैयार ओर कार्यान्वितं करना; (ख) 15 वर्षो के प्रचालन 
ओर रख-रखाव की गारंटी के लिए रुपरेखा, निर्माण ओर प्रचालन 

(डीबीबो) माडल पर् परियोजनाए; (ग) अल्पतम जीवनचक्र लागते 

पर आधारित प्रौद्योगिकी wa: (घ) स्टेकहोल्डर परामर्श; 
` (ङ) डीपीआर का waa मूल्यांकन; (च) जेएनएनयुआरएम जेसी 

अन्य परियोजनाओं के साथ समन्वय; (छ) स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा 

तृतीय पक्ष निरीक्षण (ating); (ज) शहरी स्थानीय निकायो 

(यूएलबी) ओर राज्य प्रदूषण नि्यत्रण बोर्ड का संस्थागत सुददीकरणः; 

(ज्ञ) केन्द्र, राज्यों ओर युएलबी के मध्य त्रिपक्षीय समञ्चौता ज्ञापन 
(एमओए); (ज) उपचारित अपशिष्ट जल का अधिकतम पुनरुपयोगः; 
ओर (ट) उपचारित बहिस्राव ओर नदी जल गुणवत्ता की नियमित 

मोनीरिरग। 

सैनिकों द्वारा हथियारों की अवैध fant 

3607. श्री पनीष तिवारीः 

श्री असादद्दीन ओवेसीः 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर 

में तैनात सेना कौ यूनिरों मेँ विभिन प्रकार के हथियारों की 
बिक्र(खरीद के 104 मामले पाए गए हैँ तथा यदि हां, तो तत्संबधी 

ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या हथियारों के अवैध व्यापार के इसी तरह के मामले 

राजस्थान के dad क्षेत्रों में भी सामने आए है; 

(ग) इस तरह के अतर्भूत संव्यवहार कौ कार्यविधि क्या 2; 

(घ) क्या ये कार्त या सेवानिवृत्त अधिकारी है जिन्होंने अपने 

हथियार अवैध रूप से बेच दिए हैँ तथा यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा 
क्या है; 

(डः) 1 अप्रैल, 2002 से 1 अप्रैल, 2012 तक पिले दस 

वर्षो के दौरान सरकार द्वारा पता लगाए गए पेसे मामलों की संख्या 

क्या है; ओर 

(च) Cat गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए 

जाने वाले प्रस्तावित उपायों का व्यौरा क्या है?
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रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी); (क) जानकारी कौ कमी 

के कारण सूचना कौ सत्यता सुनिश्चित नहीं कौ जा wat 

(ख) से (च) सेना अधिनियम/विशेष सेना आदेश के प्राधाना 

का उल्लंघन करते हुए सेना अधिकारियों ओर जे.सी.ओ. द्वारा 

गैर-मानक te4 के हथियार बेचे जाने संब॑धी एक मामला प्रकाश 

में आया है। सेना ने इस मामले की जांच अदालत के जरिए जांच 

कराई है, जिसने 74 सेना अधिकारियों को दोषी पाया है। 74 

अधिकारियों में से 64 अधिकारी सेवारत है ओर 10 अधिकारी 

सेवा-निवृत्त 21 सेना 4 63 अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक 

अनुशासनिक कारवाई शुरू कौ दै। इसके अलावा, एेसी घटनाओं 

की पुनरावृत्ति से बचने के लिए गैर-सेवा पैटर्न के हथियारों के 
निपटान संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया को संशोधित किया गया हे) 

“कोयला खनन के लिए वनों का विना 

3608. श्री बंस गोपाल चौधरीः 

श्री अनूप कुमार साहाः 

क्या पर्यावरण ओर वन पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने महान, मध्य प्रदेश के जंगलो में कोयले 

के खनन की अस्थाई अनुमति दे दी 2; 

(ख) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या इसका विपरीत प्रभाव वन्यजीव afar, बाघ 

सरक्षित क्षेत्र ओर वन निर्भर रहने वाले लोगो कौ आजीविका पर 

पडेगा। 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है; ओर 

(डः) सरकार द्वारा ईस संबंध मे क्या सुधारात्मक कदम sae 

गए ? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य wat ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश 

के सिंगरोली जिले में स्थित महान कोयला ब्लाक में कोयले के 

खनन के लिए ded महान कोल लिमिरेड, संगरोली के पक्ष 4 

1182.351 हे. वन भूमि के विपथन हेतु वन (सरक्षण) अधिनियम, 

1980 के तहत पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को अब तक 

अनुमोदन प्रदान नहीं किया हे। 
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(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) ओर (ख) के उत्तर के 

Wea, भाग (ग) से (ड) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता। 

निःशक्तता अधिनियम का क्रियान्वयन 

3609. ड. शशी War: 

प्रो. रजन प्रसाद यादवः 

क्या सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या निःशक्तता संब॑धी भारतीय कानून में निःशक्त 

व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट के सम्मेलन के उपबंध, 

जिसे भारत के मानसिक रूप से निःशक्तं व्यक्तियों के संबंध मं 

विशेषरूप से परिवर्तन किया है, को समञ्लोते या अपने कानून में 
शामिल किया जा रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ग) सम्मेलन के अनुरूप कानून लाने के लिए क्या कदम 

sat गए 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) मौजूदा निःशक्त व्यक्ति 

(समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्णं भागीदारी अधिनियम, 

1995 की जगह पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित 

सयुक्त we अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) के अनुरूप एक नवीन 

विधान का मसौदा तैयार करने के लिए विकलागता क्षेत्र के 

विशेषज्लो, विभिन हितधारियों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, 

गैर-सरकारी संगठनों आदि कौ सदस्यता वाली एक समिति का गठन 

30.04.2010 को किया गया था। इस समिति ने, अन्य बातों के 

साथ, विकलांगजन संगठनों, विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत सिविल 

सोसाइटी संगठनों सहित विभिन्न हितधारियों के साथ 24 राज्य स्तरीय 

परामर्श वैठके कौ है। कानून विशेषसों के साथ अलग से परामर्शं 

भी किया गया 21 समिति ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार 

विधेयक, 2011 नामक मसौदा विधान सहित अपनी रिपोर 

30.06.2011 को प्रस्तुत कौ है जो विचाराधीन है। 

"वनों का सीमा-निर्धारण" 

36190. श्री पी. fer: 

श्री गुरूढास दासगुप्तः 

क्या पर्यावरण ओर वन मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या निर्धारित मानदण्डों के आधार पर वनों को निषिद्ध 

क्षेत्र के रूप मेँ वर्गीकरण के लिए उसके सीमा निर्धारण का qa 

देने हेतु गदित पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबध में 

क्या सिफारिशे की गई हैँ; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कारवाई कौ गई? 

पर्यावरण sit वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (ग) देश मेँ वन ओर वन्यजीव 

संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण के महत्वपूर्णं उदेश्य को पूरा करने 

के लिए पुराने वन क्षेत्रो, जहां खनन कार्यकलाप से कभी qa 

की जा सकने वाली क्षति हो सकती है, तथा te अन्य वन ast 

जिन्हं संरक्षित ओर सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, को 
अभिन्ञात करने हेतु sera मानदण्ड तैयार करने के लिए पर्यावरण 

एवं वन मंत्रालय ने सचिव, पर्यावरणं एवं वन कौ अध्यक्षता में 

एक समिति गठित की है। 

समिति ने अपनी रिपोर्ट मेँ सिफारिश कीहै कि वन के एक 

खंड को छः मानदण्डों नामशः वनावेरण, वन प्रकार, जैवीय 

समृद्धता, वन्यजीव महत्व, भू-दश्य सुव्यवस्थता ओर जलीय उपयोगिता 

के आधार पर अनातिक्रान्त खंड के रूप मेँ वर्गाकृत किया जाए। 

( हिन्दी) 

मुसलमान ओर ईसाई बने लोगों को अनुसूचित 
जाति का दर्जा 

3611. योगी आदित्यनाथः क्या सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से मूलतः fee 

से ईसाई ओर मुसलमानों बने लोगो को अनुसूचित जाति का दर्जा 

देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबेधी व्योरा क्या है तथा एेसे लोगो को 
अनुसूचित जाति के दर्ज में शामिल किए जाने के लिए क्या कारण 
दिए गए हैँ; ओर 

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? 

सामाजिकं न्याय ओर अधिकारिता मत्रालय पे राज्य मत्री 

(श्री डी. नैपोलियन ): (क) ओर (ख) ईसाई तथा इस्लाम धर्म 

मं परिवर्तित होने वाले व्यक्तियों, जो मूल रूप से उस जाति से 
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संबंधित है जो अनब अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट है, को 
अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करने के लिए कुल राज्य सरकारों 

सहित विभिन wat से मांगे^अनुोध प्राप्त हुए है। 

(ग) ईसाई तथा इस्लाम धर्म A परिवर्तित होने वाले व्यक्तियों, 

जो मूल से उस जाति से संब॑धित है जो अब अनुसूचित जाति के 
रूप मेँ विनिर्दिष्ट है, को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करने 
कौ अपील करते हुए कई fe याचिकाएं उच्चतम न्यायालय मेँ दायर 

की गई है। यह मामला निर्णयाधीन है। 

"कार्बनडाई-ओक्साइड का उत्सर्जन ' 

3612. श्री रमाञंकर राजभरः क्या पर्यावरण ओर वन 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारत कार्बन उत्सर्जन में तीसर सबसे बडा देश 

हे; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी oo क्या है तथा उन देशों के 

नाम क्या है जो प्रतिशत मे सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करते 

हे; 

(ग) भारत में आर्थिक विकास कार्बन के उत्सर्जन के लिए 

किस हद तक उत्तरदायी रै; ओर 

(घ) कार्बन कटौती को प्रभावी बनाने ओर आर्थिक विकास 

के साथ संतुलन बनाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना 

है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीपती 

जंयती नटराजन ): (क) ओर (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 
वे देश जिनका प्रतिशतता के संबंध में ग्रीन asa गैस (जीएचजी) 

उत्सर्जन में वृहत्तर योगदान है, वे चीन 19.5%, संयुक्त राज्य 
अमेरिका - 19.2% भारत-5.3% रूस-5.1% जापान-3.6% ओर 

जर्मन-2.6% है। 

(ग) जैसे-जैसे भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढता है, 
वैसे-वैसे ही उत्सर्जन मे वृद्धि सुनिश्चित रूप से होती है। परन्तु 
उत्सर्जन कौ वुद्धि द्र सामान्य रहेगी जैसी कि सकल घरेलू उत्पाद 
की उत्सर्जन मात्रा मँ कमी में दर्शाया गया 2 मई, 2010 में जारी 
भारतीय जलवायु परिवर्तन आकलन dean कौ रिपोर्ट के अनुसार 

देश के जीएचजी उत्सर्जन मे ad 1994 मेँ 1228 मिलियन टन 

कार्वन-डाईआक्साइड (एमरीसीओ,) के बराबर उत्सर्जन कौ तुलना 

मेँ वर्षं 2007 4 1727 एमटीसीओ, के बराबर उत्सर्जन वृद्धि हुई 
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(घ) भारत, eel नयाचार के अतर्गत उत्सर्जन में कमी लाने 

के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। तथापि, भारत सरकार 
स्वैच्छिक रूप से जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कदम 
उठा रही Vi सरकार ने दिनांक 30 जुन, 2008 को राष्ट्रीय जलवायु 
परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी कौ है जोकि जलवायु 
परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की कार्यनीति कौ रूपरेखा दर्शाती 

हे। आठ राष्ट्रीय मिशनों मे से दो मिशन, weta सौर मिशन ओर 
राष्ट्रीय संवरद्धित ऊर्जा दक्षता मिशन हैँ जो उत्सर्जन के उपशमन 
से संबंधित हैँ तथा जिनमें सौर ऊर्जा उत्पादन ओर ऊर्जा संरक्षण 
के लक्ष्य वाले कारगर कार्यक्रम शामिल है। ऊर्जा दक्षता मिशन 
में निष्पादन, उपलब्धि ओर व्यापार स्कीम के तहत ऊर्जा दक्षता 
प्राप्त करने के लिए मानदण्ड स्थापित करना परिकल्पित है। इसके 

अतिरिक्त, सार्वजनिक ओर निजी क्षेत्र कौ एनटिटिस क्योटो नयाचार 
के स्वच्छ प्रौद्योगिकौ तेत्र (सीडीएम) मे भागीदारी करती हैं, जिससे 
उत्सर्जन कम करने मेँ सहायता मिलती है। इन पहलोँ का कार्बन 

उत्सर्जन कम करने पर प्रभाव पडा है। 

gah अतिरिंकत, योजना आयोग ने धीमी कार्बन सतत वृद्धि 

कौ कार्यनीति तैयार करने कं लिए 25 सदस्यी विशेषज्ञ समूह गठित 
किया है। विशेषज्ञ पैनल ने विद्युत, परिवहन, भवन, उद्योग ओर 
वानिकौ जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों मँ जीएचजी 
उस्सर्जन कौ मात्रा कम करने कं विकल्पों को लेते हुए मई, 2011 
मे एक आतरिक रिपोर्ट तैयार की है। 

[ अनुकाद)] 

आशिर्वादम दलितों को वित्तीय सहायता 

3613. श्री मधु गौड aed: क्या सामाजिक न्याय ओर 
अधिकारिता मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को आशिर्वादम दलितों की बस्तियों से जल 

कौ आपूर्ति हटाने के संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त हुई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है तथा इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या ठकेदारों ने दलितों के dal मे काम करने से मना 

कर दिया हे; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध मेँ क्या कदम उठाए गए है? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मत्री 
(श्री डी. नैपोलियन);: (क) भारत सरकार (कार्य आबंटन) 
नियमावली, 1961 के अनुसार, सिविल अधिकार सरक्षण अधिनियम, 

1955 एवं अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति (अत्याचार 
निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत व्यक्तियों सहित अनुसूचित 
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जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक 
अपराधो का विषय गृह मंत्रालय को आवंटित है। उस मंत्रालय ने 
बताया है कि इस day मे किसी विशेष शिकायत कौ जानकारी 
उन्हें नहीं है। 

(ख) से (ङ) प्रन नहीं soa 

बिहार में राष्टीय राजमार्गं 

3614. डो. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या सड़क परिवहन ओर 
राजमार्ग मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्षं में बिहार मँ राजमार्गो 
के निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू करने के बारे मे कोई लक्ष्य 
निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने बिहार राज्य मँ 20 किमी प्रतिदिन सडक 
बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो 
इसके कारण क्या है; 

(घ) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान योजना ओर 
गैर-योजना मदों के अतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गं के स्तरोननयन के लिए 
बिहार राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का व्यौरा 
क्या है; 

(ङ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का व्यौरा क्या 
है तथा प्रत्येक परियोजना कं लिए कितनी निधि स्वीकृत^आबंटित 
कौ गई; 

(च) क्या जारी राशि का उपयोग बिहार सरकार द्वारा कर 

लिया गया है तथा प्रत्येक परियोजना की निगरानी & लिए सरकार 
द्वारा कोई कारवाई की जा रही है; ओर 

(कछ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
जितिन प्रसाद): (क) जी at भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 

कै वकं प्रोग्राम में शामिल परियोजनाओं जिनका ब्योरा संलग्न 
विवरण-। मे दिया गया है, के अलावा, विभिन राष्ट्रीय राजमार्गो 

कौ कुल 26.10 किमी लंबाई A सुधार कार्य को चालू वित्त वर्ष 
के दौरान at जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

(ख) जी नहीं! 20 किमी प्रतिदनि सम्पूर्णं देश के लिए ओसत 

लक्ष्य हे। 

(ग) प्रश्न नहीं saa
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(घ) से (3) परियोजना वार कोई आबंटन नहीं किया जाता द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों का आबंटन तथा व्यय सहित व्यौरा संलग्न 

है। गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षो के दौरान योजना तथा गैर योजना विवरण-॥ मेँ दिया गया है। 

शीर्षो के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों ओर इस मंत्रालय 

विवरण I 

बिहार राज्य Fae जाने हेतु वकः प्रोग्राम 2012-13 मे शामिल परियोजनाए 

क्र.सं परियोजना का नाम रारा सं, किमी में लंबाई 

1. पटना-गया-डोभी खंड को चार-लेन का बनाया जाना 83 127 

2. छपरा-रीवाघार- मुजफ्फरपुर खंड को tes शोल्डर सहित दो-लेन का बनाया जाना 102 75 

3. विहारशरीफ-बरभीधा-मोकामा खंड को tes शोल्डर सहित दो-लेन का बनाया जाना 82 52 

जोड 254 

विवरण Il 

गत तीन ad ओर चालू वर्णो के दौरान योजना तथा गैर योजना शीर्षो के अन्तर्गत राज्य सरकार स प्राप्त 

प्रस्तावों ओर इस मत्रालय दारा स्वीकृत प्रस्तावो का आवटन तथा व्यय सहित व्यौराः 

aa प्राप्त प्रस्तावों कौ संस्वीकृत प्रस्तावों कौ संस्वीकृत राशि (करोड 

संख्या संख्या equ) 

योजना गैर-योजना योजना गैर-योजना योजना गैर-योजना 

2009-10 | 19 4 19 4 210.00 29.37 

2010-11 12 13 12 13 223.25 64.38 

2011-12 3 7 3 7 50.17 31.47 

2012-13 (31.08.2012 कौ स्थिति के अनुसार) 44 8 4 6 66.51 23.49 

गत तीन वषो ओर चालू वर्षो के दौरान योजना तथा गैर योजना शीर्षो के अन्तर्गत आक्टन तथा व्यय का ब्योरा 

वर्ष आबंटन (करोड रुपए) व्यय (करोड रुपए) 

योजना गैर-योजना योजना गेर-योजना 

2009-2010 238.00 69.51 238.00 50.70 

2010-2011 194.98 93.84 194.98 79.06 

2011-2012 227.00 80.79 230.00 50.62 

2012-2013 (31.07.2012 कौ स्थिति को अनुसार) 296.00 51.90 31.87 8.64 
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राष्टीय राजमार्गं संख्या 85 

3615. श्री ued डिएसः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) 2011-12 के दौरान केरल में बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गो 

की लंबाई क्यां है; 

(ख) राज्य मेँ ag 2012-13 & दौरान ली गई राष्ट्रीय राजमार्ग 

परियोजनाओं का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या कोचीन-धनुषकोडि रष्टरीय राजमार्गं संख्या 85 के 

समारेखन को अंतिम रूप दे दिया गया है; 

(घ) यदि हां, तो किन प्रमुख स्थानों से होकर यह राजमार्ग 

TERM; ओर 

(ङ) एनएच 85 पर Berna बाईपास के निर्माण 

के लिए प्रस्तावित योजना का व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद् ): (क) वर्षं 2011-12 के दौरान केरल में लगभग 

234 किमी. लंबाई के usta राजमार्गो का निर्माण/उनननयन किया 

गया है। 

(ख) राष्टीय राजमार्गो कौ लगभग 314 किमी. लंबाई के 

सुधार, मरम्मत ओर wie Sts कार्यो के पुरस्थापन, सडक सुरक्षा 

कार्यो आदि को 347 करोड रु. के परिव्यय पर वार्षिक योजना 

2012-13 में शामिल किया गया 21 

(ग) जी नहीं। 

(घ) wea पैदा नहीं होता। 

(ड) कूडानूर-मटृराकूञ्ची बाईपास के सरेखण को अंतिम रूप 

नहीं दिया गया है। 

एन एच-201 

3616. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः क्या सड़क 

परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने at कृपा करेगे किः 

(क) क्या ओडिशा मे एन एच-201 की हालत दयनीय है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संक्धी व्यौरा क्या है; 
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(ग) क्या उक्त एन एच के मरम्मत/विकास/जीणोद्धार के लिए 

निधियों कौ संस्वीकृति के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव^अनुरोध 

प्राप्त हुआ है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा इस पर 

की -गई कारवाई सहित इसके लिए अपेक्षित/संस्वीकृत निधि क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) से (घ) यद्यपि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों 

ओर पारस्परिक प्राथमिकता के भीतर राष्टीय राजमार्गो को यातायात 

योग्य परिस्थितियों मेँ बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैँ, ओडिशा 

राज्य मे रारा-201 के कुछ asl कौ स्थिति अच्छी नहीं है। लगभग 
104 करोड रुपए कौ लागते से रारा-201 पर् 3 सुधार कार्यो का 

प्रावधान राज्य के लिए वार्षिक योजना 2012-13 में किया गया है। 

इसके अलावा, चालू वित्तीय ad के दौरान, 11.05 was रुपए की 

धनराशि से रारा-201 पर 3 आधिक नवीकरण कार्य संस्वीकृत 

किए गए है। 

(हिन्दी) 

"ताजमहल पर प्रदूषण का प्रभाव 

3617. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः क्या पर्यावरण ait वन 
मत्री मंत्री यह बताने al कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने ताजमहल को प्रदूषण मुक्त बनाने के 

लिए कोई स्कीम तैयार की ठै; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ate क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैँ? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ग) भारत सरकार ने, ताजमहल की 

सुरक्षा हेतु विभिन स्कीमों के कार्यान्वयन कौ प्रगति ओर उत्तर प्रदेश 

राज्य में ताज shea क्षेत्र मे आगरा प्रभार की भौगोलिक 

सीमाओं में पर्यावरण at सुरक्षा ओर सुधार के कार्यक्रमों की 

निगरानी के लिए वर्षं 1998 मे ताज रदोपीजइर्भेम जोन dee 

(निवारण एवं नियत्रण) ेथारिटर को अधिसूचित किया em इसके 

अतिरिक्त सरकार ने ताजमहल कौ पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु एक 

स्कीम को भी dan एवं कार्यान्वित किया है। ix पंचवर्षीय योजना 

कं दोरान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 50:50 लागत भागीदारी के 
आधार पर 10 परियोजनाओं हेतु 222.21 करोड रु. की रशि 

संस्वीकृति की गर्ह et परियोजनाओं के AR संलग्न विवरण में 

दिए गए ZI
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विवरण 

परियोजनाए ओर अनुमोदित लागत 

क्र.सं परियोजना का नाम अनुमोदितं लागत 

(करोड रु. मेँ) 

(i) आगरा में विद्युत आपूतिं में सुधार 09.11 

(ii) THAT बेर्योज 12.50 

(iii) आगरा बाईइ-पास को चौडा करना 00.75 

(iv) स्टोम वाटर Sta सिस्टम (आगरा) 06.60 

(v) ala अपरशिष्ट प्रबंधन 07.49 

(vi) आगरा बाई-पास A एक भाग का निर्माण 10.65 

(vii) | आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों मेँ ओर आस-पास तथा फतेहपुरसीकरी मे विद्युत आपूर्ति में सुधार 39.09 

(viii) आगरा शहर कौ सड़कों के मास्टर प्लान का सुधार 21.22 

(ix) जल आपूर्ति (आगर) 72.80 

(x) जल आपूर्ति (मथुरा- वृंदावन) 42.00 

कल 222.21 

“स्वच्छ विकास तंत्र 

3618. श्रीमती मीना सिंहः क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने देशं में उत्सर्जन हास परियोजना ' स्वच्छ 

विकास da’ शुरू किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी sto क्या है तथा इस aay में 

की गई प्रगति तथा उपलब्धियों का ai क्या है; ओर 

(ग) अब तक इस परियोजना पर किए गए व्यय का व्यौरा 

क्या है तथा इस परियोजना में कितनी विदेशी सहायता मिली है 

ओर व्यय की तुलना a कितना लाभ प्राप्त हुआ है? 

पर्यावरण ओर वन मत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ग) भारत सरकार ने दिसंबर. 2003 

मे सचिव (पर्यावरण एवं वन) कौ अध्यक्षता वाला एक राष्ट्रीय 

स्वच्छ विकास da प्राधिकरण (एनसीडीएमए) स्थापित किया 21 

यह प्राधिकरण सतत विकास के दृष्टिकोण से eke wel एप्रोवल 

(एचसीए) प्रदान करने के लिए विभिन्न स्वच्छ विकास तंत्र 

(सीडीएम) परियोजनाओं पर विचार करता है। भारत कौ सीडीएम 

क्षमता, वैश्विक सीडीएम बाजार के महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व 

करती है। दिनांक 28 अगस्त, 2012 के अनुसार सीडीएम कार्यकारी 

बो द्वारा पंजीकृत कौ गई कुल 4,527 परियोजनाओं में से, 878 

भारत की हैँ जोकि विश्व मे किसी देश द्वास अब तक दर्ज की 

गईं सर्वाधिक परियोजनाओं के अनुसार दूसरे zat पर gi सीडीएम 

रूपरेखा ओर प्रक्रिया के तहत, कार्यालयी विकास सहायता (ओडीए) 

वाली परियोजनाएं सीडीएम लाभं कौ पात्रे नहीं है। आज कौ तारीख 

के अनुसार भारत ने 440,895 करोड र. से अधिक के निवेश को 

सुकर बनाते हुए 2423 परियोजनाओं को होस्ट कटी एप्रोवल प्रदान 

किए #1 यदि ये सब परियोजनाएं सीडीएम कार्यकारी até द्वारा 

पंजीकृत कर ली जाती है तो इनके पास वर्षं 2012 कौ समाप्ति 

तक 716 मिलियन प्रमाणीकृतं उत्सर्जन कमी (सीईआर) उत्पन्न 

करने कौ क्षमता है।
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[ अनुकाद] 

व्यावसायिक शिक्षा 

? श्री टी. आर. बालूः 

श्रीमती कमला देवी पटलेः 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकारं ने देश मं व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार 

के लिए क्या उपाय किए है; 

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों मे व्यावसायिक प्रशिक्षण 

asl का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के 

साथ ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो^ओौचोगिक प्रशिक्षण केन्द्रं को 

जोडनें का विचार 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ङ) इन पाटूयक्रमों के अंतर्गत नामाकित छात्रों का रोजगार 

प्राप्ति दर क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
देश मँ व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रचार करनै के उदेश्य से सरकार 

द्वारा किए गए उपाय है- बहु-कौशलीय पाट्यक्रमों को आस्म करने 
के महेनजर घरेलू संसाधनों के माध्यम से 100 आईटीआडइज तथा 

3 
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विश्व बैक की सहायत के माध्यम से 400 आर्ईहरी आहन के उननयन 

के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपी) के माध्यम से 

1336 सरकारी aga का उन्नयन करना ओर “ कौशल 
विकास योजना” के अधीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) 

मँ 1500 आईरीआइज ओर 5000 कौशल विकास dat (सीडीसीज) 
की स्थापना करना। 

(ख) 24.08.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार, देश मे कार्यरत 

सरकारी एवे निजी आईटीआइज 10009 थे जिनमें से 2269 सरकार 

के अधीन हैँ ओर 7740 निजी aa के अधीन Bt 24.08.2012 
तक को स्थिति के अनुसार सरकारी/निजी आईटीआईइज के राज्य-वार 

ar संलग्न विवरण मे fer गए है। 

(ग) ओर (घ) एनसीवीरी उन सरकारी एवं निजी आईटी आज 

मे व्यवसायों को संबधन प्रदान करना जारी रखती है जो एनसीवीरी 

द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदण्डो को पूरा करते Zi 

(ङ) ओंद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन, राज्य सरकारो/सघ 

राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रणाधीन है ओर इसलिए रोजगार एवं 
बेरोजगारी पर आंकडों का केन्द्र म रखरखाव नहीं किया जाता। 

तथापि, जनवरी, 2011 में भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा आयोजित 

ओंद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यानिष्पादन मूल्यांकन के अनुसार 
सरकारी ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्नातको को मिलने वाला 

रोजगार लगभग 60% रहा है। तथापि, विभिन्न योजनाओं के अधीन 
उननयित एवं आधुनिककृत ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मामले 

मेँ यह 80 से 90% तक रहा है। 

विवरण 

सरकारी“विक्री^आईटी आई का रान्य-वार व्यौरा 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम सरकारी iy सीर निजी सीर कुल कुल 
सं. कौ संख्या क्षमता ओप्रके.की क्षमता ओ.प्रसं/ सीर 

(सरकारी) संख्या (निजी) MAAS क्षमतां 

1 2 3 4 5 6 7 8 

उत्तरी aq 

1 Werte 2 968 0 0 2 968 

2 दिल्ली 16 11132 61 4812 71 15944 

3. हरियाणा 89 23624 104 11240 193 34864 

4. हिमाचल प्रदेश 75 11092 121 11100 196 22192 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. जम्मू ओर कश्मीर 37 4087 1 110 38 4197 

6. पंजाब 97 20756 245 29792 342 5व548 

7. राजस्थान 115 15248 703 83743 818 98991 

8. उत्तर प्रदेश 315 32396 1149 138366 1464 170762 

9. उत्तराखंड 59 6795 44 4390 | 103 11185 

उप-योग 805 126098 2428 283553 3233 409651 

दक्षिणी क्षेत्र 

10. आंध्र प्रदेश 147 27422 556 113412 703 140834 

11. कर्नारक 179 30530 1285 100926 1464 131456 

12. केरल 40 16460 492 54042 532 70502 

13. लक्षद्वीप 1 96 0 0 1 96 

14. पुदुचेरी 8 1432 9 508 17 1940 

15. तमिलनाडु 61 23192 650 67758 711 90950 

उप-योग 436 99132 2992 336646 3428 435778 

पूवीं क्षत्र 

16. अरुणाचल प्रदेश 5 512 1 96 6 608 

17 अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 273 0 0 1 273 

18. असम 30 5776 4 208 34 5984 

19. बिहार 34 11433 529 74857 563 86290 

20. was 20 4672 156 33752 176 38424 

21. मणिपुर 7 540 0 0 7 540 

22. मेघालय 5 622 2 320 7 942 

23. मिजोरम 1 294 0 0 | 1 294 

24. नागालैंड 8 944 0 0 8 944 

25. ओडिशा 28 10064 588 97732 616 107796 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

26. सिक्किम 4 580 0 0 4 580 

27. त्रिपुरा 8 1088 0 0 8 1088 

28. पश्चिम बंगाल 52 13580 51 5192 103 18772 

उप-योग 203 50378 1331 212157 1534 262535 

पश्चिमी क्षेत्र 

29. छत्तीसगद 92 10992 47 5408 139 16400 

30. दादरा ओर नगर हवेली 1 228 0 0 1 228 

31. दमन ओर दीव 2 388 0 0 2 388 

32. गोवा 10 3264 4 380 14 3644 

33. गुजरात 157 57500 391 2356व 548 81060 

34. मध्य प्रदेश 173 25806 162 17346 335 43152 

35. महाराष्ट 390 108536 385 46804 775 155340 

उप-योग 825 206714 989 93498 1814 300212 

सर्वं योग 2269 482322 7740 925854 10009 1408176 

किए गए बंधुआ aaa का पुनर्वास 

3620. श्री प्रहलाद जोशीः 

श्री एन. चेलुवरया स्वामीः 

श्री सुरेश arts: 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करगे fa: 

(क) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
सरकार द्वारा पहचाने गए, मुक्त कराए गए ओर पुनर्वासित किए 

गए ays मजदूरो कौ राज्य-वार कुल संख्या कितनी ठै; 

(ख) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए 

चलाई जा रही योजनाओं^कार्यक्रमो/परियोजनाओं का व्यौरा क्या है; 

(ग) मुक्त कराए गए बंधुआ Tad के पुनर्वास कै लिए 

चलाई जा रही इन योजनाओं^कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत 

संस्वीकृत, जारी ओर आबंटित धनराशि का str क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वार देश में बधु aged का उन्मूलन करने 

के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

से (ग) बंधुआ मजदूर का पत्ता लगाने ओर मुक्त कराए गुए 

ay WI का पुनर्वास करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य 

सरकारों पर है। पता लगाएर गए ओर मुक्त कराए गए बंधुआ 

mg के पुनर्वास के कार्य मे राज्य सरकारों कौ सहायता करने 

की दृष्टि से, ays मजदूर के पुनर्वसि हेतु केन्द्रीय रूप से 

प्रायोजित योजना स्कीम मई, 1978 से लागू है। इस योजना क 

अतर्गत, प्रति बंधुआ मजदूर 20,000/- रुपये की द्र से पुनर्वास 

सहायता प्रदान की जाती है जो केन्द्रीय ओर राज्य सरकार द्रा 

बराबर-बराबर वहन कौ जाती दै। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना 

ओर प्रस्तावों के आधार पर, पिछले तीन asf के दौरान मुक्त कराए 

गए ओर पुनर्वासितत किए गए बंधुम मजदूर कौ संख्या ओर प्रदान 

at गर्ह केन्द्रीय सहायता का राज्यवार व्यौरा निम्नानुसार हैः-
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वर्ष राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों का मुक्त कराए गए ओर जारी कौ गई निधि 

नाम पुनर्वासित किए गए (रुपये लाख में) 

बंधुआ मजदूरो कौ संख्या 

2009-10 बिहार 264 रु. 22.10 

उत्तर प्रदेश 100 | रु. 12.23 

2010-11 छत्तीसगद 688 रु. 68.80 

उत्तर प्रदेश 100 र. 10.00 

पश्चिम बगाल 77 रु. 6.85 

बिहार - रु. 4.30* 

2011-12 आध्र प्रदेश 153 रु. 15.30 

विहार 780 रु. 68.20 

हरियाणा 3 रु. 0.30 

कर्नारक 73 रु. 7.30 

ओडिशा 384 रु. 38.39 

पंजाब 19 रु. 1.90 

राजस्थान 25 रु. 2.50 

उत्तर प्रदेश 3391 र. 339.10 

भ्यह वर्षं 2009-2010 के दौरान मुक्त कराए गए ओर पुनर्वासित किए गए 264 dyson श्रमिक के dae मेँ शेष धनराशि eff 

(घ) बंधुआ मजदूर प्रथा देशभर A बंधुआ श्रम पद्धति 

(उत्सादन) अध्योदश जिसे बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 

1976 द्वार प्रतिस्थापित किया गया, के अंतर्गत 25 अक्टूबर, 1975 

से कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है। जब कभी बंधुआ मजदूर 

के अस्तित्व का पता लगता है, ta व्यक्तियों कौ पुनर्वास हेतु 
पहचान कौ जाती 2 

बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन 

की समीक्षा ओर निगरानी करने की दृष्टि से सचिवे (श्रम ओर 

रोजगार) की अध्यक्षता में विशेष समूह गठित किया गया है! यह 

समूह समय-समय पर राज्य सरकारों को अधिनियम का कारगर रूप 

से कार्यान्वयन करने के लिए बल देने कौ खातिर कषेत्रवार बैठके 

कर रहा 21 

आईएलओ के सहयोग से, केन्द्रीय सरकार ओर तमिलनाडु 

सरकार ने राज्य में शालीन कार्य के संबर्धन के माध्यम से बंधुआ 

मजदूर को कम करने के प्रयोजनार्थं एक प्रयोगिक परियोजना शुरु 

की है। इस परियोजना कौ पुनरावृत्ति आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा ओर 

हरियाणा राज्यों मे at wt wt Zt 

इई va आई योजना के तहत मजदूरो की संख्या 

3621. डा. अजय कमारः क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) आारखंड सहित देश मे कर्मचारी राज्य बीमा (ई एस 

आई) योजना में शामिल किए गए wag की राज्य-वार संख्या 

क्या है; 

(ख) क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 

(सी जी एच एस) के तर्ज पर ई एस आई खी के लाभार्थियों 

को et ae जारी करने का कोई प्रस्ताव 2;
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(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी at क्या है; ओर 

(घ) सभी ई एस आई सी लाभार्थियों को कब तक एसे कार्ड 

जारी किए जाने की संभावना 2? 

श्रम ओर रोजगार मंत्री ( श्री पल्लिकार्जुन act): (क) 
ब्योरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ख) से (घ) कर्मचारी we बीमा निगम (seas) 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए अपने 

बीमित व्यक्तियों (आई.पीज) को सूचना प्रोद्योगिकौ परियोजना 
‘Gag’ के sata दो बायो-मीटरिक पहचान are जारी करता 

है। एक are बीमित व्यक्ति के उपयोग हेतुं ओर दसरा are उसके 
परिवार के सदस्यों के उपयोग हेतु जारी किया जाता 2) पहचान 
are का जारी करना एक सतत प्रक्रिया zi 

विवरण 

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना 

के अतर्गत कवर किए गए कर्पचारियों कौ राज्यवार सख्या 

12 भाद्रपद, 1934 (शाक) 

क्र.सं राज्य,क्षेत्र/ 31.03.2011 कौ स्थिति के अनुसार 

अंचल कर्मचारियों कौ संख्या 

1 2 3 

1. आंध्र प्रदेश 1239218 

2. असम, मेघालय, 104199 

नागालैंड ओर त्रिपुरा 

3. बिहार 109581 

4. चंडीगद् 69524 

5. छत्तीसगद 210056 

6. दिल्ली 1077954 

7. गोवा 135114 

8. गुजरात 882104 

9. हरियाणा 1062277 

10. हिमाचल प्रदेश 193751 

11. जम्मू ओर कश्मीर 59068 
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12. आारखंड 215820 

13. कर्नारक 1475635 

14. केरल 602458 

15. मध्य प्रदेश 318169 

16. महाराष्ट 2069003 

17. ओडिशा 250188 

18. पुदुचेरी 110031 

19. पंजाब 640989 

20. राजस्थान 505463 

21. तमिलनाडु 1907305 

22. उत्तर प्रदेश 908307 

23. उत्तराखंड 255350 

24. पश्चिम बगाल 1026490 

अखिल भारत 15428054 

“जैव-विविधता सम्मेलन आयोजित करने के लिए निधियां' 

3622. श्री अरुण कूपार वुंडावल्लीः क्या पर्यावरण ओर 

वन मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 01 अक्तूबर से 19 अक्तूबर, 

2012 तक हैदराबाद् में आयोजित होने वाले जैव-विविधता सम्मेलन 

को आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार से निधियां उपलब्ध कराने 

का अनुरोध किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का सम्मेलन का संचालन सुचारु रूप a 
सुनिश्चित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने का विचार 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है; ओर 

(ङ) सरकार ने इस संबंध मे क्या कदम उठाए है? 

पर्यावरण ओर वन म॑त्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (ङ) जी, ai आंध्र प्रदेश सरकार
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ने हैदराबाद शहर की अवसरचना में सुधार ओर सौदर्यवर्धन करने 
के लिए पर्यावरण wa वन मंत्रालय के Tie सै 1028 करोड र. 

का प्रावधान करने का अनुरोध किया है। आध्र प्रदेश राज्य सरकार 

ने इन निधियों कौ मांग ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, गृह, सूचना 

एवं जन संपक, वन, पर्यटन एवं पर्यटन एवं परिवहन विभागो, 

सास्कृतिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आध्र प्रदेश नेशनल ग्रीन कार्पस 

के लिए कौ et पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय 

समकक्ष मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित समर्थन 
aa मे आध्र प्रदेश सरकार के लिए निधियों के वितरण को बद़ाने 

की संभावनाओं कौ तलाश करें 

इसके saad अनुरोध मे, आध्र प्रदेश सरकार ने संशोधन 

करते हुए लगभग 364 करोड रु. तक कौ प्रस्तावित सहायता का 

अनुरोध किया है, जिसे वर्षं 2012-13 हेतु आंध्र प्रदेश के लिए 

योजना आबंटन के अतिरिक्त बजटीय आवंटन हेतु योजना आयोग 

ओर वित्त मंत्रालय के विचारार्थं प्रस्तुत किया गया हे। 

राजपार्गो में यातायात संकुलता 

3623. श्री संजयं निरुपमः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्गं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजमार्गो की 

लम्बाई मात्र 4.01 प्रतिशत कौ दर से ae रही है, जबकि माल 

दलाई कौ मात्र 9.08 प्रतिशत तथा वाहनों कौ संख्या 10.76 प्रतिशत 

कौ दर से बद रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या वाहनों के लिए सडक पर जगह की कमी ओर 

उनकौ अत्यधिक गतिं राजमार्गं पर यातायातं की संकुलता का एक 

बडा कारण है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए esa जाने का प्रस्ताव है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय में राज्य मत्री (डां 

तुषार चौधरी ): (क) ओर (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 

2010-11 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो कौ लंबाई में कोई वृद्धि नहीं 
हुई थी जबकि राज्य राजमार्गा, Gen परिवहन द्वारा दुलाई किए 

गए सामान के भाद ओर पंजीकृत मोटर वाहनों कौ वार्षिक वृद्धि 

द्र क्रमशः 2.3 प्रतिशत, 10.1 प्रतिशत ओर 11 प्रतिशत रही है। 
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(ग) से (ङ) राजमार्गो पर जाम के कारणों के संबंध में 

शहरी सडको के संबध में यह एक सामान्य घटना है। राष्ट्रीय 

राजमार्गो के विकास ओर अनुरक्षण का दायित्व सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मत्रालय का है। राष्ट्रीय राजमार्गो में वृद्धि करना एक सतत 

प्रक्रिया है ओर राजमार्गो का उन्नयन परस्पर प्राथमिकता, सडक 

संपर्क, यातायात ओर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हे। 
सडक परिवहन ओर राजमार्ग मत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गा में वृद्धि 

किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक 

महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। सडक परियोजनाओं के शीघ्र 
कार्यान्वयन के लिए उनका अनुवीक्षण समय-समय पर विभिन स्तरों 

पर किया जाता zi 

गोमती नदी का संरक्षण 

3624. श्री धनंजय fae: क्या पयविरण ओर वन मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या गोमती कार्य योजना चरण- ओर चरणा के 

तहत सरकार द्वारा किए गए उपायों के चलते गोमती नदी के जल 

कौ गुणवत्ता में संतोषजनक सुधार हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान शुरू की गई 
परियोजनाओं का व्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय हुआ 

है; 

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की 

विफलता के क्या कारण रहै; 

(घ) क्या सरकार गोमती नदी में प्रदूषण के स्तर A कमी 

लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचारा कर रही है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्यंबधी व्यौरा क्या 2? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ग) गोमती नदी के तट पर् स्थित 

शहरों से अशोधित अपशिष्ट जल का छोड़ा जाना नदी मेँ प्रदूषण 

का प्रमुख कारण है। तदनुसार, गोमती कार्य योजना चरण I ओर 

के अतर्गत शामिल किए गए प्रदूषण अपशमन कार्यो में नदी 

मे oe जाने वाले अपशिष्ट जल का अवरोधनं ओर अपवर्तन, 

मलजल शोधन संयंत्र का निर्माण, नदी तराग्र विकास, सामुदायिक 

शौचालय परिसरों का निर्माण इतयादि शामिल है! गोमती कार्य 

योजना चरण | के sata, लखनऊ, जौनपुर ओर सुल्तानपुर शहरो 

के लिए 55.75 करोड रुपए कौ लागत को परियोजनाएं मंजूर कौ 

गई है। गोमती कार्य योजना चरण [ के अंतर्गत, लखनऊ के लिए
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263.04 करोड रुपए की लागत कौ परियोजनाएं मंजूर कौ गई है। 
गत तीन वर्षो में गोमती कार्य योजना चरण ][ ओर Il के अंतर्गत 

कुल 251.20 करोड व्यय feu गए है। इन योजनाओं के अंतर्गत 
लखनऊ में 387 एमएलडी की ओर सुल्तानपुर में 5 एमणएलडी कौ 

मलजल शोधन क्षमता सृजित कौ गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत 
किए गए कार्यो से गोमती में प्रदूषण भार को कम करने मेँ सहायता 

मिली है, जिससे नदी जल गुणवत्ता के हास की गति पर नियंत्रण 

लगा है। 

(घ) से (ङ) दसं मंत्रालय को गोमती नदी के प्रदूषण 

उपशमन हेतु राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ 

Zl 

आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों का 
क्षेत्र में परीक्षण पर प्रतिबंध 

3625. श्री Weare arpa: क्या पर्यावरण ओर वन 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या कतिपय sium. रोधी गैर-सरकारी संगठनों के 

विरोध के चलते देश में कुछ हाल ही में विकसित आनुवंशिक 

रूप से संवर्धित (जी.एम) weet का क्षेत्र मे परीक्षण बाधा आ 

रही है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने 

राज्य में जेनेरिक इंजीनियरिग अप्रेजल कमिटी (जीईएसी) द्वारा 

अनुमोदित जीएम सरसों के साथ दूसरी ऋतु के जैव-सुरक्षा 

अनुसंधान स्तर (बीआरएल-1) परीक्षण के आयोजन हेतु सेन्टर ST 

Wie मैनिपुलेशन ate sta प्लाटूस (सीजीएमसीपी), दिल्ली 

विश्व विद्यालय को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) 

को वापस लेने का निर्णय दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी 

किये गए निदेशो के अवलोकन से यह पाया गया था कि जेव-सुरक्षा 

उपायों का अनुपालन न किए जाने अथवा हानि के साक्ष्य के संबध 

मेँ कोई नए तथ्य कारण के रूप में उल्लिखितं नहीं किए गए 

है जिससे वे अपने अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को वापस लेने 

के लिए बाध्य हुए्। मंत्रालय के पास उपलब्ध सुचना के अनुसार, 

राज्य सरकार नै दो स्थलों पर सीजीएमसीपी हारा जीएम सरसों क्षेत्र 

परीक्षणों को पूर्णं करने कौ अनुमति दी थी जबकि तीसरे स्थल 

पर, राजस्थान के राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों कौ उपस्थिति 

मँ wet फसल को जलाकर नष्ट कर दिया गया धा। 
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(ख) उपरोक्त के संबध में सीजीएमसीपी से प्राप्त अभ्यावेदन 

पर दिनांक 11.4.2012 को eg जीईएसी बैठक में विचार किया गया 

था जिसमे समिति कौ राय थी कि जब परीक्षण करने कै लिए 

अपेक्षिते प्रक्रिया कौ अनुमति प्रदान कौ जा चुकी हो, तब अनापत्ति 

प्रमाण-प्त्र (एनओसी) को मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जाना 

चाहिए क्योकि विनियामक प्रणालीको पारदर्शी, सतत ओर भविष्य 

सूचक होना चाहिए। उपरोक्त के qaqa, समिति 4 यहे भी कहा 

कि कृषि के राज्य का विषय होने के कारण, राज्य मेँ क्षेत्र परीक्षणं 

कौ अनुमति म देने के राजस्थान सरकार के निर्णय का सम्मान 

किए जाने कौ आवश्यकता है। 

[fest] 

बाल श्रम 

3626. श्री गणेशराव नागोराव दृधगांबकरः क्या श्रम ओर 

रोजगार मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि नेपाल 
से बडी संख्या में बच्चों को भारत लाया जाता है उन्हं बाल मजदूर 
के रूप मेँ भेज दिया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या 2; 

(ग) क्या इन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार कौ घटनाएं 

प्रकाश मे आई हैः; 

(घ) यदि हां, तो सरकार उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या 

कर रही है; 

(ङ) क्या एसे नेपाली च्च्चों को मुक्त कराने के लिए ओर 

उन्हें अपने देश वापस भेजने के लिए प्रक्रिया व्यवहार मेँ है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जन खरगे ): (क) 

से (च) जेसा कि गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, सरकार 

को इस बात की जानकारी नहीं है कि नेपाल से बड़ी संख्या में 

बच्चों को लाया जाता है ओर oe बाल मजदूर के रूप में बेच 

दिया जाता हे। 

तथापि, मानव अवध व्यापार की बुराई से निपटने की दुष्टि 
से, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अनेक उपाय शुरू किए हैँ जिनमें 

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः
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° गृह मंत्रालय ने अवैध व्यापार-रोधी alsa प्रकोष्ठ 
प्रचालन मेँ है। सभी wales राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 

अवैध व्यापार-रोधी नोंडल अधिकारी नामोदिष्ट किए हैँ 
जो आपस में stake अवैध व्यापार के मामलों का 

समन्वय करते है। इसी तरह जिलास्तर पर पुलिस 
अधीक्षक कौ अध्यक्षता मे ade व्यापार-रोधी नोडल 

प्रकोष्ठ सृजित किए गए है। गृह मंत्रालय में राज्य अवैध 
व्यापार रोधी नोंडल अधिकारियों के साथ आवधिक आधार 

पर समन्वयन sob की जाती है। 

° गृह मंत्रालय द्वारा मानव अवैध व्यापार के अपराध को 
रोकने ओर उस से संघर्षं करने के लिए सभी wives 

राज्य क्षेत्रों को व्यापक सलाह ओर महिलाओं के विरुद्ध 
अपराध संबंधी सलाह जारी कौ गर्ह है। 

° “ond में मानव अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रशिक्षण ओर 
क्षमता निर्माण के माध्यम से कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया का 
सुदुदीकरण " संबधी परियोजना, गृह मंत्रालय मेँ राज्यों के 

साथ संयुक्त परियोजना के रूप मेँ शुरू की गई है। 

गृह मंत्रालय के अनुरोध पर, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 
ने 2006 में पहली बार अपने वार्षिक प्रकाशन “ भारत में अपराध” 

मे मानव अवैध व्यापार साखियिकी संबंधी अलग से एक नया अध्याय 

जोडा zl 

( अनृवाद् | 

केरल में सड़क परियोजनाषं 

3627. श्री जोस के मणिः क्या सड़क परिवहन ओर 

राजमार्ग मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने केरल मं केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 

संस्वीकृत धनराशियों के उपयोग की प्रगति की समीक्षा की 2: 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ao क्या है; 

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए agal के 

विकास हेतु निर्धारित लक्षयं को प्राप्त कर लिया गया हे; 

(घ) यदि हां, तौ विगत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू 
वर्षं के दौरान तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके 

क्या कारण है; ओर 

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 220 सहित केरल मेँ पुलो/उननयित 

राजमार्गो के चोडीकरण, निर्माण ओर मरम्मत हेतु चालू परियोजनाओं 
का व्यौरा क्या है ओर इनकौ वर्तमान स्थिति क्या है? 
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सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी a 

(ख) से (घ) केन्द्रीय सडक निधि के अंतर्गत केरल राज्य 

सरकार को जारी निधि का व्यौरा इस प्रकार 2: 

वर्ष जारी की गई निधि (करोड रु.) 

2009-10 49.27 

2010-11 80.49 

2011-12 शून्य 

2012-13 7.75 

(ङ) 1485 करोड रु. की लागत से 4/6 लेन बनाने कौ दो 

परियोजनाएं चल रही हैँ ओर लगभग 118.5 करोड रु. की लागत 
से 9 अन्य सड़क सुधार कार्य जिसमें रारा-220 पर 5.32 करोड 

रु. की लागत का एक कार्यं सम्मिलित है, चल रहे Zz! 

हवाई अड्डे को मंजूरी 

3628. श्री समीर भुजबलः 

श्री मारोतराव सैनुजी ara: 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि; 

(क) क्या महाराष्ट मे नवी मुम्बई मे प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय 

हरित क्षेत्र हवाईअड्डे को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र 

मिल गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके के क्या कारण है तथा इस प्रस्ताव 

की वर्तमान स्थिति क्या है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) जी, नहीं। महाराष्ट के वन विभाग ने 

नवी मुंबई में प्रस्तावित अतर्रष्टरीय हवाई अड्डे को कोई *अनापत्ति 

प्रमाण-पत्र' जारी नहीं किया है। 

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में भाग, (ख) 

के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 

महाराष्ट सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना प्राधिकरण
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ने नबी मुंबई हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि के 

अपवर्तनं & लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अतिर्गत केन्द्र 

सरकार का पूर्वं अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महाराष्ट वन विभाग को 

एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया ei महाराष्ट वन विभाग ने उक्त प्रस्ताव 

कौ जांच करने के पश्चात यह पाया कि यह सभी दृष्टिं से पूर्ण 

नहीं था। अतः महाराष्ट के वन विभाग नै परियोजना प्राधिकरण 

से आवश्यक कारवाई करने का अनुरोध किया am 

विमान कम्पनियों में weer विदेश्नी निवेश 

3629. ॐ. के. एस. रावः 

श्री बद्रीराम जाखडः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार का विमान कम्पनियों मे विदेशी प्रत्यक्ष 

निवेश की अनुमति देने का विचार 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इससे oe 

मे चल रही एयर इंडिया को क्या लाभ होने की संभावना है; 

(ग) क्या सरकार नै विदेशी निवेश बैक testa doa को 

विमान कम्पनियो८विदेशी विमान करियर मेँ निवेश करने के प्रस्तावों 

को अनुमति दे दी 2; 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2: 

(ङ) क्या सरकार ने सृक््म, लघु ओर मध्यम उद्यमों (एम. 
एस.एम.ई.) को 'एफ.डी.आई. सेक्टरल hea’ मेँ परिवर्तन करने का 

प्रस्तावं किया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी who क्या है? 

वाणिज्य ओर उद्योग पंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य पाधवराव सिंधिया): (क) ओर (ख) “2012 का 

परिपत्र 1- समेकित प्रत्यक्ष निवेश नीति' के पैराग्राफ 6.2.9 में 

यथानिहित वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार निम्नलिखित 

शर्तों के अध्यधीन घरेलू अनुसूचित यात्री wrest, गैर-अनुसूचित 

वायु परिवहन सेवाओं, delete ओर सीप्लेन सेवाओं सहित वायु 
परिवहन सेवाओं में एफडीञआई की अनुमति हैः 

कार्गो एयरलाइन को छोडकर, प्रचालन मेँ लगे अनुसूचित ओर 

गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के वायु परिवहन उपक्रम कौ 
इक्विटी में, प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विदेशी 
एयरलाइन को सहभागिता करने कौ अनुमति नहीं होगी। विदेशी 

एयरलाईइनों को SMT एयरलाइन, हैलिर्कोप्टर ओर सीप्लेन सेवाओं 

के प्रचालन में लगी कंपनियों कौ इक्विटी मँ सहभागिता कौ अनुमति 

होगी। 

उपर्युक्त कार्यकलापों में हवाई परिवहन सेवाओं के तहत 

अनुमत एफडीआई कौ सीमा निम्न प्रकार 2: 

्ेत्र/कार्यकलाप एफडीआई सीमा८इक्विरी प्रवेश मार्गं 

(1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाए्^अनुसूचित 

घरेलू यात्री हवाई सेवा 

(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा 

(3) हैलिर्कोप्टर सेवाए/सीप्लेन सेवाएं जिनके लिए 100 

डीजीसीए कौ स्वीकृति की अपेक्षा होती है 

49% एफडीआई (एनआरआई 

हेतु 100) 

74% एफडीआई (एनआरआई 

100%) 

स्वतः अनुमोदन मार्ग 

49% स्वतः अनुमोदन मार्गं 49% से 74% 

तक सरकारी मार्ग 

स्वतः अनुमोदन मार्ग 

(ग) ओर (घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोड (एफ आरईपीनी) 

नै दिनांक 2.12.2008 को अनुमोदन पत्र जारी किया है, जिसमें वे 
मै. जीएस इनवेस्यमेट पार्नसं (मारीशस) । लिमिटेड ओर/अथवा 

जीएस इनवेस्टमेट पार्टनर्स (मारीशस) ॥ लिमिरेड से, जो दोनों ही 

मै. गोल्डमैन सैच्छ इनवेस्टमेट पार्टनर्स मास्टर्स फंड, wath के 

स्वामित्व मे हैं, विदेशी निवेश प्राप्त कर सकते है। 

(ङ) जी, नही। 

(च) प्रश्न नहीं उठता। 

कारगिल युद्ध के शहीद 

3630. श्री एम. आई. शानवासः क्या रक्षा मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः
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(क) क्या संयुक्त we मानवाधिकार् परिषद् के माध्यम से 

सरकार ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कैप्टन 

रैक के सेना 4 अधिकारियों सहित बंधक बनाए गए ओर मारे गए 

सैनिकों के संबंध मेँ युद्ध अपराध के रूप मे घोषणा कै बारे में 

कोई कारवाई की 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) क्या आपके मंत्रालय ने इस संबध मे विदेश मंत्रालय 

के हस्तक्षेप कौ मांग कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. wet): (क) से (घ) पाकिस्तान 

के इन निर्मम कृत्यो कौ ओर विदेश मंत्रालय के माध्यम से Spe 

मे संयुक्त we महासभा में 22 सितम्बर, 1999 को दिए गए 

वक्तव्य ओर विदेश मंत्रालय द्वार मानवाधिकार आयोग के 6 अप्रेल, 

2000 को हुए sed सत्र के दौरान कार्यसूची मद् 11 के arta 
किए गए वक्तव्य सहित, अंतर्राष्ट्रीय facet का ध्यान आकर्षिते 

किया गया था। इस मंत्रालय ने विदेश मत्रालय के साथ भी यह 

मामला उठाया है ओर विदेश मंत्रालय से इस मामले में उनके द्वारा 

feu गए उपायों के बारे में पषा है। 

चाय के बागान हेतु भूमि की लीज 

3631, श्री नरहरि महतोः 

श्री मनोहर fava: 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) पश्चिम बंगाल राज्य मँ चाय बागान हेतु लीज पर ली 

गई भूमि का व्यौरा क्या है; 

(ख) सरकार द्वारा चाय बागान मालिकों को लीज पर दी गई 

भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है; 

(ग) वर्तमान में कितने yaa मेँ चाय कौ खेती की जा 

रही है; 

(घ) वर्तमान मेँ कितनी भूमि फैक्टरी ओर मजदूरों के क्वार्टर 
के लिए उपयोग कौ जा रही है; ओर 

(ङ) कितने प्रतिशत भूमि गैर-खेती कार्यो के लिए उपयोग 

कौ जा रही है? 
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वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री 
ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया); (क) चाय ae द्वारा किए 

गए नवीनतम आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, पश्चिम बंगाल मं 309 

चाय बागान जायदाद हैँ तथा चाय बागानों के प्रबंधन के तहत 

सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार द्वार लीज पर दिया गया है। पश्चिमी 

बंगाल राज्य में चाय aml (ae उपजकर्ता मात्र) कौ सख्या का 

विवरण इस प्रकार हैः- 

जिला चाय बागानों कौ संख्या 

दार्जिलिंग 112 

कूचबिहार 4 

जलपाईगुड़ी 169 

उत्तर दिनाजपुर 24 

कूल 309 

(ख) राज्य सरकार द्वारा चाय am को लीज पर 

158760.95 हेक्टेयर क्षेत्र दिया गया z 

(ग) से (ङ) राज्य मेँ कुल 99119.6 हेक्टेयर भू-क्षेत्र मेँ चाय 

` कौ खेती होती है तथा eet तथा मजदूर के वर्वाटर के लिए 
19793.63 Se भूमि उपयोग मे लाई जा रही है। गैर-खेती कार्य 
के लिए कल भूमि का केवल 15% भूमि उपयोग मेँ लाई जा रही 

Zl 

गंगा कार्यं योजना 

3632. श्री जगदानंद सिंहः क्या पर्यावरण ओर वन मत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) अब तक गंगा परियोजना (गगा कार्य योजना) पर 

कितनी राशि खर्च की गई 2; 

(ख) sa परियोजना के शुरू होने से अब तक प्राप्त लक्ष्यो 

का व्यौरा क्या है; 

(ग) कौन-सी एजेंसियां इस परियोजना मे शामिल है तथा 

वांछित परिणाम प्राप्त नहीं करमे के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के 

नाम क्या है 

(घ) गगा परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार 

दारा क्या कदम उठाए गएउठाए जा रहे है; ओर
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(ङ) उत्तरदायी एजेंसियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक उपाय किए 

गए है? 
(ख) कार्यक्रम के प्रारंभ होने से 30 जून, 2012 तक, 632 

AR कौ गई स्कौमों में से 507 स्कोमों को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 

विहार ओर पश्चिम बंगाल बेसिन राज्यों में पूरा कर लिया गया 

है ओर 1090.64 एलएलडी कौ एसटीपी क्षमता सृजित कौ गईं है 
ओर 470.53 एमएलडी कौ एसरीपी क्षमता कार्यान्वयनाधीन है। 
राज्य-वार eit निम्नलिखित रैः 

पयतिरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) जीएपी-।, जीएपी-॥ ओर एनजीआरबीए 

कार्यक्रम सहित गंगा परियोजना पर 30 जून, 2012 तक 

1333.81 करोड रुपए खर्च किए गए है। 

नेसिन राज्यो मे गगा परियोजनाओं क स्थिति (जून, 2012 क स्थिति के अनुसार) 

(लाख रुपए मं) 

क्र.सं. राज्य मंजूर कौ गई कूल AR एसटीपी कुल किया गया 

स्कौमां कौ गई क्षमता जारी कुल 

कौ संख्या लागत (एमएलडी FA) निधि व्यय 

1. उत्तराखंड 59 22622.15 103.97 8120.04 7308.33 

2. उत्तर प्रदेश 158 173097.28 723.72 64036.77 62273.65 

3. विहार 67 49981.95 204 9207.13 7952.54 

4, ज्ञारखंड 02 20.67 शून्य (बिहार को जारी) 24.57 
पश्चिम बंगाल ° 346 116709.52 529.48 65111.63 55821.68 

ad 632 362431.57 1561.17 146475.57 133380.77 

(घ) मलजल के अतवरोधन ओर अपवर्तन, मलजल शोधन 

aaa कौ स्थापना, निम्न लागत स्वच्छता कार्यो, विद्युत शवदाह गृह 

का निर्माण इतयादि जैसे कार्यो के क्रियान्वयनं के माध्यम से गगा 

नदी के अभिक्ञात प्रदूषित भागों में प्रदूषण अपशमन गतिविधियां 

करने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार (अब ज्ञारखण्ड राज्य 

के अतिर्गत आने वाली दो परियोजनाओं सहित) ओर पश्चिम बंगाल 

राज्यों द्वारा वर्षं 1985 से गगा कार्य योजना का कार्यान्वयन किया 

जा रहा zl 

ay 1985 से जीएपी के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवं के 

आलोक में, एक व्यवस्थित परिवर्तन आया 31 फ़रवरी, 2009 में, 

एक सामग्र मदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए गंगा नदी के प्रभावी 

प्रदूषण एवं इसके सरक्षण को सुनिश्चित करने के उदेश्य से एक 

अधिकार संपन्न, वित्त पोषण, मोनीटरिग ओर समन्वयन प्राधिकरण 

के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीञआरबीए) का 

गठन किया गया है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बमाने के लिए सरकार 

द्वारा उठाए गए कदमो में; (क) पर्यजनाओं को दिशा-निर्देशों के 

नए सेट के अनुसार प्रतिपादित ओर क्रियान्वित किया जाना afer; 

(ख) 15 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव कौ गारण्टी हेतु 

डिजाईन, बिल्ड ओर ओपरेट (डीबीओ) संबंधी परियोजनाए; (ग) 

निम्नतम जीवन चक्र लागत पर आधारित चयन; (घ) पणधारी 

परामर्श; (ड) डीपीआर का स्वतंत्र मूल्यांकन (च) अन्य परियोजनाओं 

जैसे कि जेएनएनयूआरएम के साथ समन्वय; (छ) स्वत॑त्र संस्थानं 

द्वारा थड पारी इंस्येक्शन (tens); (ज) शहरी स्थानीय निकायो 

(यूएलबी) ओर राज्य प्रदूषण नियंत्रण ae का संस्थागत सुद्दीकरणः; 

(इ) केद्र, राज्य ओर यूएलबी के बीच त्रिपक्षीय समञ्मौता aA 
(एमओए); (ज) अशोधित अपशिष्ट जल का अधिक से अधिक 

पुनः उपयोग; ओर (ट) शोधित बहिःस्त्राव ओर नदी जल गुणवत्ता 

कौ नियमित मोनीररिग शामिल है। 

(ग) ओर (ङ) जीएपी परियोजनाओं मे शामिल कोई भी 

अभिकरण वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने के लिए उत्तरदायी नहीं 

है। अतः किसी अभिकरण क विरुद्ध कोई दण्डात्मक कारवाई नहीं 

की गई हे।
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केन्द्रीय प्रदूषण निर्यत्रंण ate की अनुशंसाएं 

3633. श्री अशोक dar: 

श्री wet. नाना पाटीलः 

श्री जी.एम. सिद्रश्वरः 

क्या पर्यावरण ओर वन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ae (सी.पी.सी.बी) ने 

2010 4 मूल्यांकन ओर विकास अध्ययन किया ठै; 

(ख) यदि a, तो ae ने क्या अनुशंसाएं कौ है; 

(ग) क्या सी.पी.सी.बी/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण ae (Tat. 

सी.बी) प्रदूषण bar वाले उद्योगों कौ निगरानी कर रहे हे; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा चूककनत्ता उद्योगों 

केः विरुद्ध क्या कारवाई की गर्ह है; ओर 

(ङः) प्रदूषण समाप्त करने या नियंत्रित करने के लिए राज्यो 

मे चलाई जा रही कार्य योजना८योजनाओं का at क्या है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) ओर (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ale 

(सीपीसीबी), प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित दिशा-निदेश 

तैयार करने सहित प्रदूषण का आकलन ओर उत्सर्जन मानकं के 

विकास संबंधी अध्ययन करवाता रहा है। अध्ययन के परिणामों का 

afte प्रदूषण fra हेतु मानकों के साथ-साथ प्रदूषण 

उपशमन हेतु कार्यनीतियों, योजनाओं ओर कार्यक्रमों को तैयार करने 

हेतु उपयोग किया जाता है। सीपीसीबी ने 2009 मेँ प्रदूषित ओद्योगिक 

समूहों का सर्वेक्षण किया है ओर व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण 

quae के आधार पर पर्यावरणीय गुणवत्ता कौ बहाली हेतु 43 

अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया 21 

(ग) से (ङ) सीपीसीबी अपने पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम 

के seta प्रदूषण fra प्रतिमानकों के अनुपालन को सत्यापित 

करने के लिए उद्योगों की यादुच्छिक जांच पड्ताल कर रहा है। 

गत तीन वर्षो अर्थात 2009-10 से 2011-12 के दौरान, सीपीसीनी 
ने 771 उद्योगों की आकस्मिक जांच कौ है ओर निर्धारित 

प्रतिमानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उद्योगों को ओर 

निर्देश देने के लिए 19 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल (प्रदूषण 

निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 कौ धारा 18 (1) (ख) 
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ओर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के 

अंतर्गत 118 निर्देश जारी किए है। इसके अलावा, बोर्ड ने उद्योगों 

को az कराने हेतु ओर प्रदूषण नियंत्रण प्रतिमानकों के समयबद्ध 

अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उद्योगों को बाध्य करने के लिप 

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 कौ धारा 5 के अंतर्गत उद्योगं 

को 195 निर्देश जारी किए Zz 

राज्य, प्रदूषण उपशमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण 

बोडो (एसपीसीनी ) प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पौसीसी) के माध्यम 

से अपने संबंधित राज्य/संघ शासित aa मे कार्य योजनाओस्कीमां 

को क्रियान्विति कर रहा है, अर्थात् इनमें उद्योगो में प्रदूषण 

प्रतिमानकों के अनुपालन कौ मानीटरिग, अत्यधिक प्रदूषित eat में 

कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, उद्योगो को जल (प्रदूषण निवारण 

एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 कौ धारा 33 क ओर वायु (प्रदूषण 

निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 कौ धारा 31 क के 

अंतर्गत निर्देश जारी करना शामिल है। 

( हिन्दी) 

भूमि का अधिग्रहण 

3634. श्री विष्व मोहन कुमारः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

के कृपा करेगे किः 

(क) इस मंत्रालय द्वारा विहार ओर unas मे कूल कितनी 

भूमि अधिग्रहित की गई हे; 

(ख) राज्यों मे कुल कितनी भूमि अनुप्रयुक्त 2; 

(ग) इस संबध में राज्य मेँ हाल में किए गए सर्वेक्षण का 

ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास उक्त राज्यों मं अनुप्रयुक्त 

भूमि पर आयुध कारखाना, प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा संस्थान, अस्पताल 

आदि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तौ क्या टन राज्यों के स्थानीय जनजातीय लोगों 

को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाया गया 

है? 

रक्षा मंत्री (श्री एके. एंटनी ): (क) से (ङ) सूचना एकत्र 

की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।
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[ अनुवाद] 

डीआरडीओ मे अनियमितताएं 

3635, श्री यशावीर सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 
श्री अब्दुल रहमानः 

श्री अर्जुन रामं मेघवालः 

क्या रक्षा Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या रक्षा darts की आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में 

रक्षा विकास ओर अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) के कई गंभीर 
वित्तीय ओर अर्थं अनियमितताएं पाई गईं हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) डीआरडीओ द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित करते समय क्या 

मानक अपनाए जाते दै तथा कौन-कौन प्राधिकारी/एजेसियां इन 

ant को शिथिल करने के fau प्राधिकृत है; 

(घ) क्या सरकार ने मामले की wa कौ है तथा कथित 

अनियमितताओं के day मे जवाबदेही निर्धारित कौ है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा इसके व्या 

परिणाम है एवं दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारवाई 

कौ गई : 

(च) क्या सेन्टर फोर पर्सनल sce मैनेजमेर द्वारा डीआरडी ओ 

मे की गई भरतीं मे कथित भ्रष्टाचार के संबंध में ae जांच करने 

का भी विचार है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मत्री (श्री एके. एटनी): (क) ओर (ख) रक्षा 

अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीञआरडीओ) सहित सम्पूर्ण रक्षा 

मंत्रालय में विभिन्न सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित 

शक्तियों के seta जारी कौ गई मंजूरियों कौ एक आंतरिक लेखा 

परीक्षा, एक आंतरिक पुनरीक्षा कवायद के रूपमे कौ गई भी। 

आतरिक लेखा परीक्षा द्वारा व्यक्त कौ गई चिंताएं वस्तुतः प्रारभिक 

रिप्पणियो की प्रकृति कौ हैँ मौर डीआरडीओ ने उनका पहले ही 

उत्तर दे दिया है। 

(ग) डीआरडीओ विभिन प्रकार कौ परियोजनाएं wera है 

Sate मिशन मोड, प्रोद्योगिकी प्रदर्शन, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी तथा 

अवसंरचना विकास। परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए 

सुस्थापित दिशा-निरदेश है ओर उनका पालन fea जाता हे। 
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परियोजना कौ लागत के आधार पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारी 

निर्धारित किए जाते है। ase मामलों में, जिनमें दिशानिर्देशो a 
रियायत अपेक्षित 2, उदाहरणार्थं स्वीकृति -पूर्व चरण मेँ समान 

पुनरीक्षा में ढील देनी होती है, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी निर्णय लेता 

है। 

(घ) ओर (ङ) जी, नही। चकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा 

व्यक्त की गई चिन्ताएं इस चरण में प्रारंभिक रिप्पणियों कौ प्रकृति 

की हैं, अतः प्रश्न नहीं उठता। 

(च) कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन che (Gen) हारा भर्ती में 

भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं पाया गया है, अतः जांच किए 

जाने के आदेश देने का प्रश्न नही soar! 

( हिन्दी] 

राजस्थान में बाईपास रोड 

3636. श्री खिलाडी लाल ava: क्या सड़क परिवहन 

ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) भारतीय राष्टीय राजमार्गं प्राधिकाण (एनएचएआई) द्वारा 

राजस्थान में कितने बाईपास रोड का निर्माण किया जा रहा 2; 

(ख) क्या एनएचएआई दवारा करोली शहर में agua रोड 

को राजस्थान के करोली शहर a दौसा से धौलपुर एन एच-11 
बी तक fact हेतु प्रस्तावित सडक मे शामिल किया गया है; 
ओौर 

(ग) यदि a, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? 

खड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मत्री 

( श्री जितिन ware): (क) राजस्थान राज्य मे भारतीय राष्ट्रीय 

राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचए्आई) के क्षत्राधिकार मेँ किसी भी 

अकेली बाईपास परियोजना का निर्माण नहीं किया जा रहा हे। 

तथापि, वाईपास राजमार्ग परियोजनओं के भागों के रूप मेँ प्रस्तावित 

होते Zl 

(ख) जी नहीं। 

(ग) प्रशन नहीं उठता। 

( अनुवाद] 

एम.डी.एल. का संयुक्त उद्यम 

3637. श्री के. सुधाकरणः क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः
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(क) क्या डिपार्टमेर aie डिफेस प्रोडक्शन के दिशानिर्देशों 

के विरुद्ध derma डक लिमिरेड (एम.डी.एल.) ने पीपावाव डिफेस 

एण्ड ओंफ शोर इंजीनियर्सं कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित 

किया 2; 

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक निजी शिपयार्डो ने इस aaa 

पर यह कहकर आशंका व्यक्त की है कि trae के पास रक्षा 

जहाज निर्माण at क्षमता या अनुभव नहीं 2; 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(घ) क्या एम.डी.एल. ने संयुक्त उद्यम बनाने से पूर्वं उप-ठेका 

के आउरसोर्सिंग के विकल्प का प्रयोग किया था; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

रक्षा मंत्रालय में राज्य मत्री ८ श्री एम एम. पल्लम राज्): 

(क) से (ग) Werte stm लिमिरेड द्वारा संयुक्त उद्यम भागीदार 

के प्रारभिक चयन के बाद निजी शिपयार्डो द्वारा कुक आशंकाए 

व्यक्त कौ गई ell तत्पश्चात भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 

रक्षा उपक्रमो द्वार संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु अपनाए जाने 

वाले विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किए है। इन दिशा-निर्देशों का 

अनुपालन करने के पश्चात् Aenea stm लिमिटेड ने क्रमशः सतह 

Wat ओर पारम्परिक पननडुबियों के निर्माण के लिए ted पीपावाव 

डिफेस we aie शोर इंजीनियरिग कंपनी तथा dad लार्सन एंड 
zal लिमिटेड के साथ शेयरधारक करारों पर हस्ताक्षर किए है! 

(घ) ओर (ङ) Feria डंक लिमिटेड आउटसोर्सिग/उप-संविदा 

का विकल्प अपना रहा है। संयुक्त उद्यम संबंधी दिशा-निरदेशों के 
अनुसार रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल उन मामलों में 

संयुक्त उद्यम बना सकते हैँ जहां भागीदारों को अधिक दीर्घ अवधि 
के लिए कार्य की आवश्यकता हो ओर इसके परिणामस्वरूप या 

तो लागतो मेँ कमी आए अथवा बेहतर जोखिम प्रबंधन या बेहतर 

3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 496 

कार्यक्षमता हासिल हो अथवा आपूर्ति के लिए समय-सीमा मे कमी 

आए अथवा कुल मिलाकर रक्षा क्षेत्र A आत्मनिर्भरता A वृद्धि हो। 

एम डी एल द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विकल्प पर्याप्त 

विचार विमर्शं के बाद अपनाया गया है। 

( हिन्दी] 

श्रम प्रधान सेक्टर से निर्यात ' 

3638. श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री राम सुन्दर दासः 

श्री कोशलेन्द्र कमारः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने का कृपा करेगे 

किः 

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान श्रम प्रधान सेक्टर से कितना 

निर्यात किया गयाः; 

(ख) क्या कुल नियति मे वृद्धि के बावजूद श्रम प्रधान सेक्टर 

पिडा रहा 2; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण हे; 

(घ) क्या सरकार का श्रमं प्रधान सेक्टर में निर्याति को बढ़ावा 

देने का विस्तार 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वारा श्रम प्रधान सेक्टर से मालों के निर्यात को 

बढाने के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (st 

ज्योतिरादित्य माधवेराव सिंधिया); (क) fied तीन aot के 

दौरान श्रम प्रधान क्षेत्र से किए गए निर्यात की मात्राः 

(मूल्य, मिलियन अमरीकी डालर मेँ) 

पण्य समूह 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 

काटन यार्न/फँनत्रिक्स/परिधान, हथकरघा उत्पाद आदि 3966.85 6137.42 7369.24 

मानव निर्मित सूत/फँब्रिक्स/परिधान आदि 3607.52 4284.66 5078.91 

सभी टेक्सराइल्स के आरएमजी 10710.30 11614.21 13708.98 

फर्श farsa सहित ye मेन्युफे क्वरिग 217.63 458.73 458.00 
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1 2 3 4 

कालीन 736.59 1037.93 843.68 

हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कालीन को छोडकर 225.48 257.21 237.41 

प्रसंस्कृेत कृषीय उत्पाद * 846.0878 973.94 1355.38 

खिलौने 12.27207 14.840489 19.065671 

उपरोक्त का कुल योग 20463.73 24945.04 29279.11 

भारत का कल निर्याति 178751,431 251136.19 304623.53 

*प्रसंस्कृत कृषीय उत्पादो मे प्रसंस्कृत afer, फल ओर जूस तथा अन्य विविध प्रसंस्कृत मदे शामिल Zz! 

स्त्रोतः डीजीसीआरईणएण्डएस 

(ख) ओर (ग) जुट, कालीन, हस्तशिल्प जैसे कुछ श्रम 

प्रधान क्षत्रं मे वर्षं 2010-11 कौ तुलना में वर्ष 2011-12 में निर्यात 

मे कमी-आयी 21 एसा मुख्य रूप से मंदी ओर मागमे कमी के 
कारण हुआ eI 

(घ) से (च) सरकार ने दिनांक 05-06-2012 को विदेश 

व्यापार नीति (एफरीपी) के वार्षिक परिशिष्ट कौ घोषणा atl 

दिनांक 05-06-2012 को अनुमादित उपायों से भी श्रम प्रधान क्षेत्रो 

को बढावा मिल सकता हैः 

6) हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन ओर एसएमई के लिए 

दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक 2 प्रतिशत 

इन्दर सकवेशन स्कौम लागू कौ गई तथा इसे 

खिलोना, खेलकूद के सामान, संसाधित कृषि उत्पाद 
ओर रेडीमेड परिधानों जसे क्षेत्रं के लिए भी लागू 

feat गया। 

Gi) ईपीसीजी स्कीम के तहत कालीन, ahr ओर जूट 
के लिए निर्यात का ओसत स्तर बनाए रखने कौ 

शर्त समाप्त कर दी TB 

Gi) निर्यात ओर आयात के आईटीसी wang वर्गीकरण 

के अध्याय 61 ओर अध्याय 62 & अंतर्गत आने 

वाले सभी परिधानों के संबध म संयुक्त राज्य 

अमरीका ओर यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 

बाजार सम्बद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएल 

एफपीएस) को 31 मार्च, 2013 तक बदाया गया 

है। भारत के निर्यात में हथकरघा, हस्तशिल्प, FAST, 

वस्त्र ओर अभियांत्रिकी वस्तुओं जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रो 

कौ भूमिका के महत्व का समञ्ञाते हुए इन क्षेत्रो 
को नियतिं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (एफओबी) 

के 2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक को द्र से प्रोत्साहन 

प्रदान करके उत्पाद स्कौम को प्रोत्साहित किया जाता 

हे] 

(iv) विदेश व्यापार नीति (एफरीपी) के अध्याय 3 
(विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना वीकेजीयूवाई) 

जेसी स्कीमों से संबधित), भारत से सविदा स्कीम 
(एसएफ आईएस), कृषि अवसरचना प्रोत्साहन स्क्रिप 

(एई आईएस) स्कोम के तहत जारी स्क्रिप स्वदेशी 

अधिप्राप्ति हेतु उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए 
अनुमत होगे। 

( अनुकाद। 

आई.एन.एस. विन्ध्यागिरि 

3639. श्री एस. अलागिरीः क्या tar dat यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या Fas समीप एक विदेशी व्यापारी जहाज से आई, 

एन.एस. विन्ध्यागिरिं कौ रक्कर हो जाने के मामले कौ जांच करने 

& लिए गदित जांच ad ने अपनी जांच पूरी कर ली 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी निष्कर्ष क्या है; ओर 

(ग) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई 2? 

रक्षा मत्री (श्री ष्. के. एंटनी)ः (क) से (ग) जांच 

कार्यवाहियों कौ जांच कौ जा रही है।
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( हिन्दी] 

एनएच-58 पर aaa का निर्माण 

3640. श्री mara सिंह राजुखेडीः क्या age परिवहन 

ai राजमार्ग मत्री ot राजमागों पर यातायात जाम के बरे 

में 01 अगस्त, 2011 के तारांकित प्रशन संख्या 6 के उत्तर के संबंध 

मेँ यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या मोदीनगर में एनएच-58 पर कर््-कई Wel तक 

रोजाना जाम होने के कारण दिल्ली से उत्तराखंड ओर पश्चिम उत्तर 

प्रदेश जाने वाले यात्रियों को बहुत सी असुविधा हौ रही 2; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार का विचार उक्त एनएच पर 

सडक खंड को चोडा करने ओर वहां बादपासों का निर्माण करने 

अथवा स्थानीय यातायात ओर सीधे यातायात को अलग करने का 

है; ओर 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर उक्त कार्यो 

को कब तक अनुमोदित ओर पूरा किए जाने कौ संभावना है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) से (ग) रारा-5& के चौडीकरण/मोदीनगर 

राउनं A बाइपास निर्माण द्वारा स्थल सुधार का काई प्रस्ताव नहीं 

a 

[ sare] 

सीमेन्ट का उत्पादन 

3641. डो. ्ुपारानी किल्लीः 

श्रीमती दर्शना जरवोशः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) पिछले वर्ष के दौरान dhe की संस्थापिते क्षमता ओर 

अगले af & दौरान सृजित होने वाली अनुमानित मांग,क्षमता 

कितनी है; 

(ख) क्या सरकार का विचार गलत व्यापार प्रथा ओर सीमेन्ट 

उत्पादकों द्वारा नियमित आधार पर सीमेन्ट के मूल्यों म वृद्धि को 

नियंत्रित करने के लिए अन्य क्षेत्रों कौ तर्ज पर सीमेन्ट विनियामक 

प्राधिकरण प्रारम्भ करने का है; ओर 
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(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर उक्त प्राधिकरण 

का गठन कब तक किए जाने की संभावना 2? 

वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ): (क) वीं पंचवर्षीय योजना 

के लिए de उद्योग पर कार्यदल को रिपोर्ट के अनुसार, वर्षं 

2011-12 के दौरान सीमेंट उत्पादन हेतु स्थापित क्षमता 336.10 
मिलियन टन atl वर्षं 2012-13 के लिए अनुमानित मांग तथा 

सृजित कौ जाने वाली क्षमता क्रमशः 265.40 मिलियन टन तथा 

349.60 मिलियन खन है। 

(ख) ओर (ग) ta कोई प्रस्ताव नहीं है। बाजार में प्रभुत्व 
कायम करने, क्षमता का कम उपयोग करने तथा कृत्रिम कमी एवं 

Tons की समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान प्रतिस्पर्धा तथा नई 

कंपनियों का प्रवेश ही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीञई) 

इस प्रकार की शिकायतों को देखता है ओर उन पर कारवाई करता 

a 

( हिन्दी] 

भूतपूर्व-सैनिकों का वंचित वर्ग 

3642. श्री गोपाल fae शेखावतः क्या रक्षा मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि 

भूतपूर्व -सैनिकों का एक वर्ग पेंशन लाभों से वंचित है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी =o क्या है; ओर 

(ग) te भूतपूर्व-सैनिरकों को प्रदान at जा रही सुविधाओं 
का व्यौरा क्या है? 

रक्षा मत्रालय में राज्य मत्री (श्री एम.एम. पल्लम राज्): 

(क) ओर (ख) वर्षो से कम कौ सेवा काले भूतपूर्वं सैनिक पेंशन 
के लिए हकदार नही हैँ क्योकि पेंशन के लिए पात्र होने हेतु 
अफसर रैक से नीचे के रैक कार्मिकों के लिए is ast कौ सेवा 
ओर कमीशन-प्राप्त अफसर के लिए 20 वर्षो की ade सेवा 
अनिवार्य होती है। सरकार में पेंशन लेने के लिए न्यूनतम अर्हक 

सेवा अनिवार्य मानदंड 21 

(ग) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर, जो dere नहीं होते, 

वे प्रशिक्षण, सुरक्षा एजेंसी तथा अन्य स्व-रोजगार योजनाओं जैसी 

पुनर्वास महानिदेशालय की कतिपय योजनाओं के लिए पात्र zi 5 
साल से अधिक कौ सेवा वाले भूतपूर्वं सैनिक, उनको सुरक्षा गाड
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के रूप मँ नियुक्त किए जाने के अलावा afer मे 
उपलब्ध सी.एस.डी. कंटीन सुविधाओं के लिए भी पात्र है। रक्षा मत्री 
कौ विवेकाधीन निधियों में से कुछ अनुदान भी हवलदार रैक तक 
के गैर-पेशनभोगियों को उपलब्ध कराए जाते है। 

घटिया सामग्री का प्रयोग 

3643. श्री प्रेमचन्द्र॒गुडदूः क्या सड़क परिवहन ओर 
राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या ताल-महिदपुर-घोसाला सडक ओर घोशाला- 
महिदपुर-गोगापुर सडक जीर्ण-शीर्णं हो गई रहँ जिनका निर्माण 
केन्द्रीय wen निधि से किया गया था; 

(ख) af a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार को इन स्कं के निर्माण मे घटिया सामग्री 
के प्रयोग के wae में कोई शिकायतें मिली है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं मे शामिल ठेकेदारो/निर्माण 
कपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गईं कारवाई सहित तत्संबंधी 
व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 
जितिन ware): (क) जी set 

(ख) घोशाला-महिदमुर-गोगापुर-ताल सडक के सुधार के 
लिए, केन्द्रीय सङ्क निधि के अन्तर्गत 45.02 करोड रुपए कौ 
धनराशि से 67.80 किमी कौ कूल लंबाई के तीन कार्य संस्वीकृत 
किए गए। इन कायो में से, दो कार्य नामतः घोसाला-महिदपुर-गोगापुर 
सङ्क ओर गोगापुर से ताल सडक (पैकेज-1]) पहले ही पूरे कर 
लिए गए 2) निष्पादित किए गए कायो मे कुक कमियां देखी गई 
है जिनका सुधार किया जा चुका है। चल रहे गोगापुर से ताल 
सडक (पैकेज-]) कार्य मे कुछ कमियां^गड़ढे विकसित हो गए हैँ 
जिनको dh अंतिम रूप देने से पहले ठेका करार के अनुसार 
ठेकेदार द्वारा ठीक कर दिया गया है। 

(ग) जी नहीं। 

(घ) ठेके को शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वार ठेकेदार 
को कारण बता नोटिस जारी कर दिया गया है। ठेकेदार द्वारा 
कमिया/अल्प स्तर के कायो को ठीक कर दिया गया है। ठेका करार 
के अनुसार, दोष दायित्व अवधि (डीएलपौ) के दौरान अनुरक्षण 
के लिए ठेकेदार जिम्मेवार होता है। 
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(अनुवाद | 

ईपीएफओ के तहत कवरेज हेतु मजदूरी की 
अधिकतम सीमा 

3644. श्री बाल कुमार ute: क्या श्रम ओर रोजगार 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

(ईपीएफओ) के अन्तर्गत कवरेज हेतु अधिकतम मजदूर मेँ बिना 
किसी विलंब के संशोधन करने का 2: 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार ने इस संबध में विशेषन्ञो के 

साथ कोई परामर्शं किया है; 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) तत्संबधी परिणाम क्या है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अतिर्गत कवरेज 
हेतु मजदूरी कौ अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के मुदे पर केन्द्रीय 
न्यासी ste, कर्मचारी भविष्य निधि कप deal मे विचारविमर्शं हो 
चुका है। तथापि, सरकार को इस मामले मेँ अभी अंतिम निर्णय 
लेना है। 

“ग्रीन क्रेडिट स्कीम 

3645. ई. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः 

श्री दिलीप सिंह जूदेवः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को गुजरात ओर छत्तीसगद की राज्य 
सरकारों सहित विभिन राज्य सरकारों से “ग्रीन क्रेडिट स्कीम" के 
aay में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय 

का अनुमोदन प्राप्त करने के लिप् कोई कारवाई की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(डः) स्कीम कौ मौजूदा स्थिति क्या है?
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पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ड) केवल गुजरात सरकार से ही 

५ ग्रीन क्रेडिट स्कीम" के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव 

मे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के 

अपवर्तन के मामलों मे अनिवार्य रूप से प्रतिपूरक वनीकरण बढाना 

परिकल्पित है। गुजरात राज्य सरकार को आगे के निर्देश प्राप्त करने 

के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्ताव भेजने कौ सलाह 

दी गई 21 

गुजरात के डी.एन.टी. ओर एन.टी. को लाभ 

3646, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः क्या सामाजिक 

न्याय ओर अधिकारिता मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या अनधिसूचित जनजाति (डी.एन.रटी.) ओर यायावर 

जनजाति (एन.टी.) आयोग नै सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कौ 

हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी सिफारिशों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या लाभ, जो पहले गुजरात के डी.एन.टी. ओर एन. 

टी. को दिए जा रहे भे, फिलहाल नहीं दिए जा रहे है; 

(घ) यदि ai, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) इस Gay में सरकार द्वारं क्या कदम उठाए गए 2? 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री 

(श्री डी. नैपोलियन): (क) ओर (ख) श्री बाल कृष्ण रेणके 

की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय अधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश 

जनजाति आयोग ने दिनांक 02.07.2008 को अपनी रिपोर प्रस्तुत 

कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है। 

(ग) @ (ङ) प्रश्नं नहीं उठता। 

प्रधान मंत्री भारत जोड़ों परियोजना 

3647. श्री के.सी. सिंह “लाला” 

श्री जयवंत गंगाराम आवलेः 

श्रीमती प्रिया दत्त 

श्री नारायण सिंह अमलाबेः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमागं मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने देश में सड्को/राष्टरीय राजमार्गो के 

आधुनिकौकरण।उनको चार लेन का बनाने हेतु ^ प्रधान मत्री भारत 

जोडो परियोजना” कार्यक्रम शुरू किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर पिछले तीन 

वर्षो में प्रत्येक at ओर चालू वर्षं के दोरान योजना के अन्तर्गत 

केन्द्र सरकार को विभिन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का 

राज्य-वार ओर usa राजमार्ग-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम पर हुए व्यय ओर उक्त 

कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यां ओर अब तक 

प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य धीमी गति से चल रहा 

हैः 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(च) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यं कौ गति को बदाने 

के लिए सरकार दवारा क्या कदम उठाए गए दँ? 

सडक परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी नही। 

वर्तमान भें देश में राष्ट्रीय राजमागों के आधुनिकौकरण।उनको 

चार लेन का बनाने हेतु “प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना" 

नामक कोई कार्यक्रम नहीं है। 

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता। 

इस्पात का उत्पादन 

+ श्री भक्त चरण दासः 

श्री एस. Ames: 

श्री सोमेन मित्राः 
श्री बलीराम wea: 
श्री एम. श्रीनिवासुलु test: 

क्या इस्पात मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में इस्पात कौ मांग में वृद्धि तथा इसके 

तदनुरूप उत्पादन A कमी हुई हैः 

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश मे इस्पात का वास्तविक 

उत्पादन तथा मांग कितनी है ओर सरकार का इन दोनों के बीच 

के अंतर को कैसे खत्म करने का विचार 2;
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(ग) क्या व्यापक आर्थिक सहयोग समञ्चौते के तहत, कोरिया 
ओर जापान से सस्ते होट रौल्ड wees के आयात कै कारण 

घरेलू इस्पात उद्योग कौ संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पट् रहा 
है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 

द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

इस्पात मत्री (श्री बेनी प्रसाद ant): (क) ओर (ख) वर्ष 
2011-12 के दौरान देश मेँ परिसन्जित इस्पात की वास्तविक खपत 
70.92 मिलियन टन हुई जबकि उत्पादन 73.32 मिलियन टन हुआ। 
तथापि, घरेलू आपूर्ति तथा मांग के अतर को पूरा करने के लिए 
परिसज्जित इस्पात के आयात,निर्यात कौ asada Zi 

(ग) ओर (ख) वर्षं 2011-12 के दौरान देश मै परिसन्जित 
इस्पात का आयात सीमांत रूप से Tent 6.83 मिलियन टन हो 
गया है जो वर्ष 2010-11 में 6.66 मिलियन रन था अर्थात 
2.4 प्रतिशत कौ वृद्धि हुई है। तथापि, डायरेक्टरेट जनरल aig 
एटी-डपिग Us अलोयज द्यूटीज (डीजीएडी) ने देश मे माल की 
sian के प्रथम दुष्टा साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर 
विधिवत रूप से प्रमाणित याचिका के आधार पर एंटी डपिग जांच 
शुरु करता है जिनसे घरेलू उद्योग को हानि होती है। 

ठेका मजदूर 

7 श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री आनंदराव अडसुलः 

श्री गजानन ध. बालरः 

श्री मधु गोड यास्खीः 

श्री अधलराव पारील शिवाजीः 

क्या श्रम ओर रोजगार मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हस बात को नोर किया दहै कि देश 

मे ठेका magi की संख्या मे वृद्धि हुई है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या ठेका मजदुरोँ ओर अन्य नियमिते कामगारों के बीच 
मजदूरी ओर अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों मे कोई विसंगति ठै; 

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

ओर 

(ड) ठेका Wage को बेहतर ओर अच्छी मजदूरी ओर अन्य 
सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या 
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सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ८ श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 
ओर (ख) केन्द्रीय स्तर पर कोई आकडा नहीं रखा जाता। तथापि, 

ठेका श्रमिक प्रत्येक क्षेत्र में नियोजित किए जा रहे है ओर वीवी 
गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार देश 
मेँ ठेका श्रमिकों कौ अनुमानित संख्या लगभग 36 मिलियन है। इनमें 
से ठेका, श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के 

अतर्गत लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों के पास ठेका श्रमिक कौ अनुमानित 

संख्या 6 मिलियन 21 

(ग) से (ङः) अध्ययन से यह पता चला है कि ठेका श्रमिकों 
को समान अथवा समरुप कार्य करने वाले प्रधान नियोक्ता के 
नियमित कामगारौ को मिलने वाली मजदूरी से कम मजदूरी का 

भुगतान किया जा रहा है। 

ठका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) नियम, 1971 के अनुसार 

ठेका श्रमिकों कौ मजदूरी न्यनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के 

तहत विनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी ओर उन मामलों में जहां .. 

ठेका श्रमिक प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित 
कामगारों के समान अथवा समरूप कार्य करते हँ, उनकी मजदूर 

द्रे, अवकाश, कार्यघंटे तथा अन्य सेवा-शर्ते समान होगी जो समान 

अथवा समरूप कार्य करने वाले नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित 

कामगार पर लागू होती है। 

समान अथवा समरूप कार्यं करने कले कामगार ओर असमान 

मजूदरी प्राप्त करने बाले कामगार मामले को समुचित “सरकार” 

के समक्ष उठा सकते et केन्द्रीय क्षेत्र मे आने वाले प्रतिष्ठानं के 

aay में केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। गैर-सरकारी क्षेत्र तथा 

असंगठित क्षेत्र 4 आने काली निजी कपनियां राज्य क्षेत्र में आती 

el केन्द्रीय da मे शिकायतें मुख्य श्रमायुक्त (के.) संगठन के क्षेत्र 
कार्यालयों मे प्राप्त की जाती है ओर नियमानुसार कार्रवाई की जाती 
हे। 

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षत्र मे ठेका श्रम (विनियमन एवं 

उत्सादन) अधिनियम, 1970 कौ धारा 10(2) के नियमानुसार उन 

प्रतिष्ठानों मेँ नियोजित ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कार्य कौ दशापए 

तथा Se प्रदान किए जाने बाले लाभं के संबंध मे केन्द्र सरकार 

नै 84 अधिसूचनाएं जारी कौ है जो कतिपय प्रतिष्ठानों के विशिष्ट 

कार्या मेँ नियोजित ठेका श्रमिक के नियोजन को प्रतिषिद्ध करती 

él
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“पर्यावरणीय दायित्व नीति दस्तावेज" 

3650, श्री अधलेराव पाटील शिवाजीः 

श्री आनदराब अडसुलः 

श्री दुष्यत सिंहः 
श्री धर्मेन्द्र यादवः 

श्री गजानन ध. बालरः 

क्या पर्या्रण ओर वन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिप् 

विचारार्थं विषय प्राप्त करने हेतु कपनियों के sided मे एक 

पर्यावरणीय दायित्व शामिल करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो मीडिया ये हाल में यथा सुचित ग्रीन मंजूरी 

हेतु सरकार द्वारा तैयार नए दिशानिर्देशों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) प्रस्ताव कौ वर्तमान स्थिति क्या है? 

पर्यावरण ओर ठन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 

एसोसिएटेड Sad ओर्फ sind एण्ड eat aie इंडिया (ware), 

कँनफेडरेशन ओंफ इंडियन set (सीआरईआई), फेडरेशन ओंफ 

इंडियन aad aie sind we इन्दस्टी (feast) ओर फेडरेशन 

aie इंडियन मिनरल इंडस्दीज (एफआरईएमओआई) के प्रतिनिधियों 

के परामर्श से afte पर्यावरण नीति के मूलतत्व कौ रूपरेखा 

बताते हुए एक प्रारूप अवधारणा दस्तावेज तैयार किया हे। पणधारियों 

से रिप्पणिया/सुञ्चाव मांगने के लिए इसे सार्वजनिक जानकारी 4 

लाया गया है। 

फ्लाइई ओवरों का निर्माण 

3651. श्री नारनभाईं कञछ्ाडियाः 
श्री watts राठवाः 

क्या Usa परिवहन ओर राजमार्ग मंत्री यहं बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सारखेज-गांधीनगर एनएच-8सी के व्यस्त जंक्शनों 

ओर थालतेज तथा शोला जंक्शनों के पफ्लाईओवरौ के निर्माण ओर 
गांधीनगर तथा अहमदाबाद के बीच एक खण्ड को छह लेन का 

बनाने के कार्य को वार्षिक योजना 2011-12 मेँ शामिल किया गया 

है; 

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थं निर्धारित निधियों सहित 

asset मौजूदा स्थिति क्या है; ओर 
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(ग) इन फलाईओवरों का निर्माण परा करने हेतु निर्धारित 

समय-सीमा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं पंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद): (क) जी a वार्षिक योजनी 2011-12 के 

अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार से रारा-8सी अर्थात् (1) थालतेज ओर 

TREN जंक्शन पर 6 लेन कौ ग्रेड सेपरेटर सुविधा का निर्माण 

ओर (ii) ओर किमी. 13/500 से किमी. 26/200 तक के खंड 

तक के विद्यमान 4 लेन के खंड को 6 लेन में विकसित किए 

जाने के लिए दो प्राक्कलन प्राप्त हुए थे। 

(ख) ओर (ग) थालतेज ओर Wee जंक्शन पर 6 लेन 

की ग्रेड सेपरेटर सुविधा के निर्माण के लिए 6471.79 लाख र. 

की राशि का प्राक्कलन संस्तीकृत किया गया था ओर इसको वर्ष 

2014 तक पूरा किया जाना नियत है। तथापि, किमी. 13/500 से 

किमी. 26/200 तक के खंड को 6 लेन का बनाए जाने के 

प्राक्कलन को निधि के अभाव के कारणं वार्षिक योजना 2011-12 

के अंतर्गत संस्वीकृत नहीं किया जा सका है। 

(हिन्दी) 

दलितों पर अत्याचार 

3652. श्री कमल किशोर “कमांडो “: 

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 

क्या सामाजिक न्याय ओरं अधिकारिता मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने आजादी से अब तक दलितों कौ प्रताडना 

रोकने के लिए कोई प्रभावकारी योजना बनाने की पहल कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा ओर प्रभाव क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार दलितों कौ दशा में ओर सुधार 

लाने के लिए कोई नई योजना आरम्भ करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

साप्ाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्रालयं में राज्य मंत्री 

( श्री डी. नैपोलियन ): (क) ओर (ख) संविधान के अनुच्छेद 

17 में अस्पृश्यता का निषेध है ओर किसी भी रूप मेँ यह प्रथा 

वर्जित 2) इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए, संसद 
द्वारा अस्पृश्ता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया 

था। तदुपरन्त, इसके aa को विस्तृतं करने के लिए, इस अधिनियम
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को नवम्बर, 1976 मेँ संशोधित किया गया था तथा इसे सिविल 

अधिकार सरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप मेँ पुनः नामित किया 

गया। इस अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रतिपादनं एवं प्रथा से उत्पनन 
किसी अक्षमता के प्रवर्तन हेतु दण्ड का निर्धारण किया गया है 
ओर इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत मे है। 

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों 
के सदस्यो के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति 

ओर जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित 

किया गया था जिसका मुख्य sera “अनुसूचित जातियों ओौर 

अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधो 

को रोकने, एेसे अपराधं के विचारण के लिए ओर te अपराधो 
के शिकार व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास के लिए तथा इससे 

सबेधित या आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष न्यायालयों कौ 

व्यवस्था करना el “इस अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार जम्मू 
ओर कश्मीर को छोडकर सम्पूर्ण भारत में है। वर्षं 1995 में 
अधिनियम के तहत व्यापक नियम भी अधिसृुचित किए गए थे 

जिनमे अन्य बातों के साथ प्रभावित व्यक्तियों कौ राहत एवं पुनर्वास 

का प्रावधान है। दिसम्बर, 2012 में इन नियमों को संशोधित किया 
गया था जिसमे अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के लिए राहत राशि 

को सामान्यतया 150% तक बदाया गया है। 

इन दो अधिनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राथमिक 

जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों ओर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की 

है। तथापि, सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, 
जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय 

अनुसूचित जनजातीय आयोग के सदस्यों के साथ सामाजिक न्याय 

ओर अधिकारिता मत्री कौ अध्यक्षता मे 2006 में गठित एक समिति, 

विभिन राज्यों में इन दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन के स्थिति 

कौ समीक्षा भी करती है। अब तक ee इसकी उनीस acai मे, 

समिति ने 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षत्रं मे इन दोनों अधिनियामों 

के कार्यान्वयन कौ समीक्षा st 2 

अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यों (संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह 

भी दी गई tl एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मुख्य रूप 
से विशेष न्यायालयं, विशेष पुलिस ee की स्थापना एवं 

कार्यकरण, प्रवर्तन तत्रे के Gece, अंतर-जातीय विवाहो, जागरूकता 

सृजन तथा प्रभावित व्यक्तियों कौ राहत एवं पुनर्वास के लिए केन्द्रीय 

सहायता भी प्रदान कौ जाती है। 

(ग) ओर (घ) सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता caren, 

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक एवं आधिक विकास के लिए पहले 
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ही अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। कक्षा [5 ओर > मेँ 
अध्ययन करने वाले अनुसुचित जाति विद्याथियों के लिए मैद्रिक-पूरव 
sagt योजना नामक we a केन्द्रीय प्रायोजित योजना 

01.07.2012 से शुरू की गई है। 

वस्त्र उद्योग को बढावा 

ha श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

श्री राधा मोहन सिंहः 

श्री महाबल मिश्राः 

श्रीपती मीना fag: 

श्री गणेशराव नागोराव वृधगांवकरः 

श्री गोपीनाथ We: 

St. संजय सिंहः 

श्री निले नारायण राणेः 

क्या वस्त्र मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वस्त्र उद्योग में मंदी आ गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम 

उठाए है; 

(ग) विगत तीन ast के दौरान वस्त्र उद्योग तथा इसमे लगे 

मजदूरों के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गह 2; 

(घ) क्या बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने & लिए 

देश मेँ नई वस्त्र उद्योग इकाहूयांदेक्सराइल हब स्थापित किए जाने 

की संभावना 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्सबधी ah क्या है तथा वस्त्र उद्योग 

में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित,^निर्धारित किए जाने 

वाले लक्ष्य क्या है; 

(च) विगत तीन ast में राज्य-वार, वस्त्र उद्योग को दी जाने 

वाली geared का व्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कितना 

निवेश किया गया है; ओर 

(छ) वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने 

के लिए हस्तशिल्प इकाइयों /वस्त्र उद्योग को पर्याप्त वित्तीय सहायता 

ओर सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए esau जा रहे हैः?



511 Wal के 

वस्र मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 

(क) ओर (ख) वस्त्र उद्योग मे मई, 2011 में कपास के मूल्य 
62500 रु./कैडी से घटकर 29500 रु./कंडी हो जने के कारण मंदी 
आई जिससे अनेक उद्योगों के पास कपास ओर यार्न के ऊंचे मूल्यो 
वाली अत्यधिक मालसूची जमा हो गई थी ओर कार्यशीलं पूंजी 
मे कमी आ गई थी ओर परिसंपत्तियो. कौ क्वालिटी पर पर्याप्त दबाव 

आ गया था। वित्तीय वर्ष 2012-13 मेँ वस्त्र उद्योग मं प्रारभिक सुधार 

हुआ है क्योकि कपास यार्न के मूल्यो मे वृद्धि हुई ओर रुपए के 
मूल्याहास के कारण प्रतिस्पर्धा मे वृद्धि हुई है। सरकार ने भारतीय 
रिजर्व बैक के साथ परामर्शं करने के बाद वस्त्र उद्योग के लिए 

35000 करोड र. कौ राशि के एक ऋण पुनर्गठन पैकेज का प्रस्ताव 

करके वस्र उद्योग मेँ मंदी का समाधान किया 21 सरकार ने भारतीय 

रिजर्व बैक के विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग-अलग 

मामले में वस्त्र उद्योग का ऋण पुनर्गठन करने हेतु एक विशेष 

विन्डो खोलने के लिए dai को निर्देश जारी किए Zi 

(ग) प्रौद्योगिकी उननयन निधि योजना (रीयृएफएस) के sina 

वस्त्र dares के लिए योजना आबंटन को iat पंचवर्षी योजना 

मे 8000 करोड रु. से संशोधित करके 15404 करोड रु. किया 

गया Ml सरकार ने वस्त्र उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए 11वीं 

योजना के आब॑टन को भी 14000 करोड़ रु. से बदाकर 19000 

करोड रु. कर दिया Ui यह योजना आवंटन वर्ष 2010-11 मे 4500 

करोड रु. ओर वर्ष 2011-12 मेँ 5000 करोड रु. तथा वर्ष 

2012-13 मेँ 7000 करोड रु. AM 

(घ) जी, oil सरकार एकीकृत वस्त्र पाकं योजना (एसआईटीपी) 

कार्यान्वितं कर रही है जिसका उदेश्य वस्त्र उद्योग के लिए ग्रीन 
mics अवसंरचना स्थापित करना ओर रोजगार का सृजन करना 

Zl 

(ङ) एसआईटीपी के लिए 12 वीं योजना आबंटन 1400 aS 

रु. है। अगले 4 ast मेँ 3500 करोड रु. का अनुमानित निवेश 

ओर 3.5 लाख कामगार के लिए रोजगार सृजित करने के लिए 

वर्षं 2011-12 मेँ 21 नये वस्त्र पार्क मंजूर किए गए Zz 

(च) सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (रीयूएफएस) 
के अंतर्गत वस्त्र aa मेँ निवेश को प्रोत्साहित करती है जो एक 

वैक एंडिड व्याज प्रतिपूर्ति योजना है। टीयृएफएस ने 11949 करोड 
रु. की सन्सिडी के के साथ 11वीं योजना में 1.37 लाख रू. का 

निवेश उत्पररित किया zi 

(छ) सरकार वार्षिक आधार पर कपास वितरण नीति तैयार 

करती है ताकि घरेलू को पर्याप्त कच्ची सामग्री सुरक्षा सुनिश्चित 

को जा सके। 
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( अनुवाद] 

राष्टीय फाइबर नीति 

3654, श्री मनोहर तिरकीः 

श्री सैयद शाहनवाज EAA: 
श्री नरहरि महतोः 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) राष्ट्रीय teat नीति के क्रियान्वयन कौ वर्तमान स्थिति 

क्या है; 

(ख) क्या आने वाली usta फाइबर नीति मे कंयर को 

फाइबर की सूची से हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा तथा कारण क्या 2; 

(घ) क्या सरकार ने राष्टीय फाइबर नीति से कंयर को हटाने 

संबंधी दृष्टिकोण को ध्यान मेँ रखते हुए कंयर उद्योग से Ys लाखों 

ग्रामीण sat ओर शेयर धारकों के लिए कोई योजना तैयार की 

हैः 

(ङ) यदि हां, तो asad ato क्या है; ओर 

(च) क्या सरकार का विचार ‘fede रेक्नार्लोजी मिशन 

की स्थापना करने का है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी ah क्या 

है तथा इसके लिए कितनी निधि आवंटित at गर्ह है? 

वस्र मत्रालय मे राज्यं मंत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 

(क) से (ङ) राष्ट्रीय wee, नीति, भौतिक एवं * भौतिक 

प्रोत्साहनों के माध्यम से कपास, मानव निर्मित फाइबर, पटसन, 

ऊन, रेशम एवं विशेषन्षता फाइबर विकसित करने के लिए वर्ष 

2010-20 के दशकौय संदर्ष A तैयार की गई हे। रष्टरीय फाइबर 

नीति, वस्त्र मंत्रालय को आबंरित कार्यो के अतर्गत शामिल wad 

से संबंधित 21 कंयर राष्टरीय फाइबर नीति के अतर्गत नहीं आता 

क्योकि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को आवंटित कार्य 

के अंतर्गत आता है। केयर उद्योग के संवर्धन एवं विकास के लिए 

arm बोर्ड द्वारा विभिन योजनाएं कार्यान्वितं कौ जाती 2 

(च) निटवियर aa में क्षमताओं तथा विशेषता मेँ वृद्धि करने 

हेतु freq में एक ' निटवीयर टेकनार्लोजी मिशन' (केटीएम) at 

स्थापना की गर्ह है। यह परियोजना पीपीपी प्रद्धति पर आधारित 

होगी तथा इस उद्योग को ज्ञान, परीक्षण एवं प्रमाणन, अनुसंधान, 

प्रशिक्षण एवं शिक्षा, डिजाइन सेवाओं आदि सहित fatwa सहायक
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सेवाएं प्रदान करेगी। यह एक स्वायत्त आत्मनिर्भर संगठन के रूप 

मे *लाभ-हानि wea’ आधार पर कार्य करेगी। सरकार ने इस 

परियोजना के लिए अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) को 

5.00 करोड रु. का अनुदान दिया है। 

( हिन्दी] 

कर्मचारियों को लाभ 

3655. केष्टन जयनारायण ware निषादः 

श्री तूफानी सरोजः 

क्या वस्र मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) वर्तमान मे राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनरीसी) लिमिटेड द्वारा 

चलाए् जा रहे वस्त्र मिलो, शोरूम ओर दुकानों कौ संख्या तथा 

उक्त यूनिरों मेँ कार्यरत मजदूरो/कर्मचारियों ओर अधिकारियों कौ 

संख्या कितनी है; 

(ख) क्या बडी संख्या में weet के नियमित कर्मचारियों 

को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो 

तत्संबधी मिल-वार तथा राज्य-वार व्यौरा ओर कारण क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने एनटीसी मिल तथा wee ye निगम 

के कर्मचारियों^अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार दिया 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ तथा दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित एनरीसी की विभिन 

ama मै कार्यरत te कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा 

नियमित कर्मचारियों के समान सभी लाभ प्रदान करने के क्या 

कारण रहै? 

वस्त्र मत्रालय मे राज्य पत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 

(क) देश में एनरीसी के अतिर्गत 24 gaa तथा 86 शोरूम 

ओर रिटेल sede 21 waa मे at कर रहे 

कामगारो/कर्मचारियों का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण- ओर 

विवरण-ा में दिया गया zi 

(ख) केद्रीय महगाई भत्ता/ओद्योगिक महगाई भत्ता (dehy 

आईडीए) वाले कूल 1250 नियमित कर्मचारियों में से, महाराष्ट 

(53), पंजाब एवं राजस्थान (28) एवं उत्तर प्रदेश (143) आदि 
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राज्यों मे विभिन्न स्थानों पर नियुक्त कुल 224 नियमित कर्मचारियों 

(सीडीए/आईडीए) को अभी तक छठे वेतन आयोग/दूसरी वेतन 

संशोधन समिति कौ सिफारिशों का लाभ नहीं दिया गया है। इन 

कर्मचारियों को ओौद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन ad 

( बीआईएफआर)/सस्कार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार 

अव्यवहार्य saa के बंद होने के कारण अभी तक संशोधन का 

लाभ नहीं दिया जा सका! इन मिली मे आज at तारीख में ak 

विनिर्माण गतिविधि नहीं हो रही ti 

(ग) सरकार ने welt मिलो एवं राष्ट्रीय परसन निगम के 

कर्मचारियों^अधिकारियों को सेवानिवृति उपरांत कोई सेवा विस्तार 

नहीं दिया है। 

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रशन नहीं उठता। 

विवरण 

welt लिः grr चलाई जा रही वस्त्र मिलो की राज्य-वार 

सख्या sik कर्मचारियोअधिकरियो का व्यौरा 

करसं. रज्य का नाम मिल कौ मः कर्मचारियो/अधिकारियो 

कौ कूले संख्या“ 

1. आंध्र प्रदेश 1 116 

2. गुजरात 1 56 

3. कर्नाटक 1 254 

4. केरल 4 1303 

5. मध्य प्रदेश 2 299 

6. महाराष्ट 5 2359 

7. पुदुचेरी 255 

8. राजस्थान 1 15 

9. तमिलनादु 7 2377 

10. पश्चिम बगाल 1 25 

कूल 24 7059 

*"संविदागत कामगारो को छोडुकर।
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विवरण 1 2 3 4 

went मँ एनटीसी कं कर्मचारी 18. विहार ओर ज्ञारखण्ड 8 37 

क्र.सं राज्य शोरूम कर्मचारियों 19. ओडिशा 2 7 

कौ संख्या की संख्या 
कूल 86 215 

1 2 3 4 
[ अनुवाद 1 

1. तमिलनाडु 22 36 
परियोजनाएं सौपना 

2. केरल 4 9 

3 कर्नारक 5 15 3656. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः | 

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः 
4. आंध्र प्रदेश 1 5 श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

5. राजस्थान 7 16 ait सजय भोः wnt 
श्री आनंद प्रकाश 

6 दिल्ली 9 17 श्री ए. गणेशमूर्तिः 

॥ हिमाचल प्रदेश 1 2 क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

8. जम्मू ओर करशमीर 2 4 (क) क्या सरकार का विचार प्रमुख पत्तनं की क्षमता में वृद्धि 
9. हरियाणा 3 5 करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान नई परियोजनाएं सपे जाने 

का है; 
10. चण्डीगढ 1 2 

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार मौजूदा क्षमता ओर लक्षित क्षमता 
11. उत्तर प्रदेश 1 3 कितनी ठै; 

12 जात 1 3 (ग) देश में मौजूदा प्रमुख पत्तनों के नाम क्या हे; 

13. मध्य प्रदेश 2 1 (घ) क्या सरकार का विचार देश में ओर प्रमुख पत्तनों को 

14. गुजरात 3 6 बनाने का है; ओर 

15. महाराष्ट 5 21 (ङः) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

16. पश्चिम ama 7 21 पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन); (क) जी, a 

17. असम 1 5 (ख) ओर (ग) सभी महापत्तनों के संबध में व्यौरा, निम्नानुसार 
हैः- । 

(एमएमरीपीए मे) 

क्र.सं महापत्तन का नाम 31.03.2012 प्रस्तावित परियोजना के पूरा 
को रही क्षमता हो जाने पर अनुमानित 

क्षमता 

1 2 3 4 

1. कोलकाता पत्तन न्यास 67.89 91.64 

2. पारादीप पत्तन न्यास 80.30 106.30 
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1 2 3 4 

3. विशाखापट्टनम पत्तन न्यास 66.33 90.91 

4. चेन्नै पत्तन न्यास 83.19 138.19 

5. इन्नौर पत्तन लिमिटेड 31.00 31.00 

6. वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास 33.34 64.40 

7. कोचीन पत्तन न्यास 41.86 61.76 

8. नव मंगलूर पत्तन न्यास 50.97 58.77 

9. मुरगांव पत्तन न्यासं 41.90 56.35 

10. मुम्बई पत्तन न्यास 44.53 53.53 

11. कांडला पत्तन न्यास 91.30 110.97 

12. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास 64.00 78.45 

कुल 696.53 942.27 J 

(घ) ओर (ङ) जी, a इस मंत्रालय ने आध्र प्रदेश ओर 

पश्चिम बंगाल मँ एक-एक नया महापत्तन स्थापित किए जाने के 

लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के संबध 

मे, कोलकाता पत्तन न्यास ने सागर द्वीप में एक नये पत्तन के 

लिए व्यवहार्यता रिपो्टं तैयार करने के लिए मै. राइट्स लि. को 

परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। मै. राइट्स द्वार प्रस्तुत 

व्यवहार्यता रिपोर के अनुसार, चरण- में परियोजना की अनुमानित 

लागत, लगभग 7851 करोड रुपए है ओर क्षमता लगभग 54 

मिलियन टन है। आश्र प्रदेश मे प्रस्तावित महापत्तन के मामले मे, 

व्यवहार्यता अध्ययन आरभ नहीं किया गया है। 

पशुओं पर सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री की जांच पर प्रतिबन्ध 

3657. श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

श्री संजय ute: 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को देश में जानवरों पर सौन्दर्य प्रसाधन 

सामग्री की जांच पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु पीपल फार एेथीकल 

dete ate एनीमल्स (पीर्ईटीए) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ 2; 

(ख) यदि a, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस aay मे feet अन्य विकल्पों की 

पहचान की है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इसे कब तक लागू feu जाने कौ संभावना 2? 

पर्यावरण ओर at मंत्रालय की राज्य wat ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) जी, st 

(ख) पशुओं पर किये जाने वाले परीक्षण के नियत्रण एवं 

wean के प्रयोजन हेतु गठित समिति (सीपीसीएसर्ए) का मत 

है कि जब तक पशुओं पर प्रयोग करने/सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का 

परीक्षण करने का ae वैध वैकल्पिक तरीका उपलब्ध नहीं हो 

जाता तब तक सीपीसीएसर्ए भारत में सौन्दर्य- प्रसाधन परीक्षण 

हेतु पशुओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय नहीं ले सकता। 

(ग) जी, नहीं 

(ख) Wa नहीं उठता।
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(ङ) प्रश्न नहीं som 

राष्टीय दुर्घटना राहत सेवा 

3658. डो. संजीव गणेश ॒नाईकः 
श्री एम. वेणुगोपाल test: 
श्री मानिक टैगोरः 
श्री एस आर Wage: 
श्रीपती सुप्रिया सुलेः 
श्री पहाबली सिंहः 
श्री डी बी चन्द्रे गौडाः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान राष्ट्रीय दुर्घटना 
राहत सेवा योजना के अन्तर्गत विभिन राज्यों ओर गैर-सरकारी 
संगठनों को मुहैया कराई गई एम्बुलेसों ओर Sa ओर इन वाहनं 
की संख्या ओर राष्ट्रीय राजमार्गो पर इनकी सामरिक अवस्थिति का 
राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में विभिन राज्य 
सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार व्योरा 

क्या है; 

(ग) क्या इन वाहनों के दुरुपयोग किए जाने का पता चला 
है, यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर दस aay Fo क्या 
कारवाई की गई हे; 

(घ) क्या सरकार ने इन एम्बुलंसों ओर at ओर दुर्घटना 
राहत सेवा योजना में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों मे मुहैया कराई 
गई निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए कोई सरवेक्षण,/लेखापरीक्षा 
कराई है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या हे ओर यदि नही. तो 
इसके क्या कारण है; ओर | 
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(च) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत इन 

गैर-सरकारी संगठनों ओर राज्यों को कितनी निधिवां दी गई है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं पंत्रालय में राज्य मंत्री (ड. 
तुषार चौधरी ): (क) सडक परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय ने 
गत तीन वर्षो के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 
" अभिघात केन्द्रं के एकीकृत नैरवकं कौ स्थापना' नामक योजना 

के data अभिनिर्धारित waives राज्य क्षेत्रों को 136 Ha ओर 
अभिघात सेवा केन्द्रं को 70 जीवन सहायक उन्नत एंबुलेसं प्रदान 
की है। राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण-] में दिया गया है। इन 
aa की राष्टरीय राजमार्गं के सामरिक स्थानों पर तैनाती ओर 
निगरानी का कार्य संबंधित राज्य सरकासे/संघ राज्य सरकारों द्वारा 

fea wt रहा है। इन wat ओर एवुलेसों के प्रेषितियों का व्योरा 
संलग्न विवरण- में दिया गया Zz 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान विभिन राज्य सरकारों से प्राप्त 

प्रस्तावों का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया Zi 

(ग) जी नहीं। 

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के 
प्रावधानों के अनुसार, उपकरण कौ वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर 
संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त/सचिव के माध्यम से मंत्रालय 
को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 
एवुलेसों, क्रनों कौ तैनाती ओर उनके इष्टतम उपयोग सहित प्रत्येक 
राज्य मेँ सडक दुर्घटना पीडितो को आपातकालीन चिकित्सा सहायता 

देने कौ विद्यमान व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए ard, 
2012 ओर जून, 2012 में waives राज्य कषत्रं ओर गैर-सरकारी 
संगठनों के पुलिस विभागो/परिवहन विभागों के साथ बैठके भी 
आयोजित कौ रहै। राष्ट्रीय राजमार्गं दुर्घटना राहत सेवा योजना के 
अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों ओर राज्यों को निधियां प्रदान नहीं कौ 
जाती हैँ क्योकि अभिघात सेवा eal का उन्नयन कार्य स्वास्थ्य 
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ओर यह 
मंत्रालय इन अभिघात सेवा केन्द्र को एबुलैस उपलब्ध करा रहा 

हे। 

वितरण 

गत तीन वषो के दौरान विभिन याज्यो को प्रदान कौ गर्ह एम्बुलेसो ओर wat का व्यौरा 

ay 2009-10 2010-11 2011-2012 

राज्य करेन करेन एंवुलैस करेन करन एवुलंस करेन क्रेन एंवुलैस 
(10 टन्) (लघु (10 टन) (लघु (10 टन) (लघु 

मध्यम मध्यम मध्यम 

आकार्) आकार) आकार) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

आंध्र प्रदेश 2 - - - 12 5 - ~ 

अरुणाचल प्रदेश - 1 - 
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10 

असम 

विहार 

ede 

गोवा 

गुजरात 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 

जम्मू ओर कश्मीर 

द्ारखंड 

कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मणिपुर 

मेघालय 

मिजोरम 

नागालैंड 

ओडिशा 

पंजाब 

राजस्थान 

सिक्किम 

तमिलनाडु 

त्रिपुरा 

उत्तराखंड 

उत्तर प्रदेश 
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1 2 3 4 5 7 9 10 

पश्चिम बगाल 2 2 - - 2 - - 

अंडमान ओर निकोबार gage - - - - - 1 - 

चंडीगद् - - - - - - - 

दादरा ओर नगर हवेली - - - ~ - ~ ~ 

दमन ओर दीव - - - ; - - - 

दिल्ली 3 - - - - - - 

लक्षद्वीप - - - - - - - 

पुदुचेरी - 1 - - - - - 

जोड 30 30 ~ ~ 70 36 - 

किवरण Ii 

क्र.सं वर्ष 2009-10 के दौरान अधिप्राप्त दस टन कौ मात्र/जोन 
30 wal के लिए प्रेषितियों कौ सूची 

1 2 3 

1. पुलिस महानिदेशक, आध्र प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग, 
हैदराबाद 

2. श्री उदय सिंह कुमावत, आईएएस, परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना 

3. श्री पी. एन. ` तिवारी, shit (रेलवे/परिवहन), मुख्यालय, 
Sis WAR 

4. प्रभाकर, उप पुलिस आयुक्त, यातायात (मुख्यालय), नई दिल्ली 

5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुलिस महानिदेशक 
का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय, शिमला-171002 

6. परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त का कार्यालय, जम्मू ओर कश्मीर, 
श्रीनगर 

7. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, केरल, तिरुकनंतपुरम 

8. वरिष्ठ उप परिवहन आयुक्त (कराधान), परिवहन आयुक्तालय, केरल 

Sa टावर, तिरुवनंतपुरम 

9. पुलिस महानिदेशक (यातायात/साईबर), पुलिस 2fin ओर 
अनुसंधान संस्थान, पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

श्री एच. sara सिंह, आयुक्त (परिवहन), मणिपुर 

सरकार, सचिवालय, परिक्हन विभाग, इम्फाल 

श्री एन. जाहरत, संयुक्त सचिव, मिजोरम सरकार, परिवहन विभाग, आइजवल 

अपर परिवहन आयुक्त (तकनीक), परिवहन 

आयुक्त-व-अध्यक्ष का कार्यालय, राज्य परिक्हन प्राधिकरण, ओडिशा, कटक 

पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब, यातायात, चंडीगढ़ 

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार 

श्री के. एल. बाल, संयुक्त सचिव, त्रिपुरा सरकार, परिवहन विभाग, 

अगरतला 

सुश्री अर्चना अग्रवाल, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, 

लखनऊ 

श्री ए. के. शर्मा, पश्चिम ama पुलिस निदेशालय, used बिल्डिग, 

कोलकाता 

श्री बसु कमार, अपर सचिव व निदेशक परिवहन, अंडमान ओर निकोबार, प्रशासन, 

परिवहन निदेशालय, पोर्ट stax (दूरभाष सं. -03192-230225) Seq आर टी 

पत्र संख्या एमरी/4-25/2009 दिनांक 18.09.09 

2-1 (एच पी बर) 

1 (एच पी बट) 

जोड़ 30 

करसं वर्षं 2009-10 के दौरान अधिप्राप्त 30 लघु रिकवरी 
केनो क लिए प्रेषितियों कौ सूचौ 

मात्र/जोन 

2 

श्री chit, एपीपीएस, पुलिस अधीक्षक (रेलीकोम), पुलिस अधीक्षक 
(रेलीकोम) का कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791113 

श्री ए. के. गवास, पुलिस अधीक्षक, यातायात, पुलिस अधीक्षक यातायात 

का कार्यालय, पणजी, गोवा 

डी. पी dan, अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा 

परिवहन निदेशक, परिवहन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, 

शिमला-171004 

एआईजी (प्रावधान परिवहन), पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, 

जम्मू ओर कश्मीर सरकार, श्रीनगर 

3+2 

4-2 (एच पी बर) 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

वरिष्ठ उप परिवहन आयुक्त (कराधान), परिवहन आयुक्तालय, 

केरल ra टावर, तिरुबनंतपुरम 

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) मेघालय सरकार, महानिदेशक 

का कार्यालय ओर पुलिस महानिरीक्षक, मेघालय, शिलोग 

श्रीमति एन. क्यांता, अवर सचिव, मेघालय सरकार, परिवहन विभाग, 

शलोग 

निचुगनुगा (एआईजी-॥), सहायक पुलिस महानिरीक्षक-॥, 

पुलिस मुख्यालय, सरकार मिजोरम, मिजोरम, आर्जोल 

उप पुलिस महानिरीक्षक, रंज, पुलिस मुख्यालय, सिक्किम 
सरकार, गगटोक-73101, सिक्किम 

श्री कर्मा एन.भुरिया, आईएस, सचिव, परिवहन विभाग, 

सिक्किम सरकार, यातायात भवन, गगरोक-737101 

श्री के. एल. बाल, संयुक्त सचिव, त्रिपुरा सरकार, परिवहन विभाग, अगरतला 

श्री जे. एस. पांडे, उप पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय, 
उत्तराखंड सरकार, देहरादून 

डा. उमाकांत Van, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन 

आयुक्त का कार्यालय, उत्तराखंड सरकार, ACA, सहस्रधारा 

रोड, देहरादून 

श्री एके. शर्मा, पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय, used बिल्डिग, कोलकाता 

डा. बी. श्रकांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कानून ओर व्यवस्था), 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय (कानून ओर व्यवस्था), पुदुचेरी 

wig 30 

wa. वर्षं 2011-12 के दौरान अधिप्राप्त दस टन at 40 लघु रिकवरी 

क्रेनों के लिए प्रेषितियों कौ सूची 

मात्र/जोन 

2 

प्रधान सचिव, परिवहन, सड़क एवं निर्माण विभाग (टीआर-1), जे-्लोक, sa 

तल, आध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद् 

पुलिस महानिदेशक (रेल।परिवहन), मुख्यालय, 

छत्तसीगद् रायपुर 
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1 2 3 

3. परिवहन आयुक्त, हाउसफेड Beha, न्लोक-4, बेलतोला रोड, दिसपुर, 1 

गुबाहरी -6 

4, उप पुलिस महानिरीक्षक (पीएडएम), पुलिस महानिदेशक ओर 3 

महानिरीक्षक का कार्यालय, गुजरात राज्य, “ पुलिस भवन" 

सेक्टर 18, गांधी नगर 

5, परिवहन निदेश्ालय, मुख्यालय, जुटा हाउस, पणजी-403001, गोवा 1 

6. श्री एस. एस. कपूर, पुलिस महानिरीक्षक (टेलीकोम) , 2 

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला 

7. पुलिस महानिदेशक ओर महानिरीक्षक का कार्यालय, पुलिस 5 
महानिदेशक ओर महानिरीक्षक का कार्यालय, पुलिस विभाग, 
कर्नाटक वैगलोर 

8. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, केरल, 2 

तिरुवनंतपुरम 

9. पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय (यातायात) , 5 

पुलिस ट्रेनिंग ओर अनुसंधान संस्थान, पुलिस मुख्यालय, 

मध्य प्रदेश, भोपाल-462008 

10. पुलिस महानिदेशक, रेलवे एवं यातायात, सरकार 2 

पंजाब, Ashes 

11. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, 6 

जयपुर 302005 (राजस्थान) 

12. मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 6 

प्रशासन, परिवहन अनुभाग-3, लखनऊ 

ws 40 

क्र.सं वर्षं 2011-12 के दौरान अधिप्राप्त 36 लघु रिकवरी मात्र/जोन 
oa के लिए प्रेषितियों कौ सूची 

1 2 3 

1. पुलिस अधीक्षक (रेलिकोम/एमटी), पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, 5 

पुलिस मुख्यालय, ईटानगर-791113 

2. परिवहन आयुक्त, हाऊसफेड कँप्पलेकस, व्लोक-4 बेलतोला रोड, 1 

दिसपुर, गुवाहरी-6 
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1 2 3 

3. प्रधान सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश 5 

सरकार, शिमलां-171004 

4. एआरईजी (प्रोविजन-परिवहन), जम्मू ओर कश्मीर, पुलिस मुख्यालय, 5 

श्रीनगर 

5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस विभाग, सरकार मणिपुर, 2 
इम्फाल-795001 

6. सचिव, सरकार मेघालय, परिवहन विभाग, शिलोग 4 

7. सचिव, सरकार मिजोरम, परिवहन विभाग, asia 4 

8. परिवहन आयुक्त, सरकार aes, मोटर यान विभाग, 3 

परिवहन आयुक्त का कार्यालय, नागालैंड, कोहिमा-797001 

9. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, सरकार fafa, 2 
गंगरोक-737001 

10. अवर सचिव, सरकार त्रिपुरा, परिवहन विभाग, अगरतला 2 

11. पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, 2 

12 - सुभाष रोड उत्तराखंड सरकार, देहरादून-248001 

12. पुलिस महानिदेशक (आई/सी), पुलिस महानिदेशक का कार्यलिय, 1 

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, we ब्लेयर 

जोड 36 

70 अस्पतालो^अभिघात सेवा abst की सूची fre 70 जीवन सहायक saa एनृतेसों की आपूर्ति की me हे 

क्र.सं. राज्य अस्पताल।चिकित्सा संस्था का नाम 

1 2 3 

1. आध प्रदेश चिकित्सा महाविद्यालय (गुन्टूर) 

2. आध्र प्रदेश जिला अस्पताल (नेल्लौर) 

3. आध्र प्रदेश fan sist अस्पताल (विजाग, विशाखापरटनम) 

4, आध्र प्रदेश Age तालुक अस्पताल (नेल्लौर) 

5. आंध्र प्रदेश तुनी तालुक अस्पताल (पूर्वी गोदावरी) 

6. आध्र प्रदेश तालुक अस्पताल (तेक्काली) 
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1 2 3 

7. आंध्र प्रदेश जिला अस्पताल (ओंगोल) 

8. आधर प्रदेश राजीव गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) (आदिलाबाद) 

9, आध्र प्रदेश एरिया अस्पताल (कामरेद्डी) 

10. आश्र प्रदेश । जिला मुख्यालय अस्पताल (निजामाबाद) 

11. आंध्र प्रदेश राजकीय जनरल अस्पताल (कुरुनूल) 

12. आंध्र प्रदेश राजकीय जनरल अस्पताल (अनंतपुर) 

13. गुजरात जनरल अस्पताल (वलसाड) 

14. गुजरात राजकौय चिकित्सा महाविद्यालय (सूरत) 

15. गुजरात राजकौय चिकित्सा महाविद्यालय (वदोदरा) 

16. गुजरात जिला अस्पताल (हिम्मतनगर) 

17. गुजरात जिला अस्पताल (भरुच) 

18. गुजरात पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (राजकोट) 

19. गुजरात जनरल अस्पताल (मोरबी) 

20. गुजरात सिविल अस्पताल ( राधनपुर, जिला पाटण) 

21. गुजरात सहजोड आरोग्य अस्पताल (Tas, कच्छ) 

22, गुजरात जनरल अस्पताल (Waa) 

23. गुजरात सीएचसी (जेतपुर) 

24. हरियाणा बीएसएस जनरल अस्पताल (पानीपत) 

25. जम्मू ओर कश्मीर राजकौय जिला अस्पताल (उधमपुर) 

26. जम्मू ओर कश्मीर मिर्जा मोहम्मद अफजलबेग मेमोरियल जिला अस्पताल, (अनंतनाग) 

27. कर्नाटक चित्रदुर्ग सिविल अस्पताल (चित्रदुर्ग) 

28. कर्नारक Tat जिला अस्पताल (तुमकर) 

29. कर्नाटक सीर सीएचसी/तालुक अस्पताल (सीरा) 

30. कर्नाटक देवनगेरे सिविल अस्पताल (देवनगेरे) 

31. कर्नाटक हवेरी जिला अस्पताल (हवेरी) 
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1 3 

32. कर्नारक बेलगांव जिला अस्पताल (बेलगांव) 

33. कर्नाटक कर्नाटक चिकित्सा विज्ञान संस्थान (केआईएमएस) (हुबली) 

34. महाराष्ट राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (कोल्हापुर) 

35. महाराष्ट बी.जे. चिकित्सा महाविद्यालय (पुणे) 

36. मदाशष्ट सतारा जिला अस्पताल (सतार) 

37. ओडिशा जिला अस्पताल (बालासोर) 

38. ओडिशा जिला अस्पताल (खुर्द) 

39. ओडिशा जिला अस्पताल (भद्रक) 

40. पंजाब जिला अस्पताल (जालंधर) 

41. राजस्थान राजकीय बीडीएम अस्पताल (कोटपुतली) 

42. राजस्थान एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय (जयपुर) 

43. राजस्थान जेएलएन चिकित्सा महाविद्यालय (अजमेर) 

44. राजस्थान जिला अस्पताल (भीलवाडा) 

45. राजस्थान आरएनरी चिकित्सा महाविद्यालय (उदयपुर) 

46. राजस्थान सिविलं अस्पताल (डुगरपुर) 

47. राजस्थान राजकीय अस्पताल (सिरोही) 

48. राजस्थान राजकीय अस्पताल (वारां) 

49. राजस्थान श्री सांवलिया अस्पताल (चित्तोडगद) 

50. राजस्थान नया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (कोरा) 

51. तमिलनाडु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ओर सिविल अस्पताल (वेल्लोर) 

52. तमिलनाडु डीन, किलपौक चिकित्सा महाविद्यालय ओर अस्पताल (चेन्नै) 

53. तमिलनाडु कृष्णागिरि राजकौय अस्पताल (धरमपुरी) 

54, तमिलनाडु जिला मुख्यालय अस्पताल (डिडीगुल) 

55. तमिलनाडु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (कन्याकूमारी) 

56. तमिलनाडु तिरुनेलवेली चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (तिर्नेलवेली) 
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1 2 3 

57. तमिलनाडु जिला मुख्यालय अस्पताल (करूर) 

58. तमिलनाडु जिला मुख्यालय अस्पताल (कोविलपररी) 

59. तमिलनाडु राजकौय राजाजी अस्पताल ओर चिकित्सा महाविद्यालय (मदुर) 

60. उत्तर प्रदेश एमएलएन चिकित्सा महाविद्यालय (इलाहाबाद) 

61. उत्तर प्रदेश बीआरडी चिकित्सा महाविद्यालय (गोरखपुर) 

62. उत्तर प्रदेश जिला अस्पताल (ललितपुर) 

63. उत्तर प्रदेश जिला अस्पताल (जालौन) 

64, उत्तर प्रदेश एमएलबी चिकित्सा महाविद्यालय (ज्ांसी) 

65. उत्तर प्रदेश श्री भीमराव अम्बेडकर जिला अस्पताल (इटावा) 

66. उत्तर प्रदेश एसएन चिकित्सा महाविद्यालय (आगरा) 

67. उत्तर प्रदेश एलएलआर अस्पताल ओर जीएसवीएम चिकित्सा महाविद्यालय (कानपुर) 

68. उत्तर प्रदेश जिला अस्पताल (फैजाबाद) 

69. पश्चिम बगाल adam चिकित्सा महाविद्यालय ओर अस्पताल (वर्दवान) 

70. पश्चिम बंगाल उप-प्रभागीय अस्पताल (आसनसोल) 

तिवरण Ill 

वर्षे 2009-10 के लिए पहाड़ी क्षेत्रो के लिए 10 टन की तथा ay रिकवरी wal के लिए 

राज्यो^सघ राज्यो क्षत्रो से प्राप्त आवश्यकताओं कौी सूची 

क्र. राज्यो/संघ wat क्षेत्रो विभाग का 10 रन Fa पादी कषेत्रं के लिए 

सं का नाम नाम लघु करने 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 23 23 

2. अरुणाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 2 6 

3. बिहार परिवहन विभाग 6 - 

4. छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 5 - 

परिवहन विभाग 2 - 

5. दिल्ली परिवहन विभाग 6 - 
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1 2 3 4 5 

6. गोवा पुलिस महानिदेशक,/महानिरीक्षक ~ 10 (5-मध्यम ओर 5-लघु HA) 

7. हरियाणा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 10 (मध्यम आकार) 

परिवहन विभागं - 2 

8. हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 10 - 

परिवहन विभाग - 13 

9. जम्मू ओर कश्मीर पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक - 33 (19-मध्य आकार ओर 14-लघु आकार) 

परिवहन विभाग 3 

10. केरल पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 4 4 

परिवहन विभाग 8 2 

11. मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 132 - 

12. मणिपुर परिवहन विभाग 5 - 

13. मेघालय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 12 (6-लघु ओर 6 मध्य आकार कौ HA) 

परिवहन विभाग - 1 

14. मिजोरम पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 8 

परिवहन विभाग 3 - 

15. ओडिशा परिवहन विभाग 17 - 

16. पंजाब पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 10 - 

17. राजस्थान परिवहन विभाग 34 - 

18. सिक्किम पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 10 (5-मध्य ओर 5- लघु) 

परिवहन विभाग - 2 

19. त्रिपुर परिवहन विभाग 4 11 (5-मध्यम ओर 6- लघु आकार) 

20. उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 5 

परिवहन विभाग - 15 

21. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 19 - 

22. पश्चिम बंगाल पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 5 10 

23. अंडमान ओर निकोबार परिवहन विभाग 2 - 
graye 

24. Yat पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 3 (एक मध्य ओर 2 लघु आकार FA) 

जोड 300 180 
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वर्ष 2010-11 के लिए पहाड़ी क्षत्रो के लिए 10 टन कौ mal तथा लघु रिकवरी wal के लिए 

राज्यो^सप राज्यों क्षेत्रो से प्राप्त आवश्यकताओं की सूची 

542 

क्र.सं राज्यो८संघ राज्यों विभाग का 10 रन पहाड़ी dal के लिए 

क्षेत्रों का नाम नाम करन लघु रिकवरी करन 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश परिवहन विभाग 10 5 

2. अरुणाचल प्रदेश परिवहन विभाग - 10 

3. असम पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 

4. छत्तीसगद् परिवहन विभाग 5 - 

5. दिल्ली पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 6 6 (1.5 टन) 6 (2.5 टन) 

6. गुजरात पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 17 16 

7. गोवा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 2- 5 (5-मध्यम ओर 5- लघु क्रेन) 

परिवहन विभाग 

8. हरियाणा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 7 - 

9. हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 6 - 

परिवहन विभाग 10 10 

10. जम्मू ओर कश्मीर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक ~ 48 

11. कर्नारक पुलिस महानिदेशक,/महानिरीक्षक 24 18 

12. केरल पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षके 5 5 

13. मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 127 - 

14. मणिपुर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 

15. मेघालय परिवहन विभाग - 4 

16. मिजोरम पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 6 

परिवहन विभाग 4 10 

17. नागालैंड परिवहन विभाग 4 4 

18. पंजाब पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 8 15 

19. राजस्थान परिवहन विभाग 34 

20. सिक्किम पुलिस विभाग 
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1 2 3 4 5 

21. त्रिपुरा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 4 9 (3-मध्य 6- लघु) 

परिवहन विभाग 4 9 (3-मध्यम 6- WY आकार) 

22. उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 

23, उत्तर प्रदेश परिबहन विभाग 19 - 

24. अंडमान निकोबार पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 5 5 

दवीपसमूह 
परिवहन विभाग 2 - 

कुल 303 191 

वर्षे 2011-12 के लिए पहाड़ी क्षेत्रो के लिए 10 टन at wat तथा लघु रिकवरी क्रनों के लिए 

राज्योसध uel क्षेत्रो सौ ग्राप्त आवश्यकताओं कौ सूची 

क्र.सं राज्यों८संघ राज्यों विभाग का करेन (10 रन) लंघु/मध्यम एंबुलेस 

क्षेत्रों का नाम नाम आकार कौ HA 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षकं 63 - - 

परिवहन विभाग 5 5 10 

2. अरुणाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक - 26 (3 से 21 (यय at या 

महानिरीक्षक 5 टन 407 

क्षमता) (474) एवुलेस) 

परिवहन विभाग - 23 2 

3. असम परिवहन विभाग 7 12 12 

4, हरियाणा पुलिस महानिदेशक,महानिरीक्षक - 8 10 

5, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग 10 16 18 (बीएलएस) 

6. ay ओर ark पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक 58 74 66 (बीएलएस) 

परिवहन विभाग 12 13 12 

7. gas पुलिस ॒महानिदेशक,महानिरीक्षक 33 34 40 

8, कर्नाटक पुलिस महानिदेशक,महानिरीक्षक 18 - 

9. केरल पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक 2 (2-5 ठ - - 

ओर 2 

एक टन) 
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1 3 4 5 6 

परिवहन विभाग 1. पुलिस 15 15 (बीएलएस) 

केरल सडक सुरक्षा विभाग +118 (स्वास्थ्य विभाग 

प्राधिकरण 16 (13-5 रन के लिए बीएसएल) 

ओर 9-1 ट) 

2. आग ओर 

बचाव 

विभाग 

8 

10. मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक 40 6 89 

11. महाराष्ट पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक 40 23 63 (बीएलएस) 

12. मणिपुर परिवेहन विभाग - 5 - 

13. मेघालय पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षके 24 29 25 

परिवहन विभाग सख्या का संख्या का संख्या का 

उल्लेख उल्लेख नहीं उल्लेख नहीं 

नहीं 

14. ATS पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 5 - 5 (बौएसएल-एवुलेस 

राट विगर(एसी) 

परिवहन विभाग 5 - 5 

15. ओडिशा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 10 15 21 

परिवहन विभाग - 

16. पंजाब पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक 10 ॥ - 

17. सिक्किम परिवहन विभाग उल्लेख नही - - 

किया गया 

18. तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक,महानिरीक्षक 10 5 10 (बीएलएस) 

19, त्रिपुरा पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक 4 (3 माध्यम) 6 - 

20, SHS पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक - 6 2 

परिवहन विभाग - 20 25 

21. उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक 72 लिपिरिग - 50 

करन 

परिवहन विभाग 62 - 56 
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1 2 3 4 5 6 

22. पश्चिम ae परिवहन विभाग 6 6 22 

23. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह पुलिस महानिदेशक।महानिरीक्षक 4 - 6 

परिवहन विभाग 6 6 - 

24. चंडीगद परिवहन विभाग श्य् शून्य शून्य 

we 536 433 724 

विलुप्त प्राय प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा 

3659. श्री शिवकुमार उवासीः 

श्री वरुण welt: 

श्री हसंराज गं. अहरः 

श्री अवगुरु एच. विश्वनाथः 

क्या पर्यावरण ait वन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या बाटनीकल स्वे ain इंडिया ने एेसे पादपा, 

ओषधियों, ्ञाडियों के संबंध में कोई सरवेक्षण/आकलन कराया हे, 

जो विलुप्त होने के कगार पर है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार विलुप्त प्राय जानवरों के संबंध में भी एेसी 

ही कोई सूची तैयार कर रही है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा 
क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा उन दुर्लभ पादपों को संरक्षित करने ओर 

ta पादपों ओर जानवरों के अवैध-व्यापार ओर तस्करी पर रोक 

लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

पर्यावरण ओर वन संत्रालय की राज्य पत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) जी हां, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 

(बीएसआई), सभी पादप प्रजातियों के वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्रलेखन 

ओर स्थिति-मूल्यांकन के अपने अधिदेश के साथ संकटापन्न 
प्रजातियां के लिए खतरे (मानवीयप्राक्रतिकः) का आकलन करने 

ओर इनकी सूची तैयार करने के लिए वानस्पतिक सर्वेक्षण भी 

आयोजित करता रहा zl 

(ख) विभाग द्वारा अनुरिक्षत तथा aa सर्वेक्षण दौरों द्वारा 

सत्यापित शुष्क पादप सामग्री के बृहत वनस्पति-संग्रहालय भण्डार 

के अध्ययनों के आधार पर, ब्ीएसओआई पहले ही भारतीय पापदों 
की रेड डाटा पुस्तिका के चार खण्ड (संपादक - जैन ओर राव, 

1984; नायर ओर शास्त्री 1987-1990) तथा भारत में संकटापन्न 

संवहनीय पादप प्रजातियों at रेड लिस्ट (राव ओर अन्य 2003) 

प्रकाशित कर चुका है जिनमें देश में 1236 संकटापन्न पादपं राक्सा 

संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गदं Zz 

(ग) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ascend), कोलकाता स्थित 

अपने मुख्यालय ओर 16 Sate Sel, जिनके अतिर्गत भारत के 
सभी जैव-भौगोलिक क्षेत्र तथा पारि-प्रणालियां आती है, के माध्यम 

से दुर्लभ, विलुप्त प्राय, स्थानिक ओर संकटापिन पशुओं के स्थिति 

सर्वेक्षण सहित प्राणि-जात का सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण 

के परिणाम, नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैँ ओर सरकारी 

अभिकरणे को संप्रेषित किये जाते हैँ! जेडएसआई द्वारा अब तक 

पशुओं की 10 प्रजातियों का स्थिति-सर्वक्षण प्रकाशित किया गया 

है। इन अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को इन प्रजातिं के सरक्षण-प्रवंधन 

मे शामिल किया जाता है। 

(घ) देश में विलुप्त प्राय पशुओं ओर aed के अवैध व्यापार 
ओर तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई कारवाई 

मे निम्नलिखित शामिल हैः 

0) wet ओर पशुओं की संकटापन्न हो सकने वाली 

प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 at 

उपयुक्त अनुसूचियों में शामिल करके उन्हें अनियमित 

शोषण के विरुद्ध वेधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। 

0) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 कौ विभिन 

अनुसूचियों मेँ शामिल किये गए वन्य पशुओं का शिकार 

ओर वबाणिज्यिक दोहन निषिद्ध किया गया है। इन 

प्रजाति्यों के प्रति किए गए अपराधों के लिए इस 

अधिनियम के अंतर्गत दण्ड निर्धारित किया गया है।
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(iil) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vil) 

(भा) 

(ix) 

(x) 
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वन्यजीव (सरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित 

करके इसे ओर कडा बनाया गया है। अपराधो के लिए 

सजा ser गयी है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराधो 
की घटनाओं मे प्रयोग किए गए किसी ओजार, वाहन 

अथवा हथियार को जन्त करने का भी प्रावधान ZI 

वन्य पशुओं ओर उनके पर्यावासों को संरक्षित करने के 

लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपवर्धों 

के अतर्गत पूरे देश A सुरक्षित क्षत्रं अर्थात् राष्ट्रीय 

उद्यानं, अभयारण्यों, सरक्षण रिजर्व ओर कम्युनिटी रिजर्वो 
का सृजन करके उनके दायरे मेँ सभी महत्वपूर्णं वन्यजीव 

पर्यावासों को लाया गया है। 

वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने ओर उनके 
पर्यावासों में सुधार करने के लिए केद्र द्वारा प्रायोजित 

विभिन caret अर्थात् ‘asia पर्यावासों का एकीकृत 

विकास ', “बाघ परियोजना" ओर “ हाथी परियोजना" के 

अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय ओर 

तकनीकी सहायता प्रदान कौ जाती है। 

वन्यजीव अपराधियों को weed ओर उनके विरुद्ध 

अभियोजन चलाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 

1972 के अंतर्गत केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 

अधिकृत किया गया है। 

राज्य/केद्र शासित प्रदेश सरकारों से सरक्षित कषत्रं मे ओर 
उसके आस-पास के क्षेत्रों में क्षेत्र संरचना को age 

बनाने ओर We बढ़ाने का अनुरोध किया गया 21 

वन्यजीवों के शिकार ओर उनसे बने उत्पादों के अवैध 

व्यापार पर नियंत्रण संबंधी कानून के प्रवर्तन को सुदृढ 

बनाने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो at 

स्थापना कौ गर्ह है। 

11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान * अत्यन्त संकटापन्न 

प्रजातियों ओर उनके पर्यावासों की बहाली कार्यक्रम' को 

प्रारंभ करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों का एकौकृत 

विकास कौ bs द्वारा प्रायोजित स्कीम के अतिर्गत एक 

घरक जोडा गया हे। 

भारत, वन्य प्राणि-जात ओर वनस्पति-जात की विलुप्त 

प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कर्वेशन 

( सीआरईरीरईएस) का एक हस्ताक्षरी है, जिसके तहते 
ania ओर इनके व्युत्पन्नं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को 

विनियमित किया गया ZI 

(xi) जैविक विविधता अधिनियम कौ धारा 38 में संबंधित 

राज्य सरकारों के परामर्श से ae सरकार को उन 

प्रजातिं, जोकि विलुप्त होने के कगार पर है अथवा 
निकर भविष्य मेँ संकटापन्न प्रजातियों के रूप A विलुप्त 

होने वाली है, को समय-समय पर अधिसुचित करने ओर 
उनके एकत्रण को निषिद्ध तथा विनियमिते करने ओर 

उन प्रजातियों को पुनःबसाने ओर अनुरक्षित करने हेतु 

समुचित कदम उठाने के लिए भी अधिकार संपन्न बनाया 

गया है। इन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए, सरकार 

नै भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (dices) ओर भारतीय 

प्राणि सर्वेक्षण (जेडएसआई) के माध्यम से पादपं ओर 

पशुओं कौ उन संकटापन्न प्रजातियां कौ एक राज्य-वार 

सूची बनाई है, जो विलुप्त होने के कगार पर ह। साथ 
ही सरकार ने इन प्रजातियों के एकत्रण को निषिद्ध 

अथवा विनियमित करने संबंधी दिशा- निर्देश तथा उने 

पुनर्वास ओर सरक्षण के उपाय भी निर्धारित किए हैं 

उक्त सूची को अक्तूबर, 2008 में राज्य सरकारों को 

उनकी रिप्पणियों^अनुमोदन हेतु भेजा गया emt टिप्पणियां 

के प्राप्त होने पर अब तक चौदह weal अर्थात् हिमाचल 
प्रदेश, केरल, उत्तराखण्ड ओर उत्तर प्रदेश, मिजोरम, 

ओडिशा ओर मेघालय, गोवा ओर पश्चिम बंगाल, मध्य 

प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, बिहार ओर तमिलनादु के लिए 
अधिसूचनाएं जारी कौ गई है। शेष राज्यों के साथ इस 

मामले को निरंतर उठाया जा रहा है। 

गैर-सरकारी संगठनों हेतु वित्तीय सहायता 

3660. श्री संजय धोत्रः 

श्री सुभाष बापूराव areas: 

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों हेतु गैर-सरकारी संगठनों 

(एनजीओ) द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्कूलों को वित्तीय सहायता 

प्रदान की जा रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी air क्या है; 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान उक्त प्रयोजन 
हेतु एेसे एनजीओ को राज्य-वार कितनी निधियां जारी कौ गई 2; 

(घ) सरकार के पास wet प्रणाली की निगरानी हेतु उपलब्ध 

त॑त्र क्या हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त प्रयोजन 
हेतु ही इन निधियों का उपयोग किया जा रहा है; ओर
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(ड) यह देखने & लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैँ कि बाल 

श्रमिकों का पुनर्वास करते समय वे गलत हाथों में न जा? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकाजुन Get): (क) 
ओर (ख) श्रम ओर रोजगार मंत्रालय बाल श्रम के उन्मूलन ओर 
पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) ओर 

सहायता अनुदान (जीआईए) योजनाएं क्रियान्विति कर रहा Zi 
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, 266 जिलों मे बाल 

श्रमिकों के लिए लगभग 7311 विशेष स्कूल संचालित किए जा 

रहे है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास ओर उन्मूलन के लिए जिलाधीशो 

को अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति कौ निधियां 

जारी at जाती है जो बाद में बाल श्रमिकों संबंधी विशेष स्कूलों 
को निधियां आवंटित करती है। जहां कहीं राष्ट्रीय बाल श्रम 
परियोजना स्कीम प्रचालन में नहीं है वहां सहायता अनुदान योजना 

क्रियान्वित की जाती है। सहायता अनुदान योजना के अतर्गत, केन्द्रीय 
सरकार हारा गैर-सरकारी संगठनों को बाल श्रमिकों संबंधी विशेष 
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स्कूल चलाने के लिए सीधे ही निधियां प्रदान कौ जाती है। अब 
तक, सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों संबंधी 

विशेष स्कूलों मे सभी geal को मुख्य धारा से जोड़ दिया गया 

है ओर इस वित्तीय वर्षं में नये स्कूल शुरू किए जाने है 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वित्तीय वर्षं के दौरान सहायता 

अनुदान योजना के अंतर्गत जारी कौ गईं निधियों के aR संलग्न 

विवरण मे fea गए Zz 

(घ) ओर (ङ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अपने-अपने 
्षेत्राधिकारों मे स्कूलों के संचालन के अनुवीक्षण के लिए नियमित 

रूप से स्कूलों का दौरा करते है ओर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते 
dl इसके अतिरिक्त निधियां जारी करते समय उपयोग प्रमाणपत्र, 

परीक्षित लेखाओं ओर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट कौ इस मंत्रालय में 
गहन छानबीन कौ जाती है। विशेष स्कूलों का इस मंत्रालय द्वार 

नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता 

है ओर वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है! 

तितरण 

2009-2010 मे गैर-सरकासै सगठनो को जारी किया गया अनुदान 

क्र.सं गैर-सरकारी संगठनों के नाम जारी कौ गयी अनुदान राशि 
(रुपयों मेँ) 

1 2 3 

1. राष्ट्रीय विकास संस्थान, 146, विधातानगर, भरिंडी रोड नेरवाल, 4.57 650 

जम्मू 

2. ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान, 6, शुभम अपार्टमेट, 3.55 444 
नागपुर 

3. सामाजिक बहु-उदेशीय संस्था, कमल राकौज के पास, नागपुर-440017 495,787 

4. सोशियों ओरियंटल फास्ट इडस्टियल एसोसिएशन (सोफिया) wees, 6.08.382 

जिला-थोबल, मणिपुर--795138 

5. अखिल मणिपुर महिला स्वैच्छिक सेवा, सागलबंद, एन एम लेन, इम्फाल (प.), 5,72.062 
मणिपुर-1 

6. ग्रामीण शिक्षा एवं खेलकूद विकास संघ (आरर्दएसडीए), वांगबल-1 , 6 A0,764 
जिला-थौबल, मणिपुर 

7. शहरी कल्याण संघ, निकट -एमएम te गोदाम, इम्फाल (प.) मणिपुर 76 275 

8. हगल संयुक्त विकास संघ (एचयूडीए) मयग, इम्फालं, मणिपुर 4 06.800 
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1 2 3 

9. शहरी ग्रामीण विकास एजेंसी (यूमारडीए), इम्फाल, मणिपुर 648 336 

10. रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्था, एस-14, मंडी परिसर, 4.57 650 

विजयपुर, जिला-शिवपुर 

11. महिला समाज शिक्षा समिति, जिला-ग्वालियर् 1 52,550 

12. अलोगमैन बहु-उदेशीय सहकारी समिति, अलोगमेन aed, मोकोचुंग नागालैण्ड 62 829 

13. आंचलिक युवा परिषद्, लक्ष्मीनारायण हार, डाकघर-शंकेश्वर, 1 52,550 
जिला-जगतसिंहपुर, ओडिशा 

14. नारायणी महिला मडल, मुकाम-पाडनपुर, डाकघर- भीमपुर, 2 41 538 
वाया-जारना, जिला-खुर्दा-752050 

15. संचार एवं विकास कारवाई संस्थान (आईसीडीए) मुकाम-नारीपुर, 3,04 600 
जिला-भद्रक-756100 

16. स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए) जिला ओडिशा 3.78 325 

17. स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संध (एएचर्एडी) wile 216 4.32.225 
SARI, भुवनेश्वर-751020 

18. प्राकृतिक ग्रामीण विकास निगम (एनआरडीसी) निदाद्री, भुवनेश्वर, ओडिशा 4.57 649 

19. एम एम मालवीय विकलांग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश 1,89.902 

20. कर्मं बल विद्या निकेतन समिति, 2 एफ-43, माहवीर नगर एक्सरेशन, को, राजस्थान 25425 

21. अकादमी BH एजुकेशन सोसायटी, नगरपालिका ait, निकट 3 02.700 
क्लाथ माता मदिर जिला-बारन 

22. हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 1/35, बजरिया अलीगंज, फतेहगदु, 3 04.791 
जिला-फरुखाबाद 

23. जाग्रति फाउन्डेशन, बंजरिया रोड, खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) 3 05.100 

24. हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति, 18/32 जज कालोनी, इलाहाबाद 2.28 825 

25. सरदार हमीदी तालीमी a समाजी मिशन, 196, चिल्ला, अमरोहा, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश 2,91 809 

26. शांति महिला एवं बाल विकास परिषद, ग्राम-नागवाल, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश 6 86 475 

27. नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश 1 27 950 

28. मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश 2.28.825 

29. परियोजना स्वराज्य, गणेश घाट, कटक, ओडिशा 3 30.507 

30. दयानंद सरस्वती शिक्षा समिति, सिसवाली, जिला-बारन, राजस्थान 76.275 

महायोग 1.00 00.000 
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2010-11 मे मैर-सरकायै संगठनों को जारी किया गया अनुदान 

क्र.सं गेर-सरकारी संगठनों के नाम प्रदान की गयी अनुदान 

राशि (रुपये मेँ) 

1 2 3 

1. सरदार हमीदी तालीमी, अमरोही उत्तर प्रदेश 3.05.100 

2. एनआईएसएसए, केन्द्रपाडा, ओडिशा 3 81375 

3. वैशाली जनं जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार 50,100 

4. समाज कल्याण शिक्षण संस्था, बस्ती, उत्तर प्रदेश 1,14 413 

5. राष्ट्रीय एकोकृत विकास सहायता संस्थान, ओडिशा 1 65 262 

6. आदर्शं शिक्षा केन्द्र, wel, ओडिसा 3 47.792 

7. गणपत रावे निम्बालकर एस मुक्ति आश्रम, लातूर, महाराष्ट 2 93,100 

10-11 में कूल पुनर्वेधित 16 57,142 

8. वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार 3.22 900 

9, एनअरडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा 4.85 789 

10. आरईएसडीए, मणिपुर 7 62,750 

11. सोफिया, थोबल, मणिपुर 7 64 568 

12. ब्राईटवेज, विष्णुपुर, मणिपुर 10.29.712 

13. ओआरणएसएसए, नयागद्, मणिपुर 686475 

14. आदर्श शिक्षा केन्द्र, जिला-खुर्दा, ओडिशा 3.38 683 

15. बहुजन हिताय बहुजन मंडल लातूर, महाराष्ट 6.86475 

16. तेराखोंग wart महिला मंडल, मणिपुर 8 50,000 

17. सीआरयूएस, थौबल, मणिपुर 6 86 A75 

18. एसओआरडीरईवी, थौबल, मणिपुर 2.03 401 

19. एनआईएसएसए, केन्द्रपाडा, ओडिशा 3,05,100 

20. राष्ट्रीय विकास संस्थान, जम्मू ओर कश्मीर 114,412 

2010-11 में जारी की गयी कुल राशि 88.93 882 

2011-12 4 गैर-सरकारी aed को जारी किया गवा अनुदान 

सरदार हमीदी जालीमी, अमरोहा उत्तर प्रदेश 88 989 
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1 2 3 

2. सरजूबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर (+ क्रमांक 13) 6,10.200 

3. यूआरडीए, मणिपुर 4.95 789 

4, अजाद नयतुवक मंडल, राजस्थान 4 57 650 

5. हुडा, हगुल, मणिपुर 2,79.775 

6. मानव सेवा समिति, राजस्थान 4.50 000 

7. \ सीईडीओ, मणिपुर (+ क्रमांक 10) 5 33 925 

2011-12 में पुनर्वेधित 29,16.328 

8. रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्थान, 3 43 337 

मंडी परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर, मध्य प्रदेश 

9. महिला समाज शिक्षा समिति 5 33 925 

10. सीईडीओ, मणिपुर (+ क्रमांक?) 4 95,787 

11. आर्ईएसडीए, मणिपुर 3.12 674 

12. जन विकास समिति, मणिपुर 4,06 800 

13. सरजुबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर (~+क्रमांक 2) 300,000 

14. fede ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश 79 284 

15. वैशाली जन-जागरण समिति, वैशाली, बिहार 2 49913 

16. आल मणिपुर fata वालेटरी सर्विसेज, मणिपुर 9.53 438 

17. जन हितकारी संस्थान कुशीनगर, उत्तर प्रदेश 6,10 200 

18. तेरा wit, मणिपुर 171,712 

73 73 398 

चालू वित्तीय वर्षं अर्थात् 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान 
योजना के अंतर्गत अब तक कोई भी अनुदान जारी नहीं किया 
गया है। 

( हिन्दी] 

Tar विभाग में भ्रष्टाचार 

3661. श्री गणेश सिंहः 

श्री माणिकराव green गावितः 

श्री ताराचन्द भगोराः 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कि कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही में भारतीय सेना सहित सशस्त्र बलों में 

भ्रष्टाचार, लगातार घोटालों ओर अनियमितताओं के amet में वृद्धि 

हुई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या सरकार को उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा शक्तियों 

के दुरुपयोग कौ शिकायतें प्राप्त हुई हैँ ओर यदि हां, तो तत्संबधी 
aint क्या 2;
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(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार दारा क्या प्रयास 

किए गए है; ओर 

(ङ) इन मामलों मे दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार 

द्वारा क्या कारवाई की गई ओर इस संबंध मे दोषी पाए गए लोगों 

की संख्या कितनी है? 

रक्षा मत्री (श्री ए.के. west): (क) से (ङ) जब कभी 

भ्रष्टाचार के आरोप का कोई मामला प्राप्त होता है, मंत्रालय उसकी 

जांच करता है ओर जहां कहीं आवश्यक BAT जाता है, मामला 

जांच हेतु समुचित एजेंसी को भेजा जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं 
अपने संबधितत अधिनियमों यथा सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम 

तथा नौसेना अधिनियम से शासित होती है। भ्रष्ट कार्या में सलिप्त 

होने वाले रक्षा कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इन 

अधिनियमों मे समुचित प्रावधान मौजूद है। सशस्त्र सेनाओं मे प्रभावी 
सतर्कता त॑त्र मौजूद है ओर जब कभी भ्रष्टाचार का को मामला 
प्रकाश में आता दै, तत्काल shag की जाती है। 

(अनुकाद] 

अवैध mon में रक्षा भूमि 

3662. श्री पी.के. for: 

श्री चंद्रकांत खैरेः 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सिविलियनों के अवैध aol मेँ रक्षा भूमि का क्षेत्रफल 
कितना है ओर इसका बाजार मूल्य कितना है; 

(ख) हाल ही मेँ रक्षा भूमि के संबंध मे कथित 

भ्रष्टाचार/अनियमितताओं कौ कुल संख्या कितनी है ओर इसमें 

ace भूमि कितनी है; 

(ग) इन प्रत्येक मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(घ) भूमि संबंधी विवादों मे मंत्रालय के उच्च रैक अधिकारियों 
के नाम भी सामने आए रँ ओर यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 

है; 

(ङ) भूमि वापस लेने के संबंध 4 सरकार द्वारा क्या कार्यवाही 

की गर्ह है; ओर 

(च) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही 

की गई है? 
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रक्चा मत्री (श्री एके. West): (क) लगभग 12364 एकड़ 

रक्षा भूमि पर अवैध कन्जा अथवा अतिक्रमण हुआ है जिसमें 
सिविलियनों द्वारा किया गया अतिक्रमण भी शामिल 21 चकि बाजार 

मूल्य को स्पष्ट रूप से संख्यात्मक रूप मेँ निर्धारित नहीं कियां 

जा सकता इसलिए इस संबध में आंकड़े रखना संभव नहीं 2 

(ख) से (घ) वर्तमान मेँ रक्षा भूमि से संबधित तथाकथित 

भ्रष्टाचार ओर अनियमितताओं के सात मामलों कौ रिपोर्ट मंत्रालय 
कोदी जा चुकी है। मामला-वार ब्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया 
गया 2 

(ङ) ओर (च) अतिक्रमण हटाने के लिए कारवाई सरकारी 

स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों कौ बेदखली) अधिनियम, 1971 के 

साथ छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की जाती है। मत्रालय 

द्वारा सतर्कता बरतने, अतिक्रमणों का पता लगाने ओर नए अतिक्रमणं 

को रोकने को सुनिश्चित किए जाने कौ आवश्यकता पर जोर डालते 

हुए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए है। दोषी पाए गए अधिकारियों 
के खिलाफ अनुशासनात्मक तथा प्रशासनिक कारवाई कौ जाती है 

ओर कुक मामलों मे सी बी आई को जांच सौंपी गर्ह हे। 

विवरण 

रक्षा भूवि el मेँ wera का मामला-वार SANT 

1. आदर्शं सहकारी आवास समिति मामला 

यह आरोप लगाया गया है कि श्री आर.सी.ठाकर ने रक्षा सेवा 

के सदस्यों, महाराष्ट सरकार के कार्मिकों तथा अन्य के साथ yeaa 

करके न्लोक-्, नी बी आर कोलाबा, मुंबई के एक भूखंड का 

आवंटन Sear ओर कपट से आदर्शं सहकारी आवास समिति 

(एसीएचएस) के पक्ष मेँ करा लिया जो काफी समयसे सेना के 

Hot मेँ धा। ईस भूमि का क्षेत्रफल 3758.82 वर्ग मीटर al सरकार 

ने इस मामले कौ पूर्णतया जांच कराने ओर जिम्मेदारी निर्धारित 
करने कौ दृष्टि से इस मामले कौ जांच सी बी आई को सौप 

दी थी। सी बी आई द्वारा 29.1.2011 को एक नियमित मामला संख्या 

आर सी 6(ए)11/एसीबी मुंबई दर्ज किया गया था। जांच के बाद 

विशेष न्यायाधीश, मुंबई के न्यायालय में 4.7.2012 को श्री आर. 

सी. ठाकर, त्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एम.एम.वांचु, श्री के.एल. गिडवानी 

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ए.आर. BAR, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) 

aa. कौल, त्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) aah. सिन्हा, श्री that. 

देशमुख, श्री रामानंद तिवारी, श्री सुभाष लल्ला, डो. प्रदीप व्यास, 

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण, ड. एम जयराज पाठक ओर कर्नल 

(सेवानिवृत्त) आर.के. बक्शी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया 

गया हेै।
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2. कांदीवली भूमि मामला 

यह आरोप लगाया गया है कि aed नियो फार्मा प्रा. लि. 
(कल्पतरु बिल्डर्स) ने वर्षं 2007 में कादीवली मेँ रक्षा भूमि का 

एक टुकड़ा खरीदा, जिस पर दक्षिणी कमान से सेना कार्मिकों ने 

सक्षम प्राधिकारी कौ मंजूरी के बिना 1942 से केन्द्रीय आयुध डिपो 

(सीओ डी) द्वारा धारित दावे (सीरीएस संख्या 135 ओर 136 
पर) को छोड fem तत्कालीन डी ई ओ ने बिना प्राधिकार के 

ओर सेना प्राधिकारियों कौ सहमति के बिना उक्त भूमि की विक्र 
के लिए सिविल प्रशासन को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया था। 

सी बी आई ने 12.1.2012 को प्रारभिक जांच संख्या 

dE 1(ए)/12/एसीबी मुंबई दर्ज कौ है। अब तक की गई जांच 
के अनुसार कुल 5166.5 वर्गमीटर भूमि की छानबीन चल रही है। 

3. पुणे भूमि मामला 

यह आरोप लगाया गया है कि श्री एस.आर. नैय्यर, रक्षा संपदा 

अधिकारी (सेवानिवृत्त), बालभीम रामा गायकवाड, गांव लौहगांव के 

तलाथी ओर केविन पियो नै एक-दूसरे के साथ मिलकर तथा अन्य 
अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर गांव लौहगांव, ताल हवेली, जिला 

पुणे के खसरा सं. 233 ए से संबंधित तथ्यों को तोड्-मरोडकर 

भारत सरकार के रक्षा फ्रधिकारियों को धोख दिया ओर gar दावा 

किया कि उक्त भूमि रक्षा से संबेधित नहीं है, जबकि उक्त भूमि 
ag 1918 से सेना के लगातार Hot में रही है। अब तक कौ 

गई जांच के अनुसार इसमे 69.23 एकड् भूमि शामिल है। 

13.8.2010 को सीबीआई द्वारा आरसी 09(ए)/2010- 

सीबीआई^एसीबी/पुणे नामक एक मामला दर्ज किया गया था। जांच 

के पश्चात श्री एस.आर. ten, डीईओ (सेवानिवृत्त), श्री बालभीम 

रामा गायकवाड, ग्राम लोहगव के तलाधी (लोक सेवक), श्री 

केविन fae, श्री ste feat ओर श्री मोहम्मद इशराके खान 

(निजी व्यक्ति) के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। 

4. सुकना भूमि मामला 

सुकना भूमि मामला चुमरा चाय बागान में स्थित भूमि से 

संबंधित है जोकि रक्षा भूमि के निकट है तथा यह रक्षा भूमि नदी 
है। कुल संलिप्त भूमि एक एकड़ है। यह मामला मुख्यालय 33 

कौर द्वारा गलते ढंग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने 

के बारे मे है। मुख्यालय yet कमान द्वारा उन परिस्थितियों कौ जांच 
करने के लिए एक जांच अदालत का आदेश दिया गय था जिसके 

अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अनुमति दी गई तथा 

चुमरा चाय बागान में भूमि के लिए मुख्यालय 33 कोर द्वारा एक 

समद्योता ज्ञापन संपन किया गया। जांच अदालत को अंतिम रूप 
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दिया गया है तथा चूककर्ता अफसरों के विरुद्ध उपयुकत कारवाई 

कौ गई हेै। 

5. Sat, श्रीनगर के कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र 

जारी करना 

यह आरोप लगाया गया है कि जम्मू ओर कश्मीर राज्य के 

राजस्व विभाग तथा रक्षा सम्पदा महानिदेशालय श्रीनगर के अफसरों 

के साथ साठ- गांठ करके भू-माफियाओं द्वारा संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र 

के निकर वायुसेना कौ विशाल भूमि पर wom किया गया है तथा 

मानदण्डों का उल्लघंन करके निजी नागरिको को रक्षा नियंत्रित भूमि 

अंतरित करने के लिए 60-70 संख्या में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी 

किए गए है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री अजय चौधरी, तत्कालीन 
Seat श्रीनगर, श्री विजय कमार, तत्कालीन एसडीओ-1 श्रीनगर, 

श्रीमती आमरजीत कौर, एसडीओ-2., श्रीनगर तथा |e अज्ञात 

लोक सेवकों(निजी व्यक्तियों के विरुद्ध 3.5.2012 को निवमित 

मामला संख्या आरसी एसी-1 2012 ए 0006 दर्ज किया गया हे। 

सीबीआई कौ जांच के अनुसार 62.25 एकड़ का कूल भूमि aa 

शामिल है। 

6. 8-ए लोधथियान रोड, पुणे छावनी 

यह आरोप लगाया गया है कि dite. जनरल (सेवानिवृत्त) 

नोबेल थम्बूराज ओर श्री एस.आर. नैय्यर, तत्कालीन रक्षा सम्पदा 

अधिकारी नै लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय अपनी 

सरकारी स्थिति का दुरुपयोग किया तथा बंगला नं.8-ए लोधियान 

रोड के Gay A आवासीय उदेश्य के लिए 44% भूमि के आरक्षण 

के प्रतिबध से संबंधित महत्वपूर्ण विषय के न्यायालय से बाहर 

निपरारे के मामले मे 1988-2008 की अवधि के दौरान dad 
कल्पतरु facsd को आर्थिक लाभ पहुचाया। 30.1.2012 को 

सीबीआई द्वारा एक नियमित मामला संख्या आरसी 02(ए)/2012/एसीषी 

पुणे दर्ज किया गया Ml जांच के अनुसार 0.96 एकड़ कौ मात्रा 

मे भूमि शामिल है। 

7. जोधपुर मामला 

मेजर महाराजा हरी सिंह चेरिरेबल eee को जोधपुर मेँ 4.84 

एकड़ रक्षा भूमि के अवैध अंतरण के aay में 16.1.2012 को 

इंडिया टुडे मे एक लेख प्रकाशित हुआ om यह आदेश दिया गया 

था कि मामले कौ जांच कौ जाए, जिसके पश्चात यह पता लगाने 

के लिए कि ce को अंतरित भूमि का कोई भी भाग रक्षा भुमि 

तो नहीं है, अफसरों की सयुक्त टीम द्वारा जोधपुर में एक सर्वेक्षण
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करवाया जाना अपेक्षित om इस टीम द्वारा प्रस्तुत पर मत्रालय में 

विचार किया गया तथा रक्षा सम्पदा महानिदेशक को कुक अतिरिक्त 

Fal पर आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। रिपोर्ट प्राप्त 

हो गई है तथा इसकी जांच ot जा रही रहै। 

अक्षत क्षेत्रों मे खनन हेतु स्वीकृति पर प्रतिबंध 

3663. श्री खगेन दासः 

श्री असादूद्दीन ओवेसीः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने 

हेतु कुछ कोलफौल्डों को ' अक्षत aal’ के रूपमे वर्गीकृत किया 

हे; 

(ख) यदि हां, तो वर्गीकृत की ag कोलफील्डों का व्यौरा क्या 

है ओर "अक्षत क्षेत्रो at मुख्य विशेषताएं क्या है; 

(ग) इस संबंध में बी.के. चतुर्वेदी समिति द्वारा कौ गर्ह 

सिफारिशों का व्यौरा क्या है ओर इन पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 

है; 

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 

1986 में संशोधन करने का 2; ओर “ 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

पयतिरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (ङ) बी. के. चतुर्वेदी समिति ने 

सिफारिश कौ थी कि कोयला-युक्त व्लोकों का उपयोग सामान्यतया 

खनन के लिए किया जाना चाहिए ओर सामान्यतया के लिए मंजूरी 

भी दी जानी चाहिए) मंजूरी देने से केवल तभी मना किया जाना 

चाहिए जब अत्यधिक घने वनौ ओर अन्य पारिस्थितिकौय तथा 

गंभीर प्रकृति के प्यविरण महत्व के कारण अस्वीकृति का ठोस 

मामला बनता हो। कोयला खनन ओर अन्य विकास परियोजनाओं 

से संबंधित पर्यावरणीय ओर विकास मुद्दों पर विचार करने हेतु गदिते 

मंत्री दल (जीओएम) ने उक्त सिफारिश की जांच करने के बाद 

दिनांक 20 सितंबर, 2011 को हुई अपनी पांचवीं बैठक में घने 

aa कौ महत्ता को पहचाना ओर सुञ्ञाव दिया कि अभिज्ञात प्राचीन 
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वन क्षेत्री में कोई भी खनन गतिविधि को अनिवर्त्य हानि पहुचाएगी, 

अतः इन वनों में किसी भी प्रकार कौ वनेतर गतिविधि को निषिद्ध 

किया जाना चाहिए। जीओएम ने यह सिफारिश भी की कि जिन 

वनों का वांछित गुणवत्ता के अनुरूप कभी भी पुनरुद्धार नहीं किया 

जा सकता, Se संरक्षित किया जाना चाहिए तथा सुञ्ञाव दिया कि 

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके एसे वनं की पहचान 

करने के लिए एक समिति गदित कौ जा सकती है। इसके 

अतिरिक्त, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कौ अध्यक्षता में 

गठित समिति ने भी एसे क्षेत्रं को पहचान करने हेतु मानदण्ड तैयार 

किए ZI 

[fet] 

राष्टीय want परियोजनाओं हेतु स्वीकृति 

3664, St, पदमसिंह बाजीराव पाटीलः 

श्री बलीराम जाधवः 

श्रीमती भावना पाटील गवलीः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृषा 

करेगे किः 

(क) क्या मंत्रालय आवधिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 

(एनएच) परियोजनाओं कौ सूची तैयार करता है ओर सभी राज्यों 

से स्वीकृतियां प्राप्त करता है, चूंकि परियोजनओं को पूरा करने 

मे परियोजना-वार स्वीकृति प्रदान करने कौ प्रक्रिया सहायक नहीं 

है; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार का विचार wet राजमागों 

को स्वीकृति प्रदान करने कौ विद्यमान प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन 

करने का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस dae में 

कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; ओर 

(घ) राजमार्ग परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में 

निजी निर्माण कंपनियों द्वारा सामना at जा रहीं समस्याओं के 

समाधान में यह किस हद तकं सहायक होगा? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन ware): (क) जी नही।
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(ख) से (घ) प्रशन नहीं उठता। 

( अनुवाद] 

राष्टीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 

3665. चौधरी लाल सिंहः 

श्री निशिकांत <a: 
श्री के. सी. सिंह "बाबा": 

श्री उदय सिंह 

श्री नारनभाई Hers: 

क्या पर्यावरण ओर वन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) 

पूर्णरूपेण कार्यशील हो गया 2; 

(ख) यदि a, तो रष्टय गगा नदी बेसिन प्राधिकरण 

(एनजीआरबीए) का अधिदेश क्या है ओर एनजीआरबीए दारा ली 

गई विभिन्न परियोजनाएं क्या हैँ ओर इनकी वर्तमान स्थिति क्या 

है; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार को एनजीआरबीए को समाप्त करने के 

Gay में कोई सुञ्ञाव प्राप्त हुए है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(च) क्या सरकार गंगा नदी के उद्गम ओर विकास के संब॑ध 
मे एक संग्रहालय कौ स्थापना करने की योजना बना रही है; ओर 
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(3) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन): (क) से (ग) जी, हा, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन 

प्राधिकरण (एनजीआरबीए) पूर्णरूपेण कार्यशील हौ गया हे। भारत 

सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 कौ धारा 3८3) 

के sma फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 

(एनजीआरबीए्) का गठन किया है। 

एनजीआरबीए के अधिदेश हैः (क) व्यापक नियोजन ओर 

Wer हेतु अंतर-क्षेत्रीय समन्वयन को ace देने के लिए नदी 

बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी अपशमन 

ओर इसका संरक्षण सुनिश्चित करना; ओर (ख) जल गुणवत्ता तथा 

पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उदेश्य से गगा 

नदी मे पर्यावरणीय प्रवाहं का रख-रखाव करना। एनजीआरबीए को 

गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन ओर इसका संरक्षण करने 

हेतु केद्र ओर राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों को gee करने 
के लिए आयोजना, वित्तीयन, मोँनीररिग ओर समन्वयन प्राधिकरण 

के रूप में अधिदेशित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया 
जा सके कि वर्षं 2020 तक कोई भी अशोधित नगरीय मलजल 

अथवा ओद्योगिक बहिःस्त्राव गंगा नदी में न बहाया जाए। 

इस कार्यक्रम कौ शुरुआत से एनजीआरबीए् कार्यक्रम के 

Hata 2598.47 करोड रुपए कौ अनुमानित लागत से 5 बेसिन 

राज्यों के 43 शहरों मेँ 53 स्कौमे अनुमोदित की गईं है जिनमें 
से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जून, 2012 तक 496.72 

करोड रुपए जारी किये गए है। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः 

बेसिन राज्यों मै एनजीआरनीए warrant की स्थिति (जून, 2012 तक) 

(करोड रुपए में) 

क्र.सं राज्य कुल अनुमोदित एसटीपी क्षमता कूल जारी निधि 

लागते (एमएलडी मेँ) (भारत सरकार 

ओर राज्य) 

1. उत्तराखंड (11 शहरों मे 15 परियोजनाएं) 155.6 31.3 37.23 

2. उत्तर प्रदेशा (5 शहरों मे 7 परियोजनाए) 1341.6 313 257.64 

3. बिहार (4 शहरों में 4 परियोजनाए) 441.86 82 35.37 

4. पश्चिम बंगाल (23 शहरों में 27 परियोजनाए) 659.41 44.23 166.48 

कूल 2598.47 470.53 496.72 
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(घ) ओर (ङ) सरकार को एनजीआरबीए को समाप्त करने 

के संबंध में कोई yaa प्राप्त नहीं हुआ 21 

(च) ओर (छ) सरकार की गंगा नदी के उद्गम ओर विकास 
के संबंध में एक संग्रहालय की स्थापना करने कौ कोई योजना 

नहीं है। तथापि, गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए unite रूप से 

एक गंगा ज्ञान केद्र (जीकेसी) स्थापित किया जा रहा है जोकि 

एनजीआरबीए कार्यक्रम के कार्यान्वयन कौ गुणवत्ता के संबर्धन में 

सहायता करेगा। इसके मुख्य उदर्य होगेः (i) सान संसाधनों को 

सृजित ओर इनका प्रबंधन करना; (ii) अनुसंधान तथा नवाचार कौ 

अभिकल्पना ओर विकास; ओर (i) पणधारियों की वार्ता को 

सुविधाजनक बनाना। जीकेसी का मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय स्वच्छ गगा 

मिशन (एनएमसीजी) के एक अभिन भाग के रूप में दिल्ली में 

स्थित होगा जिसका प्रारंभिक ats वाराणसी पे em 

यह नोड, अंततः अपनी “गंगा दीर्घा" के लिए जाना जाएगा 

जिसमे बेसिन में रह रहे लोगों के समृद्ध इतिहास ओर संस्कृति 

तथा पवित्र नदी के साथ उनके संबधों को उच्च गुणवत्ता की 

प्रदर्शिनियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा, 

( हिन्दी] 

सड़क सुरक्षा 

3666. श्री वीरेन्द्र A: 
श्री निश्चिकांत aa: 

श्री पी. कुमारः 

डो. किरोडी लाल मीणाः 

श्री सुरेश कूपार seat: 
श्री रायापति सांबासिवा रावः 

श्री आर. थामराईसेलवनः 

क्या सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या अन्य देशों कौ तुलना में भारत मे सडक दुर्घटना 

मे होने वाली at कौ संख्या सर्वाधिक 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है इसके क्या कारण 

हैः 

(ग) क्या सरकार ने सडक सुरक्षा ओर यातायात प्रबंधन संबधी 

समिति का गठन किया है ओर यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा ओर 

उदेश्य क्या रँ तथा समिति की संरचना क्या 2; 
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(घ) क्या सरकार ने राज्यों को सडक सुरक्षा निधियां प्रदान 

करने की कोई योजना प्रारभ की है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर विगत तीन 

वषो ओर चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन 
राज्यो को आबंरित निधियों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वारा देश में कार्यान्वितं कौ जां रही अन्य सडक 

सुरक्षा योजनाओं का व्यौरा क्या है ओर उक्त अवधि के दौरान 
इन योजनाओं के अतर्गत राज्यों को कितनी निधियां प्रदान कौ गई 

है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्गं मंत्रालय मे राज्य मत्री (डं 

तुषार चौधरी ): (क) ओर (ख) जी at अतररष्टरीय सडक संघ, 
जिनेवा द्वारा प्रकाशित ‘fara सड़क सांख्यिकी 2011 ` के नवीनतम 

अंक के अनुसार, भारत ने वर्षं 2009 मेँ दुर्घटना घातकताओं कौ 

अधिकतम संख्या 1.25,660 सूचित कौ थी, इसके बाद, चीन ने 

67.759 ओर संयुक्त राज्य अमरीका नै 33,808 सूचित कौ et 
राज्यौ/संघ राज्य क्षेत्रं से प्राप्त सडक दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के 

विश्लेषण से पता चलता है कि चालक कौ गलती ही दुर्घटनाओं 

के लिए एकमात्र सार्वधिक महत्त्वपूर्णं जिम्मेदार कारक (77.5%) 

है। सडक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कछ अन्य कारक इस प्रकार 

है; 

पेदलयात्री कौ गलती 24% 

agra सवार कौ गलती 1.3% 

सडक स्थितियों में दोष 1.5% 

मोटर वाहन कौ दशा मेँ दोष 1.6% 

मौसम की स्थिति 1.0% 

सभी अन्य कारण 14.8% 

*sod अन्य वाहनों के चालक at गलती, यात्रियों की गलती, अपर्याप्त प्रकाश, 

गोलाश्मों का गिरना, नागरिक निकायो की लापरवाही. आवार पशु, अन्य कारण 

तथा अन्नात् कारण शामिल FI 

(ग) सडक सुरक्षा ओर यातायात विनियमन के लिए एक 

प्रभावी ओर समर्पित एजेंसी की स्थापना के लिए विचारविमर्शं 

करने ओर सिफारिश करने हेतु श्री एस. सुन्दर, पूर्वं सचिव, भूतल 

परिवहन मंत्रालय कौ अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2005 को एक 

समिति गठित कौ गई थी। समिति का संघटन संलग्न विवरण- पर 

दिया है। समिति को दिए गए विचारार्थं विषय इस प्रकार हैः
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0) 

(ii) 

(iit) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

Wea के 

जन स्वास्थ्य ओर आर्थिक समस्या के रूपमे भारत में 

सडक यातायात क्षतियां ओर घातकताओं के आकार का 

मूल्यांकन करना; 

भारत के लिए चेतावनियां तैयार करने के उदेश्य से 

सडक ओर यातायात विनियमन के लिए संगठनों के 

ARMY उदाहरणों का अध्ययन करना; 

केन्द्रीय सरकार स्तर पर सडक सुरक्षा संगठन प्रस्तावित 

करना ओर प्रस्तावित संगठन के कायो ओर जिम्मेदारियों 

की सिफारिश करना; 

संबधित यातायात कानूनों में संशोधन का Yaa देना; 

te संगठन के लिए वित्त पोषण त॑त्र का gaa देना; 

दुर्घटना पीडितं के बचाव ओर राहत के लिए उपायो का 

Gara देना। 

समिति के अध्यक्ष ने दिनांक 20.02.2007 को अपनी रिपोर 

प्रस्तुत कौ। समिति ने संसद के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय 

सडक सुरक्षा ओर यातायात wae बोई के सृजन कौ सिफारिश 

को। 

(घ) जी नही। 

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

(च) सडक सुरक्षा को देने के लिए सडक परिवहन ओर 

राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गर महत्वपूर्ण योजनाएं ओर राज्यों 

को प्रदानं किए गए फंड इस प्रकार हैः 

0) सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रचार उपाय ओर जागरूकता 

अभियानः जनता में सडक सुरक्षा के संब॑ध A जागरूकता 

बदाने कौ दृष्टि से सरकार, टीवी ञ्ललकियोरेडियो ्ललकियों 

विवरण 
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(ii) 

(iti) 

(iv) 
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के प्रसारण, सडक सुरक्षा सप्ताह AAR, प्रदर्शनी सडक 

सुरक्षा के संबध में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता 

आयोजित करके, पोस्टर, bast, बाल कार्यकलापो 

eat पुस्तकों आदि जिनमें विभिन सडक प्रयोक्ताओं 

अर्थात tea यात्रियों, साइकिल चालकों, स्कूली बच्चों, 
भारी वाहन चालकों आदि के लिए सडक सुरक्षा संबंधी 

सदेश शामिल होते है, का मुद्रण कराने के रूप में 
विभिन प्रचार उपाय करती है। इस योजना के अंतर्गत 

Tava राज्य क्षेत्रं को फंड प्रदान नहीं किए जाते। 

असंगठित क्षेत्र मे चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण 

तथा मानव संसाधन faa: den चालक तैयार 

करने के लिए आदर्श डाइविग प्रशिक्षण स्कूलों कौ 

स्थापना हेतु wae राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता 

प्रदान कौ जा रही है! इसके अतिरिक्त असंगदित aa 

H कार्यरत चालकों को कर प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम 

से पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिया जाता 21 पिछले तीन वर्षो 

ओर चालू वित्त वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 
राज्यों को प्रदान कौ गर्ह निधियों का व्यौरा संलग्न 

विवरण-ा में दिया गया हे। 

राष्टीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजनाः इस 
योजना मेँ सड़क दुर्घटना पीडित को निकरम चिकित्सा 

सहायता केन्द्र में ले जाने ओर दुर्घरना-स्थल को निर्बाध 

करके दुर्घटना पश्चात राहत ओर बचाव उपायों के लिए 

राज्यो/संघ क्षेत्रों को करेन तथा wad उपलब्ध कराई 

जाती eI 

सड़क सुरक्षा ओर प्रदूषण जांच उपस्कर तथा कार्यक्रम 

कार्यान्वयन: सडक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों 

एवं विनियमो ओर कार्यान्वयन के लिए राज्यों के ओर 

संघ राज्यों क्षत्रं को इंटरसेप्टर जैसे सडक सुरक्षा उपलब्ध 

कराए जाते है। इस योजना के अंतर्गत राज्यो/संघ राज्य 

gal को फंड प्रदान नहीं किए जाते। 

सडक सुरक्षा ओर यातायात प्रधन पर समिति का सघटन 

Gi) St दिनेश मोहन, आईआईरी, दिल्ली 

Gv) ड. thee. पसरिचा, डीजी (पुलिस), Ferre 

डो. वर्गीज्र मैथ्यू. निदेशक, de Kiva होस्पीरल, दिल्ली 

श्री एस. सुन्दर, सीनियर फलों, टेरी (पूर्व सचिव, एमओएसरी) अध्यक्ष 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 
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डो. एस. गंगोपाध्याय, विभागाध्यक्ष (cfs), केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली सदस्य 

(शं) श्री डी.पी. गुप्ता, पूर्वं महानिदेशक (सक विकास) एवं अपर सचिव, भारत सरकार सदस्य 

(vi) डो गीतम तिवारी, अध्यक्ष, यातायात अनुसंधान एवं चोर निवारण केन्द्र, आईटी, दिल्ली सदस्य 

(vii) श्री रोहित बालूजा, सडक यातायात शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली सदस्य 

Gx) श्री पी.-सी. चतुर्वेदी, सदस्य (प्रशासन), एनएचएआई सदस्य 

® प्रो. जी. गुरुराज, विभागाध्यक्ष एपीडर्मीयो्लोजी, निमहांस, बंगलोर सदस्य 

@i) श्री ए.पी. बहादुर, मुख्य अभियंता (पीञईसी), पोत परिवहन, सडक परिवहन ओर सदस्य 

राजमार्गं मंत्रालय 

(xi) श्री THR ora, प्रधान सचिव (परिवहन), हरियाणा सरकार सदस्य 

(xii) श्री जगदीश Geet, एमडी, मारूति उद्योग लि, सदस्य 

(xiv) योजना अयोग के प्रतिनिधि सदस्य 

+{श्री गजेन्द्र हलदिया, उपाध्याय, योजना आयोग के सलाहकार ओर बी.एन. पुरी, सलाहकार (परिवहन) } 

७) पोस्ट-एक्सीडंट दामा केयर^रेस्क्यू मे विशेषज्ञ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य 

*{डो. ए.एन. सिन्हा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एचए)} 

(ण) श्री एस. के. दास, संयुक्त सचिव (ट), सडक परिवहन ओर राजमार्गं विभाग सदस्य सचिव 

विवरण 

स्कीम का नामः असगठित aa मे चालक को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा ससाधन विकास 

(लाख रु.) 

क्र.सं. रज्य का नाम 2009-10 & दौरान 2010-1] के दौरन  2011-12 के दौरान 2012-13 के दौरान 
जारी राशि जारी रशि जारी रशि जारी रशि 

1. हरियाणा 0.00 150.00 0.00 0.00 

2. महाराष्ट 0.00 150.00 0.00 0.00 

3. राजस्थान 0.00 150.00 0.00 0.00 

4.. गुजरात 0.00 150.00 0.00 0.00 

5. हिमाचल प्रदेश 0.00 150.00 0.00 0.00 

6. मध्य प्रदेश 187.61 150.00 725.00 0.00 

7. त्रिपुरा 0.00 0.00 150.00 0.00 

8. बिहार 0.00 0.00 150.00 0.00 

9. केरल 0.00 0.00 0.00 127.64 

187.61 900.00 1025.00 127.64 
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( अनुवाद । 

ओडिशा में बाईपास ओर पुल परियोजनाएं 

3667. श्री अमरनाथ प्रधानः 

श्री aura पांडाः 

क्या Ugh परिवहन ओर राजमार्ग मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य 
मे राष्टरीय राजमार्गो पर निर्मित किए जाने के लिए स्वीकृत बाईपासों 

ओर पुल परियोजनाओं का व्यौरा क्या 2; 

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित निधियों का aia an 2 
इस aay में निर्धारित समय-सीमा क्या है; 

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण उक्त परियोजनाओं 

में ag विलंब हुआ है; ओौर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए है ताकि 

परियोजनओं को निर्धारित समयावधि मेँ पूरा किया जा सके? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद ): (क) ओर (ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष 

के दौरान, राजमार्गं 200, 201 ओर 224 पर 32.51 करोड रु. कौ 

राशि से 9 पुल कार्य अलग-अलग अनुमोदित किए गए दहै नो 

निर्धारित समय प्र चल रहे है। उक्त अवधि के दौरान, बाइपास 

परियोजना अनुमोदित नहीं कौ गई है। 

(ग) जी नही। 

(घ) प्रश्न नहीं saat 

(अनुवाद 

अंतर-राज्य संपकं ओर आर्थिक महत्ता योजना 

3668. श्री देवजी एम. पटेलः 
श्री वैजयंत पांडाः 

श्री लालजी टंडनः 

श्री शिवकुमार उवासीः 

श्री भरत राम मेघवालः 

श्री जोस के. पणिः 

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः 

श्री भूषन्द्र सिंह 

12 भाद्रपद, 1934 (राक) लिखित उत्तर 574 

क्या सडक परिवहन ओर राजमार्गं मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि; 

(क) क्या केन्द्र सरकार अतर राज्य संपर्क ओर आर्थिक महत्ता 

(आईएससी एण्ड gg) योजना के अतर्गत धार्मिक ओर पर्यटकों 

स्थलों को जाने वाली went सहित सड़कों ओर yt के 

निर्माण/विकास हेतु राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान 

करती 2; 

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बिहार, राजस्थान, 

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ओर ओडिशा सहित इस संबध में प्राप्त 

प्रस्तावों का राज्य-वार व्यौरा क्या ठै; 

(ग) उक्त योजना कै अंतर्गत निधियां प्रदान wa का 

मापदण्ड क्या है ओर उक्त अवधि विभिन राज्यों को प्रदान की 

गई वित्तीय सहायता कितनी है; 

(घ) लंबित प्रस्तावों, यदि कोई ले, का व्यौरा क्या है ओर 

इसके क्या कारण हैँ ओर इन लंबित परियोजनाओं को कब तक 

स्वीकृति किए जाने की संभावना है; ओर 

(ङ) उत्तर प्रदेश मेँ राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्मित gel की 

संख्या सहित इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों से किए गए् ort 

का राज्य-वार व्यौरा क्या है? 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग सत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद); (क) जी नहीं। 

(ख) पिछले तीन वषो के दौरान, अंतर-राज्य संपर्क ओर 

आर्थिक महत्ता (आरईएसी एण्ड ई आर) योजना के अंतर्गत बिहार, 

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ओर ओडिशा सहित प्राप्त ओर 

अनुमोदित प्रस्तावों कौ संख्या संलग्न विवरण ओर 7 पर दी गई 

ZI 

(ग) से (ङ) अतर-राज्य संपक ओर आर्थिक महत्ता (आईएससी 

एण्ड ईआई) सहित राज्यीय राजमार्गो के विकास की योजनाओं के 

अनुमोदन के लिए प्रक्रिया केन्द्रीय सडक निधि (राज्यीय सडक) 

नियमावली, 2007 में दी ag है ओर कार्यो कौ संस्वीकृति निधियों 

कौ समग्र उपलब्धता ओर कायौ की पारस्परिक प्राथमिकता के 

अध्याधीन होती है। चालू वित्तीय वर्षं 2012-13 के दौरान, उत्तर 
प्रदेश राज्य A अतर-राज्य सपक ओर आर्थिक महत्ता (आईएससी 

एण्ड ईआई) योजना के अतिर्गत कोई कार्य संस्वीकृति नहीं किया 

गया है।
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विवरण 

वर्ष 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान आर्थिक महत्ता (ste एण्ड ईआई योजना) कं 

अतिर्गेत प्राप्त ओर अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार सख्या 

क्र.सं, राज्य/संघ राज्य क्षत्रा 2009-10 2010-11 2011-12 

के नाप 

Wa प्रस्ताव अनुमोदित प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित 

प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 161 0 0 0 0 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 1 1 

3. असम 0 0 0 0 0 0 

4. बिहार 0 0 0 0 0 0 

5. छत्तीसगद 3 0 0 0 0 0 

6. गोवा 0 0 0 0 0 0 

7. गुजरात 0 0 0 0 0 0 

8. हरियाणा 1 1 1 1 4 4 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0 0 0 0 0 0 

11. ्ञारखंड 0 0 0 0 3 2 

12. कर्नारक 4 4 4 4 0 0 

13. केरल 0 0 0 0 0 0 

14. मध्य प्रदेश 0 0 1 0 0 0 

15. महाराष्ट 0 0 0 0 0 0 

16. मणिपुर 0 0 0 0 1 0 

17. मेघालय 0 0 0 0 0 0 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 

19. नागालैंड 0 0 0 0 2 0 

20. ओडिशा 2 0 1 0 0 0 

21. पंजाब 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

22. राजस्थान 0 0 2 2 0 0 

23. सिक्किम 1 1 0 0 0 0 

24. तमिलनाडु 12 1 1 1 0 0 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 1 0 

26. उत्तराखंड 3 0 0 0 0 0 

27. उत्तर प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

28. पश्चिम बगाल 0 0 0 0 0 0 

29. अंडमान ओर निकोबार 0 0 0 0 0 0 

graye | 

30. चंडीगद 0 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली 0 0 0 0 0 0 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 

35, पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 

विकवरण-¶ा 

वर्ष 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान आर्थिक महत्ता (आईएससी we ईभाई योजना) के 

अतर्गत प्राप्त ओर अनुमोदित प्रस्तावीं की राज्य-वार सख्या 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य कषत्रं 2009-10 2010-11 2011-12 

के नाम 

प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित 

प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 161 0 0 0 0 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 1 1 

3. असम 0 0 0 0 0 0 

4. बिहार 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 

5. Bilas 3 0 

6. गोवा 0 0 

7. गुजरात 0 0 

8. हरियाणा 1 1 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर 0 0 

11. ज्ञारखंड 0 0 

12. कर्नाटक 4 4 

13. केरल 0 0 

14. मध्य प्रदेश 0 0 

15. महाराष्ट 0 0 

16. मणिपुर 0 0 

17. मेघालय 0 0 

18. मिजोरम 0 0 

19. ames 0 0 

20. ओडिशा 2 0 

21. पंजाब 0 0 

22. राजस्थान 0 0 

23. सिक्किम 1 1 

24. तमिलनाडु 12 1 

25. त्रिपुरा 0 0 

26. उत्तराखड 3 0 

27. उत्तर प्रदेश 0 0 

28. पश्चिम बंगाल 0 0 

29. अंडमान ओर निकोबार 0 0 
द्वीप समूह 

30. चंडीगढ़ 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

33 दिल्ली 0 0 0 0 0 0 

34 लक्षद्रीप 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 

(अनुकाद्] (एनरीसी) कौ मिलो के आधुनिकौकरण हेतु सरकार द्वारा आबरित 

राष्टीय वस्त्र निगम (wit) की fact का 

आधुनिकीकरण 

3669. श्री अजनक्ुमार एम. यादवः 

श्री राम सुन्दर वासः 

श्री जगदानंद सिंहः 
श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री अशोक कुमार रावतः 
राजकुपारी रत्ना सिंहः 

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान मिल-वार, सार्वजनिक aa 

at मिलो/राष्टीय वस्त्र निगम (एनरीसी) द्वारा वस्त्र उत्पादों के 

उत्पादन ओर निर्यात कौ मात्रा कितनी है ओर उक्त मिलो के 

उत्पादन ओर लाभों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है; 

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आधुनिक बनाए जाने के लिए 

प्रस्तावित रष्टय वस्त्र निगम (एनटीसी) की मिलोँ के नाम क्या 

है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्ता को कब तक अनुमोदित किए जाने at 

संभावना है ओर विगत तीन ast के दौरान राष्टीय वस्त्र निगम 

निधियां कितनी रै? 

वस्त्र मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान एनटीसी द्वारा मिल-वार ओर 
मूल्य-वार वस्त्र उत्पादों के उत्पादन ओर निर्यात कौ मात्रा संलग्न 
विवरण-। ओर ॥ मेदी गर्ह दहे। 

AEH द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार, 
एनरीसी ने अपनी मिलो का आधुनिकौकरण किया है ओर इस 
आधुनिकीकरण का वित्त पोषण अधिशेष परिसंपत्तियोँं कौ विक्र के 
माध्यम से किया है। एनरीसी द्वारा कौ गर्ह अन्य veel में अन्य 
बातों के साथ-साथ, तमिलनादु राज्य में बिजली कौ अत्यधिक 
कटौती से निपटने के लिए डीजी Gea का प्रावधान करना; श्रमिक 
कौ कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं कौ नियुक्ति करना; 
16 मिलो के लिए आर्हएसओ प्रमाणन प्राप्त करना; कार्यदक्षता मे 
सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आदि 
शामिल रहै। 

(ख) ओर (ग) ओद्योगिक ओर वित्तीय wim बोर्ड 
(बीआईएफआर) द्वारा 2008 में अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के 
अनुसार एनरीसी कौ पुनरुद्धार योजना अधिशेष परिसंपत्तियों को 
विक्री से संसाधनों के सृजन द्वारा स्व-वित्त पोषण पर आधारित 21 
विगत तीन वर्षो 4 सरकार द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं कौ गई 

at एनटीसी की 24 मिलो के राज्य-वार at संलग्न विवरण-॥॥ 
में पुनरुद्धार योजना मेँ शामिल ze 

विवरण 

2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान मिल बार उत्यादन 

क्र.सं मिल्स का नाम यार्न उत्पादन (लाख कि.ग्रा.) उत्पादन मूल्य (यार्न) लाख रु. मे 

2009-10 2010-11 2011-12 अप्रैल- 2009-10 2010-11 2011-12 अप्रैल- 

जून जून 
2012 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. अलगप्पा 2377 19.47 16.14 532 315703 3406007 = 2837.04 = 1061.46 

2. केन, केन 12.22 21.87 11.69 5.03 1585.52 3699.26 =. 2029.81  1006.95 



583 Wea के 3 सितम्बर, 2012 लिखित FR 584 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. केन, माहे 10.02 10.47 13.09 32 1546.69 2133.87 2124.75  684.38 

4. केरला लक्ष्मी 18.49 20.07 20.33 4.87 2496.32 3429.93 = 3242.61 1009.79 

5. विजय मोहिनी 13.76 15.2 14.29 3.93 1849.02 2634.74 «=. 2298.79 757.13 

6. तिरुपति 8.8 8.73 9 1.97 1049.61  1624.88 = 12174.63 360.88 

7. कोडिया 19.58 24.15 18.58 4.89 2876.52 45796 35074 101682 

8. श्री tm विलास 22 53 26-82 21 59 6.48 3492.28 5501.08  4003.07 = 1507.42 

9. पंकजा मित्स 1638 18.4 15.69 3.53 2520.93 3746 2738.24 «= (796.08 

10. पायनियर fad 16.97 21.63 15.99 253 2321847 3294.79 2587.19 467.24 

11. कालीश्वरा वी 19.18 21.13 19.35 4.78 27855 3973.37 3481.79 97.32 

12. कोयम्बटूर मूरून 46 5.98 7.18 1.9 22405 2626.78 = १091.63 148.6 

13. कोयम्बटूर स्थि. ws विविंग मित्स 8.6 9.59 5.23 0.97 1106.51 1543.77 743.83 167.19 

14. el मिल्स 15.4 9.72 1871 4.85 488.75 2104.21 = 4815.92 697.91 

15. पोदार् मिल 20.19 2252 22.17 57 2955.31 4391.27 = 3846.32 = 1203.3; 

16. इन्द् न॑. 5 19.78 20.45 21.01 5353 27776 3737.44 = 3543.57 1098.59 

17. aren रेक्सरादइलं fara 11.77 11.82 1363 32 1597.9 21763 2140.13 639.81 

18. न्यू भोपाल cae fica 1758 17.77 17 334  231086 3384 05 2784.46 743.3 

19. बुरहानपुर aA मिल्स 15.32 15.48 1461 402 200356 = 2973.76 = 2548.57 = 811.34 

20, आसती alert मिल्स 10.16 13.71 15.91 3.99 1348.69 2838 «58 2808.82 755.6 

21. न्यू frat - 2.41 12-96 3.92 - 759.2 3444.86 =» 585.15 

22. फिनलै पिल - 8.64 26.05 7.9 0 24208 52680 1726.22 

23, राज नगर् - - 4,82 ~ ~ - 897.2 

24. उदयपुर cried रेक्सटाइल gee के सुप में निर्धासि 

उप योग 3054 346.03 350.2 96.47 = 43357.44 66973.33 71167.54 19118.73 

क्र.सं मिल्स का नाम वस्त्रे उत्पादन (लाख मीटर) उत्पादन मूल्य (वस्त्र) लाख रु. A 

2009-10 2010-1] 2011-12 = BR 2009-0 2010-1] 2011-12 = ओल- 

चू च 
2012 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. कोयम्बदूर YEA 6767 51.08 61.08 1244 309996 = 3065.31 1145.1 15599 

2. राया मिल्स 46.17 33.71 42.08 9.77 2132.59 2570.19 1991145 895.59 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. न्यू मिनर्वा - 0.33 10.97 437 - 55.44 58898 = 333.82 

4, फिनते मिल 9.25 4.79 5.52 0.95 -  207.14 86.35 

5. राज नगर 1.97 - - - 76.89 

उप योग 123,09 8991 120.25 295 5232.55 5690.94 243167 2972.44 

कूल योग 48589.99 7266427 = 73599.21 = 22091.17 

‘gag ओर अचलपुर मे। 

विवरण II 

विगत 3 वर्षो के दौरान किए गए मिल-वार नियति 

(करोड में) 

ay मिल्स का नाम राशि 

2009-10 1. टाया मिल्स, मुंबई 3.64 

2. कोयम्बटूर मुरुग्न मिल्स 2.67 

कूल 6.31 

2010-11 1. राया fea, मुंबई 3.95 

2. कोयम्बटूर Wem मित्स 12.83 

कूल 16.78 

2011-12 1. an 30.22 

2. कोयम्बटूर मुरुग्न मिल्स 4.25 

3. कोडिया 5.73 

4. अलगप्पा 0.11 

5 काल बी 1.02 

6. माहे 3.34 

7. श्री रगा विलास 3.56 

8. पोयनियर 1.88 

कुल 50.11 



वनीकरण कार्यक्रम की स्थिति 

3670. श्रीमती कमला देवी पटलेः 

श्री नित्यानन्द प्रधानः 

श्री मकनसिंह सोलंकीः 

श्री शिवक्ुमार sare: 

श्री अवगुरू एच. विश्वनाथः 

क्या पर्यावरण ओर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम प्रारभ 

किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर विगत तीन 

वर्षा ओर चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कार्यक्रम के लिए आबंटित 

ओर व्यय कौ गई निधियां कितनी ठै; 
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विवरण TIT 

मिलो के नाम 

क्र.सं. राज्य मिल का नाम 

1. आंध्र प्रदेश तिरुपति कोटन मिल्स 

2. गुजरात राजनगर मिल्स 

3. कर्नाटक न्यू मिनर्वा मिल्स 

4. केरल अलगप्पा, टेक्सराइल मिल : केन्नानोर fain ओर विविंग मिल, केन्नानोर; केरला लक्ष्मी 

मिल; विजयमोहिनी मिल 

5. मध्य प्रदेश बुरहानपुर ताप्ती मिल्स; न्यू भोपाल टैक्सटाहल मिल 

6. महाराष्ट पोदार मिल; टाटा मिल; इद् मिल नं, 5; बारशी टेक्सटाइल मिल ; fea मिल 

7. पुदुचेरी केन्नानोर fata ओर fafan मिल, माहे 

8. राजस्थान उदयपुर मिल-तकनीकौ वस्त्र इकाई के रूप में निर्धारित 

9. तमिलनाडु पायनियर स्पिनिंग मिल्स; कालेश्वरार face बी यूनिर; कंबोडिया मिल; कोयम्बटूर qe 

मिल्स; पंकजा मिल; श्रीरंगाविलास स्पिनिग ओर विविंग मिल; aera स्मिनिंग ओर विविग 
मिल 

10. पश्चिम बंगाल आरती कोटन मिल्स 

[अनुवाद] (ग) कार्यक्रम कौ निगरानी ओर मूल्यांकन के लिए स्थापित 
तत्र का a क्या है; ओर 

(घ) देश में जलवायु परिवर्तन का सामना करने ओर वैश्विक 
तापन को नियंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम का प्रत्याशितं 

योगदान क्या है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती 
जयंती नटराजन): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देश में 

जन-भागीदारी से अवक्रमित वनों ओर इसके आस-पास के क्षेत्रो 
के पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) स्कीम को 
क्रियान्वित कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास 

अभिकरण (एसएफडीए), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण 

(एफडीए) ओर ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियो 

(जेएफएमसी) के विकेद्रित तत्र के माध्यम से क्रियान्वितं की जा 

रही 2 

(ख) गत तीन asl (2009-10 से 2011-12) ओर वर्तमान 

के दौरान एनएपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार 
ar संलग्न विवरण मे दिए गए हैँ
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(ग) एनएपी के प्रचालनात्मक दिशा-निदंशोँ में राज्य ओर 

जिला स्तर पर क्रमशः वन विकास अभिकरण (एसएफडीए) ओर 

वन विकास अभिकरण (ups) के माध्यम से एक बहु-स्तरीय 

्मोनीररि ओर मूल्यांकन तत्र का प्रावधान किया गया है। राज्य वन 

विकास अभिकरण, प्रतिष्ठित विशेषज्ञा ओर संगठनों के माध्यम से 

परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। राज्यों के अतिरिक्त, 
यह मंत्रालय भी एनएपी स्कीम का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। सुदूर 
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सवेद ओर भौगोलिक सूचना तत्र द्वारा परियोजना स्थलों कौ 
मोनीरशिग का प्रावधान कौ किया गया है। 

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अवक्रमित वनों के 

परि-पुनःस्थापना, वनीकरण, मृदा ओर नमी सरक्षण कार्यकलापां 

तथा संबद्ध गतिविधियों से, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में 
वैश्विक ताप ओर जलवायु परिवर्तन कौ समस्या के निराकरण में 

सहायता { ,लती 2 

विवरण 

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के Hala गत तीन वर्षों (2009-11 से 2011-12) ओर वर्तमान 

ad (दिनाक 28.08.2012 तक) के दौरान जारी की गई तिधियो के oR 

wa. राज्य जारी की गर्ई राशि (करोड रुपए में) 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

(दिनांक 28.8.2012 तंक) 

1 2 3 5 6 

1. आंध्र प्रदेश 11.03 10.48 15.15 2.71 

2. बिहार 7.74 5.48 6.92 0.00 

3. SATS 25.12 33.25 24.74 6.17 

4. गुजरात 24.44 29.43 27.00 10.51 

5. हरियाणा 20.57 24.20 12.28 3.84 

6. हिमाचल प्रदेश 3.59 3.45 3.50 1.72 

7. जम्मू ओर कश्मीर 9.81 3.99 6.89 0.00 

8. ्आारखण्ड 21.06 8.73 10.42 0.00 

9. कर्नारक 11.95 8.12 12.92 4.81 

10. केरल 4.02 7.54 2.04 5.64 

11. मध्य प्रदेश 22.53 30.39 21.43 0.00 

12. महाराष्ट 20.53 16.17 28.51 9.12 

13. ओडिशा 8.82 11.20 7.30 3.10 

14. पंजाब 3.01 0.00 0.46 0.76 

15. राजस्थान 10.67 4.94 6.23 0.00 

16. तमिलनाडु 7.98 7.21 3.08 0.00 
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1 2 3 5 6 

17. उत्तर प्रदेश 30.20 21.33 26.23 6.81 

18. उत्तराखंड 7.00 4.47 6.61 0.00 

19. पश्चिम बगाल 3.1 4.12 6.29 1.87 

राज्य (अन्य राज्य) 253.17 34.50 228.0 57.06 

20, अरुणाचल प्रदेश 2.37 5.52 0.00 0.00 

21. असम 14.48 6.08 7.95 1.47 

22. मणिपुर 5.93 10.37 12.74 2.60 

23. मेघालय 2.21 8.79 4.31 1.94 

24. मिजोरम 17.27 12.21 13.44 3.22 

25. ATS 10.67 10.11 11.69 4.46 

26. सिक्किम 8.86 11.99 11.18 0.00 

27. त्रिपुरा 3.20 10.43 13.69 2.46 

योग (पूर्वोत्तर राज्य) 65.00 75.49 75.00 16.15 

कुल योग 318.17 309.99 303.00 73.21 

(अनुवाद ] (ख) क्या हाल में जम्मू ओर कश्मीर के साम्बा सेक्टर में 

अधिकारियों ओर जवानों के बीच aed 

3671. श्री जी.एस. बासवराजः 

श्री कोडिकुनील सुरेशः 
श्री ताराचन्द भगोराः 

श्री deat. चन्द्रे गौडाः 

श्री य्ञातीर सिंहः 

श्री नीरज शेखरः 

श्रीमती ऊषा aut: 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्री कामेश्वर sar: 

श्रीमती सुशीला सरोजः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या tar मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान सेना मेँ जवानों 

ओर अधिकारियों के बीच होने वाली wea का व्यौरा क्या है; 

सेना में अधिकारियों ओर जवानों के बीच ज्जड्पों की सूचना आयी 

है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(घ) क्यासेना ने इस घटना में कोई जांच शुरू की है ओर 

यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैँ ओर दोषी पाए गए लोगों के 

विरुद्ध क्या कारवाई की गई; 

(ङ) क्या जवानों को अमानवीय दशाओं ओर weet इत्यादि 

कौ मनाही के संदर्भ मे अधिकारियों के wel अनुचित ढंग से 

उत्पीडित होना पडता है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हे 
ओर इस संबध मे क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैः; 

ओर 

(च) क्या सेना के कई अधिकारियों(जवानों ने स्वैच्छिक 

सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है ओर यदि हां, तो तत्संबधी 
व्यौरा क्या है ओर गत तीन वर्षो के दौरान संस्वीकृत एेसे आवेदनों 

कौ संख्या कितनी है?
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रक्षा मत्री (श्री एके. एंटनी): (क) सेना मे जवानों ओर 
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अफसरों के बीच wed का विवरण इस प्रकार है : 

वर्ष wen कौ संख्या यूनिर का नाम 

2010 01 45 केवेलरी 

2011 शून्य शून्य 

2012(आज तक) 02 226 फौल्ड tithe एवं 16 केवेलरी 

(ख) से (घ) जम्मू ओर कश्मीर के सांबा सेक्टर में 08 
अगस्त, 2012 को एक सैन्य कमी द्वारा आत्महत्या किए जने की 

घटना ने असंतोष को जन्म fea सेना ने इस मामले की जांच 

के लिए एक जांच अदालत बिठई 21 ta मामले में दोषी पाए 
जाने वाले किसी भी कर्मी को अन्य अधिनियम/नियमों के weer 

के अनुसार दंडित किया जाता है। 

(ड) किसी भी सेना के जवान को अधिकारियों द्वारा अनुचित 

रूप से परेशान नहीं किया जाता है। सैन्य कर्मी अपने कर्तव्यं का 

निर्वहन deol वातावरण में करते है। तथापि, सरकार नै जवानों 

के मनोबल को बनाए रखते के लिए अनेक कदम उठाए हैँ जैसे 

उदार अवकाश नीति, शिकायत निवारक तत्र की स्थापना, मनोरंजन 

सुविधाओं का प्रावधान, भोजन एवं वस्त्रं कौ गुणवत्ता मेँ सुधार, 

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं कौ तैनाती, इत्यादि। 

(च) सैन्य अधिकारियों (एएमसी, एडीसी wa एमएनएस को 

छोडकर) जेसीओ/अन्य रैकं के day मे समय पूर्वं सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र 

का ब्योरा इस प्रकार हैः 

वर्ष अधिकारी जेसीओ/अन्य रैक 

अवेदित्त स्वीकृत 

2009 637 309 7499 

2010 523 271 7249 

2011 442 302 10315 

एफडीआई अतर्वाह 

3672. श्री जगदीश ora: 

डो. महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः 
श्री अजय कुमारः 

डो. किरोडी लाल मीणाः 

श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्री ओम प्रकाश यादवः 
श्री राम सुन्दर दासः 

श्री आर. भ्रुव नारायणः 

क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या भारत में बहुराष्टरीय ओर विदेशी कपनियों को 
आकर्षित करने के लिए अध्ययन कराया गया हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 

श्रम प्रधान क्षेत्रों मे निवेश हेतु क्या पहल कौ गई है; 

(ग) अन्य विकासशील देशों जैसे चीन कौ तुलना 4 भारत 

में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीञआई) अतर्वाह का व्यौरा क्या है 

ओर विकासशील देशों में एफडीआरई अतर्वाहं मे भारत का देश-वार 

क्या रैक हैः; 

(घ) क्या विगत तीन वर्षो के दौरान देश में एफडीञर्ई 

अतर्वाह धीमा हुआ है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ ओर विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार 
ओर क्षेत्र-वार एफडीआईं अंतर्वाह कितना रहा तथा wisn at 

वृद्धि मेँ तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है; ओर
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(च) विगत तीन वर्षो के दौरान सरकार द्वारा एफडीओआई 

अंतर्वाह हेतु क्या लक्षय निर्धारित किए गए ओर इन लक्ष्यां को 

कितना हासिल किया गया ओर सरकार द्वारा वांछित लक्ष्य प्राप्त 

करने के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ओर (ख) सरकार 

विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही 

है ओर उसने श्रम गहन क्षेत्रों के ase में विभिन ved कौ 

है। 

(ग) अंकटाड कौ विश्व निवेश रिपोर, 2012 के अनुसार, वर्ष 

2011 के दौरान fava कौ विकासशील अर्थव्यस्थाओं में 684399 

मिलियन अमरीकी डँलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीञई) 

अतर्वाह प्राप्त हुआ, जिसमें से 4.6% भारत ने प्राप्त किया। वर्षं 

2011 के दौरान भारत सहित कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 

संबंध में एफडीआई अतर्वाह निम्नानुसार है; 

विकासशील अर्थव्यवस्था 2011 अमरीकी ठलर विकासशील 

(मिलियन) देशों के बीच 

रक 

चीनं 123985 1 

हांगकांग, चीन 83156 2 

ब्राजील 66660 3 

सिंगापुर 64003 4 

त्रिटिश वर्जन आइलैंड 53717 5 

भारत 31554 6 

मैविसिको 19554 7 

इंडोनेशिया 18906 8 

चिली 17299 9 

(घ) ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा रखे गए आंकंडीं 

के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षो के दौरान waded अतर्वाह 

निम्नानुसार हैः 

3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 596 

क्र. ay एफडीआई एफडीआई 

सं (अप्रैल-मार्च) (ats रुपए में) (मिलियन 

(अमरीकन 

Bie) 

1. 2009-10 123 119.65 25 834.41 

2. 2010-11 88 519.53 19 426.93 

3. 2011-12 173 946.39 36 504.28 

(ड) विगत तीन ast के दौरान wediend इक्विरी अतर्वाह 

का देश-वार ओर aan aie संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को अधिक अनुकूल 

बनाने के उदेश्य से इसकौ सतत आधार पर समीक्षा कौ जाती है। 

सरकार ने एफडीआई पर॒ एक निवेश-अनुकूल नीति बनाई Zz, 

जिसके तहत अधिकांश asian में स्वतः अनुमोदन मार्ग 

` के sata 100% तक wade कौ अनुमति 21 भारत को 

अधिक आकर्षक ओर निवेशक-अनुकूल बनाए रखना सुनिश्चित 

करने के लिए हाल ही मेँ एफडीआई मेँ महत्वपूर्णं परिवर्तन किए 

गए है। 

सरकार भारत में निवेश-वातावरण ओर अवसरों के aay में 

सूचना के प्रसार के जरिए तथा संभावित निवेशक को निवेश नीतियों 

ओरं प्रक्रियाओं तथा अवसरो के बारे में सुज्ञाव देकर निवेश संवर्धन 

मे सक्रिय भूमिका निभाती है। ओद्योगिक भागीदारी के लिए द्विपक्षीय 

ओर बहुपक्षीय दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के जरिए satiety 

सहयोग मांगा जाता है। यह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 

अतिर्वाह बढाने के लिए सर्वोच्च उद्योग संघों, जैसे फिक्की, 

सीआईआई ओर एसोचैम के साथ ओद्योगिक सहयोग के संवर्धन 

से संबंधित उनकौ गतिविधियों मेँ द्विपक्षीय ओर बहुपश्षीय दोनों पहल 

के जरिए समन्वय करती हे। 

सरकार ने संभावित विदेशी निवेशकों के लिए तथा निवेश 

आकर्षित करने हेतु व्यवस्थित त॑त्र के रूप मे कार्य करने के लिए 

लाभ निरपेक्ष, एकल चिडको सुविधा प्रदाता के रूप A *इन्वेस्ट 

इंडिया" कौ स्थापना कौ है जो ओद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 

ओर फिक्की का संयुक्त उद्यम है। 

(च) एफडीआई अतर्वाह & लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए 

गए है।



597 Weal के 12 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 598 

किवरण 

क्षेत्र-वार एफडी आई इक्विरी अतर्वाह अप्रैल, 2009 से मार्च, 2012 तक 

(राशि करोड रुपए एवं मिलियन अमेरिकौ डालर 4) 

क्र.सं क्षेत्र 2009-10 2010-11 2011-12 

अप्रैल-मार्च अप्रैल-मार्च अप्रेल-फरवरी 

रुपए अमेरिकी डालर रुपए अमेरिकी डालर रुपए अमेरिकी डालर 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. धातुक्मीं उद्योग 1,999.30 419.88 5,023.34 = 1,098.14. 8348.49 1,786.14 

2. खनन 829.92 174.40 357.42 79.51 644.73 142.65 

3. विद्युत 6138.32 1271.79 = 5796.22 12717 77.74 1,652.38 

4. गैर-परमपरागत ऊर्जा 2,872.4] 622.52 977.7! 214.40 2,197.50 452.17 

5. qafeaa तथा प्राकृतिक गस 1.296.90 265.53 2,543.14 556.43 9,955.17 = 1991.35 

6. बोयलर तथा भाप जेनेरेटि संयंत्र 18.48 3.96 2.87 0.63 156.64 31.79 

7. प्राम मूवसं (विद्युत जनरेटर 182.99 39.50 758.13 166.44 1,548.86 313.75 

के अलावा) 

8. विद्युत उपकरण 3,484.32 728.27 698.85 153.90 = 2,659.60 566.39 

9. कम्प्यूटर हाईवेयर US Area 4,126.76 871.86 3,551.24 779.81 3,803.77 796.35 

10. इलैकटानिक्स 24673 52.14 274.75 59.72 887.92 194.41 

11. दूरसंचार 12269.66 2,539.26 7,542.04 1,664.50 9,011.53 1,997.24 

12, सूचना ak प्रसारण 2340.55 490.83 1,887.17 412.11 3,264.09 675.96 

(fie मीडिया सरित) 

13. areata उद्योग 5892.61 1236.27 5,864.18 129941 4346.77 922.99 

14. वायु परिवहन {एयर we सहित) 111.47 23.73 620.83 136.60 145.71 31.22 

15. समुद्र परिवहन 1 343.58 284.85 1.370.271 300.51 594.71 129.36 

16. पत्तन 304.61 65.41 49.84 10.92 0.02 0.00 

17. रेलवे से संबद्ध पज 160.27 34.43 318.50 70.66 199.01 42.27 

18. ओंद्योगिक मशीनरी 1 594,83 341.88 2,109.07 467.92 2,934.87 620.66 

19. मशीन ओजार 640.06 133.83 53.01 11.63 616.25 127.87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20. कृषि मशीनरी | 8.70 1.88 2.21 0.49 12.72 2.77 

21. अर्थं मूविग मशीनरी 75.69 15.62 8.12 1.77 75.09 16.40 

22. विविध यात्रिक तेथा 725.18 149.59 493.96 108.67 5861.61  1.295.34 

इजीनियरिमे उद्योग 

23. वाणिन्यिक, कार्यालय तथा 371.28 78.98 115.14 25.12 138.15 29.04 

घरेलू उपकरण 

24. चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण 789.51 167.35 146.66 32.22 698.41 141.61 

25, ओदयोगिक उपकरण 36.85 7.61 115.55 25.48 17.79 3.99 

26. वैज्ञानिक उपकरण 0.01 0.00 11.16 ` | 2.49 34.47 7.08 

27. गणितीय adem ओर Sen 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

उपकरण 

28. उर्वरक 38.46 8.20 83.77 18.18 160.71 32.60 

29. रसायन (satel के अलावा) 1,726.24 365.94 1,811.53 398.28 27,222.80 5,462.82 

30. फोयेग्रफौ, कच्ची फिल्म ओर कागज 001 0.00 3.60 0.81 0.00 0.00 

31. | Be स्टफ 19.41 4.02 24.25 5.37 2.90 0.58 

32. ओषध एवं भेषज 1 006.29 213.08 961.09 209.38 14,605.03 3,232.28 

33. वल (रजक, मुद्रण सहित) 714.82 150.27 588.95 129.65 804.50 164.19 

34. कागज तथा लुगदी (कागज उत्पाद सहित) 76.39 16.42 30.15 6.53 2,055.28 407.35 

35. चीनी 0.48 0.10 0.79 0.17 19.95 4.44 

36. किण्वन उद्योग 536.70 112.02 262.28 57.71 335.50 69.70 

37. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 1314.23 278.89 858.03 188.67 826.16 170.21 

38. वनस्पति तेल तथा वनस्पति 338.09 69.74 267.35 58.07 318.26 65.02 

39, साबुन सद्र्वर्धक तथा प्रसाधन उत्पाद 117.27 24.58 463.98 102.90 1,113.76 222.08 

40. रबड़ कौ FEU 114.62 24.12 78.71 17.21 899.76 187.37 

41. We, wae कौ वस्तुएं तथा fred 23.71 5.06 42.10 9.26 38.90 8.30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

42. ग्लू तथा जिलेटिन 1.26 0.27 0.04 0.01 30.68 5,84 

43, काच 13.28 2.83 35.48 7.60 155.65 32.22 

44. सिरेमिक 33.60 7.21 54.06 12.00 45,22 9.87 

45, सीमेट तथा जिप्सम उत्पाद 159.07 33.80 2911.03 637.68 1,294.90 267.90 

46. BAR काष्ठ उत्याद 30.62 6.54 7.19 1.58 145.26 29.60 

47. रक्षा उद्योग 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44 3.66 

48, परामर्श सेवाएं 1,623.57 341.31 1257.69 274.84 = 1,348.14 289.89 

49, सेवा क्षत्र 19,944.85 4,176.21 15,053.94 = 3296.09 = 24656.49 = 5.215.98 

50. अस्पताल तथा नैदानिक केन्र 639.26 135.57 1,177.33 256.00 1,524.77 310.43 

51. शिक्षा 300.50 63.35 173.24 37.94 570.95 105.62 

52. होटल तथा पर्यटन 3 566.32 753.02 = 1405.15 308.05 4,753.89 992.86 

53. व्यापार 3,509.69 739.62 2,252.72 498.46 3,669.92 759.89 

54. GR व्यापार (एकल ब्रांड) 47.52 10.28 116.53 25.84 11.49 2.57 

55. कृषि सेवाएं 5922.29 1,222.22 202.60 43.90 226.41 49.02 

56. हीरे, सोने के आभूषण 145.59 31.08 89.36 19.59 172.61 36.30 

57. चाय तथा कोफौ (प्रसंस्करण तथा वेयर 37.60 8.15 14.40 3.12 24.81 5.32 

हाउसिंग चाय तथा wiht ओर was) 

58. पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिटिग 337.65 70.51 158.42 36.63 225.03 47.39 

उद्योग सहित) 

59. AR 1.19 0.25 0.46 0.10 2.89 0.55 

60. निर्माण (अवसरचना) 1 535.03 324.56 3027.21 675.07 1 878.62 386.28 

कार्यकलाप 

61. निर्माण विकासः राउनशिप, आवाप, 25,975.80 5 466.13 7 551.85 1,654.55 15,236.03 3,140.78 

तैयार अवसरचना ओर निर्माण-विकास 

परियोजना 

62. विविध उद्योग § 407.13 1 147.66 6 852.85 1484.45 3,780.06 814.17 

कूल योग 123,119.65 2583441 88 519.53 19,426.93 173,946.39 36,504.28 

कू क्वित्तीय, वैकिग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यावसायिक, आउरसार्सिंग, आरणएडडी, करियर, टेक, efen ओर विश्लेषण सहित सेवा aa
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देश-वार एफडीआई इक्विरी अतवहि 

अप्रैल 2009 से मार्च 2012 

(राशि करोड़ रूपए ओर मिलियन अमरीकौ डालर) 

क्र.सं देश 2009-10 2010-11 2011-12 
अप्रैल-मार्च अप्रैल- मार्च अप्रैल- मार्च 

रुपए अमेरिकौ डालर रुपए अमेरिकी डालर रुपए अमेरिकी डालर 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. अफगानिस्तान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.03 

2. आस्ट्रेलिया 774.92 166.29 110.22 24.26 243.60 51.15 

3. आस्टिया 114.09 24.01 205.72 44.95 101.92 21.38 

4. बहमास 29.14 6.16 19.79 4.32 75.02 3.34 

5. बहरीन 8.09 1.72 0.85 0.19 0.94 0.19 

6. अर्जेन्टीना 0.02 0.00 46.21 10.15 0.00 0.00 

7. बेल्जियम , 177.89 37.56 168.40 37.28 494.99 104.19 

8. बेलारुस 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.51 

9. बरमुडा 53.31 11.07 8.87 1.97 1.19 0.26 

10. ब्राजील 5.16 1.11 7.85 1.75 51.00 11.01 

11. बुल्गारिया | 0.00 0.00 0.67 0.14 0.38 0.08 

12. कनाडा 293.27 61.64 154,66 33.66 200.27 39.78 

3. केमन द्वीपसमूह 321.63 69.05 258.80 55.94 353.67 74.64 

14. daa द्वीपसमूह 6.75 1.40 1.26 0.27 6.92 7.53 

15. चीन 199.99 41.36 7.03 1.56 358.38 72.69 

16. क्रोएशिया 0.45 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

17. चेक गणराज्य 1.93 0.40 0.03 0.01 0.50 0.11 

18. sya 7.727.58 1,626.57 4.170.67 913.10 7.722.38 7.587.37 

19. डेनमाकं 180.22 38.20 280.72 64.08 141.14 29.44 

20. फिलनैण्ड 241.19 50.28 101.59 22.39 412.52 86.20 

21. चिली 337.22 71.25 129.99 28.64 165.82 36.28 

2. wea 1 436.83 302.53 3 348.63 734.22 = 3.ए70.22 662.62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

23. यूनान 4.29 0.91 1.18 0.26 1.25 0.27 

24. जर्मनी 2.980.04 626.14 907.88 199.74 7.451.69 1.621.95 

25. STH 654.24 136.46 787.82 173.10 1 294.45 268.11 

26. हगरी 40.75 8.75 4.07 0.92 1.86 0.38 

27. इण्डोनेशिया 2,637.05 570.25 4.67 1.03 2.38 0.50 

28. आयरलैण्ड 127.10 27.22 148.42 32.99 33.54 TAL ,. 

29. aga ओंफ मैन 0.00 0.00 11.40 2.51 0.97 0.20 

30. इजराइल 130.83 28.45 6.46 1.41 4.72 101 

31. इटली 1 064.17 225.33 510.95 112.75 734.84 155.52 

32.  लिचरैन्सटीन 3.51 0.76 3.50 0.78 0.25 0.05 

33. जापान 5 670.40 1,183.40 7 062.98 1 562.00 14,089.09 2971.70 

34. कजाकिस्तान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

35. कोरिया (उत्तरी) 18.62 3.79 5.48 1.18 50.32 10.63 

36. लेबनान 0.01 0.00 0.00 0.00 0.69 0.14 

37. दक्षिणी कोरिया 778.68 166.88 600.89 131.35 1,183.84 244.79 

38. ald 40.73 8.46 5.91 1.30 5.29 1.04 

39. लातिविया 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40. लगजम्बर्ग 198.28 42.17 806.22 179.02 429.11 89,30 

41. मलेशिया 183.85 38.21 183.26 40.39 85.37 18.20 

42. मरीशस 49 633.37 10.375.56 31 854.78 6987.15 46,710.28 9 941.89 

43. मैकिसिको 0.11 0.02 48.74 10.58 0.00 0.00 

44. मालदीव 1.85 0.40 9.18 2.02 0.00 0.00 

45. नेपाल 8.24 1.73 0.00 0.00 0.04 0.01 

46. lets 4,282.67 899.03 5,501.23 1 213.40 6 697.78 7 408.89 

47. We किटस एंड नैविस 0.00 0.00 2.11 0.45 0.00 0.00 

48. न्यूजीलैण्ड 61.06 13.18 6.85 1.53 4.59 0.94 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

49. नाइजीरिया 4.95 1.02 0.51 0.11 15.74 3.37 

50. नावे 66.47 14.20 63.55 13.93 158.67 33.39 

51. ओमान 11.73 2.45 1.246.49 267.82 43.55 9.27 

52. पनामा 53.37 11.12 41.71 9.12 11.50 2.39 

53. फिलीपिन्स 0.92 0.20 2.27 0.50 12.25 2.42 

54. Wes 188.91 40.05 1.29 0.28 47.35 9.61 

55. पुर्तगाल 9.95 2.12 6.04 1.33 11.04 2.37 

56. कतर 0.71 0.16 5.40 1.17 0.93 0.19 

57. रोमानिया 0.00 0.00 1.00 0.21 21.34 4.23 

58. रूस 35.49 7.61 436.60 93.39 5.10 1.04 

59. Taal are 64.06 13.29 17.70 3.84 3.51 0.70 

60. सिंगापुर 11.294.82 2 379.18 7,729.66 1,705.11 24,711.53 5 257.32 

61. Frees 0.00 0.00 0.01 0.00 0.76 0.15 

62. दक्षिण अफ्रीका 158.79 33.27 0.94 0.21 8.79 1.76 

63.  स्लोवाकिया 0.14 0.03 3.50 0.79 0.00 0.00 

64. स्पेन 586.19 124.20 1,056.40 230.14 1 497.69 312.05 

65. श्रीलंका 3.81 0.80 15.78 3.58 27.49 6.04 

66. स्वीडन 1.171.18 176.70 4.103.95 39.05 290.46 60.24 

67.  स्विर्जरलैण्ड 489.26 102.49 4.103.95 895.08 1,105.49 230.73 

68. ब्राटुवाम 78.32 16.16 30.07 6.55 63.05 13.85 

69. meets 163.90 35.10 22.18 4.94 69.12 14.13 

70. Tal 31.51 6.78 158.48 34.90 46.81 10.00 

71. यूएई 3,016.82 628.93 1 569.18 340.54 1728.24 352.82 

72. यूनाइटेड किगडम 3 094.15 657.37 3,434.20 754.94 = 45.228.56 9.257.05 

73. GUAT 9 230.43 1 943.46 3 352.67 1,170.27 5 346.97 1,115.27 

4. Pa 0.01 0.00 1.60 0.36 0.12 0.02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

75. वैनेजुएला 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

76. उरग्वे 0.24 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

77. त्रिरिश वर्जिनिया 978.05 206.26 471.42 102.46 230.29 50.37 

78. वेस्ट इन्डीज 117.64 24.97 2.49 053 4.66 0.95 

79. माल्या 12.53 2.75 0.85 0.18 15.65 3.22 

80. ईरान : 0.00 0.00 0.31 0.07 0.00 0.00 

81. मस्कट 0.00 0.00 0.31 0.07 0.00 0.00 

82.  तंजानिया 2.06 0.44 1.99 ` 0.42 0.00 0.00 

83, wera 0.00 0.00 0.31 0.07 1.01 0.00 

84. जिनत्राल्टर 0.65 0.14 0.15 0.03 1.36 0.28 

85. सूडान 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

86. TSA 0.22 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

87. वियतमाम 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07 0.01 

88. आइसलैण्ड 0.50 0.10 0.00 0.00 2.93 0.57 

89. केन्या 18.95 4.05 13.24 2.97 6.56 1.30 

90. fara 0.99 0.21 1.20 0.26 2.67 0.51 

91. यमन 0.25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

92. मोनाको 1.32 0.29 2.36 0.51 2.06 0.39 

93. लाइबेरिया 0.25 0.05 6.5 1.42 0.00 0.00 

4 We fate 0.48 0.10 0.00 0.00 218.67 41.51 

95. गार्सनी 0.00 0.00 0.14 0.03 0.38 0.08 

96. जाम्बिया 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 ` - 0.00. 

97, मोरक्को 28.42 6.08 0.00 0.00 550.17 115.50 

98. कोलबिया 0.00 0.00 0.31 0.07 0.00 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

99. त्रिटिश आइल्स 36.88 7.73 139.56 30.59 208.71 46.47 

100. वनुअदू 0.34 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

101. वर्जन आइलैण्ड (यूएस) 16.83 3.70 2.67 0.59 44.56 9.25 

102. सेशेल्स 67.44 13.91 5.09 1.11 3.73 0.77 

103. पश्चिमी अपफ़़ीका 0.00 0.00 2.00 0.44 5.00 0.98 

104. पूर्वी अफ्रीका 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

105. lil (डीआर) 0.00 0.00 0.45 0.10 1.52 0.33 

106. मंगोलिया 0.27 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 

107. रोगोलीज्ज गणतंत्र 0.00 0.00 0.99 0.22 0.00 0.00 

108. गुयाना 3.52 0.76 1.08 0.24 0.00 0.00 

109. इराक 0.00 0.00 0.85 0.19 0.01 0.00 

110. बोलीविया 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

111. बेलीज 0.00 0.00 0.00 0.00 23.81 5.28 

112. कैमरुन 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

113. बारबाडोस 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

114. बरमूडा | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

115. बोत्सवाना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.02 

116. Bact 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.29 

117. सेंट लूसिया 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

118. एनआरआई (व्यक्तिगत निवेशक 1,691.96 354.75 1074.75 241.23 0.00 0.00 

के तौर w)* 

119. देश का व्यौरा प्रतीक्षित 9.954.37 2 077.56 3,808.46 830.49 0.18 0.03 

कुल योय 123,119.65 25 834.41 88 519.53 19,426.93 173 946.39 36,504.28 

condi निजर्वं कैक gro अनिवासी भारतीय निवेश (एनआरआई) संधी निवेश पर संपूर्ण^अलग-अलग sine नदीं रखे जाते 21 तथापि, उपर्युक्त एफडीओई अतर्वाह 

संधी आंकड़ों मे एनआरआई शीषं के तहत भारतीय रिजर्व वैक gro यथासूचित (अलग-अलग निवेश के रूप में) निवेश शामिल है
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पारंपरिक हथकरघा क्लस्टर 

3673. श्री नीरज शेखरः 

श्री पी. आर, नटराजनः 

श्री यशवीर सिंहः 

क्या वस्त्र मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ओर बिहार सहित देश मं 

पारस्परिक हथकरघा कलस्टर की संख्या कितनी है ओर इन राज्यों 

मँ इन हथकरघा कलस्टरों पर अपने जीवनयापन के लिए आश्रित 

लोगों कौ संख्या कितनी रै; ओर 

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान इन कलस्टर के 

सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान कौ जा 

रही वित्तीय ओर प्रौद्योगिकीय सहायता का व्यौरा क्या? 

वस्त्र ware यें राज्य मत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 

(क) ओर (ख) संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश ओर निधयो 

कौ उपलब्धता के आधार पर 11वीं योजना के दौरान भारत सरकार 

ने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ओर बिहार सहित विभिन राज्यों को 

12 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 614 

एकौकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) के तहत 610 

क्लस्टर ओर 2248 YO ware परियोजनाएं मंजूर कौ zl इसके 
अलावा, तमिलनाडु में 3, उत्तर प्रदेश मे 4 ओर बिहार मँ 1 क्लस्टर 

सहित विभिन राज्यों मे एेसे 20 क्लस्टर मंजूर किए गए हैँ जिनमे 
प्रत्येक मे लगभग 5000 हथकरघे है। इसके अतिरिक्त वाराणसी 

(उत्तर प्रदेश), (शिवसागर), (असम), विरुद्धनगर (तमिलनाडु) 

ओर मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) के लिए 4 मेगा हथकरघा क्लस्टर 

मंजूर किए गए gl इन क्लस्टर पर लगभग 5.50 लाख बुनकर 

निर्भर हे। 

वस्त्र मत्रालय, इन क्लस्टर के बुनकरों को मार्जन राशि, नए 

awl ओर संबंधित उपकरणों, कौशल उन्नयन, डिजाइन का 

विकास, यार्न at आपूर्ति के लिए कारपस निधि, aa सुविधा 

aa गृह स्थापित करने, कार्य स्थलों का निर्माण करने के 

लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर Se स्व संपोषणीय बनाने हेतु 

आवश्यकता पर आधारित निविष्टियां प्रदान कर रहा है। विगत तीन 

वर्षो के दौरान स्वीकृत किए गए क्लस्टर, ग्रुप wits परियोजनाओंं 
की संख्या ओर जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्योरा 
संलग्न विवरण मेँ दिया गया 21 

विवरण 

विगत तीन वषो के दौरान स्वीकृत किए गए क्लस्टयेः ग्रुप wild परियोजनाओं की सख्या ओर 
जारी क गर्ह राज्य-वार वित्तीय सहायता 

क्र.सं. राज्य प्रति क्लस्टर प्रति प्रति गुप इन विगत 

5000 क्लस्टर कम क्लस्टर एप्रोच क्लस्टरो तीन 

हथकरघे से कम 300-500 परियोजनाए पर् आश्रित वर्षो के 

वाते 25 000 हथकरघ vat कौ दौरान जारी 
क्लस्टर हथकरधे वाले वाले लगभग वित्तीय 

क्लस्टर क्लस्टर संख्या सहायता 

(लाख ea मे) 

॥ 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 2 1 53 352 37957 1642.48 

2. विहार 1 - 15 6 11267 341.18 

3. छत्तीसगद - - 10 30 4810 337.12 

4. दिल्ली - - 1 0 460 33.19 

5. गुजरात - - 9 0 4245 24.94 
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| 2 3 5 6 7 8 

6. हरियाणा - 1 22 772 97.47 

7. हिमाचल प्रदेश 1 7 57 11266 499.87 

8. जम्मू ओर कश्मीर - 10 17 3875 323.15 

9. ्ारखंड - 35 90 16081 1672.33 

10. कर्नारक 1 23 18 27816 648.35 

11. केरल 1 24 21 15389 704.35 

12. मध्य प्रदेश 1 17 7 15554 477.52 

13. महाराष्ट - 7 54 3679 285.37 

14. ओडिशा 2 36 92 24561 1591.63 

15. पंजाब - 0 4 80 15.35 

16. राजस्थान - 6 16 4615 189.39 

17. तमिलनाडु 3 49 271 78204 4282.52 

18. उत्तर प्रदेश 4 50 334 77077 3937.77 

19. उत्तराखंड - 9 44 6136 415.77 

20. पश्चिम बगाल 2 39 65 56860 1779.75 

कुल योग - 401 1500 400704 19299.50 

पूर्वोत्तर क्षेत्र 

1. अरुणाचल प्रदेश - 22 62 16590 802.32 

2. असम 1 .51 95 48106 1831.78 

3. मणिपुर 1 66 347 40810 2132.08 

4. मेघालय - 9 55 8444 148.78 

5. मिजोरम - 2 36 1883 347.41 

6. areas - 34 44 20100 2458.43 

7. सिक्किम - 0 50 1030 114.36 

8. त्रिपुरा - 25 59 11957 845.18 

योग 2 209 748 148920 9680.34 

सकल योग 20 610 2248 549624 28979.84 



617 प्रश्नं के 

पोतों की खरीद 

3674. श्री बासुदेव आचार्यः 

श्री अशोक dat: 

क्या पोत-परिवहन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगै किः 

(क) क्या शिपिग atten are इण्डिया (एससीआई) ने 

वर्ष 2006-08 के दौरान 65 जहाज खरीदने का निर्णय लिया था, 

जब बाजार मूल्य सर्वाधिक था; 

(ख) यदि हां, तो tat अवधि पे पौर्त को खरीदने के क्या 

कारण थे; 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान खरीदे गए 

पोतों कौ संख्या कितनी है; 

(घ) क्या एससीआई अब शेष पोतों कौ सुपुर्दगी प्राप्त करने 

के लिए अदा करने हेतु आवश्यक निधियों को जुटाने मेँ परेशानियों 

का सामना कर रहा है; 
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(ङ) यदि a, तो इस way मे सरकार को क्या प्रतिक्रिया 

है; ओर 

(च) पोतों की खरीद के लिए प्रदान कौ जी रही रजसहायता 

का व्यौरा क्या टै? 

पोत-परिवहन मत्री ( श्री जी.के. वासन ): (क) ओर (ख) 

जी, नहीं। भारतीय नौवहन निगम (uations) ने वित्तीय वर्ष 

2006-07 ओर 2007-08 के दौरान 65 Wet को खरीदने कौ कोई 

योजना नहीं बनाई। एससी आई का एक पूर्णं जलयान खरीद् कार्यक्रम 

है, जिसे या तो मौजूदा जलयानों को बदलने के लिए अथवा 

एससीआई के बेडे 4 विस्तार किए जाने हेतु जलयान कौ 

आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाता हे। इस अवधि के 

दौरान, एससी आई ने 26 जलयानों के आदेश feu थे ओर यह खरीद 

पुराने जलयानों के प्रतिस्थापन, बेड के विस्तार आदि के लिए 

प्रचालन प्रभागों की आवश्यकता के आधार पर थी ताकि वै बाजार 

मे प्रतिस्पर्धा में बने रहे तथा अपनी बाजार हिस्सेदारी को कायम 

रख सके। 

(ग) farsa तीन वर्षो (2009-10 से 2011-12) के दौरान 
एससीआई द्वारा आदेशित जलयानों का व्यौरा निम्नानुसार हेः 

वर्षं जलयानों कौ संख्या जीरी (aaa डीडन्ल्यूटी 

रन भार) (3S टन भार) 

2009-10 05 (1 पुनः बिक्रौ एमआर tar सहित) 38 393 61 256 

2010-11 11 7.25 067 12.16 964 

2011-12 09 (2 सुपरमैक्स बल्क वाहकों सहित) 1,11.304 1.68 254 

कूल 25 8 74.764 1446474 

मौजुदा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एससीआई द्वारा किसी 
भी जलयान कौ खरीद का आदेश नहीं दिया गया ZI 

(घ) ओर (ङ) एससीआई शेष जलयानों कौ ast लेने 
के लिए भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए किसी भी 

कठिनाई का सामना नहीं कर रहा ZI 

(च) नौवहन जलयानों को खरीदने के लिए एससीआई को 

कोई सन्सिडी प्रदान नहीं की गर्ह है। 

राष्टीय कृषि श्रमिक कल्याण निधि 

3675. श्री पोननम प्रभाकरः क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार कृषि sal के कल्याण हेतु wer 

कल्याण निधि को स्थापित करने मेँ असफल रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में tet निधि कौ स्थापना हेतु 

क्या कदम उठाए गए है? 

श्रम ओर रोजगार मत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ): (क) 

से (ग) सरकार ने कृषि कामगारौ सहित असंगठित क्षेत्र के 

arom हेतु पहले ही राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित कौ
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हुई @ यह निधि असंगठित कामगारो अथवा उसके किसी खंड के 

लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं निर्मित करने मे मदद करेगी। 

(हिन्दी) 

आऊटसो्सिंग पर प्रतिबंध 

3676. श्री रामकिशुनः क्या वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सयुक्त राज्य अमरीका मे ओहियो स्टेट ने आरटसोर्सिंग 

ओर बैक कार्यालय परियोजनाओं को अपतरीय स्थलों जैसे भारत 

से कराने पर प्रतिबंध लगाया है; ओर 

(ख) यदि a, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) ओहियो के तत्कालीन 

गवर्नर रेड स्टिकलैड ने दिनांक 6 अगस्त, 2010 को एक शासकीय 

आदेश जारी कर अपटतीय स्थलों जैसे भारत से प्रदान की गई 

सेवाओं के लिए पल्लिक फण्ड के व्यय पर प्रतिब॑ध लगा दिया 

था। गर्वनर जोन fea ने पहले आदेश की जगह जून, 2011 

मे एक अन्य शासकीय आदेश जारी किया! जुन, 2011 के शासकीय 

आदेश के कुक मुख्य प्रावधान अगस्त, 2010 के शासकीय अदेश 

के प्रावधान जैसे ही थे। इसके मुख्य प्रावधान को इस प्रकार पटा 

जा सकता हैः 

“कोई भी स्टेट कैबिनेट, बोड या कमीशन te कोई करार 

नहीं करेगा जिसके अनुसार संयुक्य राज्य के नियंत्रण के बाहर 

से प्रदान कौ जाने वाली सेवाओं के लिए पल्लिक फण्ड का 

प्रयोग करिया जाना हो। यह शासकौय आदेश किसी एक्जीकयूटिव 

एजेंसी द्वारा सीधे क्रय कौ गयी सभी सेवाओं तथा सबकटेक्ट 

द्वारा प्रदान कौ गयी सेवाओं के लिए मान्य em" 

(ख) भारत द्वारा भारतीय उद्योग, विशेषतः भारतीय सूचना 

परोद्योगिकी से जुडी कम्पनियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के 

सरक्षणवादी प्रवृत्ति के प्रभाव के ye को भारतीय एवं संयुक्त राज्य 

नेतृत्व के समक्ष उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में उठाया जाता रहा 

है। 

लड़ाकू विमान 

3677. श्री कौशलेन्द्र कुमारः 
श्री एन. चेलुवरया स्वामीः 

श्री एस.एस. Wares: 

क्या रक्षा मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 620 

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायु सेना हेतु 126 

लड़ाकू विमान खरीदने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर उन्हे वायु सेना 
मे कब तक सम्मिलित किया जाएगा; 

(ग) क्या उक्त विमान के अधिग्रहण A अनियमितताएं पाई 

गई हे; 

(घ) यदि a, तो तत्सबधी व्योरा क्या है ओर इस aay में 

किसी जांच के अदेश दिए गए है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ola क्या है ओर सरकार द्वारा 

इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; ओर 

(च) भविष्य में एसी घटनाओं को रोकने ओर रक्षा del में 

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए m 2? 

रक्षा पत्री (श्री ए.के. Wet): (क) ओर (ख) जी, हा 

भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम बहु-भूमिका वाले युद्धक विमान 

की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव पर इस समय वाणिज्यिक विचारविमर्शं 

किए जा रहे हेँ। इस प्रस्ताव पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों 

के अनुसार कारवाई की जा रही 2 

(ग) जी, नहीं। 

(घ) ओर (CS) प्रश्न नहीं उठता। 

(च) सभी पंजीगत अधिप्राप्तियों पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 

के अनुसार कारवाई कौ जाती है जो पारदर्शिता, सत्यनिष्टा ओर 

लोक जवाबदेदी के उच्चतम मानकों कौ अनुरूपता सुनिश्चित करती 

हे। 

सीएफएल के उपयोग से जहरीला कचरा 

3678. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन; क्या पर्यावरणं ओर वन 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने काम्पेक्ट wake (सीएफएल) sik 
प्लोरोसंट ट्यूब लाइट (एफरीएल) सहित मरकरी लेपो के उपयोग 
से उत्पन जहरीले पारायुक्त कचरे कौ मात्रा का आकलन किया 

है; 

(ख) यदि हां, तौ तत्संबधी व्यौरा क्या है;
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(ग) क्या सरकार ने राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किया 

है जिनमे उनसे जहरीले पारायुक्त कचरे के लिए पुनःचक्रीय 

इकाइयों को स्थापित करने को बढावा देने के लिए कहा गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर उन राज्यों के 

क्या नाम हैँ fre इस संबंध मे दिशनिर्देश जारी किए 2; 

(ङ) क्या सरकार ने उक्त कौ स्थिति के aay में एक रिपोर्ट 

प्रस्तुत करने के feu कहा 2; 

(च) afe at, तो क्या सरकार का देश मेँ इन उपयोग कर्ताओं 

को प्रोत्साहन देते हुए इन कचरों के सुरक्षित निपटाने के लिए नई 

स्कीम बनाने का प्रस्ताव है; ओर 

(छ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस aay में 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की राज्य मत्री ( श्रीमती 

जयंती नटराजन ): (क) से (छ) वर्ष 2009 मे केन्द्रीय प्रदूषण 

नियंत्रण ate (सीपीसीबी) के अधीन गठित एक तकनीकी समिति 

दास किए गए आकलन के अनुसार, भारत में काम्येक्ट Gane 

wa (सीएफएल) ओर withthe ट्यूब लाइट (एफटीएल) के 

विनिर्माण 8.0 टन मरकरी कौ खपत होती है। सीपीसीबी ने फरवरी, 
2010 मे “फ्लोरोसेट लैप क्षेत्र में पर्यावरण रूप से अनुकूल मरकरी 
प्रबधन हेतु तकनीकौ दिशा-निदेश" नामक दिशा-निर्देश प्रकाशित 

किये रहै) 

पर्यावरण एवं मंत्रालय ओर सीपीसीबी नै पुनचक्रीय इकाइयों 

कौ स्थापना को बदावा देने के लिए सभी राज्य सरकारों ओर संघ 

शासित प्रदेश प्रशासनों को पत्र लिखे हैँ ताकि पयूज सीएफएल ओर 
एफटीएल को समुचित ढंग से एकत्रित किया जा सके ओर मरकरी 

को पुनः प्राप्त करके उसका aaa ओर सुरक्षित ढग से 
पुनम्चक्रण किया जा सके। सीएफएल ओर एफरीएल सहित मरकरी 

वाले eal कौ अवसान तिथि के बाद उनके एकत्रण, पुनःचक्रण 

ओर सुरक्षित निपटान किये जाने के मुदे का निराकरण करने के 

लिए एक अतर मंत्रालय उप-दल गदित किया गया 21 

[ अनुकाद] 

पमिलिदी स्कूल पे समारोह 

3679. श्री भूदेव चौधरी; क्या रक्षा wit यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

12 भाद्रपद, 1934 (शाक) लिखित उत्तर 622 

(क) क्या राष्ट्रीय मिलिटी स्कूल, धौलपुर ने हालं ही मेँ स्वर्ण 

जयंती मनायी है ओर यदि हां, तो उक्त समारोह के लिए संस्वीकृत 
ओर उपयोग कौ गई राशि कितनी है; 

(ख) क्या सरकार ने मीडिया मेँ दी गई रिपोर्ट के अनुसार 

इस समारोह के आयोजन मेँ कूप्रबध को नोर किया है ओर यदि 

हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या इस संबंध में जन प्रतिनिधियों ओर ओल्ड aia 

एसोसिएशन कौ शिकायतों सहित स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन 

में निधियों के कूप्रबंधन एवं दुरुपयोग कौ शिकायतें प्राप्त हुई हैँ 
ओर यदि हां, तो सरकार के ध्यान मे लायी गयी अनियमितताओं, 

भ्रष्टाचार, कूप्रबधन का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार का इस मामले मे कोई जांच कराने का 

प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या रै? 

रक्षा पत्री (श्री एके. ved): (क) जी, हां। 4.85 लाख 

रुपए कौ राशि स्वीकृत कौ गई et इसमें से 4.80 लाख रुपए 

को राशि का उपयोग समारोह के लिए gan em 

(ख) tet कोई रिपोर जानकारी में नहीं आई 21 

(ग) जोर्जियंस एसोसिएशन के महासचिव श्री जे.के. shar a 

एक शिकायत प्राप्त हुई है। अभ्यावेदन मे उठाए गए मुदे मोटे तौर 

पर भूतपूर्वे छात्रों को आमंत्रण-पत्र, उनके वाहनों के लिए पाकिग, 

se आवास उपलब्ध कराने, पीने का पानी उपलब्ध कराने, 

शोचालय आदि से संबंधित हेै। 

(घ) ओर (ङ) जी, नही। प्रथम-दृष्टया te किए जाने का 

कोई कारण प्रतीत नहीं होता। 

( हिन्दी) 

सीएमडी की नियुक्ति 

3680. श्रीमती ऊषा वर्माः 

श्रीमती कामेश्वर act: 

श्रीमती सुशीला सरोजः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या इस्पात Wat यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के अध्यक्ष 

एवं Uae निदेशक (सीएमडी) के पद पर किसी व्यक्ति कौ 

नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया ओर पात्रता मापदण्ड क्या 2;
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(ख) क्या एनएमडीसी के सीएमडी कौ नियुक्ति ओर समयावधि 
wen के मामले मेँ केन्द्रीय Saad आयुक्त से आवश्यक स्तीकृति 

ली गई थी ओर निर्धारित प्रक्रिया ओर मापदण्ड का तत्परतापूर्वक 
अनुपालन किया गया धाः; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या एनएमडीसी द्वारा निविदाएं प्रदान करने ओर लौह 

अयस्क बेचने के संबंध मे अनियमितताओं कौ fiat प्राप्त af हैं, 
जिससे usta राजकोष को भारी नुकसान हुआ है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी alo क्या है; ओर 

(च) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कार्यवाही कौ गई/प्रस्तावित 

है? 

इस्पात मत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) एनएमडीसी 

लिमिरेड के अध्यक्ष एवं प्रब॑ध निदेशक (सीएमडी) के पद पर 

सहित सार्वजनिक da के उद्यमो में बो स्तर पर पदों कौ नियुक्ति 

लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वार कौ गई सिफारिश ओर 

केन्द्रीय ada आयोग (सीवीसी) कौ क्लीयरेस के आधार पर 

केबिनेट कौ नियुक्ति समिति (एसीसी) के पूर्व अनुमोदन कौ प्राप्ति 

के बाद भारत सरकार (व्यावसाय का लेन-देन) नियम, 1961 के 

अनुसार की जाती है। एनएमडीसी के सीएमडी पद हेतु योग्यताओं 
को दशति को हुए कार्य का विवरण संलग्न Zi 

(ख) ओर (ग) जी, a प्रक्रिया अनुसार पीईएसबी ने दिनांक 

20.7.2011 को सीएमडी, एनएमडीसी लिमिटेड के पद हेतु अपनी 

सिफारिश कौ etl इसके पश्चात सीएमडी, एनएमडीसी लिमिरेड 

के पद हेतु dues द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी के मामले मेँ दिनांक 

4.8.2011 को सतक ता क्लीयरेस हेतु सीवीसी को निवेदन किया गया। 

तथापि, सीवीसी से क्लीयरेस at प्राप्ति न होने के कारण दिनांक 

31.12.2011, वह तिथि जिसको पदधारी अधिवर्षिता कौ आयु प्राप्त 

होने पर सेवा-निवृत्त हो गए, तक सीएमडी, एनएमडीसी लिमिरेड 

के पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकी। तत्कालीन नियमित 

सीएमडी के कार्यकाल में कोई विस्तार नहीं किया गया। 

(घ) से (च) नागरनार मेँ एकीकृत इस्पात संयंत्र हेतु रोलिंग 

मिल ओर होर fiers मिल के लिए थिन wa कास्टर की स्थापना 

के लिए एनएमडीसी द्वारा प्रदान कौ गई निविदाओं में कथित 

अनियमितताओं के संबंध में ae प्रतिवेदन इस्पात मंत्रालय को प्राप्त 

हुए है। प्रारंभिक जांच मे कई अनियमितता नहीं पाई गई हे। मामले 
की जांच कौ गई है ओर जांच रिपोर्ट सीवीसी को भेज दी गई 

है) 

3 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 624 

विवरण 

सं. 3/39/2010-पीईएसबी 

भारत सरकार 

लोक उद्यम चयन बोर्ड 

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) 

व्लोक सं. 14, सीजीओं काम्प्लेक्स, लोधी रोड 

नई दिल्ली-110003 

पीएसयू का नाम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 

पद का नाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 

रिक्ति की तारीख 01.01.2012 

सीपीएसई की अनुसूची : "ए" 

पद का वेतनमान रुपये &0000-125000/-( संशोधित) 

1. कंपनी प्रोफाइल 

रष्टय खनिज विकास लिमिटेड (एनएमडीसी) को उत्कृष्टता 

के vate मानकों ओर अपने सभी हितधारकों को इष्टतम 

संतुष्टि प्रदान करने कै साथ एक विश्वस्तरीय खनन संगठन के रूप 

में उभरने के उदेश्य से भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 

निगमिते किया गया Ml यह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के 

प्रशासनिक नियंत्रण मेँ खनिज एवं धातु क्षेत्र मे एक अनुसूची 'ए' 

की नवरत्न सीपीएसई हे। 

इसका पंजीकृत ओर निगम कार्यालय हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 

स्थित 21 

31 मार्च, 2010 कौ स्थिति के अनुसार कपनी की अधिकृत 

ओर प्रदत्त पूजी HAM: 400 करोड रुपए ओर 396.47 करोड रुपये 

a 

कंपनी मे भारत सरकार कौ शेयरथारिता 90 प्रतिशत दै। 

2. कार्य का विवरण ओर जिम्मेदारीः 

अध्यक्ष एवं wae निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी होता 

है ओर वह अपने निदेशक até ओर सरकार के प्रति जवाबदेह 
होता है। वह निगम के उदेश्यों ओर कार्यनिष्यादन tented को 

अर्जित हेतु निगम के कुशल कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होता 

al
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3. पात्रता 

I आयुः रिक्ति सृजित होने at तिथि पर 

0) न्यूनतम 45 वर्षं 

0) आंतरिक अभ्यथियों के लिए 58 ad से अधिक नहीं 

ओर अन्य के लिए 57 वर्ष से अधिक नही। 

अधिवर्षिता कौ आयु 60 वर्ष है। 

4. नियुक्ति की अवधि 

यह नियुक्ति 5 वर्ष कौ अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता 

कौ तिथि तक जो भी पहले हो, लागू होगी। 

5. आवेदन प्रस्तुत करना 

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र से इच्छुक अभ्यार्थी ओर सरकारी 

अधिकारी अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा अनुबध-1 मे दिए 

गए प्रपत्र में भेज सकते है। 

राज्य सार्वजनिक aa के कार्यकलाप अपना आवेदन पत्र 

अनुबंध-2 में दिए गए प्रपत्र मे निम्नलिखित के साथ भेज सकते 

हैः 

0) अपने वर्तमान/विगत नियुक्तियां के दौरान किए गए 

महत्वपूर्ण योगदान ओर इस पद हेतु अपनी उपयुक्त पर 

एक लेख। 

Gi) पिले लेखा परीक्षित वित्तीय वर्षं कौ वार्षिक रिपोर्ट 

अथवा वार्षिक टर्नओवर के ates जो कंपनी 

सचिव/सीएफञओ द्वारा विधिवत प्रमाणित हो। 

Gi) अधिकारियों कौ विभिन श्रेणियों के आवेदन निम्न रूप 

से उचित माध्यम द्वारा भेजे गए हो; 

(क) सरकारी अधिकारी मामले मेँ संवर्ग fran अधिकारी 

के माध्यम a 

(ख) सीपीएसई मं कार्यरत सीएमडी/एमडी,/निदेशक के 

मामले में संबंधित प्रशासनिक मत्रालय के माध्यम 

al 

(ग) सीपीएसई मे कार्यरत ad स्तर के नीचे के अधिकारी 

के मामले में संबंधित सीपीएसई के माध्यम a 
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(घ) रज्य कं tees मे कार्यरत सीएमदी/एमडी को 

मामले मँ राज्य सरकार के पाध्यम a 

(डः) राज्य के पीएसई/राज्य संयुक्त उद्यम में कार्यरत 

अधिकारी के मामले मे संबंधित एसपीएसई के 

माध्यम al 

उपरोक्त के अतिरिक्त निजी क्त्र के कार्यपालकों को आवेदन 

पत्र के साथ निप्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चादहिए्। 

@ आयु ओर योग्यताओं के प्रमाण में साक्ष्याकित प्रतियां। 

Gi) कंपनी at frst 5 वर्षो कौ वार्षिके fia) 

(1) ie एक्सचेज लिस्टिगि का प्रमाण। 

Gv) ate स्तर के अधिकारी के रूप में कार्य करने अथवा 

as को प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट करने यथा बोर्ड स्तर से 

एक स्तर नीचे का अधिकारी, होने का प्रमाण। 

(५) विगत में किए गए कार्यो का व्यौरा संदर्भ के साथ। 

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालक को अपना आवेदन उचित 

माध्यम द्वारा भेजना चाहिए। 

अनुबध-1 ओर अनुब॑ध-2 digest कौ वैबसाइर से डाउनलोड 

किए जा सकते है। 

पीईएसबी में आवेदन प्राप्त होने कौ अतिम तिथि 15 फरवरी, 

2011 है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन पर 

विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्णं आवेदनों को अस्वीकार कर दिया 

जाएगा। 

बो के पास साक्षात्कार हेतु अभ्य्थियों को सूचीबद्ध करने का 

अधिकार होगा। 

आवेदन पत्र ड. (श्रीमती) पी.एस. बहुरिया, सचिव, के लोक 

उद्यम चयन ate, पल्लिक Ut Wiss भवन, win संख्या-14, 

सीजीओं कोम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-11003 को प्रेषित 

किया sw! 

लोक उद्यम चयन बोर्ड, के साथी सभी पत्र व्यवहार केवल 

सचिव, लोक उद्यम चयन बोर्ड, को ही भेजे जाए। 

IL शैक्षिक योग्यता ओर अनुभव 

अभ्यार्थी को अच्छे शैक्षिक fer के साथ किसी मान्यता 

प्राप्तं विश्वविद्यालय।संस्थान से स्नातक होना चाहिए। उसके पास
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किसी बडे प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंध कार्य का 
पर्याप्त अनुभवे होना चादहिए। 

तकनीकी/एमनबीए की योग्यता प्राप्त ओर उत्पादन, माकेटिग, 
वित्त ओर मानव संसाधन का ज्ञान प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी 
जाएगी। लौह अयस्क खनन क्षेत्र ओर/अथवा स्टील क्षेत्र का ज्ञान 
asta है। 

an कि ठोस, पर्याप्त पृष्ठभूमि ओर अनुभव प्राप्त आंतरिक 
अभ्यार्थियों के मामले में न्यूनतम योग्यता A शिथिलता प्रदान कौ 
जाएगी। 

I. वेतनमान.टर्नओवरः 

(क) eta सार्वजनिक aa के कार्यपालक 

निम्नलिखित वेतनमान में पद धारण करने वाले कार्यपालकः 

रुपये 8250-9250 (आईडीए) 

रुपये 11500-13500 (आईडीए) दिनांक 1.1.1992 के बाद 

रुपये 23750-28550 (आईडीए) दिनांक 1.1.1997 के बाद 

रुपये 62000-80000 (आईडीए) दिनांक 1.1.2007 के बाद 

रुपये 22400-24500 (सीडीए) 

रुपये 37400-67000 + जीपी रुपये 12000 (सीडीए) 

रिक्ति की faf पर पात्र वेतनमान में अपेक्षित सेवा कौ 

न्यूनतम अवधि आंतरिक अभ्यर्थियों के मामले में एक वर्ष होगी 
ओर अन्य के मामले में 2 वर्षं होगी। 

(ख ) we सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालक 

250 करोड रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां 

मे कार्यपालका। 

(ग) निजी क्षेत्र के कार्यपालक 

निजी aa के कार्यपालकों को निम्नलिखित प्रत्येक शर्त पूरी . 
करनी चाहिएः 

¢ कार्यपालक 250 करोड रुपये से अधिक वर्षिक टर्मओवर 

वाली कंपनियों मँ कार्यरत at 

Gi) बो स्तर का कार्यपालक हो अथवा जो कार्यपालक ate 
लेवल के स्तरकान हो, लेकिन बोर्ड को सीधे ही रिपोर्ट 

करता हो अर्थात até स्तर से एक स्तर से नीचे का 

कार्यपालक all 

Gi) कार्यपालक स्टोक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध निजी कपनियां 

मेँ कार्यरत हो 
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(घ) सरकारी अधिकारी 

amd कि निर्धारित योग्यताओं ओर अनुभव होने के बावजूद 
भी रिक्ति की तिथि को भारतं सरकार में अपर सचिव के स्तर 

का सरकारी अधिकारी अथवा समकक्ष वेतनमान का अधिकारी 

अथवा थल सेना मे लेफ्टनंट जनरल अथवा नेवी/वायु सेना 4 
समकक्ष रैक का अधिकारी जिसके पास संबधित aa का पर्याप्त 

अनुभव हो, आमेलन आधार पर विचार किए जाने हेतु पात्र होगा। 

[ अनुवाद 

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्यान्ह 12 बजे पुनः समवेत होने 
के लिए स्थगित होती है। 

पूर्वान 11.04 बजे 

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याहून INE बजे तक 
को लिए स्थगित ei 

लोक सभा मध्याहन 19.00 गजे पुनः समवेत Bel 

[अध्यक्ष महोदया फरीगसीन ge] 

... (व्यवधान) 

अपराह्न 12.0% बजे 

इस समय श्री mig सिह ओर कुछ अन्य माननीय सदस्य 
सभा ved कै निकट आए ओर we पर as हो गए 

अपराहन 12.014 बजे 

सभा पटल पर रखे गए पत्र 

(अनुवाद 

अध्यश्च महोदयाः अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएगे। 

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री, खाद्य प्रसस्करण उद्योग 

मंत्रालय में राज्य मत्री तथा संसदीय कार्य मत्रालय में राज्य 

मत्री (श्री हरीश रावत): श्री मल्लिकार्जुन खरगे कौ ओर से मेँ 

ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 कौ धारा 40 कौ उपधारा (1) 

के अतिर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1431(अ), नो 27 जुन, 

2012 & भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा उक्त 

अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए है, 
की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा परल पर रखने 

का प्रस्ताव करता Fl 

[ ग्रथालय में रखी we) देखिए संख्या एल.टी. 7246/15/12]
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-.. ( व्यवधान) 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) श्री आनंद wat की ओर से 

मै निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रेन 

संस्करण) सभा परल पर रखता हूः 

(एक) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (5 जून, 2012 

तक अद्यतन) 

(दो) हैण्डबुक aie प्रोसीजर (वोल्यूम 1), 2009-2014 
(5 जून, 2012 तक अद्यतन)। 

[ ग्रथालय में रखी गर्द। देखिए संख्या एल.टी. 7247/15/12] 

... (व्यवधान) 

पर्यावरण ओर वन मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती जयंती 

नटराजन ): मै निम्नलिखित पत्र सथा पटल पर रखती हूः- 

(1) (एक) एनिमल वेलफेयर ale aie इंडिया, चेन्नई के वर्ष 

2010-2011 के वार्षिक प्रतिवदेन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीकषित 

लेखे। 

(दो) wana वेलफेयर ald aim इंडिया, dad के वर्षं 

2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा 

के बरे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) मेँ उल्लिखित पत्रं को सभा पटन पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[genera में रखी we देखिए संख्या एल.री. 7248/15/12] 

... (व्यवधान) 

वाणिज्य ओर उद्योग मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री 

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मै निम्नलिखित पत्र सभा 

पटल पर रखता हू:- 

(1) (एक) ग्रामीण जन कल्याण परिषद् (इंडियन लेदर 

डेवलपमेर प्रोग्राम), पुजफफरपुर के वर्ष 

2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 

लेखे। 

12 भाद्रपद, 1934 (शक) सभा पटल पर रखे गए पत्र 630 

(दो) ग्रामीण जन कल्याण परिषद् (इंडियन लेदर 

sammie प्रोग्राम), मुजफ्फरपुर के वर्ष 

2011-2012 के कार्यकरणं कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अरग्रेजी 

संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या wad. 7249/15/12] 

(2) (एक) हर्शल ग्रामीण विकास बहुउदेश्यीय संस्था (इंडियन 

लेदर SATA! प्रोग्राम), TA के वर्ष 2011-2012 

के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) ea ग्रामीण विकास बहुरदेश्यीय संस्था (इंडियन 

लेदर डवलपर्मेर प्रोग्राम), ARI के वर्ष 2011-2012 

के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

sist संस्करण) तथा लेखापरीशषित लेखे। 

[aera में रखी me! देखिए संख्या एल.री. 7250/15/12] 

(3) उद्योग (विकास ओर विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 

188 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) न्यूजप्रिंर (संशोधन) आदेश, 2012 जो 9 अगस्त, 

2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. 

आ. 1780 (अ) A प्रकाशित हुआ था। 

(दो) न्यूजप्रिंट (संशोधन) अदेश, 2012 जो 9 अगस्त, 

2012 & भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का, 

आ. 1781(अ) A प्रकाशित हुआ eM 

[ ग्रंथालय में रखी agi देखिए संख्या एल.री. 7251/15/12) 

... (व्यवधान) 

रक्षा मंत्रालय A राज्य मत्री (श्री एम.एम. पल्लम राज्); 

म निम्नलिखित पत्र सभा परल पर रखता €:- 

(1) वायुसेना अधिनियम, 1950 कौ धारा 191क के 

अंतर्गत वायुसेना (संशोधन नियम, 2012 जो 

31 मार्च, 2012 के भारत के साप्तीहक राजपत्र 

मे अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 20 में प्रकाशित 

हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण)
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(2) उपर्युक्त (1) मं उल्लिखित wat को सभा 

पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण aah 

वाला विवरण (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखी we) देखिए संख्या एल.टी. 7252/15/12] 

... (व्यवधान) 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 

जितिन प्रसाद ): मे निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुः- 

(1) राष्ट्रीय राजमार्गं अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत 

निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा 

SUS संस्करण) :- 

(एक) 

(दो) 

(तीन) 

(चार) 

(पाच) 

SLA. 2275(अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा 

खंड) के निर्माण, sam, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे मे ti 

का.आ. 2192(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के 

राजपत्र A प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य 

मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या sa (जूनागद खंड) के 

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 

भूमि के अर्जन के बरे FZ 

का.आ. 9३३८अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान 

राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-स्वरूपगंज 

खंड) के निर्माण (बाईपास अथवा रीएलाएन्मेट के 

निर्माण सहित चौडा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन ओर 

प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बरे मेंहै। 

LA. 2199(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य में US राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर-अहमदाबाद 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, var ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे मेहे) 

का.आ, 1822(अ) जो & अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य मेँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे में है। 

3 सितम्बर, 2012 

(छह) 

(सात) 

(आट) 

(नौ) 

(दस) 

(ग्यारह) 

(बारह) 

(तेरह) 
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FLA. 401(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा तथा जो गुजरात 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद्- 

गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 
बरे में 2 

का.आ. 2379(अ) जो 15 अक्तूबर, 2011 के भारत 
के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

26 अप्रेल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ, 
825(अ) मे कतिपय संशोधन किए गए Zz 

ALA 2176(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरत 

राज्य मे राष्ट्षीय राजमार्गं संख्या 59 

(अहमदाबाद-गुजरात।/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के 

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 

भूमि के अर्जन के बारे Ft 

का.आ. 1594(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पधी-दहोद 

खेड) के निर्माण, अनुरक्षण, wer ओर प्रचालन 
के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हे। 

का.आ. 2467(अ) जो 28 अक्तूबर, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा तथा जो गुजरात 

राज्य मे राष्टरीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद - मुंबई 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे Ae 

का.आ. 2191(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

18 अप्रैल, 2007 कौ अधिसूचना संख्या का.आ, 
622(अ) मे कतिपय संशोधन किए गए है। 

HLA. 1278(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (सिरोही खंड) 

& निर्माण, अनुरक्षण, प्रबधन ओर प्रचालन के लिए 

भूमि के अर्जन के बरे F 2h 

PLA. {823(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान
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(चौदह) 

( पद्रह) 

(सोलह) 

(सत्रह) 

(अठारह) 

(उन्नीस) 

राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्गं सख्या 79क 

(किशनगदढ ` चित्तौड्गढ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 
बरे FZ 

PLM. 1841(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगद 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हे। 

MLA 1068 (अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य 

मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/^मध्य 

प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन 

ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में 
है। 

LA. 1820(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, wer ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बारे मेँहे। 

का.आ. 1078(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के 

राजपत्र A प्रकाशित हुआ धा तथा जो गुजरात राज्य 

मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद्-गुजरात/मध्य 

प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रधन 

ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में 
हे। 

LA. 1837(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य में राष्टीय राजमार्गं संख्या 8घ (जेतपुर खंड) 

के निर्माण, अनुरक्षण, wae ओर प्रचालन के लिए 

भूमि के अर्जन के बारे Fe 

का.आ. 944(31) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जूनागढ खंड) 

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबधन ओर प्रचालन के लिए 

भूमि के अर्जन के बारे 4 2 

12 भाद्रपद्, 1934 (शक) 

(बीस) 

(इक्कौस) 

(aa) 

(aga) 

(ata) 

(पच्चीस) 

(Beata) 
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HLA. 347(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या sy (जेतपुर खंड) 

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 
भूमि के अर्जन के at a है। 

ALA. 1817(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान 

राज्य मेः राष्ट्रीय राजमार्गं सख्या 79 

(किशनगदढ-चित्तौदगढ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 

नरे में हे। 

का.आ. १३4८अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (किशनगद्-बीवार 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे में है। 

LS. 2669 (अ) जो 28 अक्तूबर, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ भा तथा जो गुजरात 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गं Fer 8 (सूरत-दहीसर 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरेमेंदहे। 

ALA. 1093(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा तथा जो गुजरात राज्य 

में राष्टरीय राजमार्ग संख्या sy (जूनागद खंड) के 

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 
भूमि के अर्जन के बरे FZ 

HLA. 298(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य में राष्ठरीय राजमार्ग संख्या se (समाखियाली- 

उगांधीधाम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबधन ओर 

प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के at FZ 

FL. 2560(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-ददहीसर 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रब॑धन ओर warn 

के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
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(सत्ताईदस) का.आ. 917(31) जौ 29 अप्रैल, 2011 के भारत 

(अट्ठाईस) 

(उन्तीस) 

(तीस) 

(इकतीस) 

(बत्तीस) 

(तैंतीस) 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ भा तथा जो गुजरात 

राज्य A प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे 

(वडोदरा-मुंबहं खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रधन 

ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे मे 
है। 

SL. 1211(अ) जो 26 AS, 2011 के भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा तथा जो राजस्थान 

राज्य में राष्टरीय राजमार्ग संख्या 11 ख (सूरत-दहीसर 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए उसमें उल्लिखत अधिकारियों को सक्षम 

प्राधिकारी के रूप में प्राधिाकृत किए जाने के बारे 

मे है। 

LS. 2190(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर्-स्वरूपगंज 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, wer ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरेमें 21 

LA. 1271(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के 

राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य 

मेँ राष्टीय राजमार्ग संख्या 6 (गुजरात/महाराष्ट् खंड) 

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 

भूमि के अर्जन के बरे में दहे। 

TALS. 1827(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा तथा जो राजस्थान 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 ओर 79क 

(किशनगद्-चित्तौडगढ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रबंधन ओर् प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 
at 4 2 

ALS. 405(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ भा तथा जो गुजरात 

राज्य पे welts राजमार्गं सख्या 59 

(अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश खंड) के निर्माण, 

अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के 

अर्जन के बरे मे हे। 

LA. 2007(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्ञारखण्ड 

3 सितम्बर, 2012 

(चौतीस) 

(पैतीस) 

(adr) 

(सैतीस) 

(अइतीस) 

(उनतालीस) 
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राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 33 (यौँची-रारगांव 

खंड) & निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर waren 

के लिए भूमि के अर्जन के बारे मेटे। 

का.आ. 1120(अ) जो 16 फरवरी, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम 

बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 31 के 

प्रयोक्ताओं से वसूल कौ जाने वाली शुल्क की दरों 

के वारे FZ 

FL. 2272(अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ धा तथा जो पश्चिम 

ame राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाईपासं 

के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन 

ओर waren के लिए भूमि के अर्जन के बारे मेँ 
हे। 

LA. 2671(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हआ था तथा जो पश्चिम 

बंगाल राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 34 

(बरहामपुर-फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 
बरे मे है। 

ALA 2955 (अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो ्ञारखण्ड 

राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रारगांव 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरेमेंदे। 

HLA. 724(अ) जौ & अप्रैल, 2011 के भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित gar था तथा जो बिहार राज्य 

में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59m (भारत-नेपाल सीमा 

को SISA वाला बाईपास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 

नारे मे है। 

का.आ. 1284(31) जो 14 जून, 2012 के भारत के 

राजपत्र A प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्ारखण्ड 

राज्य मेँ राष्टीय राजमार्गं संख्या 78 ओर 23 के 

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 

जिला भू-अर्जन अधिकारी, गुमला को सक्षम प्राधिकारी 

के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हे।
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(चालीस) 

(इकतालीस) 

(बयालीस) 

(तैतालीस) 

(चवालीस) 

(पैतालीस) 

(fare) 
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SALSA. 987(31) जो 4 मई, 2010 के भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा तथा जो पश्चिम 

बंगाल राज्यम wy राजमार्गं संख्या 31 के 

निर्माण, अनुरक्षण, प्रब॑धन ओर प्रचालन के लिए 
जिला भू-अर्जन अधिकारी, कूच बिहार, पश्चिम 

बंगाल को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत 

किए जाने के बरे में Zi 

का.आ. 356(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 5 मर्ह, 

2009 कौ अधिसूचनां संख्या का.आ. 1165(अ) में 

कतिपय संशोधन किए गए zi 

PLA. 639(H) जो 28 मार्च, 2011 के भारत के 

राजपत्र A प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्लारखण्ड 

राज्य मे राष्टरीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगांव-महुल्लिया 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे में है] 

TLS. 1924(अ) जो 19 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ्ारखण्ड 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, 

अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के feu जिला 

भू-अर्जन अधिकारी, गिरिडीह, weave को सक्षम 

प्राधिकारी के रूप A प्राधिकृत किए जानै के बारे 

qa 

का.आ. 797(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत 
के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम 

बंगाल राज्य म राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 34 

(फरक्का-रायगंज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन 

ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में 

है। 

PLA. 2856(अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्ञारखण्ड 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रारगांव 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर waren 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे में है। 

का.आ. 2363(अ) ज 14 अक्तूबर, 2011 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम 

बंगाल राज्य मेँ राष्टरीय राजमार्ग संख्या 31 (मैनागुरी 

12 भाद्रपद, 1934 (शक) 

(सैतालीस) 

(अडतालीस) 

(उनचास) 

(पचास) 

(इक्यावन) 

(बावन) 

(तिरपन) 

(ala) 
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से धुपगुरी) के प्रयोक्ताओं से वसूल कौ जाने वाली 

शुल्क की दरों के बारे मंदहै) 

का.आ. 1777(अ) जो 1 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार 

राज्य में राष्टरीय राजमार्ग संख्या 31 (खगडिया -पूर्णिया 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ak प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बारे मेँ है। 

का.आ. 1853(अ) जो 10 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ भा तथा जो बिहार 

राज्य में we राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, 

अनुरक्षण, प्रबंधन ओर wae के लिए भूमि के 

अर्जन के बारे में हे। 

का.आ. 1980( 31) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्ञारखण्ड 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 33 (हजारीबाग- इन्द्रा 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बरे मे हे। 

LSM. 2727(अ) जो & नवम्बर, 2010 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हज था तथा जो पश्चिम 

बंगाल राज्य मे राष्टीय राजमार्ग संख्या 34 के 

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 

भूमि के अर्जन के बरे मे 2h 

का.आ. 337(31) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

2007 कौ अधिसूचना संख्या का.आ. 1208(अ) में 

कतिपय संशोधन किए गए है। 

का.आ. 338(31) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

25 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 

1223(अ) में कतिपय संशोधन किए गए 2 

HLA. ३३9१८अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

10 सितम्बर, 2010 कौ अधिसूचना संख्या का.ञ, 

2217(अ) मे कतिपय संशोधन किए गए है। 

का.आ. 1972(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था जिसमें 26 अगस्त,
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(पचपन) 

( छप्पन) 

(सतावन) 

(जटावन) 

(318d) 

(साठ) 

(इकसट) 

2010 कौ अधिसूचना संख्या HLS. 2077(अ) का 

शुद्धिपत्र दिया gar zt 

का.आ. 2001(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्ञारखेण्ड 

राज्य मेँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रारगांव 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, war ओर warn 
के लिए भूमि के अर्जन के बरे में 21 

का.आ. 1993 (अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारते 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार 

राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुगेर 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, wer ओर प्रचालन 
के लिए भूमिके अर्जन के बारे Fz 

का.आ. 2767(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 कै भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्ञारखण्ड 

राज्य मेँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रारगांव 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हे। 

का.आ. 2658(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जो Ares 

राज्य में राष्टीय राजमार्ग संख्या 33 (राची-रारगांव 

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन 

के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है। 

PLA 1207(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ज्ञारखण्ड 

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 33 (रामगढ बाईपास) 

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए 
भूमि के अर्जन के बारे मे है। 

LSM. 1282(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के 

राजपत्र A प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम 

बंगाल राज्य में राष्टीय राजमार्ग संख्या 34 

(बरहामपुर-फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 
बरे में हे। 

FLA. 362(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 

25 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ, 

1208(अ) में कतिपय संशोधनं किए गए है। 
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(बासट) का.आ. 2897(अ) जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत 

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ धा तथा जो ्ारखण्ड 

राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के निर्माण, 

अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के 
अर्जन के बारे में है। 

(तिरसट) HLS. 358(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारते 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जी पश्चिम 

बंगाल राज्य मे रष्टय राजमार्गं संख्या 34 

(बरहामपुर फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, 

प्रबधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के 
बारे में है। 

(alas) का.आ. 1985(अ) जो 27 अगस्त, 2011 कै भारत 

के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो ्ञारखण्ड 

राज्य मेँ राष्ट्रीय राजमार्गं संख्या 28 के निर्माण, 

अनुरक्षण, प्रबंधन ओर प्रचालन के लिए भूमि के 

अर्जन के बरे मेहै। 

[ग्रथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7253/15/12] 

we (TAT) 

अपराहन 12.01 बजे 

राज्य सभा से सदेश 

[ अनुवाद] 

महासयिवः महोदया, मुदे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त 

निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी हैः- 

‘ae लोक सभा को यह सूचना देनै का निदेश हुआ है कि 
राज्य सभा ने गुरुवार, 22 दिसंबर, 2011 को Be अपनी बैठक मं 

अन्य frad ant (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति के संब॑ध 

में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया 2:- 

1. यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि 
लोक सभा द्वारा अपनी 21 दिसंबर, 2011 को es बैठक में स्वीकार 

किये गये एवं उसी दिन इस सभा को संसूचित किए गए प्रस्ताव 

मे निर्धारित प्रयोजनों के लिये दोनों सभाओं कौ *अन्य fies वर्गो 

(ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति" नामक समिति गठित कौ 

जाये ओर यह प्रस्ताव भी करती है कि यह सभा भी उक्त समिति
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मे सम्मिलित होती हैँ ओर एकल संक्रमणीय मतदान के माध्यम 

से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, इस सभा के सदस्य 

मे से दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिये निर्वाचित 

करने के लिये अग्रसर होती 21” 

2. मुञ्चे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उपर्युक्त 
प्रस्ताव के अनुसरण मे आरभ हुई निर्वाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप 

राज्य सभा के नौ सदस्य उक्त समिति में विधिवत् निर्वाचित हुये, 
उनके नामों कौ सूचना राज्य सभा से प्राप्त 15 मर्ह, 2012 के एक 

संदेश के माध्यम से लोक सभाकोदे दी we) उसमे दी गई सूचना 

के अनुसार, समिति में शेष एवं रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन 

प्रक्रिया को राज्य सभा के अगले सत्र तक आस्थगित कर दिया 

गया। अब, उस रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया वर्तमान सत्र 

के दौरान पूरी होने के पश्चात् श्री अश्क अली यक सदस्य, राज्य 
सभा को समिति का सदस्य विधिवत निर्वाचित किया गया है। 

.--( व्यवधान, 

अपराह्न 12.014 बजे 

वित्तीय समितियां ( 2011-12 )-एक समीश्चा 

[ अनुवाद] 

महासचिवः मैं, “ वित्तीय समितियां (2011-12) -एक समीक्षा " 

के हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण at एक-एक प्रति सभा परल पर 

रखता हूः- 

... ( FMT) 

अपरान 12.011 बजे 

अतर-संसदीय संघ ( आईपीयुू) की 125वीं सभा 

मे भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी 
के at मे प्रतिवेदन 

( अनुकाद)] 

महासचिवः मेँ, 16 से 19 अक्तूबर, 2011 तक र्न 
(स्विर्जरलैड) में आयोजित अतर-संसदीय संघ की 125बीं सभा में 

12 भाद्रपद्, 1934 (शक) Wal द्वारा क्क्तव्य 642 

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता zi 

-..( व्यवधान.) 

अपराहन 12.0134 बजे 

मत्री द्वारा वक्तव्य 

पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 

(2010-11) के संबंध ये परिवहन पर्यटन ओर संस्कृति 

Rat स्थायी सपिति के 164वें प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट 

सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति* 

( अनुकाद 1 

पोत परिवहन मत्री (श्री जी.के. वासन): मै लोक सभाक 

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 389 तथा लोक सभा 

समाचार-भाग-दो दिनांक 01 सितंबर, 2004 के दारा जारी निदेश 

73 क के अनुसरण में, पोट परिवहन मंत्रालय कौ अनुदानों कौ 

मांगो (2010-11 के संब॑ध में परिवहन, पर्यटन ओर संस्कृति संबधी 

विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन मेँ अंतर्विष्ट 

सिफारिशों के कार्यान्वयन कौ रिक्ति संबंधी वक्तव्य सभा परल पर 

रखता हू। 

1644 प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये परिवहन, पर्यटन ओर 

संस्कृति संबधी स्थायी समिति की बैठक 20 दिसंबर 2010 को हुई 

ett समिति ने मत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया 

था। 

माननीय समिति द्वारा दी गई विभिन सिफारिशों के कार्यान्वयन 

कौ मौजुदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबन्ध F दी गई 
है, जिसे सभा पटल पर रखा गया FI 

मेँ सभा का कीमती समय लेकर अनुबन्ध की विषय-वस्तु को 

पना नहीं चाहता। अतः मेरा अनुरोध है कि इसे पदा हुआ ही 

माना जाये। 

...( व्यवधान) 

भ्सभापरल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. 

री-7254/15/12)
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अपराहन 12.02 बजे 

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन 

का प्रतिषेध ओर उनका पुनर्वास विधयेक, 
2012* 

(अनुवाद 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मत्री (श्री मुकुल 
arate): मैं, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के 
प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों एवं उनके परिवारों के 

लिये पुनर्वास ओर उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों 
का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति 

दिये जाने का प्रस्ताव करता हू। 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह 2: 

“कि हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध, 

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों एवं उनके परिवारो के लिये 

पुनर्वास ओर उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों 
का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ 

अनुमति दी sm” 

प्रस्ताव स्वीकृत हआ 

श्री मुकुल वासनिकः मँ विधेयक पुरः स्थापित** करता zl 

...(व्यवधान) 

अपराहन 12.02% ast 

नियम 377 के अधीन ae 

( अनुकाद् ] 

अध्यक्ष म्रहोदयाः माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के 

अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएगे। सदस्य fore आज नियम 

377 के अधीन मामले उठाने कौ अनुमति दी गर्ह है वे यदि इन 

मामलों को सभा पटन पर रखने के इच्छुक हैँ, तो वे तत्काल 
सभा परन पर पर्ची रख ai 

#*भारत के राजपत्र, असाधारण, भागा खंड-2, दिनांक 03.09.12 A 
* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित। 
KOT पटल परं रखे माने गए। 
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केवल वही मामले सभा परल पर रखे माने जाएंगे जिनकी 

पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर स्ख दी गई 

है। शेष व्यपगत माने जाएगे। 

...( व्यवधान) 

[feat] 

(एक ) मध्य प्रदेशं के meme संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 

जिला अस्पताल, राजगढ़ W चिकित्सकों ओर 

विशेषज्ञो के रिक्त val को भरने के लिए मध्य 

प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जने की 

आवश्यकता 

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगद): F मध्य प्रदेश में 

स्थित मां जालपा कौ नगरी राजगद संसदीय क्षेत्र से आता Bl यहां 

स्थित जिला चिकित्सालय रजगद मेँ लगभग 80-90 किमी. दूर से 

इलाज हेतु मरीज आते हैँ! कितु इस जिला चिकित्सालय में डाक्टगों 

के लगभग 38 पद स्वीकृति होने के बाद भी वर्तमान में मात्र 20 

डाक्टर ही कार्यरत हैँ एवं 18 पद् अभी भी रिक्त है। एेसी स्थिति 

मे बाहर से आने वाले मरीजों विशेषकर महिलाएं व प्रसूताओं को 

विशेष समस्या का सामना करना पडता है। समुचित इलाज के 

अभाव में उन्हे भोपाल अथवा इंदौर इलाज हेतु रेफर कर दिया 

जाता है। कई मरीज बीच रस्ते में ही दम ae देते है। इसके 

अलावा यहां दूसरी एक ओर बडी समस्या यह है कि समुचित 

चिकित्सकों, सर्जरी तथा एनस्थेशिया के अभाव में भी मरीजों को 

माईनर आपरेशन के लिए भी बाहर ter कर दिया जाता है। पूर्व 

मे इस जिला चिकित्सालय में जिले के अतिरिक्त पड़ोसी राज्य 

राजस्थान के आलावाड जिले के भी अधिकांश मरीज अच्छे इलाज 

हेतु यहां अते थे। परतु वर्तमान में हालत यह है कि यहां sed 
के अभाव के कारण इस जिले के अधिकांश मरीजं अपनी गदी 

कमाई का रुपया/पैसा खर्च कर अन्यत्र स्थानों पर इलाज हेतु जाने 

को बाध्य हो गए है। मैने भी इस संबंध मे करई ade मध्य प्रदेश 

शासन से पत्राचार किया है लेकिन स्थिति आज भी जस कौ तस 

बनी हुई है। 

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश शासन 

को मेरे संसदीय aa के जिला मुख्यालय पर स्थिति चिकित्सालय 

व जिले के अन्य चिकित्सालयं मे कई समय से डाक्टरों व विशेषसं 

के रिक्त पडे हुए vel को शीघ्र भरे जाने हेतु तत्काल आवश्यक 

निदेश जारी करे।
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(दो) देश में बाध अभ्यारण्यों के आसपास गर्त में 

तेजी लाए जाने तथा चौकसी बढाए जाने कौ 

आवश्यकता। 

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद): उत्तर A अरावली 

ओर दक्षिण में wager कौ पहाडियों उत्तर-पूर्व में छोरा नागपुर 

के पठार ओर दक्षिण-पूर्वं में ओडिशा कौ पहाडियों से धिरे मध्य 

भारत के इस प्राकृतिक भू-भाग मेँ करीब 39.017 वर्ग किलोमीटर 

में फला बाघ अधिगृहीत सबसे बड़ा जंगल है, बल्कि यहां सबसे 

ज्यादा बाधों की आबादी है। देश मे बाघ सरक्षण के लिए किए 

गए प्रयासों के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 

सरकार द्वारा किया गया तथा वर्षं 2008-09 के दौरान are, 

रणथम्भोर ओर दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख 

रुपये जारी किए गए्। इसके साथ ही राजस्थान के ale, जवाहर 

सागर ओर चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य को नए बाघ रिजर्व के सृजन 

हेतु प्राप्त हो गया है। बाघ संरक्षण हेतु मेरा सरकार से अनुरोध 

है कि बाघ रिजर्व का मूल्यांकन करके तथा निगरानी aa को ओर 

सुदृढ करके भारत कौ इस दुलर्भं वन्य प्रजाति को बचाया जाए। 

( तीन ) हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ् संसदीय निर्वाचन 

aa में ग्रामीण सड़कों के निर्माण ओर उन्हे 

चौड़ा करने के कार्य को आरंभ किए जाने तथा 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसकी 

अवसंरचना मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता 

(अनुकाद। 

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगद्): मेरे निर्वाचन क्षत्र 

भिवानी-महेन्द्रगद में वर्ष 2012-13 & दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक 

योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर 

ग्रामीण सडको के निर्माण, उन्हे चौडा तथा fears बनाना तथा 
इससे संबंधित अवसरंचना के संबंध मे मै सभा का ध्यान आकृष्ट 

करना चाहूगी। 

भिवानी जिल मेँ भिवानी, तोशाम, दादरी, लोहारु तथा भादरा 

ओर महेन्द्रगढ़ जिले में महेन्द्रगद नारनौल, अटेली ओर नागल 

चौधरी जैसे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रं मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक 

योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत लिंक रोड के निर्माण हेतु मे 

विगत 3 वर्षो में कु प्रस्ताव पहले ही भेज Wal al परन्तु एसा 

लगता है कि 2010, 2011 अथवा 2012 के दौरान जब तक यह 

12 भाद्रपद, 1934 (शक) नियम 377 के अधीन मापले 646 

केन्द्र म बाकी राज्यों के निष्पादन के अनुरूप नहीं हो जाता इन 

प्रस्तावों पर हरियाणा मे पीएमजीएसवाई के चरण-दस में विचार 

नही किया गया था। इस परिदृश्य में हरियाणा पर clea संकर आ 

गया है क्योकि एक ओर तो हरियाणा हमारे देश में vet उत्पादों 

को बेचने तथा पीएमजीएसवाई परियोजनाओंँ के लिए उपकर संचितं 

करने मे सबसे बडे अंशदाताओं मेँ से एक है तथा वहीं दूसरी ओर 
अन्य राज्यों कौ तुलना में हरियाणा स्वीकृत परियोजनाओं कौ पूरा 

करने/कार्यान्वयन मे अपना उत्कृष्ट निष्पादन नहीं कर पाया हे। 

अपने पेशे से ae कार्यो के लिए हजारों स्थानीय लोग एक गांव 

से दूसरे गाव म जाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना कर रहें 

है खासतौर से विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान तथा रक्षा कर्मी इत्यादि। 

अतः मेँ अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास 

मत्री से अनुरोध करती हू कि पर्याप्तं बजटीय आबटन जिसका 

प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है, के साथ चालू वित्तीय वर्ष 

के स्वरूप को बदल कर, हरियाणा में खासतौर से भिवानी-महेन्द्रगद 

जैसे fase तथा दूरवर्ती जिलों में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत 

प्रस्तावों को शामिल at ताकि भारत निर्माण कार्यक्रम के सपने 

को यथार्थं करने के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके 

जोकि पीएमजीएसवाई का मूलभूत उद्देश्य ZI 

( चार ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मलयालम 

भाषा के शिक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित 

किए जाने की आवञ्यकता 

श्री पी.टी. aime (द्द्ुक्कौ): मै सरकार से अनुरोध करता 

हू कि संविधान कौ saved अनुसूची मेँ सूचीबद्ध मुख्य क्षेत्रीय 

भाषाओं A अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम 

उठाए। यह आवश्यक है कि हमारे देश A विश्वविद्यालयों मे क्षेत्रीय 

भाषाओं के लिए अलग केन्द्रं तथा कम से कम देश कौ राजधानी 

मे उच्च शिक्षण केन्द्र कौ शुरुआत कौ जाएं। अनुसूचित भाषाओं 

मे से एक मलयालम दिल्ली में कहीं भी नहीं पढाई जाती है। 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे एशिया मेँ सर्वोत्तम मेँ से 

एक माना जाता है, मे एक भारतीय भाषा केन्द्र है। हिन्दी, उर्दू 
तथा तमिल के अलावा अन्य अनुसचित भाषाओं जिसमे मलयालम 

शामिल है को जेएनयू के इस उत्कृष्ट भाषा केन्द्र मेँ स्थान नहीं 
मिल पा रहा है। भारत विभिननताओं का देश है। इसकी सस्कृति, 

विश्वास, रिती-रिवाज, आहार, वेश-भूषा तथा भाषा के कारण ही 

भारत एक अनोखा देश हे। मँ सरकार से अनुरोध करता हू कि 
वह समय-बद्ध पहले करे तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 

तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में मलयालम के लिए केन्द्र आरंभ Ht
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(art) बिहार स्थिति स्थानीय ओद्योगिक इकाटयों को बरौनी 

पेटोलियम रिफाइनरी से प्राथमिकता के आधार पर 

पेटोलियम कोक की आपूर्ति किए जाने की 
आवश्यकता 

(हिन्दी) 

ड. भोला सिंह (नवादा): विहार में बरौनी रिफाइनरी की 

स्थापना हेतु बिहार केसरी ड. श्रीकृष्ण सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार 
कौ पहल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्वीकृति दी att 

असम से पादप के द्वारा कच्चे तेल को संस्कारित करना इसके 

साथ ही इसकी Aen से 34 Val केमिकल एवं एरोमेरिक कारखाने 

31 wala उच्च पथ के किनारे भागलपुर के afer तक लगना 

था। देश ओर बिहार के लाखों नवयुवकों को रोजी-रोरी की व्यवस्था 
इसके माध्यम से होनी et बरौनी को ब्रिरेन का लंकाशायर बनना 

था पर विडम्बना यह है कि रिफाइनरी की ten से जो कारखाने 

लगने थे उसमें से एक खाद कारखाना किसी तरह लग पाया था 

जो वर्षो से आज तक बंद है। इसका Fen, gad ओर जर्मनी 
तक वहां के कारखाने को कच्चे माल के रूपमेंदिया जा रहा 

है। भारत सरकार कौ घोर उपेक्षा ने बिहार के ओद्योगिकीकरण को 
रोका, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी होना था लेकिन वह नहीं 

हो पाया। एक से एक घातक प्रहार भारत सरकार की ओर् बिहार 

के ओद्योगिकौकरण पर किए जा रहे है। बिहार ओद्योगिकीकरण के 

लिए किसी तारणहार कौ तलाश 4 Zi 

पहले तमाम कल्सांइट पैटोलियम कोक को बनाने वाली 

छोरी-मोटी कंपनियों को उसकी उत्पादकता के आधार पर da 
कोक कच्चे माल के रूप में आर्वेटित हुआ करता Mi अब यह 

प्रक्रिया भी बंद कर दी गर्ह है। अब पैटोलियम एवं प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय ने det कोक को खुली डाक बोली के सहारे इस प्रक्रिया 

को अंजाम दे रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि सबसे अधिक 
बोली लगाने वाली कपनियां कच्चे माल को sat लेंगी ओर फिर 
ऊंचे दाम देने वाली कंपनियों को अपनी ओर कच्चा माल उपलब्ध 

कराएगी। इस प्रक्रिया को अपनाने से बरौनी रिफानरी पर आधारित 

ओंद्योगिक प्रतिष्ठान aq हो जाएंगे ओर इस पर आधारित हजारो 
कामगार बेकार हो जाएंगे ओर सैकड़ों करोड रुपये at लगी हुई 
पूजी बर्बाद हो जाएगी। भारत सरकार कौ यह जिम्मेदारी है कि 
बरौनी रिफाइनरी कौ नेप्था पर आधारित जितनी स्थानीय कंपनियां 

ta के कच्चे माल पर आधारित हे उन्हे प्राथमिकता के आधार 

पर पहले आपूर्ति कौ जाती थी अब भी कहने के लिए यह 
प्राथमिकता कौ बात कौ जाती है पर डाकं बोली के आधार पर 

आवंटन से व्यवहार में प्राथमिकता नहीं रह पाएगी! अतः भारत 

सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हमारी मांग 

हे कि वह ta कोक कच्चे माल का आवंटन उसका निस्तारण 
पूर्वं कौ प्रक्रिया के आधार पर चलाए ताकि यह ag प्रक्रिया 

3 सितम्बर, 2012 नियम 377 के अधीन act 648 

अव्यवस्था न बने ओर ओद्योगिकीकरण पर नाकारात्मक प्रभाव न 

हो। अतः इस नए कदम को वापस करे ओर पूर्वं के नियम प्रक्रिया 
को ही आवंटन का आधार बनाकर Tal इस ओर भारत सरकार 

का ध्यान आकृष्ट करे है। 

( छह ) गुजरात मे नर्मदा बांध की ऊंचाई बढाने के लिए 

आवश्यक अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): इस साल कम 
बारिश के कारण करई राज्य सूखे का सामना कर रहे है। राज्य 
के ज्यादातर जलाशय सूख गए ei पानी के आभाव में कृषि एवं 

किसान प्रभावित एवं पीडित है। tet दयनीय स्थिति में नर्मदा नदी 
पर स्थिति सरदार सरोवर योजना ही बचावे का मुख्य आधार बन 

गया हे। नर्मदा Hae ओंथोरिरी द्वारा बांध कौ ऊंचाई 138.68 मीटर 
तक ae कौ अनुमति नहीं मिल रहीं है। जबकिं यदि बांध की 
ऊंचाई Age जाए तो जलाशय में पानी का संग्रह 96.8 लाख 
स्क्वायर फीट हो जाएगा। बांध कौ ऊचाई न बढाने से गुजरात की 

कृषि एवं किसान प्रभावित हुए 21 जहां तक पुनर्वास का प्रश्न है 
तो गुजरात ओर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर 

दी है। दोनों राज्यों द्वारा बाध कौ ऊंचाई बढाने हेतु अनुमति की 
सिफारिश कौ गई है। महाराष्ट सरकार नै भी पुनर्वास के काम पूर्ण 
करके एक्शन cha रिपोर्ट dada रिदेसल aii को सौप 

दी हे fae परामर्शं का काम बाकी है। सरकार से मेरा आग्रह 
है कि नर्मदा बांध कौ ऊंचाई gen हेतु अनुमति प्रदान aii 

(सात) वेश में साफ-सफाई के कार्य में लगे श्रमिकों के 
कल्याण के लिए राज्य सरकारों को विशेष पैकेज 
उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): आज हमारे देश को 
आजाद् हुए 65 वर्ष हो गए है, कितु सफाई कामगार वर्ग आज 

भी सामाजिक, अर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक aa 
में सबसे पीछे कौ पक्ति में खडा हे। पं. दीन दयाल उपाध्यय जी 

ने कहा था कि जो सबसे कमजोर है, दुर्बल है उसे सबसे पहले 
लाभ दिया जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति वर्गं मे आने वाले 
समाज जोकि संपूर्णं समाज कौ सेवा एवं शहर व eral मेँ निवास 

करने बाले नागरिको कौ सेवा में निर्तर लगा रहने वाला समाज 
सफाई का कार्य कर शहरों, Tal, weal को गंदगी मुक्त बनाए 

रखने मेँ लगा रहता है, उसे सफाई कामगार समाज कहते FT सफाई 

कामगार समाज गटर कौ सफाई भी करता है ओर net की सफाई 

करते समय जहरीली एवं रासायनिक tel के कारण दुर्घटना ग्रसित 

होकर मोत के मुंहमें भी समा जाता है।, लेकिन बीपीएल की 
सूची सही नहीं होने के कारण उसको समुचित मुआवजा भी नहीं 

मिलता है। इस सफाई कामगार समाज के लिए मेरी भारत सरकार 

के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से यह मांग है कि
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जिस प्रकार अल्पसंख्यक समुदायो को विकास के लिए विशेष 

आर्थिक पैकेज दिया है, उसी प्रकार सफाई कामगार समाज को 

प्रत्येक राज्य के लिए विशेष अर्थिक पेकेज दिया जाए जिससे सफाई 

कामगारों को आवश्यकतानुसार वांछित लाभ मिल सके। देश मे मध्य 

प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के सफाई कामगार समाज के लिए शीघ्र 

विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है, जिससे इस वर्ग को 

चिकित्सा, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को सुविधाएं समय पर मिल 

सके ओर यह वर्गं समाज कौ मुख्यधारा से FS सके। 

( आठ ) गुजरात सफाई aman विकासं निगम को आयकर 

का भुगतान करने से छूट प्रदान किए जाने की 

आवश्यकता 

[ अनुवाद] 

st. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मेँ 

आयकर अधिनियम, 1961 कौ धारा 10 (26 ख) के अन्तर्गत 

"गुजरात सफाई कामदार विकास निगम (जीएसकेवीएन)' के लिए 

आयकर मेँ oe कौ मांग करता Bl इस अधिनियम के अन्तर्गत 

समाज के कमजोर वर्गं अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 

अन्य free वर्गं इत्यादि के उत्थान के लिए काम करने वाले सभी 

(राज्यों के एससीए राज्य सरलीकरण एजेंसियां) को आयकर से BE 

दी जाती 2 

गुजरात सरकार ने इससे संबंधित अध्यावेदन आय कर विभाग 

को प्रस्तुत किया था परन्तु अभी तक इस पर कोई कारवाई नही 

की गर्ह आय करे विभाग ने 25.33 करोड रुपये कौ कर उगाही 

कौ धी। अतः मैं फिरसे प्रार्थना करता हूं कि गुजरात सफाई 

कामदार विकास निगम को आय कर भुगतान में we देने के लिए 

कदम Balu! 

(नौ ) उत्तर प्रदेश के राबट्र्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 

लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में 

सुधार किए जाने की आवश्यकता 

श्री पकौडी लाल (aed): मेरे संसदीय क्षत्र राबरर्सगंज 

(उप्र) के अंतर्गत दो जिले सोनभद्र एवं जनपद चंदौली का चकिया 

विधान सभा आता है जो नक्सल प्रभावित दै। अनुसूचित जाति, 

अनुसूचित जनजाति एवं free जातियों कौ संख्या 80 प्रतिशत हे। 

गरीबी एवं भुखमरी 21 बीमार vet पर जिला अस्पतालों में ठीक 

दग से इलाज नहीं होता। खून जांच, एक्सरे, इको, TIME, 

एच.आई वी. इत्यादि जांच का प्रबंध सहित महगी दवाओं कौ 

उपलब्धता नहीं है। 

12 भद्रपद, 1934 (राक) नियम 377 के अधीन मामले 650 

अतः मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के 

लिए जिला अस्पतालों का उन्नयन मेडिकल कलेजो के रूप मं 

दिए जाने हेतु अनुरोध करता हू। 

(वस) देश में मुस्लिप समुदाय की सामाजिक, आर्थिक 

ओर शैक्षणिक स्थिति पर प्रतिवेदन देने के लिए 

गरित विभिन समितियों की सिफारिशों के संबंध में 

की गई अनुवतीं कारवाई के क्रियान्वयन की स्थिति 
की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता। 

डो. शफीकूरहमान बक (सम्भल): मेँ सरकार का ध्यान 
अल्पसंख्याकों खासतौर पर बेहद free हुए मुस्लिम समुदाय को 

तरक्की व कल्याण के लिए बनी कमेदियों कौ सिफारिश पर अभी 

तक अमल न किए जाने की तरफ दिलाना चाहता हू। इससे 

मुत्तालिक मैने करई बार पार्लियसामेट मेँ भी सवाल उठाए, पर 
सरकार कौ तरफ से अभी भी अल्पसंख्यकों के कल्याण & लिप् 

समुचित कदम उठाये जाने कौ आवश्यकता है। जस्टिस रंगनाथ 

मिश्रा कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट मे “मुसलमानों कौ हालत 

दलितों से भी age” बताया ZI 

मेरी सरकार से गुजारिश है कि वह प्रधानमत्री के 15 सूत्रीय 
कार्यक्रम, जस्टिस सच्चर कमेटी, जस्टिस Ura मिश्रा कमीशन at 

सिफारिशों के मुताबिक जो भी अब तक अमल हुआ है वे विकास 

कार्य हुए है, एक कमेटी बनाकर जांच कराये कि हकौकत क्या 

है ओर आंकड़े कहां तक सच है। मेरी यह भी गुजारिश है कि 
सरकार कुर एेसा प्रावधान करे कि fred मुस्लिमों कौ दशां सुधारने 

व रोजगार देने के faa at भी प्रोग्राम बने व उस पर अमल किए 

जाने कौ पूरी जानकारी केन्द्र सरकार के विभागीय अधिकारी व सभी 

जिलाधिकारीयों द्वारा अपने-अपने जिले के माननीय सांसदों को 

जरूर मुहैया कराया जाए। 
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( ग्यारह ) बिहार के सहरसा रेलवे war पर अतिरिक्त 

प्लेरफार्मो का निर्माण किए जाने तथा सहरसा, 

मानसी ओर खगदडिया-हसनपुर रोड-समस्तीपुर जंक्शनों 
पर प्लेटफार्मो की ऊंचाई Age जाने की आवश्यकता 

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगडिया): विहार राज्य अंतर्गत पूर्व 

मध्य रेलवे हाजीपुर के सहरसा Wa पर मात्र दो प्लेरफार्म रहने 

के कारण गाड़ी के परिचालन मे भारी कदिनाई होती है। उक्त 

स्टेशन पर अतिरिक्त तीन ओर deer का निर्माण कराने कौ 

आवश्यकता है। सहरसा से मानसी एवं खगदिया-हसनपुर रोड समस्तीपुर 

तक आमान परिवर्तन का कार्य तो पूर्णं हो गया है। गाडी का 
परिचालन भी शुरू हो गया, लेकिन उक्त खंड के बीच सभी eer 

के प्लेटफार्म को Sa नहीं करने से रेल यात्रियों को afore होती 

Zl खासकर वृद्ध महिला एवं विकलांग रेल यात्रियों को met 4 
met मे भारी परेशानी होती है। 

अतः सरकार सहरसा जंक्शन पर तीन अतिरिक्त प्लेरफार्मं 

निर्माण के साथ-साथ सहरसा जंक्शन से मानसी जंक्शन एवं 

खगडियां-हसनपुर रो-समस्तीपुर जंक्शन के बीच के wien को 

जनहित मे Sa कराये 

( बारह ) पश्चिम बंगाल में राष्टीय राजमार्गो की aca ओर 

अनुरक्षण करा कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता 

( अनुवाद] 

St. रता डे (ene): जैसा कि आप जानते हैँ कई राष्ट्रीय 

राजमार्ग पश्चिम बंगाल को कवर करते है। उदाहरण के लिए 

एनएच-2 जो दिल्ली-कोलकाता सडक के रूप मेँ प्रसिद्ध है। यह 

एक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गं है। दिल्ली से कोलकाता तक 1465 

कि.मी. लंबे wart राजमागं में से 235 किलोमीटर पश्चिम बंगाल 

में स्थित है। सडक का यह भाग पूरी तरह से afore हो गया 
है तथा तामदुआ न्लोंक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। एनएच-31, 

एनएच-31 ग, एनएच-31घ, एनएच-34, एनएच-55 जैसे अन्य 
राष्ट्रीय राजमार्गं पूर्णरूप से पश्चिम बंगाल wa की भीतर है। 

एनएच-6 भी एक व्यस्तं राष्ट्रीय राजमार्गं है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग 

कौ खराब हालत के कारण कई दुर्घटनाएं हो wt हैँ तथा इसमें 

होने वाली जान ओर माल की हानि के फलस्वरूप सडक का प्रयोग 

करने वालों को होने वाली अपरिमित कष्ट को व्यक्त नहीं किया 

जा सकता। सभी राष्ट्रीय राजमार्गो में अधिकांश स्थानों परं खराब 

मरम्मत तथा मरम्मतं नहीं किए जाने के कारण असंख्य गडदी में 

भरे हुए पानी को देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत 

आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो कौ लम्बी सूची मे एक बात सामान्य 
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है ओर ag है उनका व्यापक रुप से क्षतिग्रस्त होना। पश्चिम बंगाल 
सै गुजरने वाले राष्टीय राजमार्गो कौ स्थिति सुधारने के लिए पश्चिम 

बंगाल की सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। मै सरकार 

से यह सुनिश्चित करने के लिए जोर-शोर से निवेदन Hem कि 

उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमागों कौ मरप्मत ओर रख-रखाव पूरे वर्ष होना 
चाहिए। सडक परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस 

प्रकार के प्रयासों से पश्चिम बंगाल को प्रगति, खुशहाली ओर 

विकास का रास्ता मिलेगा। 

(ae) आध प्रदेश के गुंटूर जिले ये उन किसानो, 

जिनकी भूमि का अधिग्रहण सीमेट कंपनियों 

द्वारा किया गया है, की समस्या का समाधान 
किए जाने की आवञ्यकता 

श्री एम. वेणुगोपाल test (नरसारावपेट): हम सभी को यह 
ज्ञात है किं आंध्र प्रदेश मे सपर्ण ae जिले में खनिज दोहन कौ 

भरपूर संभावनाएं है। विशेषकर, चूना पत्थर (सीमेट) संबंधी खनिज 

के भंडार दाचेपल्ली, ween, दुर्गापुरम करेमपुडी जेट्टी पलेम 
इत्यादि मेँ है। अब तक, यहां काफी संख्या में सीमेन्ट फैकिट्यों 

की स्थापना कौ अनुमति दी गई हे। प्रबन्ध सरकारी भूमि एवं वन 

भूमि के अतिरिक्त हजारो एकड़ भूमि पट्टे पर ले रहे है। उन्हें 
करीले तार लगाकर कवर किया जा रहा है। पशुधन के लिये घास 
नही उग पाने ओर किसानों द्वारा उस पर खेती नहीं किए जाने 
के परिणामस्वरूप यह भूमि बंजर होती जा रही है। पट्टे के समय 
किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनका ओर उनके बच्चों 
का भविष्य सुनहरा होगा। जब गांवों मेँ स्टोनक्रशर लगाये गये तो 

जिन परिवारों कौ भूमि ली गई थी उनके बच्चों से यह वायदा किया 

गया कि se बेहतर रोजगार विद्यालय भवन, अस्पताल इत्यादि 

मुहैला कराये wat किन्तु वास्तव 4, tar कुछ नहीं eal जब 

कभी भी खदानों a बम विस्फोट किये जते हैँ तो इसके 
परिणामस्वरूप et एवं बोर वैल को क्षति पहुंचती है जिसके चलते 

बोर वैल से पानी नहीं निकाला जा सकता ओर ग्रामीणों को फसल 
का नुकसान भी होता tt एेसी जानकारी है कि अब तक 
4850.87 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में 31 पट्ट हैँ तथा vee वाली भूमि 
के अलावा सरकारी एवं वन भूमि का अधिग्रहण करके कई नई 

we भी आरंभ कौ जा रही है। वस्तुतः, HE फर्म नै सीमेन्ट समय 

पर स्थापित नहीं कौ। किसानों को खाद्य, wea के किये चारे, 

बंजर भूमि वित्त एवं सामाजिक क्षेत्र मेँ कठिनाइयों का सामना करना 

पड रहा है। उपर्युक्त के दृष्टिगत निश्चय हो यह कहा जा सकता 

है कि निजी कंपनियों ने पट्टे पर भूमि अदिग्रहीत कर के तथा 
areal को पूरा न करके किसानों कौ जिंदगी को मुश्किल कर दी 

1 उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, मेरा अनुरोध है कि पट्टे संबंधी 
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सभी मामलों कौ ass किं जायें, चुककर्ताओं को पहचान हो, 

पहले ही से प्रदत्त अनुमति विधिवत वापस लेकर चूककर्ता कपनियों 

को किसी मुआवसरे का भुगतान किये बगैर किसानों को saat 

जमीन वापस लोटा दी जाये तथा चूककर्ताओं के खिलाफ कदी 

कारवाई भी की जाये। 

इसके अलावा सरकार से मेरा यह अनुरोध भी है कि वह 

आध्र प्रदेश राज्य सरकार को sa वावत निर्देश दे कि वह इस मसले 

की गहन जांच कर समुचित उपचारी उपाय तत्काल करे ओर उन 

किसानों को wed दिलाये जिन्हे उद्योगपतियों द्वारा अब तक faecal 

कौ स्थापना न किये जाने कौ वजह से उनके अनियमित एवं 

अवक्तित peat के चलते नुकसान हुआ Zz 

( चौदह ) सुवण्रिखा बैराज परियोजना के कार्य यें तेजी 

लाए जाने की आवश्यकता 

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : सुवण्रिखा बैराज परियोजना कौ 

संकल्पना बहुत पहले कौ गई धी ताकि एक सुनिश्चित सिंचाई 

प्रणाली विद्यमान हो सके जिससे पश्चिम बंगाल के पश्चिम 

मिदनापुर तथा पूर्वं मिदनापुर जिले के भू-भाग सहित ae एवं 

विशाल aa के किसानों को सहायता मिलती ओर परियोजना के 

लिये आवश्यक कई नौकरियों का सृजन भी हो पाता। 

प्रारंभ में, क्यपि इस परियोजना को ईमानदार से आरंभ किया 

गया भा एवं कर धनराशि भी आ्वंरिते कि गई थी किन्तु यह 

परियोजना रुक गई है। किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल 

रहा है ओर se मानसून ऋतु मे बाद कौ विभीषिका का सामना 

भी करना पडता है। इस परियोजना मेँ नौकरी पाने का स्वप्न संजोए 

ad बेरोजगार युवकों को भी कुक नहीं fae 

परियोजना के निष्पादन में हुये विलंब कौ वजह से saat 

लागत 4 भी वृद्धि हो गई है। अतः लागत मे ओर वृद्धि को रोकने 

के लिये, त्वरित संस्वीकृति एवं इसके त्वरित कार्यान्वयन कौ ही 

आवश्यकता है। हालांकि केन्द्र सरकार ने परियोजना कौ तात्कालिकता 

के कई बार आश्वासन दिया था किन्तु अब तक कुछ भी 

सकारात्मक हासिल नहीं हुमा 2 

अतः केन्द्र सरकार से मेरा पुरजोर आग्रह है कि वह सुवर्णरेखा 

बैराज परियोजना के कार्य को अविलंब आरंभ करे ताकि किसानों 

एवं बेरो्नगार लोगों को लाथ हो ओर समूचे aa कौ आर्थिक स्थिति 

मे भी बदलाव आये। 

12 भाद्रपद, 1934 (शक) Yara क्षेत्र (युनर्गठन,) संशोधन विधेयक, 2011 654 

( पन्द्रह ) महाराष्ट् के कोल्हापुर जिला केन्द्रीय सहकारी 

am द्वारा हातकणगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 

किसानों से ऋण की वसूली को रोके जाने की 
आवश्यकता 

(हिन्दी 

श्री राजू शेट्टी (हातकण्गले): केन्द्र सरकार ने 2008 कौ 

कृषि ऋण माफौ स्कीम के तहत पांच was के नीचे वाले किसानों 

के लिए ऋणो का पूरा बकाया माफ किया Mi यह योजना लागू 

करते समय किसी भी ढग का सुनिश्चित स्पष्टीकरण नहीं किया 

गया था। पांच एकड़ के नीचे वाले बकायादार किसान कर्जमुक्त 
हुए एसे सर्टिफिकेट भी fefere सेटृल/सेवा सोसायटी द्वारा किसानों 

को वितरित किए गए थे। लेकिन आज नाबाई नै ऋण वसूली का 

प्रोग्राम किसानों के पीछे लगा दिया ओर वजह यही बनाई है कि 
नार्मल क्रेडिट लिमिट से ज्यादा ऋण उठाया गया है या facia 

किया गया 21 मेरे चुनाव aa हातकणंगले मे कोल्हापुर डिस्टिक्ट 
dea को-ओंपरेटिव बैक ने करीब रुपये 112.89 करोड़ at राशि 
संबंधित लाभ धारकों से (किसानों से) feat का नोरिस जारी 

कर दिया है। यह सरासर केन्द्र सरकार के ऋण माफ योजना के 

डायरेक्शन के लिखित प्रावधान के खिलफ है। tet स्थिति में केन्द्र 
सरकार के वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप करके रिकवरी प्रक्रिया तुरंत 

रुकवाने कौ नितांत आवश्यकता है। 

अपराहन 12.03 बजे 

पूर्वोत्तर क्षेत्र ( पुनर्गठन ) संशोधन विधेयक, 2011 

[ अनुकवाद् 

अध्यक्ष महोदयाः अब हम मद संख्या 14 पर चर्चा प्रारभ 
करेगे। श्री सुशील कमार शिदे। 

--.( व्यवधान) 

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): श्री 
सुशील कुमार शिंदे की ओर से, मेँ प्रस्ताव करता हू किः 

“कि yak aa (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 मेँ ओर 

संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।" 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 मेँ ak 

संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया wei” 

प्रस्ताव स्वीकृत Ta! 

..-(व्यकधान,)
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अध्यक्ष महोदयाः अब सभा विधेयक पर खंड-वार चर्चा 

आस्थ करेगी। 

खंड-2 

1971 के अधिनियम 81 at 

धारा 61 का संशोधन 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 1, पक्ति 8- 

“2011 " के स्थान पर, “2012 ” प्रतिस्थापित किया जाए। (3) 

पृष्ठ 2, पक्ति 3- 

“2011 " के स्थान पर, “ 2012 " प्रतिस्थापित किया जाए्1(4) 

पृष्ठ 2, पक्ति 6 - 

“2011 " के स्थान पर, “2012 " प्रतिस्थापित किया जाए। (5) 

पृष्ठ 2, पक्ति 10- 

^ 2011 " के स्थान पर “2012 " प्रतिस्थापित किया जाए। (6) 

(at मुल्लापल्ली रामचन्द्र) 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अग बने" 

प्रस्ताव स्वीकृत हा) 

खड 2, संशोधित स्प मँ विधेयक मँ जोड दिया गया! 

... (व्यवधान) 

संक्षिप्त नाम ओर प्रारम्भ 

खंड 1 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 1, पक्ति 3, - 

“2011” के स्थान पर “2012 “ प्रतिस्थापित किया जाए (2) 

( श्री मुल्लापल्ली wads) 

3 सितम्बर, 2012 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक 656 

उत्पीड्न से सरक्षण विधेयक, 2010 

अध्यक्ष महोदयाः प्रशन यह हैः 

“कि खंड 1, संशोधन रूप में विधेयक का अंग बने।" 

प्रस्ताव स्वीकृत al 

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक मे जोड दिया गया 

... (व्यवधान) 

अधिनियमन सूत्र 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 1, पक्ति 1- 

“qed” के स्थान पर “facaed” प्रतिस्थापित किया 

जाए (1) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रशन यह हैः 

“कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप मेँ विधेयक का अग 
aa" 

प्रस्ताव स्वीकृत Far! 

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप मे विधेयक मे जोड दिया गया 

विधेयक का पूरा नाम विधेयक मे जोड दिया गया। 

... (व्यवधान) 

श्री पमुल्लापल्ली रापचन्द्रनः महोदया, मैं प्रस्ताव करता दुः 

“कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया ai” 

अध्यक्षक महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि विधेयक संशोधित रूप मेँ जोड दिया mem” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुमा! 

अपराहन 12.07 बजे 

महिलाओं का कार्यस्थल पर aft उत्पीडन से 

सरक्षण विधेयक, 2010 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः सभा अब मद् संख्या 15 पर चर्चा आरंभ 

करेगी] 

-श्रीमती कृष्णा तीरथ।



महिलाओ का कार्यस्थल प्र लैगिक 

( हिन्दी] 

महिला ओर नाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): अध्यक्ष महोदया, मेँ प्रस्ताव * करती हुः 

“कि महिलाओं के कार्यस्थल पर afin उत्पीडन से संरक्षण 

ओर लैगिक ster के परिवादं के निवारण तथा उससे 

संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले 

विधेयक पर विचार किया sre” 

(अनुवाद! 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि महिलाओं के कार्यस्थल पर cfs उत्पीढन से संरक्षण 

ओर dfs उत्पीडन के परिवादं के निवारण तथा उससे 

संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपब॑ध करने वाले 

विधेयक पर विचार किया oT” 

प्रस्ताव स्वीकृत EST! 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार 

SRY करेगी। 

खंड 2 

परिभाषायें 

सशोधन किये We: 

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 से पंक्ति 12 के स्थान पर, रखें 

" (क) “ व्यथित महिला” से निम्नलिखित अभिप्रेत है 

Gi) किसी कार्यस्थल के संबंध मे, किसी भी आयु की tet 

महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैगिक 

उत्पीडन के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन 

करती है; 

(i) किसी निवास-गृह या गृह के way मे, किसी भी आयु 

की tat महिला, जो एसे किसी निवास-गृह या गृह 4 

नियोजित है। (3) 

पृष्ट 2, पक्ति 25 के पश्चात्, अंतःस्थापित कररे- 

wet को सिफारिश से प्रस्तुत् 

12 भाद्रपद, 1934 (गक) उत्पीडन से सक्षण विधेयक, 2010 658 

“ (घक) “घरेलू कर्मकार" से एेसी महिला अभिप्रेत है, जो 
किसी गृह में चाहे नकद मेँ या वस्तुरूप मे, पारिश्रमिक के 

लिए घरेलू कार्य को करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से या किसी 

अभिकरण माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अशकालिक या 

पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, कितु इसमें नियोजक के 

कुटुंब का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;" (4) 

पृष्ठ 2, पंक्ति 32 से पंक्ति 33, निम्नलिखित का लोप करं 

“कितु इसके sata गृह मे कार्य करने वाला ae घरेलू 

कर्मकार नहीं #:"1 (5) 

पृष्ठ 2, पक्ति 4 के पश्चात्, अंतःस्थापित करं 

' स्पष्टीकरण-इस उपखंड के प्रयोजनों कै लिए, “प्रबध" के 

अंतर्गत ta संगठन के dae में नीतियों at विरचना ओर 

प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या até या समिति भी रहै; 

(iii) उपखंड (i) ओर उपखंड Gi) के अंतर्गत आने वाले 

कार्यस्थल के संबध में अपने कर्मचारियों के संबध मे सविदाजन्य 

बाध्यता्ओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति; 

(iv) किसी निवास-गृह या गृह के संबंध मे, एसा कोई व्यक्ति 

या गृहस्थ जो ta नियोजित कर्मकार कौ संख्या, समयावधि 

या किस्म ख नियोजन कौ प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा 

निष्पादित कार्यकलापों पर ध्यान दिए बिना, घरेलू कर्मकार को 

नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता 

हैः (6) 

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 से 23 के स्थान पर रखें 

“ (डः) “ लैगिक उत्पीडन " के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कोई 

एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप 

से या तातपर्यित) सम्मिलित हे, अ्थतिः- 

(i) शारीरिक संपक ओर कावदा उठाना, या 

Gi) लैगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना; या 

(ii) Hite अर्थं वाली रिप्पणियां करना; या 

(iv) अश्लील ales दिखना; या 

(vy) die प्रकृति का को अन्य निंदनीय शारीरिक या 

गैर-शाब्दिक आचरण करता," (7) 

पृष्ठ 3, पंक्ति 36 ओर पृष्ठ 4, पंक्ति 1 के स्थान पर, रखें-
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“ (५) प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबधित अन्य क्रियाकलापं 

के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद या उससे संबंधित अन्य 

क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, 

खेलकूद काप्लेकस या प्रतिस्था या क्रीडा का स्थान, चाहे 

आवासीय हो या नहीं, अभिप्रेत है; 

(vi) नियोजन से प्रोदभूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी 

द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, जिसके अतर्गत tet यात्रा 

के लिए नियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी हैः 

(४) कोई निवास-गृह या कोई गृह; "। 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोकयाः संशोधन 47 से 50-श्रीमती afer ast 

-प्रस्तुते नदीं कर रही Zi 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रशन यह हैः 

“कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग aA” 

प्रस्ताव स्वीकृत हु! 

खड 2, संशोधित रूप मे विधेयक मे stg दिया गया। 

खड 3 

afte उत्पीड्न से निवारण 

पृष्ठ 4, पंक्ति 6 से {5 के स्थान पर, रखे 

3. (1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल प्र लैगिक 

उत्पीडन नहीं किया जाएगा। 

(2) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों 

को, यदि लैगिक उत्पीडन के किसी कार्य या आचरण के संबंध 

में उत्पन होती है या विद्यमान है या उससे संबधित है, cite 

उत्पीडन माना जा सकेगाः- 

Gi) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अतर्निहित या 

स्पष्ट वचन देना; या 

Gi) उसके नियोजनं मं अहितकर व्यवहार को अतर्निहित या 

स्पष्ट धमकी देना; या 

(1) उसकौ वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे 

मे अंतनिर्हित या स्पष्ट धमकी देना; या 
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(iv) उसके कार्य मे हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय 

या आपराधिक या waar कार्य वातावरण सृजित करना; या 

(४) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला 

अपमानजनक आचरण HEM" (9) 

श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

MAI महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 

खड 3 संशोधित रूप म विधेयक ये जोड दिया गया 

खंड 4 

आन्तरिकं परिवाद समिति का गठन 

सशोधन किये गये 

पृष्ठ 4, पक्ति 30 से पक्ति 33 के स्थान पर, रखे 

“परन्तु यह ओर कि यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या 
प्रशासनिक एककों मे कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी 

नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य 
कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नामनिर्दिष्ट किया 

जाएगा; ”। (10) 

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 के स्थान पर, रखे- 

“के प्रति प्रतिबद्ध है या te कोई व्यविति, जो लैगिक उत्पीडन 

से संबंधित मुदँ से परिचित 271 (11) 

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 ओर पक्ति 8 के स्थान पर, रखें- 

“ (4) गेर-सरकारी संगठनों या संगमो मे से नियुक्त किए गए 

पीठासीन अधिकारी को आंतरिक समिति कौ कार्यवाहियां 

आयोजित करने के लिए tat फीस या भत्ते ded किए जाएणे, 

जो विहित किए ami” (12) 

पृष्ठ 5, पक्ति 11 से पंक्ति 15 के स्थान पर, रखें 

“ (ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या 

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे 

मे उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित है; या
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(ग) उसे feet अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया 

हे या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित 2; 
ar"! (13) 

पृष्ट 5, पक्ति 14 से पंक्ति 15 के स्थान पर, Ta (14) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः संशोधन संख्या 51, श्रीमती सुष्मित्ता बाउरी- 

प्रस्तुत नहीं कर रही है। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग a” 

प्रस्ताव स्वीकृत Fs! 

खड -4, संशोधित रूप मे विधेयक ये ats दिया गया 

खड 5 विधेयक मेँ जोड़ा गया। 

खंड 6 

स्थानीय परिवाद समिति का गठन ओर उसका कषेत्राधिकार 

संशोधन किये गयेः 

15. पृष्ठ 5, पंक्ति 30, “ संबंधित जिले में,“ के पश्चात्, 

अंतःस्थापित करे- 

‘Wa स्थापनों से, जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण 

आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं कौ गई है या यदि परिवाद 

स्वयं नियोजन के विरुद्ध है, वहां लैगिक उत्पीडन के परिवाद 
ग्रहण करने के लिए" (15) 

16. पृष्ठ 5, पंक्ति 32 से पंक्ति 37 ओर पृष्ठ 6, पंक्ति 1 

के स्थान पर, रखे- 

“ (2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक 

sin, तालुक ओर तहसील मे ओर शहरी क्षेत्र में वाड या 

नगरपालिका में, परिवाद ग्रहण करने के लिए ओर सात दिन 

की अवधि के भीतर उसे संबधित स्थानीय परिवाद सपिति को 

भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा; 
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(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले 

के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गदित को गर्ह है।" (16) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

,..( व्यवधान 

अध्यक्ष महोदयाः संशोधन संख्या 52, श्रीमती सुष्मिता बाउरी- 

प्रस्तुत नहीं कर रही zi 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोवयाः प्रश्न यह 2: 

“कि खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 

खड 6, संशोधित रूप मे विधेयक मँ oats दिया गया। 

खंड 7 

स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, 

कालावधि तथा अन्य निषेधन एवं od 

सशोधन किये गयेः 

पृष्ठ 6, पंक्ति 10 में, “जाएगी " के पश्चात् अंतःस्थापित करँ- 

“या te व्यक्ति जो afte उत्पीडन से संबंधित मुदं से 

परिचित हो" (17) 

पृष्ठ 6, पंक्ति 12 के पश्चात, अतःस्थापितं करः 

“ परन्तु यह ओर कि कम से कम एक नामनि्देशिती अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य fies ont या 

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक 

समुदाय कौ महिला होगी "1 (18) 

पृष्ठ 6, पक्ति 13 से पक्ति 16 के स्थान पर, रखे 

५ (घ) जिले A सामाजिक कल्याण या महिला ओर बाल 

विकास से संबद्ध संबंधित अधिकारी सदस्य पदेन होगा।" (19) 

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 “ विहित को जाए” के स्थान पर, “जिला 

अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्टं कौ जाए" wail (20) 

पृष्ट 6, पक्ति 21 से पक्ति 24 के स्थान पर, रखे-
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“ (3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई 

सदस्य- 

(क) धारा 16 के उपबधों का उललंघन करता है; या 

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया 2 या 

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे 

मे कोई जांच उसके विरुद्ध लंबित ठै; या 

(ग) fat अनुशासनिक कार्यवाहियों मे दोषी पाया गया है 

या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या 

(घ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, 
जिसंसे उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित के प्रतिकूल 

हो गया है, 

वहां, यथास्थिति, एेसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा 

दिया जाएगा ओर इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक 

रिकिति को इस धारा के उपबधों के अनुसार नए नामनिर्दशन 

से भरा जाएगा” (21) 

पृष्ठ 6, पवित 25 “का अध्यक्ष ओर” के पश्चात् अंतःस्थापित 
करे 

“saat (1) के खंड (ख) ओर खंड (घ) के अधीन 

नामनिर्दिष्ट सदस्यों सें fA") (22) 

(श्रीमती कृष्ण तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“fe खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।" 

प्रस्ताव स्वीकृत Bei! 

खंड 7, संशोधित रूप मेँ विधेयक म जोड दिया गया! 

खंड 8 विधेयक में जोड़ा Tal 

खंड 9 

afte उत्पीडन का परिवाद 

सशोधन किये We: 

पृष्ठ 7, पंक्ति 4 से पक्ति 6 के स्थान पर, रखे 
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^ कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर cfr उत्पीडन का 

घटना की तारीख से तीन मास कौ अवधि के भीतर ओर 

श्ंखलाबद्ध घटनाओं कौ दशा मे अतिम घटना कौ तारीख से 

तीन मास कौ अवधि के भीतर लिखित में परिवाद आंतरिक 

समिति को, यदि इस प्रकार गदित की गई है या यदि इस 
प्रकार गठित नहीं कौ गर्ह है तो स्थानीय समिति को कर 

सकेगी: "1 (23) 

पृष्ठ 7, पंक्ति 9 के पश्चात् अंतःस्थापित कर 

“परन्तु यह ओर कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय 
समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से 

अनिधक समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका 

यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां tet थी, जिन्होंने 

महिला को उक्त अवधि के भीतर फाइल करने से निवारित 

किया att” (24) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अग ai” 

प्रस्ताव स्वीकृत FHI 

खड 9, संशोधित रूप मै, विधेयक में जोड दिया गया। 

खंड 10 

समाधान 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 7, पक्ति 15 के पश्चात् अंतःस्थापित करे 

“परन्तु कोई धन संबंधी समाधान सुलह के एक आधार के 

रूप में नहीं किया orem” (25) 

(श्रीमती कृष्ण तीरथ) 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग a” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 

खड 10, संशोधित रूप मे विधेयक मेँ ats दिया गया!
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खंड 11 

परिवाद के at मे जांच 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 7, पंविति 24 से पंक्ति 29 के स्थान पर, रखें 

“11 (1) धारा 10 के sya के अधीन रहते हुए, 

यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी 

कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के 

उपबंधों के अनुसार ओर जहां ta कोई नियम विद्यमान नहीं 

हे, वहां एेसी नीति में, जो विहित कौ जाए, परिवाद के बारे 
मे जांच करने कौ कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार 

at दशा मं, स्थानीय समिति, यदि प्रथम दुष्ट्या मामला 

विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता कौ धारा 509 ओर जहां 
लागू हो, वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंध 

के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए सात दिन कौ अवधि 

के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगीः 

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या 

स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 कौ 
उपधारा (2) के अधीन किए गए समाधाम के किसी निबंधन 

या शर्तं का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया रै, वहां 

आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद के 

बारे मे जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को 

परिवाद भेजेगीः 

परतु यह ओर कि जहां देनं पक्षकार कर्मचारी हैँ, वहां 
पक्षकार को, जांच के प्रक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर 

दिया जाएगा ओर निष्कर्षं की एक प्रति दोनों पक्षकारों को, 

ve समिति के समक्ष निष्कर्षो के विरुद्ध अभ्यावेदन में समर्थ 

बनाने के लिए say कराई जाएगी। 

(im) भारतीय दड संहिता कौ धारा 509 में अंतर्विष्ट किसी 

बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का 

सिद्धदोष ठहराया जाता हे, धारा 15 के उपबधों को ध्यान में 

रखते हुए, प्रत्यर्थ द्वारा व्यथित महिला को एसी राशि के संदाय 

का आदेश कर सकेगा, जो वह समुचित wae” (26) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

... (व्यवधान. 
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अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 11, संशोधित रूप 4, विधेयक का अंग बने।" 

प्रस्ताव स्वीकृत Fa 

खड 11, संशोधित रूप म, विधेयक में जोदु दिया गया। 

खड 12 

जांच लंबित होने के दौरान कारवाई 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 8, पंक्ति 7, “ महिला at” के पश्चात् अंतःस्थापित at 

“तीन मास कौ अवधि daw") (27) 

पृष्ठ 8, पक्ति 10, “Ta अन्यथा हकदार होती, यदि मामला 

साबित हो जाता है।" के स्थान पर, “अन्यथा हकदार होती" 

Tal (28) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष म्रहोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 12, संशोधित रूप मे, विधेयक का अगि aq” 

प्रस्ताव स्वीकृत gai 

खड 12, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण हम अगली मद् अर्थात 

मद संख्या 16 पर चर्चा आरंभ करेगे; ओर ae मँ इस मद पर 

पुनः विचार wit क्या सभा सहमत 2? 

कई माननीय सदस्यः जी हां, महोदया। 

..-( व्यवधान,
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अपराहन 12.17 बजे 

भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण ( संशोधन ) 

विधेयक, 2011 

(अनुवाद ] 

अध्यक्ष महोदयाः अब, मद संख्या 16, St. सी. पी. जोशी। 

„.. (व्यवधान) 

सड़क परिवहन ओर राजमार्ग मत्री (डो. सी.पी. att): 

मेँ प्रस्ताव करता हुः 

“किं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में 

ओर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया a” 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“fe भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में 

ओर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया ae” 

प्रस्ताव स्वीकृत Fail 

(TAT) 

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार 

आरभ करेगी। 

प्रश्ना यह दैः 

“कि खंड 2 विधेयक का अंग at” 

प्रस्ताव स्वीकृत Fa! 

खड-2 विधेयक मे जोड़ दिया गया, 

... (व्यवधान) 

खंड 1 

संक्षिप्त नाम 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 1, पंक्ति 3- 

“2011 " के स्थान पर “2012 " प्रतिस्थापित किया जाए। (2) 

(डो. सी. पी. जोशी) 

...( व्यवधान) 
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अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग al” 

प्रस्ताव स्वीकृत sai! 

खंड 1, watt रूप मे विधेयक मे जोड दिया गया। 

wo (व्यवधान) 

अधिनियमन सूत्र 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 1, पक्ति 1- 

“बासठवं " के स्थान पर “ तिरसठवें " प्रतिस्थापित किया जाए। 

(1) 

(at सी. पी. जोशी) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रशन यह हैः 

“कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप मे, विधेयके का अंग 

wa” 

प्रस्ताव स्वीकृत gail 

अधितियपन सूत्र, संशोधित रूप मे, विधेयक 

मँ जोड़ दिया गया। 

विधेयक का पूरा नाम विधेयक मँ ats दिया गया 

... (व्यवधान) 

डो. सी. पी. जोशीः मेँ प्रस्ताव करता हूः 

“कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया ar” 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया ar” 

प्रस्ताव स्वीकृत Fai 

...(व्यतधान)
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अपराहन 12.20 बजे 

महिलाओं का कार्य स्थल पर लैगिक उत्पीड्न 

से सरक्षण विधेयक 2010-जारी 

[ अनुकाद)] 

अध्यक्ष महोदयाः सभा अब मद संख्या 15 पर विचार करेगी। 

माननीय मत्री खंड 13 से संबंधित संशोधन प्रस्तुत करेगे। 

खड 13 

जांच रिपोर्ट 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 8, पंक्ति 15, “जिला अधिकारी को" के पश्चात् 

अतःस्थापित करे 

“जांच के परा होने कौ तारीख से दस दिन कौ अवधि के 

भीतर "1 

पृष्ठ 8, पंक्ति 27 ओर पंक्ति 28, “ प्रतिकर कौ tet राशि 
कौ" के स्थान पर, “tet राशि कौ, जो वह समुचित समञ्च," 

Ecc fl 

पृष्ठ 8, पक्ति 30, “ एसे प्रतिकर " के स्थान पर, “एेसी राशि" 

al 

पृष्ट 8, पक्ति 31, के पश्चात् अतःस्थापित कर 

“परंतु यह ओर कि यदि प्रत्यर्थी खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि 

का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थति, आंतरिक 

समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को 

भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि कौ वसूली के लिए 

आदेश भेज सकेगी। " 

(डा. सी.पी. जोशी) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह 2: 

“कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।" 

प्रस्ताव स्वीकृत हुमा 

खड 13, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 
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खंड 14 

पिथ्या या द्वेषपूर्णं परिवाद तथा मिथ्या 

साक्ष्य के लिए ae 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 8, पंक्ति 35 ओर पंक्ति 36, “ मिथ्या या gayi 2” 
के स्थान पर, ta 

“sage है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी 

अन्य व्यक्ति ने परिवाद उसे मिथ्या जानते हुए की है "। (33) 

पृष्ठ 9, पवित 5 ओर पंक्ति 6, “आशय या मिथ्यावादिता सिद्ध 

कौ जाएगी।" के स्थान पर, “आशय सिद्ध किया som” wai 

(34) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः श्रीमती सुस्मिता asd खंड 14 मेँ लिए 

जाने वाली संशोधन संख्या 54 तथा 55 प्रस्तुत करेगी। 

श्रीमती सुस्मिता बाउरी-प्रस्तुत नहीं कर रही ZI 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष मरोदयाः WA यह हैः 

“कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग aa” 

प्रस्ताव स्वीकृत FHT! 

खड 14, waif रूप मे विधेयक में oats दिया गया 

... (व्यवधान) 

खंड 15 

परतिकर का अवधारण 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 9, पक्ति 12 ओर पंक्ति 13, “किए जाने वाले प्रतिकर् " 

के स्थान पर, “की जाने वाली राशियां" wal (35) 

(श्रीमती कृष्णा तीर्थ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रशन यह हैः
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“कि खंड 15, संशोधित रूप मै, विधेयक का अंग बने।" 

प्रस्ताव स्वीकृत EH! 

खड 15, संशोधित रूप मै विधेयक मौ जोड दिया गया! 

... (व्यवधान) 

खंड 16 

परिवाद की अंतर्वस्तुओं ओर जांच कार्यवाहियों के 
प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। 

अध्यक्ष महोदयाः श्रीमती सुस्मिता बाउरी खंड 16 के एक 

संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत HOT श्रीमती सुस्मिता asd - प्रस्तुत 

नहीं कर नहीं ZI 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 16 विधेयक का अंग aq” 

प्रस्ताव स्वीकृत eal 

खंड 16 विधेयक ये जोड दिया गया। 

खड 17 विधेयक मे जोड दिया गया। 

... (व्यवधान) 

as 18 

अपील 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 10, पक्ति 3, “तीस दिन" के स्थान पर, “asd दिन" 

रखें । (36) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रशन यह हैः 

“कि खंड 18, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बने!" 

प्रस्ताव स्वीकृत ssi! 

खंड 18, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

...(व्यकधान, 
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खंड 19 

नियोजक के कर्तव्य 

सोधन किया गयाः 

पृष्ट 10, पक्ति 9, “ कार्यस्थल ” के पश्चात् “ लैगिक setter 
के शास्तिक परिणाम; ओर” अंतःस्थापित wt (37) 

पृष्ठ 10, पंक्ति 11 ओर पंक्ति 12 के स्थान पर, wd 

“ (ग्) इस अधिनियम के उपबधों से कर्मचारियों को gael 

बनाने के लिए नियमित अतरालों पर कार्यशालाएं ओर जागरूकता 

कार्यक्रम ओर आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास 

कार्यक्रम, tat रीति में, जो विहित की जाए आयोजित 

करेगा;" (38) 

पृष्ठ 10, पंक्ति 22 से पंक्ति 25 के स्थान पर, रखें 

५ (ज) उस कार्यस्थल मे, जहां afte उत्पीड्न कौ घटना हुई 

थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला एेसी वांछा 

करती हे, जहां अपराधकर्ता कोई 1860 का 45 कर्मचारी नहीं 

हैँ, भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 
के अधीन कारवाई आरंभ करवाएगाः; 

(a) dite उत्पीडन को सेवा नियमों के अधीन कदाचार 
मानेगा ओर ta कदाचार के लिए कारवाई आरंभ करेगाः 

(ज) आंतरिक सपिति द्वारा fuel को समय पर प्रस्तुत किए 

जाने को मानीरर करेगा)" (39) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 19, संशोधित रूप 4, विधेयक का अंग aA” 

प्रस्ताव स्वीकृत aT 

खण्ड 19, सशोधित रूप ये विधैयक मँ ats दिया गया। 

... (व्यवधान) 

खड 20 

जिला अधिकारी के कर्तव्य ओर शक्यां 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 10, पंक्ति 29, “sna समिति या" का लोप at 

(40) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)
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अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हेः 

“कि खंड 20, संशोधित रूप मे, विधेयक का अग बने।" 

प्रस्ताव स्वीकृत Fal 

खड 20, संशोधित रूप मै, विधेयक मे ats दिया गया। 

खड 21 सं 23 विधेयकं मे जोड दिए ग् 

... (व्यवधान) 

नियम 800) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव 

{ अनुवाद] 

श्रीपती कृष्णा तीरथः महोदया, मँ प्रस्ताव करती हूः 

“fe यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 

नियम के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमे 

यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक कौ व्याप्ति के 

भीतर होगा ओर जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय 

वस्तु से सुसंगत होगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर afte 

उत्पीडन से संरक्षण विधेयक, 2010 कौ सरकारी संशोधन 

संख्या 41 को लागू करने के संबध में, निलंबित करती है 

ओर यह कि इस संशोधन को पेश करने कौ अनुमति दी 

जाए। “ 

अध्यक्ष म्रहोदयाः WA यह हैः 

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 

नियम के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें 

यह अपेक्षा की गर्ह है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के 

भीतर होगा ओर जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय 

वस्तु से सुसंगत होगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिक 

उत्पीडन से सरक्षण विधेयक, 2010 की सरकारी संशोधन 

संख्या 41 को लागू करने के aay मे, निलंबित करती है 

ओर यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी 

जाए। 

प्रस्ताव स्वीकृत Fal 

..(व्यकधान) 

12 भाद्रपद, 1934 (शक) उत्पीडन से सरक्षण विधेयक, 2010 674 

नया खंड 23क 

समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के 

प्रचार के लिए उपाय करना। 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 11, पंक्ति 10 के पश्चात् अंतःस्थापित wi 

“oan, समुचित सरकार वित्तीय ओर अन्य संसाधनों at 

उपलब्धता के अधीन रहते हुए- 

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैगिक उत्पीडन के प्रति 

संरक्षणं के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबधां 

के बारे मे जनता कौ waa बढाने के लिए सुसंगत सूचना, 

शिक्षा, संसूचना ओर प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित करेगी ओर 
जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी; 

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिषिन्यास 

ओर प्रशिक्षण कार्यक्रम विरचित कर सकेगी।" (41) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि नया खंड 23क विधेयक में जोड़ा ar” 

प्रस्ताव स्वीकृत EST! 

नया खड 23क विधैयक मँ जोड दिया गया। 

खड 24 सं खड 27 विधेयक म जोड few गर् 

... (व्यवधान) 

खंड 28 

समुचित सरकार का नियम बनाने का अधिकार 

सोधन किए गरः 

पृष्ठ 12, पक्ति 15, “ पीठासीन अधिकारी ओर" का लोप करे 

(42) 

पृष्ठ 12, पक्ति 16, के पश्चात् अंतःस्थापित करें- 

^“ (कक) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (स) के अधीन 

सदस्यों का नामनिर्दशन; "1 (43)
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पृष्ठ 12, पंक्ति 27, “ ओर" का लोप ati 

पृष्ठ 12, पक्ति 27, के पश्चात् अंतःस्थापित Ht (44) 

“ (अंक) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को 

सुग्राही बनाने के लिए arisen, जागरुकता कार्यक्रम ओर 

आतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित 

करने कौ रीति; (45) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयकं का अग a” 

प्रस्ताव स्वीकृत sal 

खंड 28, सशोधित रूप यै, विधेयक मँ जोड दिया गया। 

खंड 29 विधेयक मँ जोड़ दिया गया। 

ws (PTA) 

खंड 1 

संक्षिप्त नाम, सीमा ओर प्रारभ 

संशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 2, पक्ति 4 ओर पंक्ति 5 के स्थान पर, रखे 

“1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का 

कार्यस्थल पर लैगिक sce (निवारण, प्रतिषेध ओर प्रतितोष) 

अधिनियम, 2012 21” (2) 

(श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अग aq” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 

खड 1, संशोधित रूप मे, विधेयक मे जोड दिया गया। 

...( व्यवधान) 

3 सितम्बर, 2012 sist से सरक्षण विधेयक, 2010 676 

अधिनियमन सूत्र 

सशोधन किया गयाः 

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, “इकसठवे " के स्थान पर, “fared” रखें! 

(1) 

श्रीमती कृष्णा तीरथ) 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग 

बने।" 

प्रस्ताव स्वीकृत Fai! 

“ अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक मे जोड दिया 

गया।'' 

प्रस्तावना विधेयक में जोड दी te! 

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में ots दिया गया। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः अब, माननीय मंत्री प्रस्ताव at कि विधेयक 

को, संशोधित रूप A, पारित किया जाए। 

... (व्यवधान) 

श्रीमती कृष्णा तीरथः मैं प्रस्ताव करती हुः 

“कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया ori” 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारितं किया ore” 

प्रस्ताव स्वीकृत Fai 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः सभा कल, 4 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 

11 बजे तक के लिए स्थगित होती है। 

अपराहन 12.26 बजे 

तत्पश्चात् लोकसभा मगलवार 4 सितम्बर 2012/13 भाद्रपद, 1934 

(शक्) के पूर्वाह्न 11.00 वजे तक के लिए स्थगित हु
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अनुबध-प 

तारकित प्रश्नों कौ सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

करसं सदस्य का नाम तारकित प्रशन सख्या 

1. श्री asada गंगाराम आवले 305 

श्री संजय दिना पाटील 

2 ई. एम. तम्बिदुरई 306 

3. श्री नलिन IR करील 307 

श्री रवनीत सिंह 

4 श्री भूदेव चौधरी 308 
श्री एन. चेलुवरया स्वामी 

5. श्रीमती विजया चक्रवर्ती 309 

6. श्रीमती दर्शना जरदोश 310 

7. श्री पकौडी लाल 311 

8. श्री एस. Baas 312 

9, SL रतन सिंह अजनाला 313 

zi. भोला सिंह 

10. श्री अवतार सिह भडाना 314 

11. श्री सैयद शाहनवाज हुसेन 315 
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 

12. श्री आनंदराव अडसुल 316 

श्री गजानन ध. बाबर 

13. श्री जिन्द्र सिंह मलिक 317 

14. श्री प्रदीप कुमार सिंह 318 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 

15. श्री प्रतापराव गणतपराव जाधव 319 

16. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 320 

श्री असादूद्दीन ओवेसी 

17. श्री किसनभाई वी. पटेल 321 

श्री प्रदीप माञ्च 

18. श्री पूर्णमासी राम 322 

19. St पी. वेणुगोपाल 323 

20. श्री रामकिशुन 324 

12 भाद्रपद्, 1934 (शक) अनुकध-7 678 

अताराकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

क्र.सं सदस्य का नाम प्रश्न संख्या 

1 2 3 

1 श्री ए साई प्रताप 3507 

2 श्री ए.के.एस. विजयन 3540 

3. श्री बसुदेब आचार्य 3674 

4 श्री अधलरावे पाटल शिवाजी 3649, 3650 

5 श्री सुवेन्दु अधिकारी 3593 

6. श्री आनंदराव अडसुल 3649, 3650 

7. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 3570 

8. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 3497 

9. श्री हंसराज गं. अहीर 3538, 3659 

10. श्री नारायण सिंह अमलाबे 3647 

11. श्री एम. आनंदनं 3552 

12. श्री सुरेश sitet 3597, 3620 

13. श्री घनश्याम अनुरागी 3599 

14. श्री जयवंत गंगाराम आवल 3647 

15. श्री कीर्तिं आजाद 3506 

16. श्री री.आर. बालू 3619 

17. श्री गजानन ध. बाबर 3649, 3650 

18. श्री खिलाडी लाल बैरवा 3636 

19. श्री कामेश्वर बैठा 3671, 3680 

20. श्री अम्बिका बनर्जी 3586 

21. ड. शफौकूर्रहमान बक 3594 

22. श्री maine मोहनभाई बावलिया 3646 

23. श्री सुदर्शन भगत 3496, 3509, 3564 

24 श्री ताराचन्द भगोरा 3542, 3661, 3671 

25. श्री संजय ale 3575, 3656, 3657 
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1 2 3 1 2 3 

26. श्री समीर भुजबल 3628 51. श्री आर. ध्रुवनारायण 3456, 3672 

27. at tha. बिजू 3662 52. श्रीमती ज्योति yd 3545, 3595, 3596 

28. श्री कुलदीप विश्नोई 3491 53. श्री चार्ल्स डिएस 3615 

29. श्री fads सिंह बुन्देला 3493 54. डो. रामचन्द्र डोम 3469, 3486 

30. श्री सी. शिवासामी 3481 55. श्री निशिकाति दुबे 3592, 3665, 3666 

31. श्री सीएम. चांग 3461 56. श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकर् 3583, 3626, 3653 

32. श्री हरीश चौधरी 3463 57. श्रीमती प्रिया दत्त 3479, 3647 

33. श्री अरविन्द कुमार चौधरी 3589 5&. श्री Thal. गद्दीगोदर 3529, 3585 

34. श्री महेन््रसिंह पी. चौहाण 3500, 3603, 3672 59. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 3575, 3656, 3657 
35. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण 3482 60. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेदी 3640 

36. श्री एन.एस.वी. चित्तन 3569, 3583, 61. श्रीमती मेनका गांधी 3555 
3585, 3656 

62. श्री वरुण गांधी 3562, 3659 
37. श्री भूदेव चौधरी 3679 

63. श्री ए. गणेशमूर्ति 3569, 3656 
3&. श्रीमती श्रुति चौधरी 3465 

64. श्री माणिकराव geen गावित 3460, 3661 ` 
3ॐ9. श्री अधीर 3570, 3598 

| 65. श्री एल. राजगोपाल 3605 
40. श्री बंस गोपाल चौधरी 3545, 3608 

66. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा 3452, 3658, 3671 
41. श्री भक्त चरण चरण दास 3648 

67. श्री मोहम्मद् असरारुल हक 3594 
42. श्री खगेन दास 3593, 3663 

68. शेख. aan हक 3486 43. श्री राम सुन्दर दास 3593, 3638, 

3669, 3672 69. श्री महेश्वर हजारी 3451, 3671 

44. श्री गुरुदासं दासगुप्त 3610, 3625 70. श्री के. जयप्रकाश हेगडे 3565 

45. श्रीमती जे. हेलनं डेविडसन 3600 71. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 3591, 3654, 3678 

46. श्री रमेन डका 3558 72. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 3499 

47. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव 3592, 3616 73. श्री बलीराम जाधव 3567, 3648, 3664 

48. श्री bel देशमुख 3512 74. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 3561, 3577, 3653 

49. श्री के.पी. धनपालन 3485, 3582 75. श्री बद्रीराम जाखड़ 3515, 3583, 3629 

50. श्री संजय धोत्र 3582, 3660 76. श्रीमती दर्शना जरदोश 3641 
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1 2 3 

77. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जार 3544 

78. श्री हरिभाऊ जावले 3534 

79. श्री नवीन जिन्दल 3458, 3569 

80. श्री प्रहलाद जोशी 3620 

81. श्री दिलीप सिंह yea 3476, 3593, 3645 

82. श्री सुरेश कलमाडी 3574 

83. श्री कपिल मुनि करवारिया 3593, 3638, 
3669, 3672 

84. श्री राम सिंह कस्वां 3501 

85. श्री कौशलेन्द्र कुमार 3466, 3563, 
3638, 3677 

86. श्री चद्रकांत खैरे 3498, 3560, 3662 

87, ईड. क्रुपारानी किल्ली 3641 

88. ड. किरोदी लाल मीणा 3595, 3666, 

3672 

89. श्री कमल किशोर ‘waist’ 3558, 3652 

50. श्री मधु कोडा 3474 

91. श्री मासेतराव Sasi कोवासे 3492, 3628 

92. श्री विश्व मोहन कुमार 3634 

93. श्री अजय Ba 3621, 3672 

94. श्री पी. कमार 3488, 3666 

95. श्री शैलेन्द्र कुमार 3551, 3556 

96. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली 3622 

97. श्री यशवंत लागुरी 3480 

98. श्री पी. लिंगम 3610 

99. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई मादम 3462, 3591, 3594 

100. श्री dea प्रसाद महतो 3563 
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101. श्री नरहरि महतो 3574, 3583, 

3631, 3654 

102. श्री भर्तृहरि महताब 3579 

103. श्री प्रशान्त कमार मजूमदार 3574 

104. श्री मगनी लाल मंडल 3545 

105. श्री जोस के. मणि 3627, 3668 

106. श्री दत्ता मेघे 3573 

107. श्री अर्जुन राम मेघवाल 3525, 3635 

108. श्री परत राम मेघवाल 3557, 3668 

109. श्री महाबल मिश्रा 3584, 3653 

110. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र 3528, 3545 

111. श्री सोमेन मित्रा 3550, 3572, 3648 

112. श्री गोपीनाथ मुंडे 3593, 3653 

113. श्री विलास मुत्तेमवार 3581 

114. श्री सुरेनद्र नागर 3564, 3617 

115. श्री देवेन्द्र नागपाल 3478 

116. श्री पी. बलराम नायक 3502 

17. श्री श्रीपाद येसो नाईक 3493 

118. Si संजीव गणेश नाईक 3573, 3658 

119. श्री इन्दर सिंह नामधारी 3606 

120. श्री नारनभाईं कछाडिया 3545, 3595, 

3651, 3665 

121. श्री संजय निरुपम 3623 

122. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद 3655 

123. श्री असादूद्दीन ओवेसी 3545, 3576, 
3607, 3663 

124. श्री पी.आर. नटराजन 3568, 3673 
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125. श्री वैजयंत पांडा 3545, 3549, 149. श्री अब्दुल रहमान 3490, 3635 
3554, 3667, 3668 

150. श्री प्रेम दासं राय 3553 
126. श्री प्रबोध पांडा 358 , 

151. श्री रमाशंकर राजभर 3612 

127. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 3523, 3558, 3652 
152. श्री सी. राजेन्द्रन 3510 

128. कमारी सरोज पाण्डेय 3496 
153. श्री रामकिशुन 3676 

129. श्री आनंद प्रकाश wed 3575, 3656, 3657 
154. श्री कादिर राणा 3527, 3556 

130. श्री देवराज सिंह पटेल 3589 
155. श्री निलेश नारायण रणे 3518, 3583, 3653 

131. श्री देवजी एम. परेल 3668 . 
156. डी. के.एस. राव 3629 

132. श्रीमती जयश्रीबेन परेल 3556, 3581 सांबासिवा 
157. श्री रायापति सांबासिवा राव 3532, 3666 

133. श्री बाल कुमार पटेल 3644 रामसिंह | 158. श्री रामसिंह wear 3494, 3544, 3651 

134. श्री लालूभाई बाबृभाई पटेल 3471 
GAR AEN 159. श्री अशोक कुमार रावत 3505, 3669 

135. श्री हरिन पाठक 3603 
160. श्री विष्णु पद् राय 3539 

136. श्री Ue नाना पाटील 3477, 3633 
161. श्री रद्रमाधव राय 3483 

137. श्रीमती भावना पाटील गवली 3583, 3591, 3664 
162. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेडडी 3522, 3569, 3648 

138. श्री सी.आर पाटील 3541 — 
163. श्री अनन्त deem रेडडी 3495 

139. श्री दानवे रावसाहेब पारील 3589, 3594 
164. श्री के.जे.एस.पी. tect 3472 

140. श्री भास्करराब बापूराव पारील 3575, 3656, 3657 
165. श्री एम. राजा माहेन रेडडी 3580 खतगांवकर 

+ पद्मसिह 166. श्री एम. वेणुगोपाल रेडडी 3658 141. ड. पद्मसिंह बाजीराव पाटील 3664 स तयु 

167. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 3571, 3574, 3583 142. श्रीमती कमला देवी ved 3619, 3670 7 

168. श्री महेन्द्र कुमार राय 3486 143. श्री पोननम प्रभाकर 3453, 3457, 

3464, 3512, 3675 169. श्री एस. अलागिरी 3639 

144. श्री अमरनाथ प्रधान 3667 170. श्री एस. des 3648 

145. श्री नित्यानंद प्रधान 3521, 3595, 3670 171. श्री एस. पक्कीरप्पा 3484 

146. श्री प्रमचन्द गुड् 3643 172. श्री एस. आर. जेयदुरई 3513, 3658 

147. श्री पन्ना लाल पुनिया 3493, 3511, 3558 173. श्री एस.एस. रामासुब्बू 3487, 3677 

148. श्री Wah, राघवनं 3468 174. ड. अनूप कमार साहा 3608 



685 अनुबध- 12 भाद्रपद, 1934 (शक) अनुकबध- 686 

1 2 3 1 2 3 

175. श्री ए. सम्पत 3545, 3559 201. श्री पषुपति नाथ सिंह 3530 

176. श्री फरांसिस्को कोज्मी सारदीना 3590 202. श्री राधा मोहन सिंह 3556, 3653 

177. श्रीमती सुशीला सरोज 3671, 3680 203. डँ. रघुवंश प्रसाद सिंह 3614 

178. श्री Tart सरोज 3566, 3655 204. श्री राकेश सिंह 3554 

179. श्री सर्वं सत्यनारायण 3457, 3566 205. श्री रतन fae 3475 

180. श्री तथागत सत्पथी 3514, 3593 206. at उदय सिंह 3470, 3665 

181. श्री हमदुल्लाह सईद 3473 207. श्री यशवीर सिंह 3635, 3671, 3673 

182. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 3591, 3595, 3668 208. चोधरी लाल सिंह 3665 

183. श्री अर्जुन चरण सेदी 3548 209. श्री बृजभूषणं शरण सिंह 3545, 3602 

184. श्री एम.आई. शानवास 3630 210. श्री धनंजय सिंह 3624 

185. श्री जगदीश शर्मा 3581 211. श्री रेवती रमण सिंह 3556, 3558, 3564 

186. at नीरज शेखर 3635, 3671, 3673 212. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ 3588 

सिंह ललन सिंह 
187. श्री गोपाल सिंह शेखावत 3477, 3642 

213. राजकूमारी tn सिंह 3561, 3669 
188. श्री सुरेश कुमार शेटकर 3524, 3666 

214. श्री विजय बहादुर सिंह 3589 
189. श्री Shwe. बासवराज 3671 

Ga wt 215. डो. संजय सिंह 3653 
190. श्री wal welt 3547 

खाडराव 216. श्री राजस्या सिरिंसिल्ला 3464, 3512 
191. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला 3560 

217. St किरीर प्रमजीभाई सोलंकौ 3603, 3645 
192. श्री जी.-एम. सिद्देश्वर 3504, 3633 

सिंह 218. श्री मकनसिंह सोलंकी 3526, 3670 
193. श्री भूपेन्द्र सिंह 3537, 3668 

त सिंह 219. श्री के. सुधाकरण 3637 
194. श्री दुष्यत सिंह 3576, 3650 4 

सिंह 220. श्री ई.जी. सुगावनम 3466, 3516 
195. श्री गणेश सिंह 3661 q 

सिह 221. श्री के. सुगुमार 3503, 3576 
196. श्री इज्यराज सिंह 3577 w 

222. श्रीमती सुप्रिया सुले 

223. श्री कोडिकुन्नील सुरेश 

3573, 3604, 3658 
197. श्री wore सिंह 3593, 3632, 3669 

3519, 3569, 3511 
198. श्री के.सी. fae ‘ara’ 3647, 3665 

सिंह 224. श्री एन. चेलुवरया स्वामी 3585, 3620, 3677 
199. श्री महाबली सिंह 3508, 3658 य 

सिंह 225. श्री मानिक टैगोर 3564, 3578, 3658 
200. श्रीमती मीना सिंह 3556, 3558, 

3618, 3653 226. श्रीमती अन्नू टन्डन 3455 
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227. श्री लालजी रन्डन 3601, 3668 243. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 3499 

228. श्री अशोक तंवर 3593, 3633, 3674 244. श्री सज्जन वर्मा 3517 

229. श्री fay प्रसाद तराई 3554 245. श्रीमती ऊषा वर्मा 3671, 3680 

230. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे 3520 246. श्री aR कमार् 3666 

231. श्री मनीष तिवारी 3558, 3607 247. श्री अदगरु एच. विश्वनाथ 3531, 3659, 3670 

232. श्री जगदीश ठाकोर 3582, 3672 248. श्री पौ. विश्वनाथन 3546 

233 श्री अनुराग सिंह ठाकर 3535 249. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 3550 

234. श्री आर. धामराईसेलवन 3533, 3666 250. श्री सुभाष बापूराब वानखेडे 3582, 3660 

235. डः शशी थरूर 3609 251. श्री अंजनकुमार एम. यादव 3463, 3669 

236. श्री पी.टी. थमस 3543 252. श्री WR यादव 3649, 3650 

237. श्री मनोहर तिरकी 3574, 3631, 3654 253. श्री दिनेश चन्द्र यादव 3588 

238. श्री भीष्म vat उर्फ कुशल तिवारी 3583 254. श्री ओम प्रकाश यादव 3489, 3672 

239. श्री लक्ष्मण टुडु 3536 255. प्रो. रंजन प्रसाद यादव 3554, 3609 

240. श्री शिवकमार उदासी 3591, 3593, 256. श्री हुक्मदेव नारायण यादव 3459 

3659, 3668, 
3670 257. श्री मधुसूदन यादव 3467 

241. श्रीमती सीमा उपाध्याय 3671, 3680 258 श्री मधु गौड यास्खी 3613, 3649 

242. श्री हर्षं वर्धन 3545 259. योगी आदित्यनाथ 3556, 3611 
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अनुक्थ 

तारकित प्रश्नों की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

वाणिज्य ओर उद्योग : 320 

रक्षा : 312, 315, 317 

पर्यावरण ओर वनं : 305, 314, 318 

श्रम ओर रोजगार : 309, 321, 322 

सड़क परिक्हन ओर राज्ार्ग : = 310, 316, 319, 323, 324 

सोत परिवहन : 306 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता ; 311, 313 

इस्पात : 307 

वस्त्र : 308 

तारकित प्रश्नो की मत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

वाणिज्य ओर उद्योग : 3459, 3483, 3484, 3498, 3499, 3503, 3507, 3515, 3523, 3532, 3560, 3561, 

3564, 3566, 3569, 3570, 3588, 3629, 3631, 3638, 3641, 3672, 3676 

रक्षा : 3453, 3454, 3457, 3460, 3464, 3465, 3466, 3471, 3472, 3477, 3485, 3486, 

3489, 3491, 3494, 3500, 3504, 3508, 3510, 3517, 3528, 3529, 3533, 3534, 

3535, 3538, 3539, 3545, 3556, 3558, 3563, 3565, 3579, 3581, 3584, 3587, 

3592, 3604, 3607, 3630, 3634, 3635, 3637, 3639, 3642, 3661, 3662, 3671, 

3677, 3679 

ययविरण ओर वन ¦ 3470, 3479, 3480, 3482, 3487, 3488, 3493, 3522, 3525, 3526, 3541, 3546, 

3553, 3555, 3567, 3573, 3575, 3578, 3595, 3597, 3601, 3602, 3603, 3606, 

3608, 3610, 3612, 3617, 3618, 3622, 3624, 3625, 3628, 3632, 3633, 3645, 

3650, 3657, 3659, 3663, 3665, 3670, 3678 

श्रम ओर रोजगार ‡ = 3452, 3461, 3462, 3463, 3468, 3469, 3496, 3497, 3506, 3519, 3542, 3551, 

3552, 3554, 3568, 3585, 3596, 3599, 3619, 3620, 3621, 3626, 3644, 3649, 

3660, 3675 

सड़क परिवहन ओर worart ‡ 3456, 3458, 3475, 3476, 3490, 3492, 3495, 3501, 3505, 3509, 3512, 3513, 

3516, 3518, 3520, 3521, 3524, 3527, 3530, 3536, 3543, 3544, 3550, 3574, 

3576, 3577, 3580, 3589, 3590, 3600, 3614, 3615, 3616, 3623, 3627, 3636, 

3640, 3643, 3647, 3651, 3658, 3664, 3666, 3667, 3668
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पोत परिक्हन 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता 

इस्पात 

तस्त्र 

3 सितम्बर, 2012 अनुकध- 692 

3451, 3478, 3481, 3514, 3540, 3547, 3548, 3559, 3572, 3598, 3656, 3674 

3467, 3473, 3537, 3549, 3557, 3571, 3582, 3605, 3609, 3611, 3613, 3646, 

3652 

3474, 3586, 3648, 3580 

3455, 3302, 3511, 3531, 3562, 3583, 3591, 3593, 3594, 3653, 3654, 3655, 

3669, 3673



इंटरनेट 

लोक सभा कौ सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण 
भारतीय संसद कौ निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध 2: 

http://www.parliamentofindia.nic.in 

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 

लोक सभा कौ संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण 
किया जाता 21 यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की 
कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन कौ सभा समाप्त होने तकं होता है। 

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध 

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण ओर अग्रेजी संस्करण 
की प्रतियां तथा ससद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 

पर विक्री हेतु उपलब्ध ZI 
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© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सयिवालय 

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संब॑धी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 ओर 382 के अंतर्गत प्रकाशित 
ओर अनुपम आर fied, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित। 
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